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जयपुर - 302 004 


आमुख 


भारत मे स्थानीय स्वशासन सस्थाग्ो की परम्परा अत्यन्त प्राचोन है। 
राजनीतिक श्रौर प्रशासतिक चिन्तन के प्राचीन भारतीय प्रन्थो-मनुस्मृति, 
कौटिल्य के अयंशास्त्र श्रादि मे स्थानीय स्वशासन के व्यवस्थित व सस्यागत 
स्वरूप का विवेचन उपलब्ध है । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत से, स्थानीय प्रशा- 
सन की प्रामीण भोर नगरीय इकाइयो को जो विधिक सस्तर प्रदान किया गया, 
चह स्थानीय स्थगासन की भारतीय विरासत का ही उदाहरण मानाजा 
सकता है । 


झाधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यों मे स्थानीय स्वशासन की सस्थाप्रो का 
महत्व स्वय सिद्ध है। इन सस्थाझ्रो के माध्यप्त से, जहा एक प्रोर शासकीय 
शक्ति के विकेन्द्रित उपयोग की लोकताजिक भावना की पूर्ति होती है वही इनके 
माध्यम से जनता को शासन की गतिविधियों मे सक्रिय मागीदारी का व्यावहा- 
रिक शंवसर प्राप्त होता है। यदि इन सस्थाओ के दोषयुक्त कार्यकरण को सुनि- 
शिचित किया जा सके तो इन्हें प्रशासनिक दक्षता, राजनीतिक प्रशिक्षण और 
व्यापक जतल-सहमाग्रिता के महत्वपूर्ण उद्दंश्यो की प्राप्ति का समर्थ माध्यम 
बनाया जा सकता है । 


मारत का सविघान स्थानीय स्वशासन को नगरोय इकाइयों के विषय 
में मौन है, किन्तु स्वशासन की ग्रामीण इकाइयो की स्थापना को राज्य की 
नीति के निदेशक तल्पो के द्वन्तग्रेंत राज्य के मूलभूल दाप्रित्वो मे सम्मिलित 
किया गया है । 


प्रस्तुत पुस्तक में स्थानीय स्वशासव की सगरीय और ग्रामीण्ण इकाइयो 
के विभिष्न संद्धान्तिक, सरचमात्मक व प्रक्रियात्मक पक्षों का विवेचन करने का 
पअ्यहत किया गया है । पुस्तक के विभिन्न अ्रध्यायो भे. नवरीय प्रशासन की 
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इकाइयो के विभिन्न स्वदूपो-नगदट लिग्म, तंगर परिषद्‌, सगरपालिका, कस्बा 
क्षेत्र समिति, छावनी मण्डल और विशिष्ट उद्देश्यीय अभिकरणो के संस्थागत, 
कामिक, वित्तीय, राजकीय नियसत्रण व प्रक्रियात्मक पक्षों का बोधगम्य शैली से 
विवेचन किया गया है ! 


भारत में तोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण के दर्शन, सिद्धान्त और व्यवहार 
का पुस्तक के एक स्वतन्त्र प्रध्याय में विवेचन किया गया है । इसी क्रम में पृथकू- 
पृथक्‌ प्रध्यायों में स्थानीधव स्वशासन की ग्रामीज् इकाइयो-जिला परिषदु, पचायत 
समिति, ग्राम पचायत आदि के विभिन्न स रचनात्मक झौर व्यावहारिक पक्षों 
श्रौर उनसे जुड़ी प्रशासतिक, व्यावहारिक व वित्तीय समस्याञ्रो का विश्लेषण 
किया गया है। एक स्वतन्त्र अध्याय में, महाराष्ट्र ओर गुजरात आदि राज्यो 
में ग्रवरतित पचायतीराज व्यवस्था से राजस्थान की पचायतीराज व्यवस्था का 
तुलनात्मक ऑकलन करने का प्रयास किया गया है । 

विगत वर्षों मे राजस्थान विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विमाग की 
स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाप्रों में स्थातीय स्वशासन के प्रष्यापक के झूप में मैंने 
इस विपय पर ऐसो पाठ्य पुस्तक का अमाव भनुमव किया है, जिसमे स्वशासन 
की नगरीय व ग्रामीण सस्याम्रो के सस्थागत पक्षी, कार्यकरण से सम्बन्धित 
विस्तृत सन्‍्दर्मों तथा विशिष्ट समस्या क्षेत्रों का एक साथ विवेचन उपलब्ध हो । 
प्रस्तुत पुस्तक, इस भ्रमाव की पूर्ति का दिशा मे एक विनम्न प्रयास है। मैं, 
अपने प्रयास की पूर्ति में किस सीमा तक सफल रहा हूं, यह प्रबुद्ध शिक्षकों, 
जिज्ञासु छात्रों व भ्रन्य सुब्री पाठको के सूल्याकत का विषय है । पुस्तक में सुधार, 
सशोघन ओर परिमार्जन हेतु शिक्षकों, छातो व प्रन्य सुधो पाठकों के सुझावों 
का मैं सर्देव स्वागत भौर भ्रपेक्षाएं करू गा । 


इस पुस्तक के लेखन की प्रक्रिया में जिन विद्वान लेखको-चिन्तकों 
की रचनाओं भौर विचारों से मैं लाभान्वित हुआ हू, उन सबके प्रति मैं विनम्र 
प्रामार व्यक्त करता हूं । पुस्तक की पाण्डुलिपि तेयार करने की विगत दो वर्ष 
की प्रवधि में मुझे प्रमुख तौर पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी डा० रविन्द्र शर्मा, एसो- 
सिएट प्रोफेसर. लोक अ्शासन विभाग धौर मेरे मित्र राजनीति विज्ञान विभाग 
के एसोसिएट प्रोफ़ेसर डा० मधुकर श्याम चतुर्देदी का जो सहयोग गौर समर्थन 
प्राप्त हुमा वह मेरे लिए स्थायो सम्बल रहा है! मेरे परिवार जनो के पधंयंप्र्ण 


आामुख ण 


सहयोग ओर प्रेरणा ने तथा मेरे शोघ्य लिपिक एवं दकक सर्वश्री राधेश्याम शर्मा, 
तथा उमेश सोलकी एव प्रेमचद सोलकी ने इस कारये को जो सरतता प्रदान की 
उस्ती का परिशाम्र है कि यह पुस्तक बतंम्रान स्वरूप ले सकी है। अन्त से प्रकाशक 
आर बी. एस. ए. पब्लिशर्स तथा मुद्रक अनुज प्रिटर्स के प्रति भी लखक पग्रपना 
आमार व्यक्त करता है । 


प्रशोक शर्मा 
लोक प्रशासन विभाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय 


जयपुर 


पु 


अनुक्रम रिका 


स्थानीय स्वशासन का ह्र्थ, स्वरूप श्रौर श्राधुनिक राज्य ॥-6 
में महत्व 

स्थानीय शासन तथा स्वायत्त शासन में प्रन्तर, परिभाषा, 

प्रकृति एब सक्षश, स्थानीय रबशासन की झावश्यकता सथा 

महत्व । 

शाचोन, मध्य एवं श्राधुनिक भारत सें स्थानीय स्वायत्त शासन 77-32 
की संस्थाओ्रों का विकास 

प्राघीोन मारत मे विकास एवं विकास के विभिन्न काल खण्ड । 


भारत भे नगरीय स्थानोय स्वशासन को संगदनात्मक सरचना 33-45 
विभिन्न भ्रकार की नगरीय इकाइयो की रचना, कार्य भौर 
शक्तियां 

प्रमुंज नगरीय सस्थायें . नगर निगम, नगरपरिपद्‌ व नेगर- 
पालिकापें, कस्बा क्षेत्र समिति, अधिसूचित्त क्षेत्र समिति, 

छावनी मण्डल एवं एकल उद्देश्योय अभिकरण । 

भहानपरो का स्थानोय प्रशासत नगरविगम, उतकी ह्वाय- 46-70 
ज्ञता धोर उत्तरदायित्व की समस्या 

शगरनिगम तथा नगरपरिषद्‌ मे अन्तर, नगर निगम को 

स्थापना के मापदण्ड, ग्रान्तरिक सगठन, परिषद, मेघर तथा 

हृप मेयर, नगर भायुक्त, समितिया, नगर निग्रम के कार्य, 

निगम की वित्तीय व्यवस्था, निगमों पर नियन्त्रण, स्वायत्तता 


का भर्थ, आवश्यकता एवम्‌ उपयोगिता, उत्तरदायित्व की 
मर्यादा, समस्या, प्रादर्श स्थिति एवं समीक्षा | 


जय 


मारत मे स्थानीय भ्रशासन 
नगरपरिषद/पालिका, संरचना, शक्तियां एवं कार्य 7-89 


नगरपरिधद एवं पालिउाओं की स्थापना के मापदश्ड, राज- 
स्थान में संगरपालिकाओों का वर्गीकरण, सरचना, परिषद, 
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अधिशासो अधिकारी एब प्रायुक्त+ 
समितिया, नगरपालिता की बैठकें, शक्तियाः एवं कार्य । 


भारत में लोकवांजिक विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त, श्रौर व्यवहार 90-08 


लोकतातजिक विकेन्द्रीकरण का भ्रथं, विशेषतायें, लोकतांत्रिक 
विकेन्द्रीकरश! झ्ौर स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक 
विकेन्द्रीकरण का व्यावहारिक पक्ष, ब्लबन्तराय मेहता 
समिति और पचायतीराज ग्राम पचायत, पचायत समिति 
और जिलापरिषद, व्यवहार मे अनुभूत विकृतिया । 


जिला परिषद 409-438 


जिला परिपदो का गठन तथा सरचना, राजस्थान मे सरचना, 
जिला प्रमुरा, उप-प्रमुख, शिलापरिपद की भ्रवधि, समितिया, 
बैठकें, जिला विकास अधिकारी तथा श्रम्य प्रधिकारी, मुख्य 
कार्यकारी झधिकारी एवं सचिव जिला परिपद की शक्तिया 
तथा कृत्य एवं प्रशासनिक श्रतिवेदन । 


पंचायत समिति 39-68 


पचायती राज की मध्यवर्ती इकाई : पचायत समिति, राज- 
स्थान में पचायत समिति की सरचना, पंचायत समिति के 
परदाधिबारी-प्रधान, उप -प्रधात, विकास अधिकारी, प्रसार 


झधिकारी, पचायत समिति के कार्ये, राजस्थान में पचायत 
समिति मे प्राण-साचार । 


प्राम् पंचायत 69--90 


ग्राम पचायत का गठब-निर्वाचित सदस्य, सहवरित सदस्य, 
सह सदस्य, उपसरपच, सरपच, न्याय उप-समिति का गठन, 
प्रन्य समितिया, ग्राम पचायत की बाय प्रणाली एवं कार्य 


अनुक्रमणिका ग्ड 


30. 


42. 


3, 


44. 


ग्रार्न समा 94-203 


ग्राम समा की झ्वधारण, गठन, राजस्थास मे प्राम समा का 
गठन, बैठकें, ग्राम सभा की अप्रमादी मूमिका एक 
मूल्याकन, ग्राम सभा को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव 


नगरोय सस्याधो का कार्मिक प्रशासन 204-243 


विभिन्न प्रचलित कामिक प्रस्थालिया, पृथक कार्मिक भ्रणालो, 
एकीकृत कामिक प्रणाली, समन्वित कामिक प्रणाली, झादर्श 
कामिक प्रणाली के गुर, राजम्थान मे नगरीय सस्‍्थाओं में 
कामिक प्रशाप्तन-भर्ती, प्रशिक्षण, वेतनमान, अनुशासनात्मक 
कार्यवाही, मेवानिदृति लाम, का्िह प्रशासन की समीक्षा 


पंचायती राज संस्थाप्नों का कर्शतक प्रशासन 244-273 


पचायती राज भे सेवाझ्ो का वर्गोकरण, ,.ढजरथात में 
कामिक-बग्गे को स्थिति, सेवा चयन आयोग का विलोपन 
और जिला-स्थापता समितियों का गठन, पदोन्नति, थथाना- 
न्तरशा तथा भर्ती को प्रक्रिया, प्रशिक्षण, राजस्थान को पत्ता- 
यती राज स स्थाओ मे प्रशिक्षण, प्रशिक्षण से सम्बद्ध प्रमुख 
स स्थायें, प्रशिक्षण से सम्बद्ध समस्‍यायें, प्रशिक्षण के सुधार 
हेतु सुकाव 


पंचायतीराज सस्याप्रो का बित्तोष प्रशासन 274-304 


पचायतीराज स स्थाझ्रो में वित्त का महत्व, विभिन्न संस्थाओं- 
ग्राम-पचायत, पच्रायत समिति एबं जिला परिषद की आय 
के स्रोत, लेखा तथा श्रकेक्षण, समीक्षा 


संगरीय स्थानीय संस्थाप्रो का वित्तीय प्रशासन 302-342 


नगरीय संस्थाओं की प्राय के स्रोत-करारोपण से प्राय, 
करो से भिन्न साथनो द्वारा आय, राज्य द्वारा एकत्रित फरो 
से भ्राय, प्रनुदान, उच्चार था ऋणा, वित्तीय स्थिति मे सुघार 


$9: 


6, 


$7; 


8. 


भारत में स्थानीय प्रशासम 


के सुझाव, नगरीय सस्थाप्रो का बजट, लेखापालन, लेखा 
परीक्षण 


नगरीय संस्थानों धर राह्य का नियन्त्रण 343-.375 


नियन्त्रण का अर्थ, नियन्त्रण के भ्रौचित्य से सम्बन्धित 
विभिन्न विचारधारायें, नियन्त्रण के प्रकार-विधायी नियत्रण 
न्यायिक नियन्त्रण, प्रमासनिक नियस्व्ण, नियन्नणक्रारी 
सास्था, नियन्तरा का प्रवतित परिवेश भौर स्वरूप, वर्तमान 
नियन्त्रण व्यवस्था का मूल्याकन, सुधार हेतु सुझाव 


पंचायती राम सस्थापों पर राज्य का नियम्त्रण 376-बवा2 


नियन्त्रण की झ्वधारणा, आधार, प्रकृति, नियन्त्रण के स्तर 
और प्रक्ार-सस्थागत, नियम्त्रण, प्रशासनिक नियम्त्रण, तक- 
मीकी नियन्त्रण और वित्तीय नियन्त्रण, इस सम्बन्ध मे सादिक 
अली समिति एवं गिरघारी लाल व्यास समिति के विचार 


मगरीय स्थानीय संस्थानों का निदेशालय 443-450 


भारत में स्थानीय निदेशालय की व्यवस्था, राजस्थान मे 
निदेशालय और उसका गठन -निदेशक, उप-निदेशक, सहायक 
निदेशक, लेखाधिकारी, अधीक्षण प्रमियम्ता, कार्यालय 
अभ्रधीक्षक, क्षेत्रीय. कार्यालय एवं क्षेत्रीय. उप-निदेशक, 
निदेशालय को भान्तरिक स रचना, काये निष्पादन को 
प्रक्रिया, निदेशालय की शक्तिपा, कार्य और ममिका 


प्रापोण विकास एबं पचामतोराज विभाग 45-479 


ऐतिहासिक पृष्ठभ[ मि-विकास विभाम, पचायत एवं विकास 
विमाग की स्थापना-ग्रामीण विहुस एवं पचायती राज 
विमाग, विमाग भी भौर निदेशालय भी, वर्तमान संगठनः 
मनन्‍्त्री, विकास» भायुक्त, निदेशक, उपसचिव, सुखुयलेखाधिकारी 
वरिष्ठ नगर नियोजर, उप एवं सहायक' विकास श्रायुक्त, 
उपनिदेशक, समन्वयक, विभाग के कार्य 


अतुक्रमरिका रा 


9, 


पचायतो राज के तुलनात्मक लक्षण, (महाराष्ट्र, गुजरात 480-498 
भझोौर राजस्थान के सन्दर्भ में) 


तोनो राज्यो मे पचायती राज को सस्थायें, तीनों राज्यो में 
ग्राम पचायत, ग्राम समा, पचायत सप्रिति वी रचना; पच्ायत 
समिति का प्रशासन तन्त्र, पचायत समिति स्तर पर जनप्रति- 
निधि, समितिया, पचायत समिति की स्थिति, जिला परिषद 
की रचना, शक्तिया तथा स्थिति, जिला परिषद मे प्रशासवतञ, 
निर्याचित प्रतिनिधि एव पधायती राज ससस्‍थायें, जिलाधीय 
तथा पघचायती राज सस्थायें, गैर पचायती राज ससयायें 
तथा पचायतीराज, समाज के कमजोर वर्य ओर पचायती 
राज, पचायती राज सस्थाओ मे सेवायें/नौक रशाही 





स्थानीय स्वशासन का अ्रर्थ, 
स्वरूप और आधुनिक राज्य सें सहत्व 


मारत जैसे सघात्मक देश में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था उसकी 
जिल्तरीय प्रशासतिक व्यवस्था का अधिभाज्य भ्ग है। मारतवपं में सघीय स्तर 
पर केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीप स्तर पर राज्य-सरकार झौर स्थानोय स्तर पर 
स्थानीय स्वशासन अथवा स्थानीय शासन नागरिकों की सम्बन्धित श्रावश्यकता प्रो 
की पूर्ति करता है । 

स्थानीय शासन का महत्व प्राचीन काल से चला भ्रा रहा है धरा 
राजाप्रो के राज्य-काल में मी शासन को इन इवाइयो थी ग्रावश्यकतानुसार 
स्थापना होती रही है । यदि हम प्राचीन समय के राजनैतिक और प्रशासनिक 
इतिहाम पर दृष्टि डालें तो यह्‌ विदित होता है कि इन सस्धाग्रो का प्रध्तित्व 
किसी न किसी रूप भे, सदैव, हर काल प्रौर हर राज मे विद्यमान रहा है | 
समस्त विश्व भे लोकतातिव बिचारो के विस्तार के साथ ही यह विचारधारा 
बलवती होती चली गया क्रि स्थातीय शासन को स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा द्वी 
सचालित क्या जाना चाहिए । न केवल प्राचीन काल मे अपितु भ्राज विश्व के 
सभी सम्य एव प्रजातात्रिक देशो मे इन संस्थाझो का एक जाल सा बिछा हुआ मिन्नता 
है प्रौर सधीय या प्रान्तीय सरकारें नागरिको के स्थानीय महत्व के ग्रधिकतर कार्य 
इत सस्थाम्रों के द्वारा हो करवाने लगी हैं । 947 मे हमारी स्वतश्तता के पश्चात 
ज्यो हो मारत एक सर्वेप्रमुत्व सम्पन्न लोकतात्रिक गणराज्य ने रूप में उमरा 
त्योही मारत की सरकार ने स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को अत्यधिक 
महत्व देना आरम्म कर दिया । स्वतत्र सरकार ने यह झनुमव बर लिया था 
कि स्थानीय स्वशासत की ये इकाइया वास्तव में लोकतन की आधार शिला 
होती हूँ ॥ यहाँ इस बात का उल्लेख कर दिया जाना प्रासगिक है कि राष्ट्रीय 


2 मारत में स्थानीय प्रशासन 
सरकार, जिसे हम सधीय सरकार के नाम से जानते हैं, ओर श्रान्तीय सरकार, 
जिसे हम भारत मे राज्य-सरकार के नाम से जानते हैं, कविधान द्वारा मर्यादित 
अपने-अपने पक कार्यक्षेत्र मे कार्य करती हैं । शासन का तीसरा स्तर, जिसे हम 
स्थानीय शासन के नाम से जानते हैं. सविधान द्वारा सृजित या अधिकृत स्तर 
नही है। स्थानीय शासन को भ्रकृति या स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए इस तथ्य 
से क्षययत होना ग्रावश्यक है कि स्थानीय शासन सविधान द्वारा शक्तियों के विभा- 
जन में राज्य सूची का विषय माना गया है इसका प्रभिश्राय यह है कि भारत 
के सघ की समस्त राज्य सरकारें इस वात के लिए स्वतन्त्र हैं हि वे अपने राज्य 
में जैसा स्थानीय शासन चाहे घपना सकती हैं। शासन के इस निम्नतम स्तर 
की रचना केन्द्रशास्तित श्रदेशों मे राष्ट्रीय कानून द्वारा श्रौर राज्यों में 
राज्यीय कानून द्वारा की जाती है जो अधिनियम द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र मे कार्ये 
करती है । इसका क्षेत्राधिक्षार विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित होता है. भौर इस 
विशिष्ट क्षेत्र भे बसते वाली जनता को नागरिक सुविधाएं प्रदान करना इसका 
प्राथमिक दायित्व समझा जाता है। 


किसी भी देश का स्थानीय स्वशासन आय दो स्वरो--नगरीय एवं 
झामीण में विभक्त होता है | नगरीय क्षेत्र के स्थानीय प्रशामन को सचालित करने 
वाली इकाइया-तगर निगम, नगरपालिकाएं, अधिसूचित क्षेत्र समितिया छावती 
मण्डल और प्रन्य एकल उद्देशीय अभिकरण इत्यादि, पर नगरीथ क्षेत्रों मे रहने 
वाली जतत्ता की स्थानीय झावश्यकतामो की पूर्ति करन का द/यित्व रहता है।इसी 
प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के निवात्तियों की स्थानीय भावश्यकताप्रो की पूर्ति का दायित्व 
पचायती राज की त्रिस्तरीय रचना-जिला परिपद्‌, पचायत समिति और ग्राम 
परचायतो द्वारा वहन किया जाता है ॥ स्थानीय स्वशासन की नथरीय एवं ग्रामीण, 
इन दोनों ही सस्थाओं में स्थानीय जनता अपनी सक्तिय भागीदारी निमाती है । 


स्थानीय शासन तथा स्थानीय स्वायत्त शासन में झन्तर 


विदेशी शास्तन ब्यवस्थाओं से स्थानीय शासन तथा स्थानीय स्वायत्त 
शासन में कोई भेद नहीं किया जाता। भारत वर्ष में विभिन्न विद्वानों ने इसे 
अ्रपनी-प्रपनी दृष्ठि से देखा है। प्रोफेसर श्वीराम माहेश्वरी स्थानीय शासन 
झौर स्थानीय स्वशासन को भारत के सन्दर्भ मे एक ही मानते हैं । उनकी मान्यता 
यह है कि स्थानीय स्वशासन शब्द की उत्पत्ति उस समय हुई थी जबकि देश 
ब्रिटिश शासन के अधीन था और जनता को केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय जिसी भी 
सत्र पर स्वशासन उपलब्ध नहीं था। जब ब्रिटिश सरकार ने मारतीयो को स्थानीय 
शासन से सम्बद्ध करने का निरयत्र क्रिया तो उसका प्रश्रियाय जनता को कुछ 


स्थानीय स्वशास्रत का श्रर्थ, स्वरूप थ्रोर झ्ाधुनित राज्य म महत्व 3 


अशो मे स्वशासन प्रदान करना या किन्तु भ्राज जब दश मे कन्द्र और राज्य दोनो 
ही स्तरों पर स्वशासन की स्थापना हो चुकी है, तो स्थानीय स्वशासन का बह 
विभिष्ट सन्दर्भ ग्रोर महत्व लुप्त हो चुका है ।” दूसरी ओर स्वर्गीय डॉ वी एम 
सिन्हा ने दोनो मे भिन्न-भिन्न अर्थ देखा है-उनके अनुसार हमारे देश मे स्थानीय 
शासन का तात्पय॑ जिला प्रशासन या सवरडिविजन के प्रशासन में है और स्थानोय 
स्वायत्त शासन से नगर निभ्रम नगरपालिका, कस्बा क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र 
समिति, छावनी मण्डल, ग्राम पच्चायत, पचायत समिति तथा जिला परिष्दों का 


बोध होता है ॥? 


बस्तुत भारत के सविधान मे स्थानीय शासन' शब्द का प्रयोग किया 
गया है ।४ स्थानीय शासन तथा स्थानीय स्वायत्त शासन म विभेद इस प्रकार 


किया जा सकता है * 
स्थानीय शासन 


] स्थानीय शासन राज्य की 
प्रशासकीय व्यवस्था का भ्रग है। 


2. राज्य प्रशासन का इन पर 
प्रत्यक्ष और पूछो नियन्त्रण होता है 
और इनके कार्यक्षेत्र मे राज्य सर- 
कार ग्रधिशासी झाज्ञा द्वारा कोई 
भी परिबर्तत कर सकती है । 


3 स्थानीय शासम के कर्मचारी 
लोक सेवा के सदस्य माने जाते हैं । 


५ स्थानीय शासन को समुचित 
ढंग से सचालित करने का दायित्व 
राज्यन्सरकार का होता है। इसे 
भरकार के बनाये गये नियमो ओर 
श्ादेशों के ग्रनुसार सचालित किया 
जाता है। 


स्थानोय स्वायत्त शासन 


] स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाए राज्य 
की पभ्रशाप्तकीय व्यवम्था का प्रग नहीं 
होती । ये सस्थाएं राज्य के नियन्तरां में 
काम क् रतो है ॥, 

2 इन सस्याझ्ो पर राज्य के नियस्तण 
की सोमधा विधान मण्डल द्वारा निर्धारित 
की जातो है। राज्य-सरकार अधिणशापी 
आज्ञा द्वारा इसमे कोई परिवततेन नही कर 
सक्रती । 


3 स्थानीय स्थायन शासन के कर्मचारी 
लोक सेवक नहीं माने जाते। ये अर्दध 
शासकीय सस्धाओं के कर्मचारी माने जाते 
हैं । 

4 स्थानीय स्वायत्त शासन के सचालन 
का दायित्व राज्य-सरकार का नही बल्कि 
स्वय इन्हों सत्थाप्रो का होता है। श्रपते 
सचालन के नियम भी स्वय इन्हीं के द्वारा 
बनाये जाते हैं । 


4 भारत मे स्थातीय प्रशासन 


5. स्थानीय शासन में नोकर्शाही 5. स्थानीय स्वायत्त शासन में नौकरशाही 
प्रभावी होती है । का प्रभाव तुलवात्मक रूप से न्यून होता 
6, स्थानीय शासन मे जनश्रतिनि- है! 

धियो का प्रत्यक्ष प्रभाव नही होता । ?- स्थानीय स्वायत्त शासन के सचालन मे 
जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष प्रमाव डालते हैं । 


7, जनता के सदस्य इसमे परामर्श नि कर 
हि 7. जनता के सदस्य निर्वाचित होकर इन 


दात्री समितियों के माध्यम से हो 


४ सस्थाओं के कार्यकरण में भाग लेते हैं । 
40 कस 8. जबकि त्रीय स्वायत्त शासन की 
दर व यः 
& ये सस्थाए जन प्रावश्यकताड्रो आजम क पाव 'स्वापता गहरे 
बे सस्थाए जनग्रावश्यकताओ के प्रति जा 
के प्रति उदासोनता दिखाती हैं होती हैं । 


स्थानीय शासन और स्थानीय स्वायत्त शासन वी सस्थाओ का उपरोक्त 

“ तुलनात्मक विवरण इस पश्र्थ को ध्यान मे रखकर किया गया है कि स्थानीय 

शासन राज्य-सरकार की नियमित प्रशासनिक सरचना का झ्रग होता है जबकि 
स्थानीय स्वशासन नगरपालिका या पचायती राज की सस्थाझ्रो को कहते हैं । 


स्थानोय स्वायत्त शासन की परिभाषा 


स्थातीय स्वशासन क्रा प्र्थ स्थानीय स्तर की उन संस्थाओं से है जो 
जनता द्वारा चुनी जाती हैं तथा जिन्हे राष्ट्रीय या प्रान्तीय शासन के बियन्त्रश में 
रहते हुए चागरिको की स्थानीय आवश्यकताओं की पूछि के लिए अधिकार और 
दाधित्द प्राप्त होते है। इसका अ्रभिप्राय यह है कि स्थानीय स्वशासन की 
इकाइया सीमित क्षेत्र मे प्रदत्त म्रधिका रो का उपयोग करती हैं वे सप्रभु की तरह 
नही होती । मारत मे ये सस्याएं राज्य विधान मण्डल द्वारा बनायी गयी विधि 
की सीमा में काम करती हैं प्रौर विधि द्वारा प्रदत्त समस्त भधिकारों का उपयोग 
करते हुए श्रारोपित दायित्वों का सम्पादन करती हैं। एन8इक्लोपीडिया श्रॉफ 
ब्रिदेनिका के अनुसार स्थानीय शासन का अर्थ है, “पूर्ण राज्य की ग्रपेक्षा एक 


पभदषनी भ्रतिबन्धित एवं छोटे क्षेत्र मे निर्णय लेते तथा उनको क्रिधान्वित करते 
बाली सत्ता” । 


कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार; 
प्रशासनिक व्यवस्था हैं जो 
होती है कि सरकार की सः 
रूप से सक्रिय है । 


“स्वशासन स्थानीय समाज की एक 
व्यवस्थापन के नियमों द्वारा इस प्रकार विनियमित 
त्ता क्र उस समय अ्रतिनिधित्व करे जबकि वह ॒स्थानोय 


स्थानीय स्वशासन का प्र्यं, स्वरूप झोर आधुनिक राज्य मे महत्व 5 


एल. गोल्डिय के प्रनुसार स्थानीय स्वशासन की सरलतम परिमापा 
यह है कि, “यह एक बस्तो के लोगों द्वारा प्रपने मामलो का स्वय ही 
प्रबन्ध है।” 

ए. डी ग्राशीर्वादम ने स्थानीय स्वग्यामन को परिमापित करते हुए कहा 
है कि, “स्थानीय स्वशामन केन्द्र सरकार या राज्य-्सरकार के अधिनियम द्वारा 
निर्मित एक ऐसी प्रयासक्रप इकाई है जिसमे सगर या ग्राम, जहाँ एक द्वोत्र की 
जमता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं प्लौर जो अपने दायित्व क्षेत्र की परिसीमा 
मे प्रदत्त अधिकारों का उपयोग लोक-लो+ल्पाण के लिए करते हैं । 

बी. वेंकटराब के भ्रतुसार, “स्थानीय सरकार, राज्य-मरकार का वह 
माग है जो मुख्यत स्थानीय विपयो से सम्बन्ध रणपती है तथा उसकी शासन करने 
वाली सत्ता राज्य के झधीन रहती है. लेकिन उमके चुनाव, राज्य की सत्ता के 
नियरनण की भ्रपेक्षा स्वतन्त्र रूप से योग्य निवाप्चियों द्वारा किये जाते हैं ।/* एक 
अन्य परिमापा में कहा गया है कि स्थानीय सरकार शब्द से सामान्यत अर्थ है 
एक क्षेत्र का प्रगासत एफ भाँव, एक कस्बा, एक शहर या दग॒ प्रकार का क्षेत्र 
जो राज्य से छोटा हो जो स्थानीय निवापियो छा प्रतिनिधित्व करता है तथा 
पर्याप्त सीमा तक स्वायत्तता रखता है, अपने राजस्व का एक बड़ा भाग स्वय 
स्थानीय फरो के रूप मे इकट्ठा करता है भौर श्रपती झ्ाय को स्थानीय कार्यों म 
खर्च करता है तथा जो राज्य-सरकार ग्रौर केम्द्र मरकार के कार्यों से मिन्न है । 


इसप्रकार इस परिभाषा मे पाद विशेषताएं सम्मिलित की गयी हैं जिनमे 
एक स्थानीय इकाई, बहा के निवासियों हारा उस इकाई का चुनाव तथा नियजण 
उच्च सत्ता पे उस इकाई की एक सीमिन क्षेत्र में स्वायत्तता: स्थानीय तथा गैर- 
स्थानीय कार्यों मे भेद ब स्थानीय कर लगागा । स्थानीय स्वेशासन के विपय से 
भ्रवरतित यह दृष्टिकोण स्थानीय सरकार की इकाइयो के लिए मी शाश्वत रूप से 
ज्ञागू माता जा सकता है । 


इस प्रकार स्थानीय स्वशासन से हमारा ग्रमिप्राय यह है कि प्रानीय 
क्षेत्रों का प्रशासन बहा के निर्वाचित श्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाये । यदि स्थानीय 
क्षेत्र का प्रशासन केन्द्र या. राज्य सरहारो के प्रधिकारियों के द्वारा चनाया जाय 
तो वह स्थानीय प्रशासन तो होगा किन्तु स्थानीय स्वशासन नडी होगा। स्थानीय 
स्तर की स्रमस्याप्रो का स्थानीय स्तर पर समाघान करने के लिए प्राव सभी 
देशो में स्थानीय स्वशासन की सस्‍्थाएं स्थापित कौ जाती हैं । ये सस्थाएं ग्रामीण 
और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग होती हैं । इन्हे व्यवस्थापिका द्वारा पारित 
अधितियमो के आधार पर निर्मित क्या जाता है । ये सस्थाए केवल उन्ही 
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शक्तियों का उपयोग करती हैं जो उन्हे सम्बन्धित अ्रधिनियम द्वारा प्रदान को 
जातो हैं और इस प्रधिनियम द्वारा वज्ित कार्यों को वे नही कर सकती हैं। इन 
सम्याप्रो मे जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं भोर वे भपने प्राधिकृत प्रधिकार 
क्षेत्र मै स्थानीय प्रकृति के बार्यों को सम्पन्न करने में बहुत कुछ स्वायत्तता का 
उपयोग करते हैं । राष्य-सरकार इन सस्थाओो पर निर्देशन भोर निरीक्षण भादि 
के माध्यम से नियन्त्रण करती है। राज्य-सरकार द्वारा इन सस्थारो की जो 
ब्रित्तोय अनुदात दिये जातेहें उनके उपयोग के लिए भी ये सस्थाएं शाज्य-सरकार 
के निमन्‍्तण में रहती हैं | विन्‍्तु यह भी सच हे कि श्रधिनियम में प्राप्त शक्तियो 
का उपयोग करने के लिए इन सस्याग्रो को राज्य-सरकार से कोई पुछताछ नहीं 
करनी होती। इस क्षेत्र में वे एक विवेक सम्मत स्वायत्तता का उपप्रोग 
करती हैं । 


स्थानीम स्वशांसन की प्रकृति या उसके लक्षण 
उपरोक्त विवरण के झ्राघार पर स्थातीय स्वशासन की प्रकृति भौर 
उम्रकी विशेषताप्रो की इस प्रसार रेखांकित किया जा सकता है 


].. इत सस्थाप्रो का साविधानिक ग्राधार भही होता, शासन का यह स्तर 
सविधान द्वारा मृजित नही है । 

2... इन सस्थाभो वा स्वरूप साविधिक होता है अर्थात राज्य विधानमण्डल के 
भ्रधिनियम हारा इनबी रुचना दी जाती है $ 


3. अधिनियम द्वारा प्रदत्त कार्यक्षेत्र के भ्रन्तर्गत इन्हें स्वायत्तता प्राप्त 
होती है। 


4 झगने क्षेवाधिकार के ब्रन्तर्गत निवासियों पर कर लगाकर इन्हे वित्त 
एकत्र करने का झ्धिकार होता है । 

#... भारत मे स्थानीय स्वशासन की ये सस्याए राज्य-्सूची वा विषय होने 
के कारण राज्य सरवारो द्वारा निर्देशित, पर्येवेक्षित व नियन्त्रित की 
जाती हैं । 

6. 


भारत में स्थानीय स्वशासन की ये सस्थाएं दो भागों मे विभाजित हैं--- 
ग्रामीण स्थानीय स्वशासन तथा सगरीय स्थानीय स्वशासन | दोनों ही 
प्रकार वी स्वशासन को संस्थाओं पर पृथक-पृथक प्रशासनिक विम्ााग का 
जिबत्रश रहता है । ग्रामोण स्थानीय प्रशासन की सस्याए जहाँ सामुदार 
विक विकास भौर प्रचायती राज विमाग द्वारा नियत्रित होती है वही 


स्थानीय स्वशासन का ग्र्थ, स्वरूप और ग्राधुनिक राज्य में महत्व प्र 


0 


॥ 


चगरीय सह्थाप्रों का नियंत्रण नगरीय स्वायत्त शासत विभाग 
करता है । 

स्थानीम स्वशासम की इन सस्थाओ को भदेव घत का अभाव रहता 
है । घन के ग्रभाव की इस स्थिति के भ्रनेक कारण हैं निनका यथा-स्थान 
उल्लेख किया जायेगा । 

इन सस्थाप्रो को राजनंतिक हस्तक्षेप का भी सामना करना पडता है । 
इन सस्थाओ्ो के देनिक कामकाज से राज्य की पदासीन सरकार उचित 
अनुचित हस्क्षेप करती गहती है । 

इन सस्थाग्रों का निर्वाचन प्राय” वयस्क मताधिकार के झ्राघार पर ही 
होता है किन्तु चू कि ये सस्थाएं सविधान की रचना नहीं हैं भौर 
सम्बन्धित राज्य-सरकार की रचना होती हैं इसीलिए इन सस्थाप्रो के 
चुनाव के लिए भारत मे कुछ राज्य सरकारो ने मताधिकार की आयु को 
2] वर्ष से घटाकर 8 वर्ष करने का प्रयोग उस समय भी किया था 
जब वग्रस्क मताधिकार की झायु 2] ही थी । 

सम्पूर्ण देश भे इन सस्थाग्रों का कोई भ्रादर्श ढाचा विकसित नहीं किया 

जा सका है। राज्य सरकारें अपनी सुविधा से विभिन्न सम्थाओ्रों की 

रचना करती हैं ओर उन्हे दायित्व और शक्तियाँ भी भिन्न-मिन्न राज्यों 

में भ्रलग-अलग प्रकार से दिये गये हैं । 

इन सस्थाम्ो की प्रशासकीय दृष्टि से जनता में अकुशल छवि है। इस 

अकुशल छवि के भी अनेक कारण हैं । 

स्थानीय जनता कुछ विशिष्ट मामलो में इन सस्थाग्रों के निर्शाय निर्माण 

में सक्रिय भाग लती है । 


विलियम ए. रॉब्सन का मत है कि सामान्यत' स्थानोय शासन मे एक 


ऐसे प्रादेशिक, प्रमुस्वहीन समुदाय की घारणा निहित होनी है जिसके पास अपने 
मामलो क्वा नियमन करने का विधिक अधिकार तथा आवश्यक सगठन हुप्रा 
करता है । इसके लिए एक ऐसी सत्ता का होना भावश्यक है जो बाह्य नियत्रण 
से मुक्त रहकर काम कर सके, और यह भी जरूरी है कि स्थानीय समुदाय का 
प्रपने मामलो के प्रशासन मे सामा हो । स्थानीय शासन मे ये तत्व किस सीमा 
तक विद्यमान होते है, इस विषय मे न्यूनाधिक अन्तर हो सकता है |? 


स्थानोय स्वशासन की ध्रावश्यकता 


लोगो का सग्रठित समूह जब एक स्थान पर, एक निश्चित भोगोतिक 
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सीमा मे रहने लगता है तो उनमे एक सामुदायिकृता और एकता की भावना 
पैदा हो जाती है । इत भोगो के इस सामूहिक ग्रावात के फलस्वरूप कुछ समम्याएं 
उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्यामो का सम्बन्ध नागरिक जीवन की सुविधांग्री 
से होता है, जैसे पानी की व्यवस्था, गनन्‍्दे पानी के निष्कासन के लिए नालिमो का 
प्रबन्थ, सडको की सकाई, कुडे-क्रकट का हठायथा जाना, सार्वजनिक मार्गों पर 
प्रकाश की व्यवस्था, महामारियों को रोकथाम, प्राथमिक स्वास्थ्य श्लौर चिकित्सा 
व्यवस्था तथा नायरिको को स्वस्थ पर्यावरश उपलब्ध करवाना इत्यादि। जंसे- 
जंते नगर की जतसर्या बढ़तों है उस शहर का आकार-प्रकार भी बढता चला 
जाता है शोर समस्याएं भी उसी अनुपात में विकराल रूप घारण कर लेती हैं । 
विज्ञान और प्रोय्यौगिकी की प्रगति के साथ नागरिकों की जीवन यापन की दैनिक 
प्रावश्यक्ताओो मे पर्याप्त परिवर्तन भा गया है । इस कारण स्थानीय स्वशासत 
से उनकी प्रपेक्षाएं तिरन्‍्तर बढ रही हैं। स्थानीय लोगो की बढती हुई स्थानीय 
ग्राथिक, सामाजिक ग्रावश्यकताओं झौर उतसे उत्पन्न समह्याप्रों के समाधान के 
लिए एक सशक्त स्थानीय शासन या स्वशांसन की प्रावश्यकता निरन्तर बढती 
जा रहो है ।१ 


राष्ट्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के कार्यों का जो विभाजत 
सबिधान में क्या गया है उससे यह स्पथ्ट है कि नागॉरकों की स्थानीय भावश्य- 
कताप्नो की पूर्ति का दायित्व संविधान निर्माताओं ने स्थानीय स्वशासन पर छोडा 
है, जिसे राज्य-सूची का एक विपय बनाया गया है| 


रथानीय स्वशासन का सहत्व 


प्राधुनिक युग को नागरिकों की उभरतो हुई शाकाक्षाओं का युग मात्रा 
जाता है। सभी प्रजातन्त्रीय भौर लोककल्याण॒कारी राज्यो मे शासन सम्बन्धी 
कार्यों का इतना भ्धिक महत्व और विस्तार हो गया है कि केवल केसख्द्रीय सरकार 
या राज्य सरकार इन कार्यों का सम्पादन नहीं कर सकती / इसी कारण समस्त 
लोकतातिक देशो में राष्ट्रीय एव प्रान्तीय सरकारें इनके कार्य मार को हल्का करने 
को इष्टि से स्थानोय स्वशासन वी सम्धाहो को व्यापक जिस्मेदारिया देती हैं । 
स्थानीय स्वशासन के महत्व को निम्ताकित बिन्दुओ्रो में व्यक्त किया जा सकता हैः 


) स्थानीय सरणार प्रजातन्त्र का ब्राधार है 


हमारे देश के प्रयम प्रघानमन्त्री स्वर्गीय 
हे देश के स्पानीय स्वशासन मन्त्रियो 


थारकि "स्थानीय स्वशासत लोकतन्क 


श्रीजवाहरलाल नेहरू ने 948 
के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा 
व की सच्ची पढ़ति का ऋाधघार है भौर होता 





स्थानीय स्वशासन का प्रथे, स्वरूप और झाधुनिक राज्य मैं महत्व 9 


भी चाहिए” । हमे प्राय. उच्च स्तर पर लोकतन्त्र के बारे म सोचने मरी भ्रादत 
पड गई है और हम नीचे के स्तर पर लोकठन्त्र के बारे में कुछ नही सोचते हैं। 
ऊपर के स्तर पर लोक्तन्तर तब तके सफल नही हो मव॒ता जब तक कि उसे नीचे 
से मजबूत न बनाए । प्रो डब्लू ए. रोब्सन ने मी कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर 
एक अच्छे व स्वस्थ प्रजातन्त्र को तब तक बनाया जाना असम्मव है जब तक कि 
इसे कस्बा और देहात मे प्रजातात्रिक स्थानीय सस्थाद्ो द्वारा सहयोग व प्रोत्साहन 
न दिया जावे । इस प्रकार स्थानीय सस्थाए प्रजातम्त्र के लिए नीव के रूप मे 
कार्य करती हैं । यह नागरिकों को देश की राजनीतिक प्रत्रिया मे सक्तिय रूप से 
भाग लेने का सुप्रवसर प्रदान करती है । 

प्रजातन्‍त्र की नीव और उसका आधार स्थानीय निकायो द्वारा मजबूत 
बनाया जाता है । जब तक देश का प्रत्येक नागरिक स्वय को उत्तरदायी तथा 
शासन वी नीतियो के निर्माण तथा क्रियान्वयन में हिस्सेदार महसूस नही करता 
है तब तक उस राष्ट्र मे प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक रूप मे ही रहता है, उसम ब्यावहा- 
रिकता तथा वास्तविकता नही प्राती, और व्यावहारिकता के लिए गाव, कस्बे 
तथा नगर स्तर पर प्रत्येक की अपनी स्थानोय स्वायत्त सरकार का होना प्रति 
श्रावश्यक है । प्रजातन्त्र केन्द्र व राज्यों की राजघानियों तक सोमित न रहकर 
वास्तव मे नगरो व गांवों मे निहित रहता है। हमारे देश में इमे ग्रधिक शक्तिशाली 
बनाने के लिए बडे-बड़े नगरो जंसे, बम्बई, कलकत्ता, देहली, मद्रास व हैदराबाद 
में तो स्थानीय सरकार का भी व्यापक स्तर पर विकेन्द्रीकरस्प कर दिया गया है 
जिससे प्रत्येक नागरिक झपने झ्राप को स्थानीय सरकार का ही एक प्रग सममने 
लगे हैं। 


2 लोकतन्‍त्र की पाठशाला या प्रशिक्षणशाला 

लाडं ब्राइस मे कहा है कि स्थानीय प्रशासन प्रजातन्त्र के लिए प्रशिक्षण 
स्थली या पाठशाला का काम करता है। इसके भमाव मे प्रजातन्त की सफलता 
की भाशा नही की जा सकती । अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने मे रुचि 
रखने वाले लोगो के लिए स्थानीय स्वशासन की सस्थाए प्रशिक्षण प्रदान करती 
है । इसी प्रशिक्षण के माध्यम से मविष्य का प्रजातात्रिक नेतृत्व उमरता है। 
स्वतम्त्रता प्राप्ति से पर्व श्रीसुमाप चन्द्र दोस ने अपने राजनेतिक जीवन का 
आररम्म कलकत्ता नंगर नियम से किया था । इसी प्रकार हमारे प्रथम प्रघानमत्री 
प॒० जवाहर लाल नेहरू ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरूआत इलाहाबाद नगर 
पालिका के प्रध्यक्ष के रूय मे की थी । भविष्य का राजनतिक नेतृत्व स्थानीय 
शासत की इन सस्थाय्रों भे जो झनुमव करता है, उससे झ्ागे चलकर, सम्पूर्ण 
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राष्ट्र और समाज को लामान्वित करता है । बस्तुत स्थानीय शासन की सस्थाप्रों 
कौ लोकतन्त की नींव मजबूत करने के लिए सनातन रुप से स्मरण किया 
जाता है । 


3. पश्रच्छे नागरिक जीवन के विकास के लिए प्रनिवार्य 


श्राज हम लोक कल्याणकारी राज्य के युग में रह रहे हैं। नगरपालि- 
काए, नगरनिंगम और पचायत राज की सस्थाएं, जब तक नागरिकी को स्थानीय 
सेवाएं प्रदान नही करती तब तक नागरिक सुखी और समर्थ जीवन की विकास 
नही कर सकते । एक लोक कल्याणकारी राज्य का यह्‌ उद्देश्य होता है कि सभी 
लौगो का मागरिक जीवन सुखी, स्वस्थ झौर समर्थ बत सके । स्थानीय स्वशासन 
की सस्थाएं लोक कललाणकारी राज्य के इस प्रादर्श को मूर्त रूप देने का प्रयत्न 


करती हैं। ये सस्थायें इस सकल्प के अनुरूप समाज निर्माण मैं सरकार का सक्रिय 
सहयोग करतो हैं । 


4. नागरिकों को राजनंतिक शिक्षा प्रदान करना 


स्थानीय स्वशासन की सस्थाएं नागरिकों में राजनीतिक शिक्षा ओर 
राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करती हैं। स्थानीय सस्थामो के चुनावों में उस 
क्षेत्र के सभी नागरिक सक्रिय होकर भाग लेते हैं। नागरिक यह जानते हैं किये 
सस्थाएं उनवी स्थानोय भ्रावश्यक्ताम्रों जैसे सफाई, सडक, पानी और प्रकाश 
प्रादि का प्रवत्ध करती हैं अत याद इन सस्थाम्रों मे क्रियाशील नागरिकों को 
नही चुना गया तो ये सस्थाए प्रकुशलता का प्रतीक बनकर रह जायेंगी। इस 
कारण स्थानीय स्तर पर इन सस्थाप्रो के चुताव से राजनैतिक जीवन मै स्फूति 
श्रौर जागरूकता उत्पन्न हो जाती है भौर स्थानीय नागरिक सक्रिय होकर पूर्ण 
सहयोग भौर समर्थन के साथ इनके कार्यों भर चुनावों में माग लेते हैं। धू्कि 
स्थानीय शासन जनता के सर्वाधिक निकट होता है इसलिए लोग यह भी सममते 
हैं कि वे इन सस्थाझो पर भ्च्छे काम काज के लिए अधिक सरलता से प्रमाव 


डाल सकते हैं । नागरिकों की यह चेतना और क्रियाशोलता सारे जन समुदाय मे 
राजनैतिक शिक्षा और जागरूकता का सचार करती है । 


5. संघोध एव प्रान्तोष शासन के कार्यभार सें सहयोग 


स्थानीय स्वशासत की ये सत्पाएं अपने कार्यों के द्वारा केन्द्र शौर राज्य- 
सरकार के कल्याणकारों कार्यों मे बहुत सहायता करतो हैं । उन सस्थाप्रो की 
उपस्थिति के' कारण करेद्धीय और ध्रान्तीय सरकारें नागरिको बी स्थानीय ग्राव- 


स्थानीय सवशासन का ग्रथे, स्वरूप और आधुनिक राज्य मे महत्व ॥] 


श्यक्ताभो के प्रति पर्याप्त सीमा तब निश्चिन्त हो जाती है । एसा होने से केन्द्रीय 
और राज्य सरकारें अधिक महेत्वपूर्णा कार्यों के लिए भ्रपन समय वा सदुपयोग 
कर पाती हैं । 


6 स्थानीय समस्याझ्रो को सुलभाने के लिए स्थानीय परित्थितियों का ज्ञाम 
आवश्यक 

अग्रेनी मे एक कहावत है---जिसका सार यह है झि केवल जूता पहनने 
चाला ही यह जान सकता है कि उसमे कील कहा चुम रही है ।१ इसका सादर्भिक 
अमिप्राय यह है कि स्थानीय स्रमस्याओरो को सुलकान के लिए स्थानीय परिस्थि- 
तियो और वातावरण का ज्ञान ग्रावश्यक होता है । किसी भी बाहरी व्यक्ति की 
ठुलना में स्थानीय व्यक्ति को स्थानीय समस्याओरो की प्रकृति, उनकी जटिलता 
उनके उद्गम, वारणो, भ्रन्तेंगुथित समीकरणों प्रौर समावित समाधानों का 
प्रधिक सदीक श्र सक्रिय ज्ञान होता है। स्थानीय व्यक्ति उन समम्याग्नो वा जो 
समाधान खोजेंगे वह प्रधिक व्यावहारिक और चिरस्थायी होथा । स्थानीय परि- 
स्थितियों भें कौत से विकास कारें किये जायें भशौर कौन से न किये जायें, इसका 
निर्धारण करने के लिए क्षेत्र के वातावरण और परिस्थितियों की गहन निकट 
जानकारी प्रत्यन्त आवश्यक होती है। विडाानो का यह विचार है कि इन्ही 
आवश्यकताप्रो ने स्थानीय स्वशासन की भ्रवघारण्या को जन्म दिया था । 


7 स्थतन्त्र राष्ट्रों की शक्ति का ग्राघार 


भ्राधुनिक राज्यो में स्थानीय सस्थाझ्ो वा विशेष महत्व है क्योकि विसी 
भी देश की कार्य कुशलता इस बात पर निर्मर करती है कि उम देश में स्थानीय 
रपर पर कार कर रही संस्थाएं कितनी समर्थ व कुशल हैं । एक स्थिर तथा सुदृढ 
राजनीति पर झाघारित प्रजातन्त्र का विकास स्वस्थ व कुशल स्थानोय सस्थाप्रो 
में होता है | विश्व के अनेक विद्वानों जैसे-जे एस. मल, एलेक्सिस डी टाकविले, 
लॉर्ड, ब्राइस, एच. जे लॉस्‍्की, थॉमस जेफरसन, महात्मा गाँधी व भाचाय॑ विनोबा 
भावे ने इन सस्थाभो की प्रशसा तथा इनके प्रधिकाधिक विकास वे उत्पान 
का समर्थंत जिया है । किसी राष्ट्र की प्रगति, श्रेम, सौहादता व परोपकारिता 
के वातावरण में ही हो सकती है । इन सस्थाओ के द्वारा राष्ट्र के विकास 
के लिए इस प्रकार का वातावरण झासानी से तैयार विया जाता है। स्थानीय 
स्वशासन से ही वास्तविक लोकतन्त्र का स्वप्न साकार हो सकता है ॥ डी टाक- 
बिले ने कहा है, “नागरिकों की स्थानीय समाए स्वतन्त्र राप्ट्रो की वाह्तविक 
शक्ति है” । नगर समाए स्वतन्त्रता के लिए उतनी ही प्रावश्यक हैं, जितनी कि 
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प्राथमिक पाटशालाए विज्ञान के लिए । बे स्वतञ्नता को लोगो ततवा पहुचाती है, दे 
उनको मिखाती हैं कि स्वतत्वता का झानन्द किस प्रकार उठाया जायें। एक 
राष्ट्र मले ही स्वतम्त्र सरकार की पद्धति को स्थापित कर ले परन्तु स्थानीय 
सस्थाप्रों के बिना इसमें स्वतन्त्रता की भावना नही झा सकती है । स्थातीय सर 
कार को स्वतन्त्रता क्र भावना जनता तक पहुचाकें का साधन माना गया है तथा 
कहा गया है कि यह सस्थाएं स्वतस्त॒ता की भावना जनता में भ्रधिर्क देदा बुर 
सकती है। इसका यह प्र्थ नही है कि इन सम्धाओं के बिना देश स्वतस्त्र नहीं 


हो सकता बल्कि स्वतस्तता को स्थायो बनाने में स्वायत्त शासन का महँत्व रेसा- 
कित गया है । 


8 सकारात्मक राज्य का भूते रूप स्थानोय ससस्‍्याएं 


झ्राधुनिक युग मे सेवामावी राज्य होता, सवारात्मक राज्य का छ५ 
माना जाता है. जिसवा प्राथमिक तक्ष्य अपने निवासियों का म्रधिकतण कल्याण 
और मेवा करना होता है । समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक प्रपनी सेवा को पहुचाने 
के लिए यह सकारात्मक राज्य स्थानीय सस्थाओ का सहयोग लैंता है । शिक्षा 
तथा सफ़ाई ऐसे विपय हैं जिन पर किसी भी देश और भावों पीढ़ी की निर्माण 


निर्भर करता है। वस्तुत. इन दोनो ही दायित्वों का सम्पादन स्थानीय विकायो 
द्वारा कमा जाता है । 


9. स्थानीय संस्थाएं जिकेन्टीकरण का साधन हैं 


भारत में स्थानीय शासन की सस्थाझ्रो के विकास के पूवें शासन का 
सम्पूर्ण भार केन्द्रीय या आ्रान्तीय सरकार पर होता था। किसी भी देश के लोक+ 
तन्त्र की सभी नागरिको तक पहुचाने के लिए राजनैतिक पश्रौर प्रशासनिक शक्तियों 
का विकेस्द्रीकरस्प किया जाता अ्रमीध्ट होता है । इस लक्ष्य की पूर्ति स्थानोय 
सस्था्रो का जाल बिछाकर को जाती है । पचायती राज को समस्त सस्थामों 
को इसीलिए प्रजातात्रिक विवेन्द्रीसरण का पर्याय और श्याघार माना जाता है । 
शिद्वान हवसले मानते हैं कि एक अच्छे समाज के निर्मास्य के लिए स्वायत्त शासन 

सस्थाम्रो में विकेन्द्रीकरण को साकार करना होता है । इस विकैन्द्ी करण में 
राजनैतिक, प्रशासनित्र तथा भ्राथिक्र विकेन्द्रीकरश ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्वय 
महात्मा गाधी मी चाद्ते थे कि गाँव बे स्तर पर भषिक से अधिक कार्य भ्रौर 
अधिकाश निर्णय ग्रामवासियों हारा ही लिये जाने चाहिये। उनका मानना था 
के स्थागोय स्तर पर किये गये काये चू कि वहाँ के तागरिको द्वारा किये जाते हैं 
इसीलिये वे शीध्र, सही भोर मितव्ययता के साथ होगे । इन सस्थाप्रों में कार्य 


स्थानीय स्वशासन का प्रथं, स्वरूप भोर ग्राधुनिक राज्य मे महत्व 3 


करने वाले प्रतिनिधियों को चूकि कोई वेतन प्रदान नही किया जाता प्रौर वे 
समाज सेवा की भावना से ही कार्य वरते हैं श्रत. स्थानीय सरकार वी इन 
सस्थाप्रो को, महात्मा गाघी ने मनोव॑ज्ञानिक दृष्टिकोण के अध्ययन की प्रयोगशाला 
भी कहां है । 


0. सरकृति तथा सम्यता को पोषक 


स्थानीय सस्थाप्रो को देश की सस्कृतियो का रक्षक माना जाता है 
क्योकि वह सस्थाए सदियों से ही प्रेम माव उत्पन्न करती रही हैं तथा श्रखग-अलग 
स्थानों की विशेषत्ताप्रों को बनाये रखने मे इनका बडा योगदान रहा है । संस्कृति 
की घरोहरो को प्राचीन काल से इन सस्थाझ्रो न बताये रखने का कार्य किया है। 
व्यक्तियों में एक दूसरे से सद्व्यवहार करने की भावना का विस्तार क्या है। 
इन सस्थाश्रो के ट्वारा नागरिकों में कत्तत्य और जिम्मेदारियों के पालन की भावना 
उत्पन्न होती है। ब्राइस ने बहा है “जो भी ग्राम के मामलो मे ईमानदारी, सक्रियता 
और सावंजनिक मावना सीख लेता है, उसने अपने महान्‌ देश के नागरिक के 
कत्तेंब्य का पहला पाठ सीख लिया है ।”” ब्राइस्त से श्रागे कहा है कि, “स्थानीय 
सस्थाए व्यक्तियों को न केवल सार्वेजनिक हिंतो की शिक्षा देतो है बल्कि दूसरों के 
साथ प्रभावशाली ढग से काम करने का प्रशिक्षण भो देती है ।” इन सस्थाप्रो के 
द्वारा नागरिकों में बुद्धि, ओचित्य, स्थाय और सामाजिक भावना उत्पन्न होती हैं, 
जो लोक तन्त्र बी सफलता के लिए आवश्यक है । 


]। स्थानीय सूचना केर्द्र 


स्थानीय सस्थाए राज्य सरकारो को तथा केन्द्र मरकार को समस्त 
ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों की जनता से सम्बन्धित झावश्यक झाँक्डे प्रदान करती 
है। जनसख्या, क्‍झ्राय, पुरुष-महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, उत्पादन खपत इत्यादि 
कितनो ही बातों के सही श्राकडे जानने के लिए राज्य सरकारें स्थानीय सस्याग्रो 
को निर्देश देती हैं। चू कि स्थानीय सरकार मे नियुक्त व्यक्ति वही के उवासी 
दीते हैं व उनके द्वारा प्रयुक्त साधन भी स्थानीय होते है इसलिए उनमे कोई भेद 
छिपा नही रहता और वे सही आकडे तैयार करने मे समय तथा सक्षम घिद्ध होते 
हैं। इन आकडो के ग्राधार पर राज्य व बेन्द्र सरकार अपनी नीतियाँ निर्धारित 
करती हैं, तथा योजना आयोग बृहृत्‌ योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार करता है 
जिसमे समस्त राष्ट्र का हित निहित होता है। इन वीतियो ठया योजनाझो को 
सफ्ल वनाने में स्थानोय सस्थाभरो का अत्यधिक योगदान रहता है ! विगत दिनों 
में योजना आयोग के सिफारिश की है कि योजनाएं जिला, मण्डल तथा याँवो के 


4 मारत में स्थानीय प्रशामन 


स्‍तर पर तेंयार की जानी चाहिये ग्रौर उनके निर्माण तथा जियान्वयन में साधा- 
रण जनता का विशेष महत्व व भूमिका होनो चाहिए। इस सिफारिश से सशक्त 
स्थानीय सरकारों के निर्माण व सचालन को झौर प्रधिक बल मिलेगा है ! इससे 
स्पष्ट होता है कवि किस प्रकार स्थनोय सस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण 
भूमिका निभा सकती हैं और बोयनाझो को झर अधिक व्यावह्यारिव व बास्तविक 
रूप देकर राष्ट्र के उत्थान व विकास में अग्रणी बन सबती है । 


2. योजना प्लोर स्थानोय सरकार 


किसी भी देश का यदि उत्थान करना हो तो वहाँ बी थोजनाए बड़ी- 
बड़ी जगहों के श्रलावा स्थानीय स्तर तथा स्थानीय विकास के लिए उसी के 
पनुत्ुल बनायी जानी चाहिए। सामुदायिक विकास योजना, राष्ट्रीय इृद्धि दर, 
स्थानीय प्रगति, कृषि, सिंचाई, रोजगार श्रम इत्यादि योजनाओ्रो को सफल बनाने 
के लिए जनता का सहयोग परमावश्यक है, और जन सहयोग तब तक नहीं मिल 
सकता जद तब कि वहाँ स्थायत्त सस्थाए उपस्थित हो तथा विशुद्ध रूप से नेतृत्व 
प्रदान करने के लिए सक्षम मी हो । प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थानीय 
सरकार के सहयोग तथा जनता से उनका समन्वय होना वाछ्दनीय रहता है । 
धोजना झामोग ने बार-वार इस सन्दम्म में बेन्द्रीय व राज्य सरकारों का ध्यान 
झाकपित क्या है कि बिना स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्थाप्रो के प्रयत्न के 
कोई भी योजना वास्तविकता ग्रहण नहीं कर सकती । 


3, स्थानीय शासन द्वारा नौकरशाहं) के दोषो से बचाव 


स्थानीय सस्थाओो के स्वतन्द्र रूप से कार्य करन से नौकरणशा/ के दापों 
बा निवारण होता है। प्राय केन्द्रीय और राज्य सरकारो के सरबारी तन्त्र में 
नोकरशारो वी बुराइयाँ सम विप्ट हो जाती हैं। इनका प्रशामन-तन्ध्र लालपीता- 
शाही, भ्रप्टाचार, झ्रजार्यकुशलता घौष्चारिक्ता और नियमों पर अत्यधिक जोर 
देने के कारण कुछ-कुछ निर्दयी सा ग्रांचरा करने लगता है। यह प्रशासन-तन्त्र 
अपने हाथो में अधिकाधिक शक्तियों का सचय कर लेठा है डिससे जनता को 
दैनित्र जीवन में अनेक क्ध्ट भंलने पड़ते हैं। स्थानीय संस्थाओं का सचालन 
सू कि स्थानीय रूप से जाशत प्रतिनिधियों द्वारा होता है इसलिए इनके कार्य 
सचालन में नौकरणाही की बुराइयो से बचा जा सकता है । 

इस प्रकार स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्थाए न वेवल आधुनिक नाग 
रिक जीवन के लिए प्रपरिहायें बन गयी बल्कि ये प्रजातन्त्र को निर्वाहक भी हो 


स्थानीय स्वशासन का अर्थ, स्वरूप और झाधुनिक राज्य के मद्ृत्व ]5 


गयी है | विद्वानों के इस मत में कोई अतिशयोक्ति प्रतीत नही होती कि स्थानीय 
सस्थाग्रो के बिना न तो लोकतस्त के ग्रादर्शों को साक्ार किया जा सकता है और 
न ही किसी स्थायो प्रजातात्रिक राज्य का, इनके बिना विकास समव है। शाधु- 
निकतम प्रनुसघानों ने यट॒धिद्ध कर दिया है कि समस्त विकास योजनाम्रो के 
लक्ष्यो की क्रियान्विति और सफलता नागरिकों की भ्रधिकतम सहमांगिता पर 
निर्भर करती है जो स्थानीय सस्याझो के माध्यम से स्वामाविक्र रूप से प्राप्त की 
जा सकती है। यद्यपि स्थानीय सस्थाओरो के विरोधी विचारकों द्वारा अनक बार 
यह तके रखा गया है कि लोग्तन्त के मविष्य और स्थानीय सम्थाओं में परस्पर 
कोई सम्बन्ध नही है ॥ उनका यह मी कहता है कि जिन देशो में स्थानीय सस्थाए 
नही है, लोकतम्त्र वहाँ भी चल रहा है । किन्तु यहाँ इसके उत्तर में इतना ही 

हा जा सकता है कि किसी भी लोकतन्त्र की उपस्यिति और उसकी सफलता मं 
प्रन्तर होता है । इसमें कोई स-देह नही कि स्थानीय सस्थाप्रो के बिना लोकतस्त 
चल सकता है किन्तु लोक्तन्‍त अपन पूर्णो भोर विशुद्ध स्वरूप में केवल सभी 
साकार हो सकता है जब यह समस्त नागरिकों को शासन मे सहमागिता प्रदान 
करे और यह लक्ष्य स्थानीय सस्याप्रो के द्वारा झासानी से पूरा किया जा सकता 
है। लाडड ब्राइस का यह कहना मही है कि स्थानीय सस्था।ए नागरिकों में उनके 
सामान्य कार्यों के सन्‍्द्म मे एक सामान्य रुचि पैदा कर देतो है जिससे नागरिकों 
में परस्पर सौहाई, मेलमिलाप, सामाजिकता, न्यायप्रियता ग्रौर सामान्य कार्यों के 
प्रत्ति सामान्य समभ जैसे गुणों का विकास झपन श्राप हो जाता है। इसलिए 
झ्राधुनिक विशाल राज्यों मे नायरिको की सामुदाधिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति के 
लिए सक्तिय रथानोप सस्थाग्रो फ्री आवश्यक्षता स्वय सिद्ध है । 


सन्दर्भ 


. एस. प्रार. माहेश्वरी, भारत से स्थासीय शासन, लक्ष्मीनारायश भ्रग्रवाल, 
प्रागरा, पृ, 3-4 

2, थी, एम. सिन्हा, मारत से नगरीय सरकारें, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ भ्रकादमी, 
जयपुर, 986, पृ . 

3. भारत के सविधान को सातवी भ्ननुसूची की तीसरी ग़ची की चतुर्थ प्रविष्टि 

4, एन्साइक्लोपीडिया ग्लाफ ब्रिटेनिका: 


36 


भरत मे स्थानीय प्रशासन 


बी वेंकटराव, ए हन्डरेड ईयर्स भआाफ़ लोकल गकमेन्ट इन अम्ताम, बनि 
प्रकाश मण्डल, गोहाटी, 7965, पृ. . 

एम वेंक्टरमैसा तथा एम पट्टामिराम- 

उद्धृत, श्रीराम माह्देश्वरी, पूदोक्त, पृ. 5. 

एस. ए. मुतालिब एवं खान, ध्योरी श्ञाफ लोकल ग्रवम्मेंग्ट, मई दिल्‍ली, 
स्टलिंग, 3983, पृ, 3, 


ओन्‍्ली द बियरर नोज व्हेयर द शू पिंचेज 


2 


प्राचीन, सध्य एवं श्राधुनिक भारत में 
स्थानीय स्वायत्त शासन की 
संस्थाश्रों का विकास 





मारत में स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्थाए झतीत काल से चली आ 
रही हैं फिर भी मगरीय एव ग्रामीण दोनो ही प्रकार की स्थानीय सस्थाश्ो का 
व्यवस्थित प्रारम्भ 9वी शताब्दी से माना जाता है। इन सस्थाझो के विकास 
के भ्रकुर विद्वानों ने मानव मन की प्रकृति मे निहित माने हैं । स्थानीय सरकार 
को मानव की मनोवेज्ञानिक और व्यावहारिक ग्रावश्यकता के रूप मे रेखाकित 
क्रिया गया है। मानव की सर्देव यह इच्छा रदो है कि जो भी सरकार हो वह 
उसके स्वय के द्वारा शाप्तित और भ्रच्छी सरकार होनी चाहिए। मामव प्रकृति 
से स्वकेन्द्रित होता है। वह कमी यह पसन्द नहीं करता कि उसके सावंजनिक 
मामलो का निर्णय कोई प्रौर करे | मानव मन वी यह इच्छा, झ्रतीत काल से 
स्थानीय सस्थाभो के विकास का ग्न्तनिदित दर्शन रही है ॥ 


दचायतें जिन्हे ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की सबसे लोकप्रिय इकाई 
धाता जाता है, बहुत पुरानी सस्थाए हैं जो प्रपने आ्राप में स्थानीय शासन को 
समर्थ इकाइया हुआ करती थी । प्राचीन काल में इसी पचायत व्यवस्था के कारण 
प्रत्येक ग्रामीण समाज अपने मे एक छोटा सा राज्य था और मारत की जनता 
को एकता के मूत्र मे बहुत भ्रच्छी तरह भावद्ध कर रखा था । 

प्राचीन भारत में नगरीय प्रशासक के विद्यमान होने का उल्लेख भी 
मिलता है। मैगस्थनीज ने तीसरी शताब्दीईस्वी पूर्व के मारत के एक सगर के शासन 
का अपने विवरण मे उल्लेख किया है । उस विवरण से पता चलता है कि प्राचीन 
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काले के नगरीय शासन को 5-5 सदस्यों की 6 समितियों मे विभाजित किया 
हुआ था । प्रथम समिति के सदस्य आचीन ग्रौद्योगिक हस्तकनाधों से सम्बस्धित 
बातो के जिए. उत्तरदायी थे | दूसरी समिति के सदस्यों की अपने क्षेत्र मे आने 
वाले विदेशियों के स्वागतन्सत्काद का कार्य दिया हुमा था। तीसरी समिति के 
सदस्य जन्म ग्रौर मृत्यु के श्रमिलेल को रखने है लिए उत्तरदायों थे । चोौधी 
समिति व्यापार और वाणिज्य का निरीक्षण करतों थी। इस समिति के लोगो 
उचित बाट और माप सुनिश्चित करते थे । पाचवी समिति निर्मित बस्तुग्रो का 
निरीक्षण करती थो तथा छडो समिति बिक्री को हुई वस्तुओं के सूल्य का दसवा 
भाग बिक्री कर के रूप में व्यूल करती थी (£ 


इससे यह चिदित होता है कि प्राचीन भारत में श्राज की भाति ही 
स्थानीय शासन की वगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो मे विभाजित किया हुआ था । 
दोनो ही तरह की स्थानीय प्रशा्ननिक व्यवस्श्य अलग-ग्रलय रूप में सवालित की 
जाती थी । वैदिक युग मे, जब वगरो का कोई विशेष स्थान नहीं था, ग्रामीण 
शासन धथिक महत्वपूर्ण माना जाता था। याँव की पवायतें जो याँव के लोगों 
ह्वारा सगठित होती थी, प्रशासक्ञीय और स्यायिक कार्यों का सम्पादन करती थी । 
मनुसहिता मे भी राजा और गाँव के जीच सम्बन्धी की चर्चा मिलती है और 
कौटित्य के अर्थशास्त्र से यह्‌ प्रम'शित द्वोता है क्नि राज्य ग्रामीण जोवन में 
न्यूनतम हस्तक्षेप करता था। मोरयंकाल मे शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रान्तो 
को निम्ताकित तरह से विभाजित किया हुमा था : 


4. जनपद 

2. स्थानिक 
3. द्रीणमुख 
4. स्वार्वेटिक 
28... यम 

6. ग्राम 


जनपद भथवा जिले का घुसिया स्थानिक कहलाता था और ग्राम का 
अधिकारी ग्रामिक के साम से जाता जाता था । पाच या देस ग्रॉमो का श्रधिका री 
गोप कहलाता था। मौयेकल मे चद्धगुप्त मौये ने स्वायत्त शासत अरणाली प्रचलित 
कर शासत के विकेन्द्रीकरण की नोति अप्रपतायी थोी। इस काल से नगर का 
सबसे बडा पदाधिकारी नागरिक कहलाता था ! यह “नागरिक” ग्रोप और 
स्थानिकी की सहावता से नगर का प्रशासन चलता था । माँयकाल के पश्चात 
गुप्त-बुग में मी स्थानीय शासन को रूपरेखा मौयंकाल जैसी ही प्रचलित रही । 


स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्थाओ्रो का विकास 49 


इसके पश्चात राजपूतो क वाल मे ग्राम पचायतो का महत्व कुछ कम हो गया। 
राजपूत कालीन सामन्तगण न केवल स्थानीय शासत रो ही कमर महत्व देते ये 
बल्कि वे केन्द्रीय शासन से नियरख मुक्त होने का प्रयत्न भी करते रहते थे । 


भारतीय शासन के मुगलकालीन इतिहास बे पन्नों को पलटने स यह 
प्रतीत्त होता है कि इस काल मे भी देश में स्थानीय शासन विद्यमान था । मुगल- 
काल मे नगर का प्रशासन जिस अधिकारी के द्वारा चलाया जाता था वह 
कोतवाल कहलाता था । यह कोतवाल पुलिस सम्बन्धी मामलो दण्ड व्यवस्था 
तथा वत्तोध मामलों में सर्वोपरि सत्ता रखता था । क्षेत्र मे शाति और व्यवस्था 
बनाये रखना अपराधों का पता लगाना, सामाजिक कुरीतियों को मिटाना और 
इसी तरह के स्थानीय मामलों के सम्पादन के लिए वहु उत्तरदायी था । 
ग्रामीण स्थानीय प्रशास्तत के भेत मे इस काल में गाँव जासन की सबसे 
छोटी इकाई थी जिनका प्रवन्ध पचायत्तें बरी यी। झाँव के तीन महत्वपूर्ण 
ग्रधिकारियों में मुदहूम गाँव को देखभाल करता था, चौपरी परचायतो 
की सहायता मे रूगडे घुलकाता था और पटवारी राजस्व वसूली करता था । 
प्रत्येक गाँव में मुरक्षा की इप्टि से एक चोकोदार भी होता था ६ 


इस काल मे स्थानीय प्रशासन के बारे मे अ्रबुन फजल कृत आईन-ए- 
अकाबरी में विवरण मिलता है | भ्राईन ए-अ्क्वरी में नगरीय जीवन और उसके 
अधिकारियों के बारे म यह कहां गया है कि कोतवाल के पद पर नियुक्त होने 
बाले भ्रविक्नारी को अनुमवो, कुशल, विचारवान झौर चतुर हाना चाहिए। बहुइतना 
सजा होना चाहिए कि सुनागरिक शाति झ्रौर सुरक्षा वा भ्नुमव करें और दुष्ट 
लोग पग्रशाति क! | उसे चाहिए कि वस्बो मे मौहेलला टोली का गठन करें जिससे 
मौहल्ल में परस्पर सौहाद॑ बनाये रखने की जिम्मेदारी दी जाये । अपने गुप्तचरों 
के माध्यम में हर तरह वी घटना का सावघाती पूर्वक निरीक्षण करें। भ्राईन ए 
भ्रक्बरी में तत्कालीन नगरीय प्रशासन ओर उसके पदाधिकारियों से जो प्रपेक्षाए 
की गयी हैं उनसे यह प्रकट होता है कि जितन मी घटनाक्रम उस समय हुम्ना 
करते थे उन सब के निषमन का दावित्व, शातिघय नागरिक जीवन की इृष्टि प्ले 
नगरीय प्रशासत और उसके अधिकारियों पर छोडा गया है । 


ब्रिटिश कालीन स्थानीय शासन के बारे ग्रे मच्छा विवरण उपलब्ध 
होता है । विद्वानों का ऐसा मत है कि यद्यपि स्थानीय शासन मारत वर्ष में अति 
जांचीनकाल से लेकर आज तक किसी न किसी रूप मे विद्यमान रहा है तथापि 
संगठन और कार्यप्रणाली की दृष्टि से उसका व्यवस्थित प्रादुर्माव ब्रिटिश शासत 
के अन्तगत ही हुआ था । स्थानीय शासन की इकाइयो को निर्वाचित स्वरूप दना, 
उसे करारोपएण की विस्तृत शक्तिपा देना और प्रजातन्त्र की पाठजाला के रूप में 
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विकसित करने का कार्य ब्रिटिश काल में ही हुप्ता है। इस काल में विक्तित 
स्थानीय शासन व्यवस्था पर कुछ पश्चिमी प्रमाव भी पड़ा है । ग्रामीण स्थानीय 
अशासन की इकाइयो की अपेक्षा इस काल में नगरीय स्थानीय प्रशासन की 
सस्थाभ्रो के विकास पर भ्रधिक ध्यान दिया गया था । स्थानीय शासन का इस 
काल में ग्लारम्भ सन्‌ 687 से माना जा सक्तता है जब मद्रास में नगर निगम की 
स्थापना की गई । इस तरह ब्रिटिश काल में विकसित हुप्रा स्थानीय शासन, 
ग्राज लगमग 300 वर्ष पुराना है । ब्रिटिश काल में विकसित स्थानीय शासन के 
ढाचे को मुख्य रूप से 5 कालो में विभाजित किया गया हे 


3... प्रथम काल 687 से लेकर 88) तक इस कालावधि में स्थानीय 
सस्थाप्रो को केन्द्रीय भौर प्रान्तीय सरकारों के बजट पर दबाव कम 
बारन का साधन माना गया। 

2. द्वितीय काल 882 से 99 तक : इस काल में स्थानीय शासन को 
स्वायत्त शासन की सस्थाओ्रो के रूप मे विकप्तित करने का प्रयत्न किया 
गया । 

3, तृतीय काल 99 से !935 तक इस काल मे स्थानीय संत्याएं 
कमजोर हुई । 

4... चतुर्थ काल 937 से !950 तक . इसे स्थानीय स्वायत्त शासन की 
सस्याग्रो के सुधार और प्रशासकीय कार्य क्षमता बढाने का काल माना 
गया है । 

5. पचम काल 4950 में भ्रव तक * इस काल में स्थानीय शासन को 
सविधान को झ्रावश्यकृताओ भौर उसके द्वारा निर्धारित सक्ष्यों की पूर्ति 
का साधन माना जा रहा है। 


प्रथम काल (687-887 ) 


ब्रिटिश मारत की इस प्रथम भ्रवधि में 687 मे अग्रेजो के द्वारा मद्रास 
नगर निम्रम की स्थापना की गयी थी, जिसे स्वायत्त शाप्षन का श्री गशोश माता 
जाता है। इसकाल में बम्बई और कलकत्ता मे नगरपालिका निकायो की स्थापना की 
गयी । 773 के रेगुलेटिंग एक्ट के भ्रन्तगंत प्रेसीडेल्सी नगरो में जस्टिस प्रॉफ 
पीस की नियुक्तिया को गयी, जिन्हें लगर की सफाई व स्वास्थ्य की देखभाल की 
जिम्मेदारी दो गयो थी । 793के चार्टर एक्ट के माध्यम से इन प्रेप्तीडेन्सी शहरों 
में नगरीय प्रशासन स्थापित करने की शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गयी थी । 


सन्‌ ]840 और 850 हे मध्य प्रेसोडेन्सी शहरो में नगरोय स्थानीय 
प्रशासत के संगठन झौर कार्यों का विस्तार ही नहीं किया गया बल्कि कुछ सीमा 


स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्थाश्रो का विकास ड्रॉ 


तक निर्वाचन का सिद्धांत मी इन सस्‍्ष्याग्रो के लिए अपनाया गया। यद्यपि यह 
प्रारम्मिक प्रयोग सफल नही रहा झोर इस कारण सन्‌ ।856 के झधिनियम 
द्वारा नगरीय सस्याप्नो के समठत के प्रतिबन्धित किया गया और समस्त 
शक्तिया कमिश्नर में निहित कर दी गयी । कालान्तर में 867 में मद्रास नगर 
निगम मे 32 सदस्यो की व्यवस्था की गयी जो मनोनीत किये जाते थे। सदस्यों 
के मनोनयत के लिए नगर को 8 वाडों मे बाँठट दिया गया था । निगम का अध्यक्ष 
भी मनोनीत किया जाता था । इस प्रकार कलकता में 863 में एक अधितियम 
बनाकर नगर निग्रम को स्थापना को गयी । कलकत्ता नगर नियम मे 72 सदस्यों 
की व्यवस्था की गयी थी जिसके दो तिहाई सदस्य कलकत्ता नगर के निवासियों 
द्वारा निबराचित किये जाते थे प्रौर शेष एक तिहाई सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत 
किये जाते थे । निगम की कार्यकारिणी की शक्ति अध्यक्ष मे निहित की गयी जिसे 
सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता था । बम्बई नगर नियम मे भी सन्‌ |865 
के ग्रधिनियम के अनुसार सम्पूर्ण कार्यक्नारिणी की शक्तिया एक मनोनीत कमिश्तर 
के हाथ में केन्द्रित कर कर दी गयी थी । इस कमिश्नर के प्रतिरिक्त भ्रधिनियम 
में शाति हेतु न्यायमूर्ति की व्यवस्था भी की गयी थी । 872 में बम्बई के लिए 
एक नया झधिनियम बनाया गया जिसके प्रन्तगंत निर्वाचित अध्यक्ष की व्यवस्था 
की गयी, प्राथे निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान किया गया तथा निगम को 
प्रशासन सम्बन्धी नीति (नर्धोरएणण करने, बजट पास करने और प्रशासन पर 
निमंत्रण रखने तथा ग्रालोचना करने का अधिकार भी दिया गया। 
प्रेसीडिन्सी शहरों के ग्रतिरिक्त अन्य शहरो मे नगरीय प्रशासन का 
प्रारम्भ पहरेदारी की ध्यवस्था से हुआ है । सन्‌ ।84 में समस्त बड़े नगरों में 
वार्ड समितियों का गठन किया गया जिसमे समस्त मकान मालिकों को सदस्य 
बनाया जाता था । इन समितियो को यह उत्तरदायित्व दिया था कि वे चोकी- 
दार के वेतन के लिए कर के माध्यम से घन इकट्ठा करें । बाद मे यह व्यवस्था 
को गयी कि यदि चौकीदार के वेतन के लिए एकत्रित घन राशि में से कुछ घन 
बच जाये तो उसे नगर के विकास पर खच किया जा सकता है ॥* बगाल पीपुन 
एश्ट 2842 कै मण्यय से कई क्यरों मे मयरीय अशासन की स्थायता की यथी। 
4870 भे स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास मे एक महत्वपूर्णो प्रगति हुई। इस 
बे लाई मेयो के बिकेन्द्रीयकरण्ण के प्रस्ताव मे यह बल दिया गया कि मारतीयों 
को प्रशाप्ततिक कार्यों मे म्रधिकततम सहमाणिकता देने की इष्टि से नगरीय स्थानीय 
प्रशासन की इकाइयो का विकास किया जावे । प्रोफेसर श्रीराम माहेश्वरी ने इस 
काल की स्थानीय शासन की विशेषताएं इस प्रकार गरिनायी हैं। . 


22 मारत मे स्थानीय प्रशासन 


, ब्रिटिश भारत के इस प्रथम काल म स्थानीय शासन को इकाइयों 
की स्थापना प्रमुख तोर पर ब्रिटिश हिंतो के सवधेन के लिए की गयी थी न कवि 
देश में स्वायत्त शासन के विकास के लिए । 

2. इस वाल में स्थानीय शासन की इकाइयॉ ब्रिटिश मनोनीत 
अ्रधित्ञ रियो के वर्चस्व मे रखी, इनके कार्यकरण से मारतोय जनता झह्नधिक नहीं 
जुड पायी । 


3. इस काल प्रें स्थानीय सस्थाओ को रचना का प्रमुख उद्देश्य विदिशा 
खजाने को राहत पहुँचाना था । 


4. स्थानीय निशाथों के संगठन मे कुछ भ्रपवादों को छोड़कर जनता 
द्वारा प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था को नहीं अपनाया गया, अधिकतर 
सदस्य सरकार द्वारा ही मनोनीत किये जाते थे । 


द्वितोष काल (882-99) 


सन 88। में स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी पूव॑ंबर्ती नीतियों की 
समीक्षा की गयी । यह प्रतुमव किया गया कि देश के विभिन्न भागों में नगर- 
पालिकाशों की सरया और उपयोगिता में ढृद्धि होते के बावजुद इन सस्थाझी का 
सम्पूर्ण देश में एक जैसा वित्रास नही हुआ है । 882 में लॉर्ड रिपन ने स्वायत्त 
शासत सस्थाग्रो के विकास का एक प्रस्ताव तैयार क्रिया । लार्ड रिपन के इस 
प्रस्ताव का उद्दे श्य राजनीतिक और सार्वजनिक शिक्षा की प्रगति और विस्तार 
हरता बताया गया । यर भी धोषित क्या गया कि इस प्रस्ताव के माध्यम से 
बुद्धिमान लोगो को स्थानीय शासन के जायें में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया 
जायेगा । खाँड रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वायत्त शासन वा भेग्नाकार्टा 
भी कहा गया । 


लाई रिपन का यह विचार था कि शिक्षा के प्रसार तथा प्रशासन में 
भाग लेने हेतु शिक्षित भारतीयों की इच्छा को देखते हुए यह अपरिहाय है कि 
उन्हें प्रशासत में भाग लेने का समुचित भ्रवसर मिले । इस उद्े शय से प्रेरित उनके 
इस प्रस्ताव की निम्नाक्ित विशेषताओं को रेखाक्ित क्या जा सकता है 

.. प्रातीय मरबारें स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्याहप्नों वो उनवें 


रावधंन के लिए अधिक घन राशि उपलब्ध करायें । 


2 पश्रान्तों मे स्थानीद स्वायत्त शासन का विकास क्या जाये जिससे 


जनता को राजवीतिक शिक्षा मिल सके । स्वायत्त शासन के विक्यास के लिए 


स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्थाझो का विकास ८१ 


आवश्यक कदम उठाया जाय म्रौर वाछित उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए नये कानून 
बनाये जायें। 

3. नगरीय ओर ग्रामीण दोनो क्षेत्रों की सस्थाओं भें निर्वाचित सदस्यो 
का चहुपत रखा जाये । 


4. इन सस्थाप्रो को समुचित ग्याथिक स्वायत्तता दी जाये, जिसमे 
ने केवल उन्हे ग्रपना बजट स्वतन्त्र रूप से बताने का अधिकार हो बल्कि करा- 
रोपण के कुछ अधिकार भी दिये जायें । 


5 प्रातीय सरकारें स्थानीय सस्याम्रो पर एक ग्रविनायक की तरह 
नियत्रण न करें अपितु यह नियन्त्रण सुघारात्मर होना चाहिए | 

6. लाड रिपन का यह भी विचार था कि स्थानीय सम्धाग्नों को 
दायित्व दे दिये जान से जिला प्रशासन तया सरकारी बिमागो का कार्यंमार कम 
हो जायेगा श्रौर साथ हो भारतीय समाज के पढे-लिछे प्रबुद्ध वर्ग के लोगो को 
प्रशासन म॑ भाग लेने का झवसेर भी सुलभ हो सकेगा । 


7. जहा तक सम्मव हो नगरपालिका का भ्ध्यक्ष गैर सरकारी लोगो 
में से ही चुना जाये, जिलाघीश को इसका पश्रध्यक्ष न बनाया जाये । 


ला्डरिपन के इस प्रस्ताव का कुछ विद्वानो न एक युगाग्तरकारी प्रस्ताव 
माना है। इसी प्रस्ताव के कारण लाई रिपन को मारत में स्थानीय स्वायत्त 
शासन वा जनक माना जाता है। यद्यपि :882 के पूर्व भी भारत में स्थानीय 
स्वायत्त जामन को सस्थाए वार्यंशील थी तिस्तु न तो उन्हे पर्याप्त स्वायत्तता थी 
शौर न ही उन्हें वित्तीय सावन प्रदान किये गये थे । लाई रिपन के इस प्रस्ताव 
को तत्कालीन नौकरशाही ने सुरुचिपूर्ण नहीं पाया | नौकरशाही के इस विरोध 
के कारण यह प्रस्ताव उस रूप मे क्रियान्वित नही हो सका जिस रूप में लाइंरिपन 
इसे क्रियान्वित कराना चाहते थे । प्रथमत तो लाई रिपन को मावनाप्रों के अनु 
रूप अधिनियम ही नहीं बनाया गया और द्वितोयत जिलाधीश और उनके ग्रची- 
नस्थ कमंचारियो न मी स्थानीय शासन को क्रियान्विद करते समय रिपन को 
भावनाओ्रों को अधिक महत्व नहीं दिया । हिर्वाचन का सघिद्धात लागू तो किया 
गया पर मताधिकार कुछ ही लोगो को दिया गया। नगरवालिका का प्रध्यक्ष 
सरकारी अधिकारियों मे स ही बनाया जाता रहा । इत सस्याप्रों को पयाप्त 
वित्तीय स्वतस्तता भी प्रदान नहीं को गयी । इस तरह लॉइड रिपत के प्रस्ताव में 
घोषित उद्देश्यों को प्राप्ति नोतरशाही के भ्रन्ततिहिन विरोध के कारण नहीं हो 
सकी। जनसाधारण की राजनीतिक शिक्षा का उद्दे श्य भी पृष्ठभूमि मे ही रह गया। 


श्म भारत मे स्थानोय प्रशासद 


इस काल में स्वायत्त शासन के विकास में दूसरी महत्वपूर्णा घटना सन्‌ 
909 मे विकेन्द्रीकरण पर रायल कमीक्षन के भ्रतिवेदन के प्रकाशन की हुई । 
रायल कमीशन की नियुक्ति सन्‌ 907 मे मारत मे सत्ता के विकेन्द्रीकरण के 
विकास के अध्ययन के लिए की गयी थी। प्राथोग का यह निष्वर्धष था कि 
स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्थाएं सफल नहीं हो रही है । इस श्रसफलता वा 
कारण निर्वाचन का प्रमाव, वित्तीय उत्तरदायित्व की कमी तथा इन मंस्थाप्रों के 
क्मंचारियों पर नियन्त्रण का शंथिल्य था। इस आयोग ने स्थानीय स्वायत्त 
शासन को सशक्त बनान के लिए झपने कुछ घुभाव दिये 


] नगरीय क्षेत्रों मे नगरपालिकाग्नों की स्थापना की जानो चाहिए । 

2. प्रत्येक ग्राम भें एक पचायत की स्थापना की जानी चाहिए । 

3. नगरपालिकाओं के प्रधिक्तर सदस्यो का निर्वाचन होना चाहिए झौर 
निर्वाचित सदस्यों को गझपना ग्रध्यक्ष चुनने का भ्रधिकार भी दिया जाना 
चाहिए । 

4... नगरंपालिकाओ को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए बजट का 
निर्माण और करारोपण की शक्तिया दो जाये । 

5 स्थानीय स्वायत्त शासन की समस्त सस्थाओं को प्रपने कर्मचारियों पर 
नियन्त्रण के पूर्ण प्रधिकार होने चाहिए । 

6 सरकार का नियसतए इन सस्थाओं के लिए परामर्शकारी भौर सका- 
रात्मक होना चाहिए तथा यह नियन्त्रण लेखा परीक्षा तक ही सीमित 
होना चाहिए । 

7 प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय सस्थाग्रो पर होना चाहिए । 


8 प्रल्पसख्यको के प्रतिनिधियों का पृथक निर्वाचन न होकर, उनके मनो- 
नमन को व्यवस्था को जानी चाहिए । 


भारत सरकार ने 909 के रायल कमीशन के श्रतिवेदन पर कोई 
निर्णय नही किया । 95 में सरकार मे एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसका 
भारत की जनता ने कोई विशेष स्वागत नहीं किया | सन्‌ 97 में ब्रिटिश 
सराद मे माटेस्यू ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार वी नीति का उद्देश्य भारत 
में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। इस प्रस्ताव के माध्यम से मी 
भारत वर्य में स्थानीय शासन के क्षेत्र में कुछ नवीन सुझाव दिये गये । मई, 9 8 
में मारत सरकार ने इस दिशा मे जो प्रस्ताव प्रकाशित किया, मूल रूप में बह 
पूर्ववर्तो प्रस्तावों के प्रनुरूष ही था ! इस भ्रस्ताव मे इस बात पर बल दिया गया 


स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्थाग्रो का विकास 25 


कि स्थानीय स्वायत्त जासन के माध्यम से जनता क राजनीतिक प्रशिक्षण पर 
अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । प्रस्ताव में निवचिक मण्डल का विस्तार 
करना, गैर सरकारी सदस्यो को प्रध्यक्ष बनाना, भ्रनावश्यव नियन्त्रण को कम 
करना, नगरीय सीमा में करारोपणा के ग्रधिकार देना, अ्रपना बजट बनाने की 
स्वतम्भता और गेर कमंचारियों पर सेवा सम्बन्धी समग्र नियन्त्रण वी व्यवस्था 
को पुन घोषित किया गया था । 


तृतीय काल (99-935) 


इस काल मे स्थानीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र मे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 
यह आया कि भारत सरकार भधिनियम, 99 के अन्तयंत स्थानीय स्वायत्त 
शासन का विभाग, प्रान्तीय सरकारो के निर्वाचित मत्रियों को हस्तान्तरित बिमागो 
में, सम्मिलित कर लिया गया । इसका प्रशासन अ्रव निर्वाचित मन्त्रियों के ग्रघीन 
झा जाने से उत्तरदायो बना दिया गया। इस परिवतंन ने स्थानीय स्वायत्त 
शासन के क्षेत्र मे एक नवीन उत्साह पंदा किया था। उक्त भ्रधिनियम के लागू 
होने से स्थानीय स्वशासन का विषय भारत सरकार के नियन्त्रण से मुक्त होकर 
पूर्ण रूप से प्रान्तीय सरकारों को प्रधिकार सोमा में श्रा गया । इस स्थिति का 
एक परिणाम यह हुप्रा कि स्थानीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र मे जो एकरूउता प्रव 
तक पायो जाती थी वह ग्रव न रह सको | प्रत्येक प्रान्त इस नयी स्थिति में 
प्रचायतो. जिलाबोड्डों ग्रथवा नग्र-पालिकाग्रो के लिए पृथक अधिनियम बनाने 
की स्वतन्त्र था। इस काल मे विभिन्न प्रातो द्वारा जो प्रधिनियम बनाये गये उनमे 
मुख्य रूप से निम्ताकित व्यवस्था की गयी थो 


).. स्थानीय सस्थापो का गठन प्राय पूर्ण रूप से निर्वाचन के आधार पर 
किया गया। इन निर्वाचनो के लिए निर्वाचक मण्डल का विस्तार भी 
किया गया जिसका परिणाम मी यह हुप्ना कि प्रशासकीय शक्ति जनता 
द्वारा निर्वाचित सदस्थो के हाथो मे भा गयी । 


2. स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्थातओ के प्रध्यक्ष पद पर गैर सरकारी 
सदस्य को प्रतिष्ठित करने की व्यवस्था की गयी ॥ 


3. स्थानीय सस्थाप्रो को अधिक प्रणासक्ञीोय शवितया देने का वातावरण 
ठयार हुप्ता । 


4... स्थानीय स्वाण्तत शासन को, ग्रामीण झोर नगरोय दोनों प्रकार की, 
सस्थाग्रो को बजट निर्माण के छेत्र मे पहले से भधिक शक्तिया दो गयी । 
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विन्‍्तु इस स्थिति के पश्चात भी विभिन्न कारणोवश स्थातोय स्वायत्त 
शासन के क्षेत्र मे कोई उल्लेखनीय प्रगति नही हो सकी । स्वायत्त शासन का 
विषय यद्यपि लोकप्रिय मन्‍्त्री को दे दिया गया किन्तु इन सस्थाझ्ों को पर्याप्त 
घन सुलभ नही हो सका, क्योकि दँघ शासन के झतगंत वित्त पर इन मन्तियों का 
कोई अधिकार नहीं था । समय की गति के साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन के 
दायित्व मे तो इृद्धि हो गयी किन्तु इन बढे हुए दायित्वों के निष्पादन के लिए 
वाछधित झाय के साधनों में दृद्धि न हो सकी | राजनीतिक हस्तक्षेप भी इन 
सस्थाग्रो के विकास मे एक बाधा बना । इस काल में इन सस्थाप्रों के लोकतत्री- 
करण से सनकी प्रशासकीय कार्य कुशलता के स्तर मे एक श्रोर जहाँ कमी प्रायी 
बही दलगत भावनाप्रो के कारण इन सस्थाप्रो की सामान्य छवि भी भ्रच्छी नही 
घन सकी । स्थानीय सस्थाएं कर लगाने में असफल रही भौर यहा तक कि 
स्थानीय राजनीति के प्रभाव से साम्प्रदायिक शक्तिया भी श्रवाद्धित रूप से सक्रिय 
हो गयी ॥ 


इस काल में नगरपालिका के प्रशासन में भ्रष्टाचार और पक्षपात बढ 
गया । द्वौंध शासन के कारण, जिलाधीश और उसके कर्मचारियो का जो सहयोग 
इन सस्थाओ को पहले मिलता था, अ्रव बन्द हो गया । जिलाधोीश के नियन्त्रण 
के शिथिल हो जाने के कारण इन सस्थाग्नो मे कार्य कुशलता का स्तर एवदम 
गिर गया । इस प्रकार प्रान्तीय सरवार का एक हस्तानतरित विषय बन जाने के 


बाद भी स्थानीय सस्थाएँ अपनी कार्य कुशल भर सक्षम प्रशासकीय छवि बनाने 
में सफल न हो सको । 


घतुर्षकाल (935--949 ) 


4935 के भारत सरकार के अधिनियम के पारित होने के पश्चात 
प्रान्तीय स्वायत्तता को स्थापना हुई । देश में स्वतन्त्रता को दिशा में एक शक्ति- 
शाली पहल हुई जिसका स्थातीय संस्थाओं पर एक सकारात्मक प्रभाव पडा! 
स्थानीय सस्याएं भ्रव केवल प्रायोगिक सस्थाएं न रही बल्कि उन्हें स्वायत्त शासम 
की इकाइयां बनाने की दिशा में प्रयत्न भ्रारम्म हुआ । इस दिशा में अनुम्रघान 
किया गया कि स्थानीय स्वशासन को सस्थाएं अकुशल क्यों हैं ? सभी प्रान्तों में 
इन सस्याओ के भधिक लोकतन्त्रीकरण के लिए मताधिकार की ग्रामु सीमा को 
घदाया पया ओर इन सस्थाभो में सरकारी मनोनीत सदस्यों को ससया वो भी 
कम किया गया । तगरपालिकाप्रों के विचार-विमर्शकारी झौर कार्यकारी निकायो 
को पृथक-पूथक विया गया । मध्द भ्रदेश, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश मे लगरपालि- 
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काओ की समस्यापग्रो पर विचार करने तथा उनमे सुधार के लिए सुभाव देने हेतु 
समितिया नियुक्त की गयो। इस काल मे मद्रास मे 4930 और ।933 में दो 
महंत्वपूर्णो ग्रधिनियम बनाये गये । जिलाबोड्डों के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया 
गया तथा जिलाधीश को जिलाबोर्ड का प्रमुख कार्याधिकारी नियुक्त किया गया । 
ऐसा कर दिए जान से जिला-बोड्ड मात्र परामशंदात्री सस्था न रहकर एक प्रमुख 
प्रशासकीय ससथा बन गयी 

बम्बई, उत्त रप्रदश झौर मध्यप्रदेश मे जों समितिया इन सस्थाग्रो की 
समीक्षा के लिए नियुक्त की गयी थी छनके प्रतिवेदन यद्यपि स्वतन्‍त्ता के पूर्व ही 
प्राप्त हो गये किन्तु उनकी सिफारिशों पर स्वतन ता के पश्चात ८ ध्यान दिया 
जा सका। ॥947 भे स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात स्थानीय स्ढायत्त शासन के 
उत्माह में एक नये प्रध्याय या शुमारम्म हुआ । विदेशी शासन की अधोनता मे 
काम करने वाली सस्थाए ग्रब स्वाधीन राष्ट्र वी संस्थाएं बन गयी । 948$ में 
केन्द्रीय स्वास्थ्य मतन्री की पहल पर राज्यो के स्वायत्त शासन मत्रियों का एक 
सम्मेलन राजघानी मे आयोजित किया गया ॥ इस सम्मेलन की सम्बोधित करते 
हुए तत्कालीन स्वास्थ्य मन्री अमृत कौर ने कहा कि मेरा विश्वास है कि मारत 
सरकार ने इस प्रकार का सम्मेलन प्रथम बार आयोजित किया है । इस प्रवार 
का सम्मेलन इससे पूर्व नहीं बुलाया जा सका बयोक़ि स्थानीय स्वायत्त शासन 
पूर्णतया प्रान्तीय सरकारों की झ्रधिकार स्तामा में ग्राता था ।९ सम्मेलन का उद- 
घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमन्त्रों प. जवाद्वर लाल नेहरु ने कहा, “स्थानीय 
स्वायत्त शासन कसी भी सच्ची प्रजाताजिक व्यवस्था का प्राधार है भौर रोना 
चाहिए । हम लोगो की ग्रादत हो गयी है कि हम प्रजातन्त्र का प्रशासन के ऊँचे 
स्तरों पर ही सोचते हैं, नीचे के स्तरों पर नहीं । जब तक प्रजातत्त्र का नीचे की 
इन झाधार शिलाप्रो पर निर्माण ओर विकास नही क्या जाता, तब तव वह 
उच्च स्तरो पर कदापि सफ्ल नही हो सकता” 6 

इस काल मे स्थानीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र मे उभरी प्रमुख भ्रद्गत्तियो 
को इस प्रकार रेखाकित बिया जा सकता है 

१ झऊदृप्छ छोर विहार मे शदस्फो के परोलपन दी) व्यवस्था को सभापत्त कार 
दिया गया 


क्र 


नगरपालिकाप्रो और पचायतो वे कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया । 

3 असत्तरप़देश में नगरपासिकाप्नों के निर्वाचन के लिए वयस्त्रा मताधिकार 
का नियम लागू किया गया और झन्य प्रदेशों में मी इन सस्थाझो के 
निर्वाचन में भाग लेने का अधिक लोगो को झवसर दिया गया । 
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4... स्थानीय स्वशासन वी सस्थाग्रो को करारोपण के लिए बाध्य करने हेतु 
प्रातीय सरकारों को अधिकार दिये गये । 


5... स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात रथानीय स्वायत्त शासन को इसका उचित 
महत्व देते हुए प्रजातन्‍्त्र की प्राघार शिला के रूप में मान्यता दो गयो । 

6. नगरपॉलिकाप्रो को विघायनी और कार्येबारी शक्तियों का प्रृघवकरएण 
किया गया । 

7... सभी स्थानीय सस्थाप्रो पर इस काल में जिलाधीश के माध्यम से प्रातीय 
मरकारी के नियन्त्रण को स्थावित किया गया । 


वचमकाल (950 से झव सके) 


4947 मे देश के ध्वतन्त्र होने के पश्चात 26 जनवरो, 950 की 
भारत में नया सविधान अवर्तित हुआ । इस सविधान के भ्रन्तर्गत स्थानीय 
स्थायत्त शासन को राज्य सूची का विषय घोषित किया गया। सविधाने ने 
स्थानीय शासन के क्षेत्र मे ग्रव तक महत्वपूर्ण रही नगरीय सस्याझो के स्थान पर 
ग्रामीण स्थानीय सस्याग्रो को प्रधिक महत्व प्रदान किया । सविधान निर्माता इस 
तथ्य से मली-माति झवश्त ये कि चूकि देश की 80 प्रतिशत जनता गावो में 
निवास करती है इसलिए ग्रामीण स्थानीम सस्थाओ् के बारे मे संविधान के नीति 
निर्देशक तंत्त्वों में विशेष चचों को गयो है । सबिघान के इस माग में कहा गया 
है कि राज्य ग्राम पचायतो को गठन करेगा और उन्हें इस प्रकार वी शक्तिया देगा 
कि वे स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयो के रूप में अच्छी प्रकार काम कर 
सके ।? 

स्वत्तन्त्र भारत मे स्थानीय स्वाथत्त शामत का जो ढाचा अपनाया गया 
है उसे मूल रूप से ब्रिटिश शासन की देन या विरासत माना जा सकता है। 
ब्रिटेन की जाति यहा पर मी स्थानोय स्वशासन को नगरीय एवं ग्रामीण दो भागों 
पे बाद भया है । दोतो ही प्रकार की इकाइयों का विस्तार से विवरण आगामी 
अध्याधों मे यथा स्थात दिया जायेगा । 

नगरीय शासन के क्षेत्र मे महानगरो मे जहा नगर निगम और उनसे 
छोटे नगरी मे प्राय नगर परिषद था सगरपालिफाओं जैसी सस्थाएं पर्वे की माति 
निरस्तर क्ियाशील रहो वही ग्रामीण स्थानीय सम्बाओं के क्षेत्र मे |957 में 
नियुक्त दलवन्त राय मेहता प्रध्ययन दल के सुकावो के परिणाम स्वरूप एवं 
नवीन उत्साहजनक योजना देश मे कार्योन्वित की गयी । मेहता समिति के 
सुभावों के अनुसार पचायत राज को वििरतरीय सरचना के माध्यम से देश मे 
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अजातन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की दिशा में सशक्त कदम उठाया गया है । राजस्थान, 
देश में, पहला राज्य था जिसने 2 भ्रक्टूबर 959 को प्रचायत राज सर्वप्रथम 
अपनाया । प० जवाहर लाल नेहरू ने त्रिम्तरीय पचायत राज का दीपक राज- 
स्थान के नागौर नगर मे प्रज्वलित किया था। इसके पश्चात्‌ देश के ग्रन्य राज्यो 
में भी पचायत राज वो उत्साहपूर्वक अपनाया गया । देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने 
भी प्रजातस्तीय विकेन्द्रीकरणा की इस नयी योजना पर राष्ट्रव्यापी गोष्ठियो का 
श्रायोजन किया जिसओे विश्वविद्यालयों मे इस दिशा म ग्रश्ययन, अध्यापन और 
अनुसधान के कार्य को एक नयी गति मिली । 


पंचायती राज की इस योजना ने स्वतन्त्रता के प्रथम दशक म नगरीय 
स्थानीय स्वशासन की सस्थाग्रों को एक अकार से पृष्ठभूमि में डाल दिया किन्तु 
इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि नवीन भारत के निर्माण में नगरीय स्थानीय 
सस्थाप्रो का योगदान कम है। स्वतन्त्रता के प्रथम दशक मे ही मारत मे झ्ौद्या 
गीकरण का जो वातावरण बना उसने नगरीज रण को बढावा दिया जिससे न 
केवल नगरो की जनसख्या तेजी से यढी अपितु नगरो में आबास, सफाई प्लौर 
प्रन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गयी । सगरीकरण वी इस प्रद्वति ने 96॥ 
के दशक में नगरीय स्थानीय संस्थाओं को एक नया महत्व प्रदान किया । तृतीय 
पंचवर्षीय योजना मे नगरीय सस्थापक्‍्नो की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इस 
योजना में राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गयी कि वे नगरो मे स्वायत्त शासन 
की सस्थाभो को विवसित करन के लिए प्रपेज्षित साघन इकट्ठे करन मे न केवल 
श्रावश्यक सहायत। करेंगी श्रपितु अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण सी करेंगी । 
इसके साथ ही शहरों मे भूमि के बढते हुए मूल्यों पर नियन्त्रण शहर के विकास 
के लिए मास्टर प्लान, ग्रह निर्माण के लिए मानक निर्घारण झ्रौर नगरीय 
सस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए तथा विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु 
भी योजना में इत सस्थाग्रो को उत्तरदायों बनाया गया 4 


इस काल में पजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदश तथा श्रन्य राज्यों ने तगर- 
प्रालिकाओ की देशा का अ्रध्ययन कर, उनमे प्रशासकीय सुधारों बे लिए सुकाव 
देन के लिए समित्ति नियुक्त की । भारत सरकार ने भी इस दिया में अपनी रुचि 
प्रदर्शित वी । राज्य सूची का विषय होते हुए मी मारत सरकार न नगरीय 
स्वायत्त शासन को सस्यथाग्रो की समस्याओो के अध्ययन के लिए १95) में स्पानीण 
वित्त जाच समिति, 963 में नगरपालिका कमंचारी प्रशिक्षण समिति, !963 
में ही दगरीय स्वायत्त सस्थाग्रों के दित्तीय विकास के लिए मन्त्रियो ही समिति, 
966 में ग्रामीख-नगरीय सम्बन्ध समिति और ]968 मे मगरीय कर्मचारियों 


30 भारत में स्थानीय प्रशासन 


को सेवा की शर्तों सम्बन्धी समिति नियुक्त की । इन सभी समितियों ने भपने 
प्रतिवेदन मारत सरकार को दिए जिनके साराश से मारत सरकार ने सभी राज्य 
सरकारों को झवगत करा दिया और यह अवसर प्रदान क्या कि श्रपनी नगरीय 
स्थानीय सस्थाओं की प्रशासकीय बुश्यलता बढ़ाते के लिए वे इन सुभावो को 
जपनी सूविधानुसार क्रियान्वित कर सकती हैं। 978 मे मारत सरकार ने 
प्रशोक मेहता की अध्यक्षता मे पचयायत राज पर एक उच्च स्तरीय अग्योग नियुक्त 
किया जिसे यह दायित्व दिया गया कि वह देश में पचायती राज की वर्तमान 
सरचना वा अ्रध्ययद कर यह सुराये कि इन सस्थाश्रो वो कंसे भ्रधिक सक्षम, 
कुशल और पनोपयोगी बनाया जा सकता है। अशोक मेहता समिति गे भी एक 
धर्ष बाद अपना प्रतिवेदन भारत-सरकार को दे दिया किन्तु प्रतिवेदन की प्रमिशसा 
के अनुरूप पचायती राज के टाचे मे किसी भी राज्य में पूर्णा परिवर्तन नही क्रिया 
गया, हाँ कर्नाटक राज्य ने उन अ्रभिशसाश्रो के भ्रनुरुप भ्रपने पचायती राज की 
सरचना में कतिपय परिवर्तेन प्रवश्य क्ये है । 


स्वतन्तता के पश्चात्‌ स्थानीय स्वशासन वी सस्थाओं से यह प्पेक्षा की 
गयी थी कि राष्ट्रीय प्रशासयीय व्यवस्था का एक नियमित झग बनकर वे प्रजा 
तन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का सशक्त माध्यम बनेंगी और कुशल कार्यकरण के द्वारा 
मे जनता की स्थानीय श्रावश्यक्ताश्रों की पति कर सर्कगी । किन्तु स्वतस्व॒ता के 
पश्चात उम्पन्न यह आशा पृर्णत. फलीभूत न हो सकी । स्वायत्त शासन की ये 
सम्धाए चु कि सविधान की रचना नही है इसलिए राज्य सरवार न तो इसके 
स्तामभिव चुनाव के प्रति सचेष्ट हैं और न ही इनकी कार्यकुशलता बढाने के लिए 
इन्हे पर्याप्त वित्तीय. साधन उपलब्ध करा रही हैं। ग्रामीण एवं नगरीय दोनो 
ही प्रकार की सस्थाए प्रजातात्रिक पद्धति से काम करन की झाशा पूरी नहीं कर 
सकी भौर राजनीतिक दल वन्दी मे फसकर रह गयी ! राजनोतिक दलबन्दी का 
परिणाम यह होता है कि निर्वाचित सदस्यो को समय-प्रसमय निलम्बित कर 
दिया जाता है ओर उन पर प्रशासक नियुक्त हो जाता हैं। इस काल से इन 


सस्याभो को प्रमुख विशज्वेषतामों को निम्नाकित बिन्दुओं के अन्तर्गत देखा जा 
सकता है : 


॥ स्थानीय सस्थायो का कोई सर्देघानिक आधार नहीं है, ये सस्थाए 


राज्य सूची का विधय हैं और इस नाते राज्य विधानभण्डल ही इनकी 
रचना के लिए कानून बनाता है । 


ये सस्थाएं दो भागो में विभाजित है ग्रामीण और नगरीय । 
इन सस्थाप्रो का चुनाव भी वयस्क मताधिकार के भ्राघार दर होता है। 
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4. 


स्वतन्त॒ता के पश्चात इस काल मे सारे देश में पचायत राज सस्थाप्रो 
का विकास ध्धिक तेजी से हुआ है | 

राज्य सरकारें इन सस्थाप्रो के सामथिक चुनाव करान में ्सफल रही 
है। सभो राज्यो ने नगरीय सस्थाश्रो या पचायत राज से सम्बन्धित 
जो प्रधिनियम पारित क्ये हैं उनवी गपेक्षाप्रो के प्रनुहप न तो चुनाव 
कराये जा सके हैं और न ही उनकी कुशलता विद्यमान रह सकी है । 
इन सस्थाप्तो बा सम्बन्ध राज्य सरकार से पारस्परिक सहयोग का न 
हाकर अधिकारी शोर अ्रधोनस्थ का हो गया है । 

इन सस्थाओं में दलबन्दी और ग्रुटबाजी बहुत बढ गयी है । 

विगत वर्षों मे सरकार ने इन्हे साविधानिक भ्राधार देने के लिए चिन्तन 
किया है। शीघह्ष ही इन्हे साविधानिक भ्राघार मिल जाने की 
आशा है। 


इस प्रकार स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्थाओओरो का प्राचीन काल से 


लेकर अब तक एक क्रमिक विकास हुमा है। झ्ावष््यकता इस बात की है कि 
देश के संविधान मे कोई ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे इन सस्थाओं को प्रजा- 
तान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सक्षम इकाई बनन म सार्थक सफलता मिल सके | 
989 के नवम्‌ लोकसमा चुनाव के पूर्व स्थानीय शासन को साविधानिक झाधार 
देने हेतु एक सकल्प/विधेयक ससद मे प्रस्तुत कर दिया गया था किन्तु बह पारित 
नही हो सका । चुनाव के पश्चात पदासीन हुई सरवार न मी इन सस्थाओं की 
कार्यकुशलता और कार्यक्षमत्ता क हित मे इन्हे साविधानिक प्राघार प्रदान किये 
जाने का सकल्प दाहराया है। यद्यपि यह घोषणा भी की गई है कि इस प्रक्रिया 
में राज्यों की स्वायत्तता भोर उनकी अधिकार सीमाश्रो का कोई अतिक्रमण न 
हो, पह सुनिश्चित गिया जायेगा । 
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भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की 
संगठनात्मक संरचना, विभिन्‍न प्रकार 
की नगरीय इकाइयों की रचना, 

कार्य और शक्तियाँ 





भारत के सविधात ने स्थानीय शासन विपय को राज्य सूची में 
पाँचवें स्थान पर सम्मिलित किया है। इसीलिए भारत सघ के प्रत्येक राज्य की 
सरकार यह निश्चित करने के लिए स्वृतन्त्र है कि स्थानीय शासत को किन-किन 
विधयो का दायित्व दिया जाये। नगरीय स्थातीय शासन की रचना राज्य सर- 
कार की इच्छा से होती है और यह इच्छा राज्य के विधान मण्डल द्वारा पारित 
विधि के रूप में व्यक्त होती है। राज्य सरकार द्वारा निर्मित इस विधि * माध्यम 
मे तगरीय क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन के सचालन के लिए न केवल नगरीय 
* इकाइयो का निर्माण किया जाता है अपितु नगरीय बिकास से सम्बन्धित उनके 
दायित्वो, शक्तियों, श्राथिक ससाघनों, पर्यवेक्षण और नियन्त्ररा इत्यादि का प्राव- 
घान मी उसमे किया जाता है। किन्तु यहा यह जान लेना मी झावश्यक है कि 
स्थानीय इकाइयो के समठन हेतु निर्मित इस विधि का निर्माण करके राज्य 
सरकार नगरीय विकास के दायित्दों से पूर्णात मुक्त नहीं हो जाती । बस्तुत 
स्थानीय सस्‍्थाओं को केवल निर्दिष्ट या परिमाधित स्थानीय द्षोत्र मे सफाई, जल 
निकास, मल निस्तारण ब्यवस्था, स्थानीय रोशनो का प्रबन्ध इत्यादि विषय हो 
सौंपे जाते हैं भोौर नगरीय विकास से सम्बन्धित अन्‍य अनेक आयामो जैसे ग्रावग्स, 
लोक स्वास्थ्य, पर्यवेक्षण, सचार के साधन, शिक्षा, विजली पूर्ति, सडक निर्माण, 
बिजलो का प्रबन्ध इत्यादि का दायित्व राज्य सरकार के अन्य झनेक विमागो 
द्वारा ही किया जाता है । 
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इस प्रकार उपरीक्त पृष्ठभूमि यह निष्कर्ष निशालने के लिए पर्याप्त है 
है (क स्थानीय शासन की व्यवस्था और नणरीय विकास केः दायित्व पुथकू-पृथक 
विषय है और भारत वर्ष की नगरोव सस्थाश्रों को नगर विकास का समूचा 
दायित्व नहीं सौपा गया हैं । नगरो के श्रायोजन तथा प्रसार बो सुनियोजित 
स्वरूप देने के लिए पृथक्‌ इकाइयों का निर्माण किया गया हैं जबकि सफाई और 
रोशनी आदि की व्यवस्था नगर॒पालिकाए, नगर निगम औ्ौर इसी प्रकार की अन्प 
सस्थाओं के द्वारा की जाती है । 

मारत वर्ष मे बीसवी शताब्दी मे नगरो की जनसर्या में निरन्तर इुंद्धि 
का क्रम बना हुमा है। निम्नाकित सारणी द्वारा ।90] से लेकर 98] सतत 
को प्रत्येक जनगणना में ग्रामोण भौर नगरीय जनसस्या का अनुपात दृष्दथ्य है: 


स्ू नमरीय पामीण 
90] .00 89.00 
9]] 0.40 89.60 
१927 ॥4:%9 88.80 
393] ]2 00 88.00 
94] 390 86 0 
954 47.30 83.70 
66] ]8,00 82 00 
97 )090 80 0 
7987 23.73 76.27 
प्रमुख नपरीप सस्याए 


भारत वर्ष में नगरोय प्रशासन के क्षेत्र मे वर्तमान मे निभ्वाकित 6 श्रकार 
की संस्थाएं यायंशील हैं : 

]. गगर निगम 

3. करवा क्षेत्र समिति 

5 छावनी मण्डल 


2. नगर परिषद या नगरपालिका 
4. अधितूचित क्षेत्र गमिति 
6. एकल उद्देशीय श्रभिकरण 

ये समी भस्थाएं अपने-अपने क्षेत्रों मे पृथक से कार्य करती हैं। इतवा 
प्रत्येक का विस्तृत विवरण इस प्रकार है : 
, नगर निगम 


नगर निगम भारत वर्ष मे नगरीय स्थानीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई 
है । इसका सर्वोच्च होने का प्रमित्राय यह है कि इसकी रचना महानगरों में की 
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ज॑ तो है और नगरीय स्थानीय प्रश।सव के क्षेत्र मे इससे अधिक शक्तिशाली शोर 
अधिकार प्राप्त कोई अन्य नियाय नहीं है । नगर नियम की रचना दिल्‍ली, कल- 
कत्ता, मद्रास, बम्बई, हैदराबाद, बैंगलोर ओर झ्ागरा जैसे बड़े नगरो मे की 
गथी है । इसकी स्थायना राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विशेष झधिनियम 
के ग्रस्तगंत की ज'त्ती है। नगर निगमो के क्षेत्र में केवल दिल्‍ली नगर निगम ही 
एक ऐसा निगम है जिसती रचना सधीय ससद के कानून द्वारा की गयी है दूसरी 
ओर उत्तर प्रदेश झौर मध्यप्रदेश राज्य मे क्रमश उत्तर प्रदेश महापालिका पग्रथि- 
लिपम 954 और मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 4956 के अन्तर्गत नगर 
निगमो की स्थापना की गई है। प्राय अन्य राज्यो मे प्रत्येक नगर मे मगर 
मिगम स्थापित करने के लिए हर बार, राज्य सरकार को नया अधिनियम इम 
आशय के लिए विधान मण्डल से पारित करवाना होता है । महाराष्ट्र राज्य में 
चग्वई नगर निगम अधितियम 888 सथा राज्य मे झ्नन्य तगर निगमो के लिए 
बम्बई प्र'न्दीय मगर निगम अ्रविनियम ]949 पारित किया हुथा है। 


यदि देश के विभिन्न नगर निगमो का मृजन करने वाले अधिनियम पर 
हृष्टिपात लिया जाये तो विद्ित होता है कि नगर तिममों की स्थापना के लिए 
वैधानिक रूप से किसी भी राज्य मे कोई मानदण्ड निर्धारित नही किया गया है । 
शध्पप्रदेश छे यह प्रशासकीय परम्परा है कि जहाँ नगर मियम की स्थापता की 
ज्गनो है वहाँ की जनसख्या एक लाख स अधिक भौर दापिक नामदनी 30 लाख 
से भ्रधिक होनी चाहिए | प्रन्य सभी राज्यों में कोई विशेष मानदण्ड इस हेतु 
निर्धारिल नही किया गया है । यदि राज्य सरकार किसे नगर निगम की स्थापना 
करना चाहती है तो विशेष अधिनियम के अन्तर्गत यह तथ्थ राज-पत्र में प्रकाशित 
किशा जाना अ वश्यक होता है। नागरिशों की जानकारी के लिए इस बात की 
उस्त क्षेत्र मे उचित घोदगा मी की जाती है और निव सियो को एक निश्चित 
ख्रवधि मे प्रपनी भ्रापत्तिया प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया जाता है। इन 
ग्रापत्तियों के विचार एवं निराक्रण के पश्चात राज्य सरकार नगर नियम वी 
स्थापना कर उसकी सीमा निर्धारित कर देती है । 


संगर निगम एक कानूनी निकाय (वॉडी कारपोरेट) होक्त है । इसकी 
ग्रपनी निगम मुद्रा (कॉमन सील) होती है । कानून की दृष्टि मे नगर निगम एव 
वैद् व्यस्त जैसा अस्तित्व रखता है । वह सम्पत्ति का क्रय विक्रय कर प्तकता 
है, इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है तथा यह दूसरो पर मुकदमा चला 
सकता है 4 नथर निगम को एके और महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इसमे 
विचार-विमशंकारो निदाथ झौर कार्यकारी निकाय का पृथक्करण होता है | 
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संगर निगम के कार्यकारी निकाय का सचालन वामिश्नर के द्वारा किया जाता हैं 
जिमकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है । नगरनिगम की परिषद, क्षेत्र बो जनता 
द्वारा चुनी जाती है। निर्वाचित परिषद अपना मेयर चुनती है जो नगर का अध्यक्ष 
होता है । नगर पालिकाओ की तुलना में नगर नियम श्रधिक शक्तिशाली हीता 
है। बजट तैयार करने व सर्च करने की अ्रधिक स्वतन्त्रता के साथ ही उसे कर 
लगाने को अधिक शक्तिया भी मिली हुई होतो है । क्नि-किन नेगरों मे नगर 
निम्म की स्थापना की जाये यह विषय पूरा रूप से राज्य-्सरकार की नीतियो 
का प्रएइन होता है । राज्य सरकार नगर निगम पर पर्यवेक्षण और निमस्तण भा 
अ्रधिवार भी रखती है। श 


नगर निगम की विधि सम्मत स्थापना के लिए प्रायः यह देखा जाता 
है कि वह लेद्र चना बसा हुम्ना है उसकी जनसख्या 5 लाख से ऊपर हैं, वर्तमान 
नगरीय मिकाय की वापिक वित्तीय ग्राय लगभग एक करोड है, बढे हुए करो को 
बहन करने की क्षमता जनता मे है तथा निगम के पक्ष में उस क्षेत्र से प्रबल लोक- 
मत है । मे मानक वस्तुत. कोई सुनिश्चित सिद्धान्त नहीं है किन्तु भारत वर्ष मे 
नगर निगम स्थापित बरसे समय प्राय” इनका ध्यान रखा जाने लगा है । 


नगर निगम के बारे मे विस्तृत विवरस् पुस्तक के आगामी प्रध्याय मे 
विस्तार से दिया गया है । 


2. नगरपरियद था सगरपालिका 


नगरीय प्रशासन की दूसरी महत्वपूरों इकाई को नगर परिषद या नेगर- 
पालिका के नाम से जाता जाता है । इनकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा निमित 
विधि के अम्तगंत की जाती है | मगरपालिबाग्रों की स्थापना नगरो एवं विक- 
सित करबों में वी जातो है अन्य सभी स्थानीय निव्रायो की तुलना में देश में 
नगरपालिकाग्रों की पसख्या सर्वाधिक है। देश में वर्तमान में लगभग ]600 
नगरपालिकाए हैं। देश मे बोई भी ऐसा राज्य नही है जिसमे नगरपालिकाए न 
पायी जाती हो । मगरप। लिका के निर्माण का निर्णय करते समय भी राज्य सर- 
कार मगर के आकार, नगरीकरणा वी स्थिति और जनसस्या के घनत्व भादि को 
ध्यान मे रखती है। प्रायः प्रत्येक राज्य सरकार नगरपालिकाझो की-स्थापता के 
लिए एक प्रादर्श और प्राघारभूत कानून बनाती है जिसके अन्तगेंत राज्य में 
नगरप लि-झ्यो ४ स्थापना, जद भी ग्रावश्यक हो राज्य सरकार द्वारा वी जाती 
है। उदाहरणार्थ राजस्थ न में नगरपालिका अधिनियम, 9. 9 पारित किया 
हा है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार जब चाहे किसी क्षेत्र को नगरपालिटा के 
रूप मे घोषित वर स+तो है । यह झधिनियम 959 मे राज्य के विधान मण्डल 
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द्वारा पारित किया गया था। देश में नगरपालिकाश्रो 2 स्थापना कितनी जन- 
सख्या पर की जानी चाहिए इसके लिए कोई सामान्य मापदण्ड नही अपनाया 
गया है अपितु अलग-झलग राज्यों मे इसके लिए पृथक-पृथक मापदण्ड अपनाये 
हुए हैं । ग्रामतोर पर वीस हजार से ऊपर की जनसख्या क क्षेत्रों मे लगरपालिका 
का निर्माण किया जाता है । 


नगरपालिकाए भो विधिक इष्टि से वेधानिक निकाय होती हैं । इनकी 
निगम मुद्रा होती है तथा शाश्वव उत्तराधिकार होता है | कानून की हृष्टि में 
सनगरपालिकाए वैघ व्यक्ति होती है। ये सम्पत्ति का क्रय विक्रय कर सकती है । 
इन पर भुकदमा चलाया जा सकता है तथा ये दूसरो पर मुकदमा चला 
सकतो हैं । 

नगरपालिकाओ में एक निर्वाचित “परिषद” होती है जो जनता के 
द्वारा वयस्क मताधिकार के झ्ाघार पर चुनों जाती हैं। यह परिषद नगरीय क्षेत्र 
में कानून और नियम बताने के लिए अधिकृत होती है और नगर के शामन की 
नोति का निर्धारण इसो निकाय के द्वारा क्या जाता है. परिषद का आधार 
प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होता है और उस राज्य की कुल जनसल्या तथा 
मगर की जनसख्या परिषद के सदस्यों की सख्या को निर्धारित करन में निर्णायक्र 
होती हे । परिषद का कार्यकाल समी राज्यो मे प्रायः 3 से 5 बर्ध के बीच होता 
है । ग्रामीण नगरीय सम्बन्ध समिति मे नगरपरिषंद के 3 वर्ध के कार्यकात को 
बहुत कम माना है और इसको दढ्ाकर 5 ब्षं करन की सिफारिश हट है । 





परिषद श्पने ही सदस्यो में से एक व्यक्ति को अपना -ध्यक्ष चुनती है । 
व्यावहारिक स्थिति यह है कि परिषद का अध्यक्ष बहुमत दल का नता होता है 
श्रौर नगरपालिका प्रध्यक्ष के रूप मे वह न केवल नीति थिर्मास्थकारी निकाय 
“परिषद” की बंठको की अध्यक्षता करता है बल्कि निर्धारित नीतियो को 
कार्यान्वित करने वाले प्राधिकारी स्मिश्तर श्लौर उमके प्रघीनस्थ कामिक वर्ग पर 
भी वह नियन्त्रण करता है ॥ नगरपालिका अपन काय सच,लन के लिए बहुत 
सारी स्थाई और अस्थाई समितियो का निर्माण भी करती है। नगरपालिका 
राज्य में प्रदततित नगरपालिका झ्रधिनियम के प्नन्तगरेत प्राप्त ग्रधिकारो के अनुमार 
प्रपन क्षेत्र मे करारोपएए। झौर एकत्र करती है । इस निकाय का विवरण मी 
अध्याय 5 में विस्तार से दिया गया है $ 


3. कस्वा क्षेत्र समिति 
कह्या क्षेत्र सम्रितिया छाटे शहरो में बनायो जाती है ॥ व क्षेत्र जो प्राम 
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से शहरीकरश की प्रक्रिया मे है किन्तु न तो पूरी तरह ग्राम हैं और न वे पूरी 
तरह शहर ही बन पाये हैं, उन्हे उस्बा कहा जा सकता है। ऐसे कस्बान्क्षेत्रो के 
प्रशासन के लिए कस्या क्षेत्र समितिया स्थापित की जाती हैं। देश मे अ्रसम, 
केरल, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बगाल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश 
ऐसे राज्य हैं जिनमे कस्या क्षेत्र समितिया पायी जाती हैं ॥ देश मे इस समय 
करुबा क्षेत्र समितियों की कुल सप्या 335 है जिनमें से 279 समितियां अर्थात्‌ 
80 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश में पायी जाती हैं । इन्हे स्थापित करने के लिए 
मी राज्य सरकार को एक सामान्य कानून बनाना होता है जिसके प्रन्त्गंत वे 
किसी भी क्षेत्र को कस्बा क्षेत्र समिति घोषित कर सकती है। प्रासाम मे करबा 
समितियों की रचना इस समय नगरपालिका भ्रधिनियम 96 के ग्रन्त्गंत ही 
की जाती है । 


इस समितियों पर सम्बन्धित जिलाथीश को पर्यवेक्षण भ्रौर नियनतरण के 
पर्याप्त भ्रधिकार दिये जाते हैं । करबा क्षेत्र समिति के श्राशिक सदरय निर्वाचित 
प्रोर शेष सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते है। इन समितियों रो 
स्थानीय शासन के सफाई, रोशनी, नालियो की सफाई, इत्यादि सीमित कार्यों को 
करने की अपेक्षा की जाती है। प्रास्श्रप्रदेश भ्रौर मद्रास में जहा श्रौद्योगिक श्रमिक 
रहते हैं, उन क्षेत्रों मे इनकी स्थापना की गयी है । हिमाचल प्रदेश में राज्य 
सरकार यहे मानती है वि जहाँ नगरपालिकाग्रो की स्थापना करना सम्मव न हो 
वहां कस्बा क्षेत्र समितिया स्थापित कौ जा सकती है। जम्मू तथा कश्मीर की 
सरकार अपने स्वविवेक से इनकी स्थापना का निर्णाय लेती है । इन समितियों 


को नगरपालिकाप्री को तुलना में कम स्वायत्तता मिलती है । इन पर जिलाधीश 
का भ्रधिक कठोर नियन्त्रण होता है । है 


इघर पिछले कुछ वर्षों मे कसा क्षेत्र समितियों के रथान पर नगर 
पचायतो का उद्मव हो रहा है । गुजरात मे ऐसी नगर पचायतो की स्थापना 
की गई है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु से भी नगर पचायतो का प्रयोग किया जा 
रहा है । 
4. भ्रधिसूचित क्षेत्र समिति 


नगरीय प्रशासन का यह स्तर एवं विशेष और प्रायोगिक इकाई के रूप 
में उमरा है। कृछ राज्यो मे उन क्षेत्रो से जहा राज्य सरवार यह 
है कि उनमे नगरवालिकाए स्थापित ना 
समिति स्थापित कर देती है 


अनुमव करती 
ही को जा सकतो, बहा श्रघिसूचित क्षेत्र 
। नये विकासशील नगरो या पर्यटन की दृष्टि से 
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विशेष महत्व रखने वाले नगर प्रथवा छोटे कस्बों मे मी इनकी स्थापना की गयी 
है । इसकी स्थापना राज्य सरकार कोई अधिनियम बनाकर नही करती अपिलु 
उसके निर्माण को सूचना राज्य ससकार द्वारा सरकारी राजपत्र (गजढ) में 
अधिसूचित कर दी जाती है, इसी लिए इसे ““भ्रधिसूचित क्षेत्र समिति” कहा जाता 
है। इत क्षेत्र पर राज्य के नेमरपालिका अधितियम वे केवत वे तियम ही 
प्रवरतित होते है जो सरकारी राज-पत्र में अधिसूचित कर विए जाते हैं। सरकार 
को यह स्पष्ट अधिकार होता है कि अपनी अधिसूचना मे वह इन समितियों को 
अधिकार दे दे। ग्रघिसूचना क्षेत्र सुमिति प्राय सरकार द्वारा मनोनीत होती 
है भौर निर्वाचित सदस्यों का इसमें अमाव होता है । 


राजस्थान मे अ्धिसूदित क्षेत्र समिति की स्थापना के लिए राज्य सर- 
कार ने एक झपना विशिष्ट “मॉडल” अपताया है) राजस्थान में कुछ पर्यटकीय 
महत्व के क्षेत्री का प्रशासन सीधे राज्य सरकार के भ्रधिकतम नियन्त्रण मे रहे, 
इस इृष्टि से उनमे अधियसूचित क्षेत्र समितियों वी स्थापना की गई है । उद्ाह- 
रणार्थ-आमर, पुष्कर, माउण्ट भ्राबू, जैसलमेर, विद्याविहार (पिलानी) श्नौर 
रावतमादा ऐसे प्र्यटकीय महत्व के स्थान हैं जिनके स्थानीय प्रशासन को राज्य 
सरकार स्थानीय राजनीति का शिकार नही होने दवा चाहती गत उनमे स्थानीय 
प्रशासन के सचालन हेतु अधियूचित क्षेत्र समितियों की स्थापना की गयी है । 

उडीसा में जहा इन समितियों की सख्या सर्वाधिक है, प्रशासकीय 
परम्परा के अनुसार इनकी स्थापना हेतु निम्नलिखित मापदण्डो पर ध्यान दिया 
जाता है 


) क्षेत्र मे शहरी लक्षण हो, 
2. जहा नगरपालिका द्वारा संचालित सेवाशो की माग हो, 
3, जहा की जनसंख्या 3 हजार से कम न हो । 


बिहार भे राज्य सरफ़ार अपनो स्वविवेवोी शक्ति के अन्तर्गत इनकी 
स्थापना करती है ॥ उत्तरप्रदेश मे भी राज्य प्रकार उन क्षेत्रों मे जहा की जन- 
समस्या दस हजार से अधिक न हो और वापिक आब 5 हजूर रुपये से कम न हो, 
अधिसूचित क्षेत्र समिति स्थापित करती है। 

इस विवरण से यह प्रतोत होता है कि उन क्षेत्रों तो अधिसूचित क्षेत्र 
समिति के झन्तर्गत लिया जाता है जो नगरपालिका बनाने को शर्ते पुरो नहीं 
करते हैं किन्तु वे किसी न किसी कारण से महत्यपूर्णो हैं। कुछ राज्यों में दम 
समितियों के कतिपय सदस्यो वा निर्वाचन मी होता है ॥ इनकी सदस्य सस्या 
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सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है । राज्य-सरकार ही सदस्यों 
में से किसी व्यक्ति को समिति का सभापति और उपसभापति नियुक्त कर 
देती है । 


5. छाबनो मण्डल 


देग मे इस समय 62 छावनी बोडं हैं, जो सम्पूर्ण देश में बिखरे हुए 
हैं. इन्हे 'केन्टोनमैन्ट बोर्ड! भी कहा जाता है । छावनी मण्डल का प्रशाप्तन 
आर्तोय छावनी मण्डल झधिनियम 924 के प्रन्तगंत सचालित किया जाता है । 
इनका विकास श्विटिश शासन के अधघीवत हुआ्ना था । 
छावनी मण्डल की स्थापता उन स्थानों पर की जाती है जहां छावनी 
में सेना रहती है । जिस स्थान पर सेना छावनी बनाकर रहती है उस स्थान के 
ग्रास पास बहुत से भअसैनिक क्षेत्रो का विकास भी हो जाता है। सेता की देतिक 
प्रावश्यत्लापो की पूति और सुविधा के लिए बाजार बनाया जाता है भौर 
सैनिकों वी भअसेनिक प्रावश्यकताओ को धूरा करने के लिए आस-पास भी [री 
बस्ती विकसित हो जाती है । 
छावनी के आस-पाम की जनसख्या के आधार पर छावनी मण्डल को 
तीन शध्णी से बिम।जित्त किया गया है: 
]. प्रथम श्रेणी छावनी मे उन छावनी मण्डलो को सम्मिलित किया जाता 
है जहा के नागरिकों की सहया दस हजार से भ्रधिक हो | देश में ऐसे 
तीस छावनी मण्डल हैं 3 
2... द्वितोष श्रेणी छावतियों मे असेनिक जनत्तस्यां 2500 से दस हजार के 
बीच होती है । ऐसे छावनी मण्डल 49 हैं। 
3. तृतीय क्रेणी की छावनियों मे असेनिक जनसक्या 2500 से कम होती 
है जो कुल 3 हैं । 
छावनी बोडे भे भ्राघे सदस्य सेना के अधिकारी होते हैं तथा भाषे 
सदस्य भ्रसेनिक नागरिकों मे से निर्वाचित होते हैं । छावनी बोर्ड मे सदस्यों की 
सझुया 3 से 5 के मध्य होतो हे । छावनो बोद का समापति पैनिक छावनी का 
सर्वोच्च सैनिक अधिकारी या प्रॉफीसर कमाडिय स्वम होता है तथा उपाष्यक्ष 
प्रसैनिक सदस्यो मे से चुना जाता है । इसके प्रशासन में सेतिक शासन की छाप 
रहतो है । छावनी मण्डल मे चुने हुए सदस्यो का कार्येकाल 3 बे होता है भौर 


गंनिक पदाधिकारियों में से लिए हुए सदस्यो का कार्पेकाल त्तद तक जारी रहता 
है जब चेक वे झपने पद पर पदासीन होते हैं। 
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छावनी बोर्ड के नगरीय प्रशास्नवन पर अनेक बार यह झ्लारोप लगाया 
जाता है हि यह व्यवर्था लोकवाश्कि व्यवस्था मे मेल नही खाता है, श्नत- इसे 
हुटाकर किसी प्म्य नगरीय निकाय की बव्यबस्था इन क्षेत्रो के लिए की जानी 
चाहिए । भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात के दिनो में श्री एस के पादिल की 
अध्यक्षता मे नियुक्त समिति का इस बारे में यह कहना था कि झनेक छावनी क्षेत्रों 
को अमैनिक क्षेत्रो से पृथक करना मोगोलिक इष्टि स समव नही है या ये अपैनिक 
क्षेत्र इतने छोटे हैं कि स्वतन्त्र रूप से किसी अन्य स्वायत्त शासन की इकाई के रूप 
में काम नही कर सकते । श्री पाटिल की समिति ने जो प्रतिवेदन दिया उस पर 
समद ने 954 में विचार किया और इस विचार विमर्श के पश्चात भारत का 
सुरक्षा मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि - 

। छावनी बोडे के प्रशासन पर सेनिक प्रशासन की छाप रहनी चाहिए 
अत- छावनी बोर्ड के गठत का वर्तनान रबरूप बता रहना चाहिए । 

2,  असैनिक क्षेत्रों का प्रशासन असैनिक क्षेत्र समिति, जो छावनी मण्डल की 
ही एक समिति है, को दे दिया जाना चाहिए तथा इन समितियों को छावनी 
मण्डल अधिनियम के अन्तगरेंत अधिक से अधिक शक्तिया स्वीकृत को जानी 
चाहिए। 

कार्यों की रष्टि से छावनी मण्डल के काये भी नगरपालिका जैमे हो 
होते हैं किन्‍्तु उसे कुछ ग्रतिरिक्त शक्तियाँ मी प्रदात की जाती हैं । छावनी क्षेत्र 
में सफाई एवं दुराचार के नियनन्‍्नणा पर विशेष महत्व दिया जाता है । छावनी 
बोई भनिवायें प्रोर ऐच्छिक दोतो ही प्रकार के कार्यों का सम्पादन करता है। 
इसके श्रनिदायय कार्यों को इस प्रकार व्यक्त किया जा क्षकता है 


६. लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुविधा के आधार पर मार्गों तथा प्रन्य 
स्थानों से अवरोधको को हटाता, 

2. मार्गों तथा अन्य सावेजनिक स्थानों में प्रकाश की व्यवस्था तथा 
छिड़काव, 
चफ्पएं, कोप्जियरे एक सापेज्तित्त स्वानोरे की सफाई, 
खतरनाक इमारतो एव स्थानो को सुरक्षित बनाना या उन्हे हटाना, 

$. मार्गों, पुलो, हाटो इत्यादि में जल निकास व्यवस्था, मल तिकास 
व्यवस्था, का निर्माण ओर उनका अनुरक्षण, 

6, जन्म एव मरण का पंजीकरण, 
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7... मृतक कार्यों के स्थलों का निर्माण एवं नियमन, 
४8... शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, 
9. सार्वजनिक चिकित्सालयो वी स्थापना और रोग निरोधक टीको की 
व्यवस्था, 
0. प्राथमिक पाठ्शालाओो की स्थापना और उनका सचालत, 
]]।.. ग्रग्नि से बचाव ! 


ऐच्छिक कार्य 


]. तालाबों औौर कुझो का निर्माण, 

2. अनगणना, 

3... बिजली का प्रबन्ध, 

4... सार्वजनिक पर्यवेक्षण व्यवस्था का प्रवन्ध, 
अ्रस्वास्थ्यकर स्थानों को निवास के योग्य बनाना, 

6... विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कर । 


लगरीय प्रशासत की छावनी सण्डल की यह व्यवस्था ऐसी नगरीय 
इकाई है जिसका सचालन राज्य सरकार द्वारा नही प्रपितु केसर सरवार के सुरक्षा 
मद्रालय बे नियन्त्रशाघीन होता है। छायनी मण्डल मुख्यतः केन्द्रीय सरकार 
द्वारा निमेश्रित सस्था होती है इस कारण लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण की स्वशासन 
वी इकाई के रूप में इसका वैसा स्वागत नही किया जाता जैसा अन्य इकाइयों 
का किया जाता है । यह भी कहा जाता है क्रि म्धिकतर छावमी बडेन्वडे नगरो 
के निकट स्थित होती है झ्त, इतन निकट स्थानीय शास्तन का होता ने बेबल 
प्रभावश्यक है वल्कि इससे घन का अपव्यय भी होता है भौर भ्रनेक उलभरनें तथा 
भ्रम उत्पभन हो जाते है + यह भी कहा जाता है कि जहा छावनी होती है वहा 
स्थान की श्रावश्यकता से कही अधिक भूमि पर वे अधिकार कर लेते है । ऐसी 
स्थिति में अधिकाश क्षेत्र सेना के अधिकार में होता है भौर प्रास-पास के बहुत 
छोटे क्षेत्र मे ग्रद्चेनिक निवासी रहते है । छावनी मण्डल का कार्यकरण सेना से 
इतना प्रभावित होता है कि इस पद्धति को लोकतात्रिक कदापि नही माना जा 
सबता । गिम्तु छावनी मण्डल का अपना एक महत्व हे झोर सेतिक छावतियो के 
समीप नागरिक प्रशासन को निम्रन्त्रित श्रौर सचालित करने में इसकी अ्रपनी 
असदिग्ध भूमिका है । 
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6, एकल उद्देशोय झभिकरण--- 


नगरीय शासन का अ्रस्तिम प्रकार एकल उदूं शीय श्रभिवरण होता है । 
विद्वान इसे सगरोय शासन का प्रकार कहने की उपेक्षा नगरीय शासन की प्न्‍्य 
इकाइयो का सहायक कहते है । एकल उद् शीय अभिकरण ऐसे सगठनो को कहते 
है, जो केवल एक उद्देयय को पूरा करने मे लिए बनाया जाता है। उसे जो 
शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं उन सीमाओं में रह कर बह एक स्वायत्त-शासी 
निकाय होता है, जिसके अपने पृथक आय के स्रोत होते है और स्पप्टत एक 
विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करना उसका वंघानिक कत्तंव्य होता है । 


स्थानीय स्वशासन कुंछ कार्यो को ढीक प्रकार से नहीं कर पाता है । 
कुछ विद्वानों वा यह बिचार मो है कि ग्राधुनिक जीवन की बढती हुई जठटिलृता 
में कुछ कार्यकेलाप इतने तकनीकी और जटिल होते हैं कि उनके लिए विशेष 
उपाय की प्रावश्यकता होती है । उन कार्यों का सम्पादन कुशलता से करने के 
लिए ग्रनन्य रूप से मी पृथक सगठनो की आवश्यकता होती है जिन्हे बेवल एक 
दायित्व सौंपा जाता है | डॉ० श्रीराम माहेश्वरी ने यह भी कहा है कि कुछ कार्य 
इस तरह के होते हैं कि उन्हे राजनीति के दल-दल से निशालने की आवश्यकता 
होती है इसलिए भी पृथक झमिकरणो की स्थापना वी जाती है। श्राधुनिक युग 
मे जहा नगरीकरण की प्रक्रिया प्रेत्यन्त तेजी से बढ रही है, नगर परिवहन जल 
व्यवस्था, बिजली, नगरीय विकास झौर आयोजन तथा मल निकास इत्यादि 
कार्पो की प्रकृति ऐसी है जिन्हे स्थानीय शासन अपने क्‍्न्‍्य नियमित दायित्वों के 
साथ कुशलता से पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए स्वायत्तशासी एकल रहँशीय 
अग्रमिकरण स्थापित किये जाते है + 


एकल उद्देशीय अभिकरण को विशिष्ट उद्देशीय सस्थाएँ भी कहा जाता 
है । नगर विकास के अ्भिकरण ज॑स दिल्‍ली विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास 
प्राधिकरण पश्लोर नगर थिकास न्यास, बन्दरग्राह न्यास (पोर्ट ट्रस्ट), श्रावासन 
मण्डल इत्यादि भी विशिष्ट उद्देशीय अभिकरण है, जिन्हे उतबे नाम स इग्रित 
दायित्व के निष्पादन की जिम्मेदारी दी जाती है । 


सगर निगम या नगरपालिकाएँ नगर मे सफाई का कार्ये ता कुशलदा से 
कर सकतो हैं किन्तु नगरीय विकास सुनियोजित दृष्टि से नियत्रित करन वा वार्य 
वे ठीक से नही कर सकती । नगरो की बढ़ती हुई जनस॒स्या में, नगर का सुनियो- 
जित विकास सुनिश्यित करने के लिए बड़े नगरो से विकास प्राधिकरण शौर छोटे 
मगरों में सुधार न्यासो की स्थापना इस हसु को जाती है । यहाँ यह उल्लेपनोय 
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है कि प्रथम पाँच प्रवार की सघ्थाप्रों मे से एक सस्मा स्थानोय शासन के कार्यों 
को करने के लिए प्रत्येक नगर में हो सकती है और किसी विशेष उद्ं श्य के लिए 
उस्च नगर मे स्थानीय शासन की इकाई के होते हुए भी एकल उद्दे शीय प्रमिकरण 
स्थापित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ दिल्ली में जहा नगर निगम है, गई 
दिल्‍ली क्षेत्र के सिए नगरपालिका है, दिल्‍ली छावनी बोर्ड है, वही दिल्‍ली के 
नगरीय विकास वो सुनियोजित स्वरूप देने की दृष्टि से दिल्‍ली विकास प्राधि- 
करण” भी स्थापित किया गया है। इसी प्रकार कानपुर मे, कानपुर विकास 
प्राधिफरण है और जमपुर मे जमरपुर नगर परिषद के होते हुए भी जयपुर विकास 
प्राधिकरण जयपुर के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित 
किया गया है 


इसी प्रकार जिन महानगरी के किनारे समुद्र है श्ौर ब-दरगाह बने 
हुए हैं वहा के बन्दरगाहो के स्थानीय नियस्त्रण के लिए बन्दरगाह न्यास बनाया 
गया है। उदाहरणार्थ कलकत्ता, बम्बई, विशाखापत्तनम, मद्राप्त भौर कोचीन मे 
समुद्री बन्दरगाह पर स्थानीय समस्याझओो को हल करने, बन्दश्गाहों पर गोदाम 
बनवाने, उनकी सफाई करवाने, बडे-बडे जहाजो को ठहराने के लिए समुद्री तटो 
को गहरा करवाने, जहाज पर माल उतारने व चढाने के लिए मजदूरो की व्यवस्था 
करने श्रोर बन्दरगाहों मे झावश्यक सुधार करन के लिए इन बन्दरगाही "पर 
बन्दरगाह्‌ न्यास नामक अभिकरण सम्बन्धित सरकारो ने स्थापित किये हैं । इन 
बन्दरगाह न्यासो के प्रबन्ध मण्डल मे कुछ सदस्य सरकार द्वारा मनोनोत हीते हू 
और शेष व्यापारियों के समठनो द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं । प्राशिक रूप से 
निर्वाचित भ्रौर आशिक रूप से मनोनीत प्रतिनिधि मण्डल बन्दरगाह स्यास के 
संचालन की समूची व्यवस्था को नियन्त्रित करते हैं + 


इसी प्रकार झ्राजकल बडे-वडे नगरो मे, नगरोकरण के बढते हुए दवाव 
के कारण आवास की समस्या अत्यन्त जटिल हो गयी है । मकानों का किशया 
सुरसा की भाति बढ़ता चला जा रहा है। नगरो में रहने वाले निवासी ग्रावास 
योग्य जमीन नही ले पाते भर यदि ले भी पाते हैं तो मवान का निर्माण उनके 
लिए धत्यन्त श्रमसाध्य झौर व्ययसाध्य लगता है । इसलिए आधुनिक लोक 
वल्याएं का जो सक्ल्‍प सरकारो ने ले रखा है उसके अनुरूप शहरी निवाध्तियो की 
इस समस्या को हल करने के लिए श्रत्येक राज्य मे आवासन मण्डल बनाया गया 
है, जिनका प्रमुख कार्य शहर के निवासियों वो बने बनाये स्वच्छ पर्यावरण युक्त 
मकान उपलब्ध करवाना होता है। आावासन मण्डल प्रायः पूर्णत: सरकार द्वारा 
मनोनीत द्वोता है । आवासन मण्डल यह प्रयत्न करता है कि बेंडें-बड़े नगरो का 
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व्यवस्थित विकास हो और इस हेतु मकानो का निर्माण, भ्रावामीय भूखण्डो की 
नीलामी, बने बनाये मकानों की नीलामी, श्रौर मादी ग्रावासीय आवशष्यक्ताग्रो 
का प्राकलन कर लौगो को स्तरीय श्रावास उपलब्ध कराने के दायित्व का 
निर्वेहन करता है ) 


कुछ बदे औद्योगिक मगरो के स्थानीय प्रशासन के सचालन के लिए 
ओर उनकी विशेष आावश्यकताम्रों सुविधाप्रों एव समस्याओं के निराकरण के 
लिए टाउनशिप स्थापित किये जाते हैं । ये ठाउनशिप भी कई प्रकार के होते हैँ 
प्रथम वह टाउनशिप, जो एक तरह से कारखाने वाले स्थान पर बनाये जाते है 
जैसे-राउरकेला, मिलाई और जमशेदपुर मे एक ही प्रश्ार के उद्योग होने के 
कारण उन्हे एक कोटि मे रखा जाता है। द्वितीय दाउनशिप जटिणता वाले 
उद्योगों को ध्यान मे रखकर बनाया जाता है जहा एक अकार के नहीं बल्कि 
विभिन्न प्रकार के कारखाने हैं जैसे स्टील, खाद श्रौर कायला इत्णदि के कारखान 
एक साथ उस क्षेत्र मे पाये जाते है और, कृतीय प्रकार के टाउनशिप छोटे 
प्रकार के कारखानो के क्षेत्र मे बताये जाते हैं । 

इस टाउनशिप मे कतिपय सदस्य चुते हुए तथा कुछ भ्रन्य सदस्य उद्योगो 
द्वारा एवं कुछ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते है ॥ इन क्षेत्रों के प्रशांत को 
नियन्त्रित करने के लिए एक प्रशासक भी तियुक्त किया जाता है । टाउनेशिप यह 
सुनिश्चित करता है कि इस क्षेत्र की विकास सम्बन्धी व ग्रन्‍्य नागरिक सुविधामो 
का वितरण ठीक प्रकार से बना रहे । इनकी वित्तीय व्यवस्था स्वथ जनता व 
कारखानों के सचालको द्वारा की जाती है। इन्हे राज्य सरकार भी सहायता 
उपलब्ध कराती है । इस तरह ये विभिन्न प्रकार के एकल उदंशीय अभिकरण 
विशिष्ट कार्यों को सम्पन्न करते है । 

इस प्रकार नयरीय प्रशासन की उपरोक्त कुल छ प्रकार की इकाइया 
भारतच्ष में प्रायी जाती हैं । 
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महाग़नरों का स्थानीय प्रशासन : 
नगर निगम, उनकी स्वायत्तता और 
उत्तरदायित्व की समस्या 
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भारतवर्ष मे नगर तिग्रम, स्थानीय प्रशासन की शीर्ष॒स्ध इकाई है । 
भ्रौद्योगिकरण के कारण सगरी का विस्तार न शेवथ श्रत्यत तेजी से हुएा है, 
अपितु लगरों की जनसस्या, उसतो भूमि सीखा की क्षमता से कही श्रधिक मात्रा 
में, गहत रूप से बढ गयी है । जो नगर जनसंरूुया प्रौर आकार की दृष्टि से अति 
विशाल हो गये है और जिनमे ग्रनेकानेक मगरीय समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं, 
उन्हें महानगरों को श्रेणी में रखा जाता है। दिल्‍ली, बम्वई, कलकत्ता, श्रौरे 
मद्रास ऐसे बड़ें महानगरो की श्रेणी मे गिने जाते हैं | कितु स्वतन्त्रता के परचातू 
अब नगरो की जनसख्या का »इतता अधिक विस्तार हो गया है कि इसे श्रेणी से 
इनके अलावा भी झनेक नंगरो जैसे हैदराजाद, पटना, ग्रहमदाबाद, बडीदा, सूरत 
त्रिवेद्रस, कोचीन, मदुराई, स्वालियर, इन्दोर, जबलपुर, विलासपुर, मोपाल, 
उज्जैन, सागर, नागपुर, शोलापुर, बैग्लोर, घारबाड, कानपुर, श्रागरा, इंदा- 
हावाद, वाराणसी, लखनऊ, चंद्धतगर, हष्वडा--आदि को सम्मिलित बरते 
हुए इनके स्थानीय प्रशासन के लिए नगर नियमों की स्थापना की गयी है । 
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द्वारा बम्बई मे वी गयी थी । इसके पश्चात मद्रास (99) भौर कलकत्ता 
(।95व) में नगर निगम स्थापित किये गये थे । वर्तेमान में देश में जो सन्‍्य नगर 
निगम हैं उनमें प्रधिक्षाश स्वतत्रता के बाद स्थापित छिये गये हैं । 


नगर निगम तथा नगर परिषद में भ्रन्तर 


नगर निग्रम ज़हाँ महानयरो में स्थापित किये जाते हैं वही तगर परिषद 


प्रद्दानगरो का स्थानीय प्रशासन बा 


अथवा नगरपालिका महानगरों से छोटे नगरो म॑ स्थापित की जाती है। इनमे 
प्रमुश्ष अन्तरो का प्रस्तुतीकरण इस प्रकार क्रिया जा सकता है 


। दोनो मे प्रवम अन्तर यह है कि जहाँ नगर नियम स्थापित करने 
के लिए राज्य सरबारो को विधान मण्टब द्वारा पृथक से विशेष विधान पारित 
करता होता है, और ऐसा प्रत्मेक नगर निगम के लिए करना पड़ता है, बही 
नपरपालिकाएँ स्थापित करने के विए राज्य सरकारें एक सामान्य विधि बता देती 
है जिमके भ्रन्तगेंत राज्य से. राज्य सरकार जब कमी चाहे किसी क्षेत्र में नगर- 
पालिका बना सकती है । नगरपालिका की स्थापना के लिए राज्य सरकार का 
हर बार विधानसभा की अझ्नुमत्ति नहीं लेनी पडती अपितु एक बार पारित 
सामान्य विधि के अन्तर्गेत राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है. कि 
उस विधि की सीमा में रहते हुए वह क़रिसी भी क्षेत्र को तगरफ्टिपद या पालिका 
धोषित करने का कार्यकारी आदेश दे सकती है । सारत - यह कहा जा सकता 
है कि कोई मी नगर निग्रम राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित सविधि के परि- 
णाम स्वछप ही प्रस्तित्व में आता है जब कि नगरपालिका के लिए हर बार यह 
आवश्यक्ता नहीं पडती । 


2. नगर तिगम और नगर परिपद मे दूसरा प्रमुख भ्रन्तर यह दोता 
है कि नगर निगम में विचारात्मक ओर कार्यकारी निकायो का पृथबकरणा पाया 
जाता है जबकि नगरपरिषद में यह पृथक्करणा उतना नहीं होता । नगर निगम 
में नगरीय प्रशासन के लिए नीति निर्धारण का विचार-विमर्शकारी कार्य निगम 
बी परिषद, मेयर की प्रध्यक्षता मे सम्पन्न करती है, मेयर और परिषद का नीतियों 
के निष्पादन प्रर्थात कार्यकारी निकाय पर कोई नियत्रण नहीं होता । निग्रम का 
कार्यक्रारी निकाय कमिस्तर की अध्यक्षता में गठित होता है जो निगम द्वारा 
निर्धारित मौतियों भौर पारित विधियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी 
होता है दूसरी ओर, नगरपात्रिकराप्रों से यह विभाजन नहीं होता है। सगर- 
पालिकांधों की परिषद ग्रदन निर्वाचित अध्यक्ष के नेतृत्व मे न वेबल नगरीय 
प्रशासन की नीतिया निर्धारित करती है भपितु परिषद का अध्यक्ष नीतियों बे 
विष्पदन करने वाले कार्येकारी निकाय कमिश्तर और उसके स्टाफ पर भी पूरा 
निपत्रण रखता है। इस तरह नगर नियम जहा विचारात्मक और कार्यकारी कार्यों 
के पुवातरटत पर प्राएख'रित नवरीव प्रगासत कय श्रतिमान (मॉडल) प्रस्तुत 
करता है वही सगरपरिपदें या नगरपघालिकाए इस पृथरउक्तरण के न होत का प्रति- 
मान सानी जाती हैं ६ 
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3. नगर तिग्रम और नगरपालिकाओं मे जनसस्यां ओर आय छतर 
की इष्टि से मी अन्तर पाया जाता है। नग्रर निगम की जनसल्या सगरपानिकाओों 
की तुलना मे भ्रधिक होती है क्योकि नगर निग्रम प्राय महानगरो मे बनाये जाते 
है जिनकी जनपस्या प्रायः 5 लाख से अधिक होती है। जबकि नगरपालिका 
की स्थापना न्यूनतम 5 हजार की जनसख्या पर भी कर दी जाती है । इसी प्रकार 
कोई मी नगर निगम स्थापित करने के लिए उस नगर में एक करोड़ शुपये वापिक 
प्राप को एक मापदण्ड माना जाता है जबकि नगरपालिकाभो के लिए ऐसी कोई 
पूवपिक्षा नही है । 


4. नगर निगम का राजनीतिव प्रध्यक्ष मेबर होता है जो केवल 
एक बे के लिए चुवा जाता है, यद्याव उसे उसके पद पर तीन बार भी चुना जी, 
सकता है, जयकि नगर परिषद का राजनीतिक नेतृत्व परिषद के निर्वाचित प्रध्यक्ष 
द्वारा किया जाता है जिसका कार्यकाल नगरपालिका के कार्यकाल के समान 3 से 
लेकर 5 बे तक होता है । 


5. दोनों में समानता का बिन्दु यह है कि दोनो निकायो का निर्माण 
राज्य सरकार करती है जिसमे इनके नियन्त्रण भर पर्यवेक्षण की शक्तियाँ भी 
सन्निहित होती हैं । राज्य सरक्तार नगर नियम और नगर परिषद दोनो को भंग 
करके उनका प्रशासन भपने हाथ मे लेने के लिए सक्षम मानी जाती है । 


नगर निगम स्थापित करने के मापदण्ड 


नगर निगम स्थावित करने के लिए कोई स्पष्ट मापदण्ड निर्धारित नहीं 
हैं । जैत्ता कि पूर्व मे उल्लेख किया जा चुका है कि स्थानीय शासन राज्य सूची 
का विषय है इस कारण स्थानीय शासन की वौनसी इकाई, कहाँ स्थापित की 
जानी है, इस बारे में राज्य सरकारें निर्णय लेने के लिए पूर्णत प्राघिकृत प्रौर 
स्वतत्र होती हैं । नगर निगम प्राय. घनी ग्राबादी वाले नगरो मे बनाये जाते हैं । 
इनकी रुथापना किन बड़े नगरों मे की जाए, शह एक नौति सबधी प्रश्त है जो 
सबधित राज्य सरकार द्वारा अपने साधन-स्रोतो एवं स्थानीय स्वायत्त शासन के 
दर्शन इत्यादि के परिवेश मे निर्घारित बिया जाता है। दतंमान मे भारत मे कतिपय 
ऐसे नगर निगम भी हैं जिनवो सख्या 50 से 80 लाख के यीच है जबकि कुछ ऐसे 
नगर निगम भी स्थापित हैं जिनकी जनसस्या 5 लाख से भी कम है। इसी प्रकार 
कुछ नयर नियमो की वाधिक भ्राय 50 लाख से मी कम है | 


ग्रामीण नगरीय सवध समिति (!966) ने यह अमभिशसा को थी कि 
स्थानीय शासन की निग्रम पद्धति उन्ही नगरो से स्थापित कौ जाये जिनकी 
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जनपरूपा 5 लाख और वाधिक ग्राय एक करोड से कम न हो । समिति की इस 
झभिशसा के बारे में पश्चातवर्तो काल में यह अनुमव किया गया है कि जनसख्या 
एवं प्राय स्तर पर आधारित नगर निमम बनाते की ये कमौटियाँ पश्रपेक्षाकृत 
अधिक कठोर है श्रत हिस्री वर्तेमान नगरपालिका को नगर निगम में परिवततित 
करने की उपरोक्त गपेक्षाश्रो को एक मात्र ग्राघार नही बनाया जा सकता । मारत 
वर्ष मे राज्य सरकारों द्वारा आम तौर प्रर नगर निमम बनाने के लिए जिन 
आधारो को ध्यान मे रखा जाता है वे निम्नाकित है « 

3 घना बसा हुआ क्षेत्र हो, 

2. विद्यमान इकाई मग्रपालिका या परिषद पर्याप्त विकसित हो 

तथा उसके भावी विकास की समावना हो, 


.3 नगरपालिका की वर्तमान वित्तीय स्थिति तया सुदृह समावदाए 
लाश 
4. बढ़े हुए करो को बहन करने की जनता क्री क्षमता तथा इच्छा, भौर 
5 निगम के पक्ष में प्रबल लोकमत | 
नर निगम दे निर्माण के लिए ये मानक कोई सुनिश्चित और भपरि- 
वर्तेतीय मिद्धान्त नही हैं । वस्तुतः ये वे मापदण्ड हैं जिन्हे राज्य सरकारें प्राय 
नगर निगम स्थापित करत समय ध्यान में रखती*हैं। राज्य सरकारें ही वस्तुत 
इम बाल का अन्तिम निर्णय करती है कि किस नगर मे नगर निगम बसाया 
जाये | सामान्यत जो नवर महानगर बनेने की ओर अग्रसर हो भौर्‌ जहा बर्त- 
मात नगरपालिका की वित्तीय स्थिति पर्याप्त सुदद हो तथा लाकमत निरन्तर 
नगर निगम की माग करता हो, उस नगर में राज्य सरकारें नगर निगम बनाने 
के लिए तैयार हो जाती हैं । 
+ 
नगर निगम का प्रान्तरित संगठन 
लगर निमम के सगठत को निन्‍नाकित घटको के माध्यम से समझा जा 
सकता है 
_।. परिषद 
2. मेयर दया उपमेयर 
3, नगर आयुक्त तथा 
4. समितियाँ 
किसी भी नगर निगम की खरचना उपयुक्त 4 घटको से मिलकर होतो 
है । उनत्रा प्रत्येक का विवरण इस प्रकार है 
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॥ परिषद 


संगर निगम एवं नगर परिषद दोनो में ही एक निर्वाचित परिषद का 

प्रावधान होता है। यह निर्वाचित परिषद भगर निगम का वैघानिक निकाय 
मानी जाती है जिसमे नगर वी जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं । यह 
एक प्रकार की स्थानीय विधाधिका है जिस पर यह दायित्व होता हैं कि स्थानीय 
जनता की श्राकाक्षायरों के प्रनुझप नगरीय कानूनों और नियमी का निर्माण करे । 
सम्पूर्ण नगर को चुनाव वी दृष्टि से वा्डों मे विमाजित कर दिया जाता है भौर 
प्रत्येक वाई से एक प्रतिनिधि उस क्षेत्र के वयस्क नागरिकों के द्वारा चुना जाता 
है । परिषद में नगर के सभी वार्डों से चने हुए प्रतिनिधियों को पार्षद कहा जाता 
है। परिषद का कार्यद्राल अधिनियम द्वारा मगर निगम के कार्यकाल जितना 
होता है । यह कार्यकाल ग्रामतौर पर 3 से पाथवर्ष का होता है | परिषद में निर्वा- 
चित सदस्यो के अलावा कुछ सदस्य और मी होते हैं जिन्हे एल्डर मेत (नगर हेड) 
कहा जाता है । इस कोटि मे नगर के वयोइद्ध, भ्रतुमवी झौर ऐसे लोगो को स्पात 
दिया जाता है जिनकी उपस्थिति से नगरोम शासन की छवि उत्कृष्ट होने की 
सभावना रहती है। इस प्रथा मे महिला वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने के भलावा 

नगर के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, विशेषज्ञ भौर नगरीय शासन तथा प्रशासन के क्षेत्र 
में र्याति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों को भी स्थान मिल जाता है जो प्रायः 

खुनाव लडकर अपना योगदान देने के प्रति रूचि नहीं रखते। प्रायः समी नगर 
निगमों मे इस तरह दो प्रड्मार के सदस्य होते हैं एक वे जो सीधे निर्वाचित होते 

है भौर दूसरे वे जो निर्वाचित पार्षदों द्वारा मगरदृद्ध के रूप भे परिपद में सह- 

वरित जिये जाते है । दिल्‍ली नगर निगम मे जहा 80 सदस्य निर्वाचित हीते हैं 

बही 6 सदस्य एल्डर मैन के रुप मे लिए जाते हैं। इसी प्रकार कलकत्ता नगद 

नियम में 00 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 5 सदस्य एल्डर मैन लिये जाते है । 

बम्बई नगर निगम में एल्डर मैन कोटि सदस्यो का कोई प्रावधान नही है । 


सैद्धान्तिक दप्टि से एल्डर मैन के रूप मे नगर के गरामान्य प्रबुद्ध जनो 
भूतपूर्व अनुभवी प्रशासको श्रौर नगरीय शासन के विशेषज्ञों को स्थान देने का 
प्रावधान उत्कृष्ट प्रतीत होता है किन्तु व्यवहार मे निर्वाचित थार्षदो के द्वारा एल्डर 
मैन के रूप में जिन लोगो को सहयोजित किया जाता है वे प्राय. राजनीतिक 
आधार पर ही लिए जाते हैं ।०इस प्रावधान का इसकी सैंद्धान्तिक मावमा के 
प्रनुढप उपयोग जिया जाये तो थह अत्यन्त श्रीष्ठ है कितु कुछ क्षेत्रों मे, इस प्राव 
घान के राजनीतिक उपयोग के कारण, इसकी ग्रालोचना की जाती है । 
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कुछ नागर निगमो में अनुसूचित जातिपों तथा जनजातियों के लिए स्थान 
आरक्षित किये जाते हैं। उद हरणार्थ दिल्‍ली नगर नस से 2 निर्वाचित क्षेत्र 
अनुसूचित जाति के सुरक्षित हैं प्र शेप 68 क्षेत्र सामान्य घोषित किये हुए हैं 
किन्तु बम्बई नगर निगम में स्थानोंके आरक्षण की ऐसी फोई परिपादी 
नही है । हर 


मगर तिग्म की इस परिषद का झ्लाकार सभी नगर निगमों में भिन्न 
भिन्न होता है | वस्तुत परिषद का यह आकार नगर की जतसख्या पर निर्मर 
कासता है । प्रधिनियम मे जो सदस्य सख्या निर्घाश्ति वी जाती है पतेक वर्षों 
तक उसके प्रपरिवर्तित रहने के कारण बढती हुई जनसख्य से उप्तका त रतम्य 
नहीं रह पाता है । नगर के सभी मौगोलिक क्षेत्रों को नगर निगम मे प्रतिनिधित्व 
देने की इृष्टि से परिषद का आ्राकार निश्चित किया जाना उचित रहता है | केवल 
इस इृष्टि से परिषद का आकार छोटा रखना उचित नही है कि छोटी परिषद 
प्रधिक व्यवहा।रिक होती है। स्थानीय जनता की स्थानीय ग्रावश्यकता रो को 
प्रभावश'ली तरीके से समभना भ्रौर उसे पूरा करने के लिए नगर तिगम की 
परिषद का आकार निश्चित किया जाना चाहिए। 


नगर निगम की यह परिदद नगरीय शाप्तन का विचार-विमशेकारी 
निकाय है। जैसा कि पूर्व मे व्यक्त किया जा चुका है कि नगर निगम में विचार 
विमशेकारी निकाय और कार्यात्मक निकाय मे पार्थक्य पाया जाता है। वस्तुत्त 
निगम की परिषद पर यह प्रनन्य दायित्त्व होता है हि वह नम्रोय स्थादीय 
प्रगासन के लिए नोतिया निर्धारित करे और आवश्यक कानून तथा निपम बनाये 
निर्वाचित पार्षदों एव नगरदद्धों से निमित इस परिषद द्वारा निर्धारित नीतियो 
के कार्यात्वयत का दायित्य अनन्य रूप से निगम के कार्यकारी निकाय नगर 
आधुक्त श्रौर उसके प्रधीनम्थ कार्मिकों पर होता है । 


नगर निगम की परिषद के कार्यकाल, जो प्राय: 3 से 5 वर्ष होता है, 
के बारे मे भी विद्वानो ने यह राय व्यक्त को है कि 3 बर्थ कार्यकाल क्रिसी भी 
लोहलातिक इष्टि से निर्वाचिन परिषद के लिए कम होता है । दिल्‍ली कलकत्ता 
और बसम्यई नगर निग्रम की परिषद के सदस्यो कया कार्यकाल 4 द्ष निर्धारित 
किया हुश्मः है । परिषद की स्थिति नभरोय प्रशासन में सर्वोच्च विचारक निकाय 
थी होती है । जो प्राय उसी प्रकार काम वरनी है जिस प्रत्रार हिसी राज्य की 
दिधानसभा कार्य करतो है। प्रत नगरीय प्रशासन के मनीषियों का सुझाव है 
छि नगर विगम की परिषद का कार्य काल भी 5 वर्ष होना चाहिए । 
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2. मेयर तथः उपमेयर 


इगलैंड की मात्रि हमारे नगरीय प्रशासन्र मे भी सलगर निगम का झप- 
चारिक प्रध्यक्ष मैयर होता है। नगर निगम की कार्यथालक झतक्तिया उसमे श्रौप- 
चारिक रूप से उस तरह निहित दोती हैं जिस तरह राज्य प्रशासन में ये शक्तिया 
राज्यपाल में भौर राष्ट्रीय प्रशासन में राष्ट्रपति मे निहित होती हैं । वह निंगम 
का अश्रष्यक्ष होता है तथापि औवचारिक प्रधात होन के कारणा बह निगम का 
वास्तविक कार्यपालक नहीं होता, वह नगर का प्रथम नागरिक होता है । वह 
नगर की शान श्रौर गरिमा का प्रतीवः समझा जाता है। निगम के निर्वाचित 
पापंदो भौर मगरबइद्धो द्वारा उन्ही मे से मेयर का चुनाव एक बे के लिए पिया 
जाता है | यदि परिषद के सदस्य चाहे तो दूसरे कायेकाल के लिए मो उसी वा 
चुनाव ग्रगले वर्ष कर सब ते हैं । उत्तर प्रदेश के नगर निगमो में मेयर चुने जाने 
के लिए, परिषद का सदस्य होना भ्रावश्यक नही है । निषम का यह प्रध्यक्ष परिषद 
के कार्यालय पर राजनोतिक और प्रशासनिक नियत्रण करता है। दिह्ली नगर 
निगम में प्रधिनियम यह भ्रावधान करता है| मेवर तिगम के सभी भ्रमिलखो 
को देख सकता है भौर नगरोय प्रशासन के सबंध में नगर श्रायुक्त से प्रतिवेदन 
मांग सकता है 


मेयर, जिसे निगम का अध्यक्ष भी जा सकता है, तिगम की परिपद की 
बठको की ग्रध्यक्षता करता है | उसी के निर्देश पर परिषद वी सामान्य और 
विशेष बंठकें बुलायी जाती हैं। राज्प सरफार और निगम के मध्य पत्र व्यवहार, 
कुछ तभर निगमो में उसी के माध्यम से द्ोता है । 


हमारे देश मे तगर निगम का मेयर कार्यकारी शक्तियों से चचित किया 

गया है। निगम के इस अध्यक्ष को नगर का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया गया 
, है भौर नगरीय प्रशासन के कार्य मंचलान का दायित्व निगम आयुक्त पर छोडा 
गया हैं। ग्रामीण-नगरीय सबंध समिति ने भी निग्रमाध्यक्ष को कयेक्‍ारी अधि- 
बार नही देने को अभिशसा वो थी | सभिति का यह मत था कि यदि सेथर को 
कार्यकारी शक्तिया दी जाती हैं तो उसका कार्यकाल भी बढाया जाना होगा। 
कोई भी मेयर राजनोतिक इष्टि से दलगत राजनीति के दवाब से इतना ग्रस्त 
होता है कि उस पर कार्यशारी शक्तियो का मार नही डाला जा सकता। सगर के 
प्रशासन का दायित्व एक धरृरणंकालिक कार्य है जिसे सम्पादित करने के लिए विशेष 
कौशल, प्रशिक्षण प्रौर अनुमव को आवश्यकता होती है। इसलिए मगरीय अशा- 
सन के सम्यादन का दायित्व मेयर को नही दिया जा ध्षकृता, यह दायग्रित्व नगर 
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आयुक्त का ही रहना चाहिए ' यद्यपि समिति ने यह राय मी व्यक्त की थी कि 
निगम के मेयर को निगम के सरकारी अभिलेखो के देखने अ्रथवा मांगने का पूरा 
ग्रधिकार होना चाहिए और यदि बह कोई सूचना निगमायुक्त से चाहे तो उसे 
तत्काल उपलब्ध की जानी चाहिए । 


निगम के मेयर का एवं वर्ष का कार्यकाल तथा उनके निर्वाचन की 
भ्रप्रत्यक्ष व्यदस्था उसे अत्यन्त शक्तिहीन बना देती है । उसका निर्वाचन जनता 
द्वारा नही बल्कि जनता के निव्चित पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता 
है । गत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधि की शक्ति उममे नहीं होती । 
उसका एक वर्ष का कार्यकाल मी ग्लालोचना का विषय बनता है । यह कहा 
जाता है त्रि उसका कार्यकाल इतना प्नल्प होता है जब तक एबं बार निर्वाचित 
होने पर निगम के काम-वाज को बह यथ्किचित समभ पाता है तब तक उसके 
कार्मकाल का समापन होने को होता है । इसीलिए झनेक बार यह माग वी जाती 
है कि कदाचित श्रधिवः शक्तिया उसे न दी जायें किन्तु उसका कार्यकाल निगम 
वे कार्यकाल के समान विया जाना चाहिए ताकि मगर के इस प्रथम नागरिक को 
किसी प्रप्नतिष्ठाजनक स्थिति से साक्षात्कार न करना पड़े $ 

निगम के प्रष्यक्ष मेयर वी इस कमजोर स्थिति को हमारी लोकताब्िक 
प्रणाली के ग्रनमुरूप नहीं माना आ रावता । जब देश के शाप्तन और प्रशाप्तन के 
समस्त स्तरो पर लाजतात्रिक दृष्टि स चुन हुए प्रतिनिधियों को अधिक शक्तिया 
दी गयी हैं तव +बल नर निगम में बेचारिक और कार्यात्मक दायित्वों के बिमा- 
जन के नाम पर लोकताब्रविक इष्टि स निर्वाचित मेधर को शक्तिहीन बनाना 
कदावि उचित नहीं बहा जा सफता । लोयतात्रिक विकेन्द्रीकरणा की प्रक्रिया को 
पूर्णत सफल करना यदि प्रमीध्ट है श्रौर जनता द्वारा चुन हुए प्रतिनिधि यदि 
अन्य समस्त स्तरों पर अपने दायित्वों का प्रमावशाली तरोबे से निधष्यादन कर 
सकते हैं तो निगम के स्तर पर राजनीतिक झौर प्रगासनिव दायित्वों का सम्पादन 
ठीक तरह में क्यों नही कर सकते यह बात समझ मे नहीं प्राती है ? बतमान में 
उसके प्रल्प कार्यकाल झोर जशाक्तिहीन होने का परिणाम यह होता है वि नगर 
निगम भे नोकर/।ही हावी रहती हैं प्रोर निगम के स्तर पर लोक्तात्रिक वद्धति 
को घाघात पहुचता है । निगम में उस 7 कार्यकाल नयर ग्रायुक्त के समान द्वोना 
इसलिए भी झावश्यक है क्योकि परिषद प्रप्मी मीतिया नगर झायुक्त मे कार्या- 
न्वित बरातो है श्ौर परिषद की इन नीतियो का निर्धारण मेयर की प्रष्यक्षता 
में होता है। प्त एक मेयर द्वारा निर्धारित नोतियों को कार्यान्वित करने का 
उसे ययेष्ट प्रवसर था प्रदर्धि मिलनी चाहिए + प'रथद के 4 या $ वर्ष के काये- 
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काल के समान ही मेयर झौर प्रयुक्त का कार्यजाल निश्चित किया जाना चाहिए 
ताकि निर्धारित नीतियो को प्रमावशानो तरीके से कार्याम्वित करने की अवसर 
मगरीय प्रशासन के समस्त पदाधिकारियों व घटको को प्राप्त हो सके । 


मेयर को शक्तिशाली बनाया जाये जिससे वह नगरीय प्रशासन के एक 
प्रभावशाली नेता के रूप में उमर सके । इस हेतु प्रोफेसर श्रीराम माहेश्वरी ने 
निम्नाकित सुझाव दिये हैं - 


). निगम के भेयर का कार्यकाल बदा रूर परिषद के कार्यकाल के समान 
किया जाये। यह प्रावधान भी किया जा सकता है कि उसे परिषद के 
विशेष बहुम्रत द्वारा अपने पद स॑ हटाया जा सके । 

2. राज्य-सरकार को चाहिए कि निग्रम श्रायुक्त की नियुक्ति के बारे में 
मेपर से परामर्श करे । 


3. नगर आयुक्त का गोपनीय प्रतिवेदन मेयर रा लिखत की व्यवस्था की 
जाये । 


4 तिग्रम तथा राज्य सरकार के मध्य समस्त पन्न व्यवहार मेयर के माध्यम 
से कियर जाना चाहिए । 


5, राज्य के पूर्वता अ्रधिपत्न मे मेयर को राज्य की विधान समा के अध्यक्ष 
के बाद स्थान दिया जाये। 
6 मेयर के कार्यालय को ऐसे अरीलोय स्यायालय के रूप से मान्यता दी 


जाये जो नगरीय प्रशामन की विभिन्न समितियों के निर्शोयो के विरुद्ध 
झपील सुन सके । « * 


नगर निगम में मेयर के भ्रतिरिक्त एक उपमहापोर भी होता है । उप- 
महापौर का निर्वाचन परिषद के पापंदो द्वारा अपने मे से ही एक वर्ष वी अ्रवधि 
के लिए किया जाता है। उत्तरप्रदेश मे उसका वार्यकाल 5 दर्ध भौर धारवाड़ में 
2 वर्ष निश्चित विया हुआ्ना है। महापौर वी भ्रनुपस्यिति में वह परिषद को 
चैंठको की अध्यक्षता करता है प्लौर उसके द्वारा क्ये जाने दाले कार्यों को सम्पन्न 


कर सकता है; 
3, नयर धायुक्त 


है जैसा कि पूर्व मे ब्यक्त क्या जा चुता है कि नगर निगम में विधायी 
थझोर कार्यकारी शक्तियों का पृथवक्रण होता है। विधायी शक्तिया निगम थी 
परिषद में निहित होती है तथा कार्येक्रारी शक्तिया उसके झ्रायुक्त मे निहित मानी 
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जाती है। इस प्रकार नगर आयुक्त नगर निगम का मुझुय कार्यपालक भ्धिकारी 
होता है इसे मगर पालक भी कहा गया है । 
नगर श्रायुक्त के पद की सरचना सर्वप्रथम 888 में वम्बई नगर निगम 
में की गई थी । सगर निगम से सुरय कार्यकारी अविकारी की वल्पना इसलिए 
की गई ताकि स्वायत्त शासन की सम्थाओं में लोक्तन्त्र के साथ-साथ कुशलता को 
भी सुनिश्चित किया जा सके ) प्रोफेसर एल डी व्हाइट ने यह मत व्यवत किया 
है कि. क्या स्थानीय सरकार लोकाप्रयता के लोकताौलतिक झाधार के साथ-साथ 
कुशलता के उच्च मानदण्डो को भी बनाये रख सकती है ? भारत म सर्वेप्रधम 
सर फिरोजशाह भेहता ने लोकतात्रिक रूप से निर्वाचित परिपद कीं शक्तियों पर, 
इस प्रकार के प्रशासनिक ऋधिकारी के माध्यम से सीमा लगाने की आवश्यकता 
अनुमव की थी। उन्होने यह ग्रमुभव क्रिया था कि यदि कायंकगारी शक्तियां 
निर्वाचित परिषद को प्रदान कर दी गयी तो प्रव्यवस्था और अकुशलता का 
साम्राज्य परिव्याप्त हो जायेगा । इसीलिए कुशलता के मानदण्ड वो प्राप्त करने 
के लिए कार्यकारी शक्तियों का एक कार्यकारी ग्रधिकारी में निहित क्या जाना 
आवश्यक है ॥ कालातर में नगर मायुक्त वा यह पद अत्यन्त उपयोगी पाया गया 
जिसे सभी नगर निगमो ने अपने यहा अपना लिया 4 
नगर प्रायुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जातो है तथा यदि 
नगर निगम किसी केन्द्र शामित प्रदेश मे है तो उमकी नियुक्ति बेन्द्र सरकार 
द्वारा की जाती है। इस पद पर नियुक्त क्ये जाने वाला प्रधिकारी भारतोय 
प्रशासनिक सेवा या राज्य की प्रशासनिक सेवा का भ्रधिकारी होता है। उसकी 
नियुक्ति सरकार द्वारा एक निश्चित भ्रवधि के लिए की जाती है । उदाहरणार्थ 
दिल्‍ली में प्रषम बार में उसकी नियुवित 5 वर्ष के लिए को जाती है| भद्वास 
प्रौर वम्बई नगर निगमों में उसका कार्यकाल 3 थर्ष का हाता है। सम्बन्धित 
राज्य सरकार को यह प्रधिकार होता है कि वह उसके कार्यकाल में वृद्धि बर दे 
या उसके भ्रपफ्ल रहने पर उसे उसके पद से अवधि पूर्व भी हटाया जा 
सकता है । 
राज्य सरकार द्वारा नगर धायुक्त की नियुवित की प्रणाली बी विद्वानों 
द्वारा प्रालोचना को गयी है ! विद्धामो को ऐसी मान्यता है कि सरकार द्वारा 
नियुक्त एए भधिकारी स्थानीय शासन की इकाई का प्रशासन चलाये, यह बात 
लोवनम्त्र तथा स्वायत्तता के सिद्धान्तों से मेल नही खाती है। प्रोफेसर विलियसम 
एं. रॉब्यन ने नगर भायुत्रत की राज्य द्वारा नियुवित शो झालोचना करते हुए 
लिखा है, ' वम्वई की शासन व्यवस्था में कार्यकारी शक्तियाँ नगर प्रायुवत बे 
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हाथों से केन्द्रित है भौर, वह एक ऐसा भ्रधिकारी होता है जिसकी नियतरितर राज्य- 
सरकार बरती है (” कोई मी झ्वायतणासी नगर के लिए केवल यही सावशक 
सही है कि नीति निर्धारण और वित्तोय वियन्त्रण का कार्ये निर्वाचित परिषद के 
क्षेत्राधिकार मे भ्राता है, वल्कि कार्येब्ारी शक्तियाँ भी या तो परिषद के स्‍्वयवे 
हाथो मे है या उसके द्वारा नियुक्त किमी तिकाय के हाथो में या नागरिको द्वारा 
प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रधिकारियो में निहित है। वलकत्ता मे भी कुछ ऐसी 
ही ध्यवस्था विद्यमान है जो एक असतोष उत्पन्त करने बाला तथ्य है। या 
काररणा है कि इन विशाल महानगरो मे जिनकी जनप्तस्या लाखो मे है, जिनबी 
सासकृतिक उपलब्धिया महान है, जो प्राथिक दृष्टि से अपेक्षाकृत समर्थ हैं, जिनका 
इतिहास भौर परम्पराए गौरवमय हैं श्ौर जिनके प्रौद्योगिक तथा व्याप्रारिक 
जीवत विकसित हैं, लोवतात्रिक मावना इतनी क्षीण है कि प्रपने पर स्वयं शासन 
करने की उसकी झाकाक्षा, छो प्रतीन यूलान के समय से महानगर को अनुपा- 
शित करती जायी है, साकार नही हुई है ? यह चिन्तत भौर मतसव करने का 


बिन्दु है कि स्थानीय क्षेत्रों मे सफल स्वशासन के बिना कोई देश राष्ट्रीय स्तर पर 
सतीषजनक स्वशासत की स्थापना नही क९ सका है /* 


किन्तु विलियम रॉब्सन के इस विचार के विपरीत कुछ विद्वानों की 
ऐसी धारणा भी है कि नगर निगस मे एक वरिस्ठ प्रशासनिक भ्रधिकारी की 
नियुक्ति इसलिए की जाती है ताकि नगर का प्रशासन चलाने के लिए नगर 
तिगम को एक अनुभवी, योग्य और कुशल प्रशासक की सेवाए मिल सके । राज्य 
सरकार द्वाश उसवी नियुक्ति को इसलिए उत्तम साना जाता है वॉकि इस प्रशा- 
सक की नियुक्ति किसी मो प्रकार के दलीय प्रभाव से मुक्त रहे भौर यह अधिकारी 
निगम का प्रशासन किसो भी तरह के राजनीतिक दल-दल से मुक्त रह कर चला 
सके । तेगर निगम के दायित्व इतने विविध हैं कि राजनीतिक दृष्टि से निर्वाचित 
परिषद उन्हे कुशलत्ता पूर्वक भ्रौर निष्पक्षता से कार्यान्कत नही कर सकती । इस 
दृष्टि से नगर झायूक्त की नियुक्ति राजनीतिफ लोक्तन्त्र तथा प्रशामतिक कुशलता 
के बीच एक व्यावहारिक समझौता मानी जा सकती है । 


नगर झ्ायुक्त की नियुवित्ञ के बारे में छिनियम मे ऐसा कोई प्रतिबन्ध 
नही हे कि इस पद पर केवल लोकसेवक हो नियुवत किया जायेया । सरकार ने 
यह परपरा विकसित को है कि इस पद पर गर सरकारी व्यक्ति नियुक्‍त किये जाते 
की भपेक्षा सदैव योग्य, झनुमदो प्लौर कुबाल प्रशासक की ही नियुक्त किया जाता 
है । इस पद पर नियुक्त किये जाने दाले व्यक्ति को सगरीय प्रशासन का विशेषज्ञ 
भी मही कहा जा सकता है श्योकि इस पद थर बह श्रायः अल्प भवधि के लिए 
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नियुक्त किया जाता हैं । यहा सेवा करने के पश्चात उस्ते किसों अन्य प्रशासक्रीय 
प्रभिकरण में स्थानान्वरित कर दिया जाता है। राजस्थान में राजस्थान प्रशा- 
सनिक सेवा (आर. ए. एस ) के अधिकारी को नगरपालिकाधो मे गरायुक्त के छप 
मे नियुक्ति दी जाती है, इसलिए थोडे समय पश्चात उन्हे किसी प्रन्य प्रशासकीय 
झभिकऋरण में भी भेज दिया जाता है । राजस्थान भे कोई नगर निगम नही है 
किन्तु जिन राज्यों मे नगर निगम है वहाँ का अनुभव यह बताता है कि सगर 
आयुक्त के पद पर मारतीय प्रशासनिक सेवा (श्राई. ए एस) के अधि मारियों को 
प्रायुक्त के दायित्व सौंपे जाते हैं। इस प्रकार नियुक्त झायुक्त का वेतन मिगम 
द्वारा बहन किया जाता है। राज्य सरकार यदि यह प्रनुभव करे कि श्रायुक्त 
अपने कत्तंव्यो के प्रभावी निष्पादन में असफल रहा है तो वह उसे हटा मो सकती 
है। भ्रायुक्त को पापंदों की शिकायत के ग्राधार पर भी राज्य सरकार हटा 
सकती है । 
नगर निगम के प्रश्युक्त की शक्तिया 

नगरतिगरम के झायुक्त की शक्तियों के दो त्रोत है । प्रथमल , ऐसी शक्तिया 
जो उसे नगर नियम के भृजनकारी भ्रधिनियम द्वारा प्रदान की जाती है, और 
द्वितीयतः ऐसी शक्तिया जो उसे परिषद या उसकी स्थाई समिति द्वारा घ्राप्त 
होती हैं । वस्तुत, नगर श्रायुक्त को विविध प्रकार के कार्यों का सम्पादन करना 
होता है। उसके दायित्वों को अर्द्धाविधायी, प्रशासनिक और वित्तीय सम्बन्धी 
ज्ैत्रों मे देखा जा सकता है । 

विधायी क्षेत्र मे उमके दायित्व प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते इसलिए उन्हें 
प्रदविधायों दायित्वों की सज्ञा दी जा सकती है। वह विगम य मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी होने के ताते परिपद और उमकी स्थाई समितियों की बैठकों में भाग 
ले सकता है, उनसे मागी गयी सूचनाए प्रदान करता है, प्रपत विचार ब्यक्त कर 
सकता है, ओर नीति सम्बन्धी मामलों में अपने प्रशासकीय अमुमव के आधार पर 
भपना रुकान स्पष्ट कर सकता है। श्रनेक बार ऐसा होता है कि आयुक्त दवरा 
व्यक्त विचारों था प्रदत्त सूचनाझों के ग्रालोक में परिषद अपनों नाति विषयक 
प्रस्ताव को उम्र दिशा में परिवर्तित कर लेती हैं, जो व्यावहारिक दिशा, प्रायुक्रत 
कै विचारों मे व्यवत की जाती है। नगर झायुक्त, नियम की परिषद द्वारा 
निमित कानूनों के कार्यान्वयन के लिए उपनियम तैयार करबाता है. जो एक 
प्रकार का ग्रद्धं विधायो कार्य माना जा सकता है | परिषद की जायंबाही से माग 
सेने के उपरोक़्त सन्‍्दर्भों के होते हुए मो वह उसमें मतदान का प्रधिकारी नही 


होता । 
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इस प्रकार प्रशासनिक क्षेत्र मे मी उसकी शक्तिया विस्तृत हैं। वह 
परिषद द्वारा निर्धारित नीतियो, निर्मित कानूमो भौर स्वीकृत नियमों तथा उप- 
नियमो को व्यवहार मे कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। परिषद 
के समस्त अ्रधिकारी प्रौर कमंचारी उसके प्रशासकीय नियन्त्रण में कार्य करते 
है । समस्त प्रधिकारियों औौर कर्मचारियों के कार्यो श्रौर दायित्वों कान केवल 
वह विभाजन करता है भ्रपितु उनके कार्यो और गतिविधियों पर पर्यवेक्षण भौर 
नियन्त्रण भो रखता है। कामिको के समस्त कामिक मामलो-बेतन, भत्ते, भववाश 
पदोन्नति, प्रशिक्षण, श्रनुशासनात्मक कार्यवाही, पेंशन झ्रौर मविध्य निधि इत्यादि 
का बह तनिणिय्क निस्तारण करता है। परिषद के क्षेत्र मे ग्राने वाली समस्त 
नियुक्तिवा उसी के द्वारा की जाती हैं। एक निश्चित समय तक परिषद की 
सम्पत्ति के क्रय विक्रय का निर्णेय मी कर सकता है । परिपद द्वारा अनुबन्ध पर 
कराये जाने वाले कार्यो का निर्णय भी करता है । अपने प्रनेक प्रधिकारों श्रौर 
शक्तियों का बह ग्रपने ग्रघीनस्थो मे प्रत्यायोजन कर देता है ॥ किसी मी आपात- 
कालीन स्थिति मे उचित निर्णय लेने के लिए वह भधिकृत समभा जाता है । 


वित्तीय क्षेत्र में नगर आयुक्त का यह कतंव्य होता है कि वह निगम 
का बजट अपनी देखरेख में तैयार कराये प्रौर परिषद को स्वीकृति के लिए 
प्रस्तुत करे । परिषद में स्वीकृति हेतु उसे तमी प्रस्तुत किया जा सकता है जब 
निगम की स्थाई समिति उत्ते स्त्रीकार कर ले। ये दोनो दावित्व भायुक्त के द्वारा 
निमाये जाते हैं । बजट में किसी प्रकार के नये ऋर लगने की यदि आबएप्कता 
हो तो इध हेतु वह स्थाई समिति और पररेबद को विश्वास में लेता है ग्लौर 
आवश्यक ग्रमुमोदन करवाता है । 


नगर आयुक्त की शक्तिया प्रशासकीय क्षेत्र मे इतनी व्यापक हैं कि प्रायः 
कार्य व्यवहार में ग्रनेक वार परिपद के साथ सबधों की समस्या उपस्थित हो 
जाती है । बैंसे परिषद भोर नगर झायुक्त के सबध प्राय. स्पष्ट हैं क्योकि जहाँ 
नोति विषयक निर्णय लेने शोर कानून तथा निधम बनाने की शक्ति परिषद में 
मिहित है वहाँइत नीतियों भौर निशायों को कार्य रूप मे परिणुत करन का 
दायित्व नवर प्रायुक्त का होता हे । परिषद यह निश्दय कर सकती है कि नगर 
श्रायुक्त किसी निरंय को कार्यान्वित करते समय किस प्रक्रिया को भपनायेंगे ?ै 
इसका प्रस्तनिहित झर्य यह मी है कि परिदद को नगर भरायुक्त की प्रशासनिक 
कार्य प्रक्रिया को सीमित करने सदधी शक्तिया प्राप्त है। नगर ग्रायुक्त अपने 
प्रशासकीय कायों के सम्पादन के लिए परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। 
परिषद में इस वात पर चर्चा हो सकती है कि उसके द्वारा निर्धारित नीतियों को 
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नगर आयुक्त किस तरह क्रिपान्वित कर रहा है| इम प्रकार नगर आयुक्त ग्रौर 
परिषद का सबंध परस्पर सौहाद एवं समझदारी का है न कि तनाव का । नगर 
आयुक्त अपने प्रशामनिक कार्यों के वाधिक प्रतिवेदन को परिषद के समक्ष प्रस्तुत 
करता है । परिषद भी कोई सूचना या पत्रावलियाँ नगर ग्रायुकतत से माय सकती 
है । परिषद, नगर निगम के लिए कोई चल या अचल सम्पत्ति खरीद सकती 
है था परिधद की किसी सम्पत्ति को बेच सकती है किल्तु इस विषय में नगर 
आयुक्त, कमिएनर के प्रतिनिधि के रूप मे कार्य करता है । नयर प्रायुत्रत को वित्तीय 
जाक्तिपों पर यह मर्थादा डोती है कि एक सीमा से अधिक के ग्रनुबन्धो की स्वी- 
कृति के लिए उसे परिषद की स्वोहृति प्राप्त करनो होती है। नगर आयुक्त 
द्वारा दी मथी किसी राय को स्वीकार या अस्वीकार करना या उम्रे सशोधित 
करना, परिषद के प्रधिकार क्षेत्र मे ग्राता है । परिषद की स्थाई समिति भो नगर 
आयुक्त पर परिषद की ग्रोर से कुछ नियत्रण करती है! अनेक वित्तीय मामलों 
में स्थाई समिति भ्रौर नगर आयुक्त प्रत्यन्त निक्रठ सम्पर्क मे रहते हैं । इस प्रकार 
नगर प्रायुक्त प्रोफेसर फ्रेंडरिक के शब्दों मे “परिषद के लिए एंक प्रकार के 
कार्यात्मक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है ॥/3 


4. समितिया 


नगर निगम की परियद का प्राकार नयर को जनसखझ्या के हिसाब से 
प्राय विस्तृत होता है । पपने इस विस्तृत भ्राकार के कारण परिषद अपनी 
गतिविधियों म्रौर कार्य कलापो को प्रमावशाली तरोके से पूरा नहीं कर पाती है । 
परिपद की बैठकों मे विभिन्न राजनोतिक दलो की उपस्थिति के कारएा विचार- 
विमर्श में विधय के पक्ष एवं विपक्ष में स्वस्थ तकों की अपेक्षा राजनीति हावी हो 
जाती है । परिषद की ज़ैठा का सम्रांचार पत्रों के साध्यम से प्रचार मी ग्रधिक 
होता है । इन सब रारणों से प्रभावशाली विचार-विमर्श परियद की वैठक में 
नहीं हो पातः है । अत कियी मी विय्रप पर स्वस्थ अराजनीतिक दृष्टिकोस्प से 
पर्याप्त विवार-विमर्श पर ग्राधारित त्वारित निर्णय हेतु समितियों का गठन किया 
जाता है । स्थानीय स्तर पर मो सम्रितियों की ग्रावश्यकता का यह दर्शन उन्हीं 
कारणो से प्रेरित है जिन कारणों से राष्ट्रीय या राज्य के विधान मण्डल के स्तर 
पर प्रेरित होता है । 


नंगर निमम मे प्राय दो प्रकार की समितिया हांती है 


]., साविधिक समितिया 
2. गेर-प्ताविधिक समितिया 
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॥ सांविधिक समितियां 


साविधिक समिति से अभिप्राय ऐसी समिति से है जिसकी रचना उस 
साविधि के अन्तर्गेतव की जाती है जिसके द्वारा नगर निगम का निर्माण होता है। 
प्राय सभी भधिनियमो में प्रत्येक तगर नियम के कार्य सचालन के लिए कतिपय 
समितियों का उल्लेख किया जाता है। समितिया चू कि अधिनियम द्वारा सृजित 
होती हैं इसलिए उनके गठन, शक्तियो, कार्यों श्लौर श्रधिकारों के बारे भी 
झधिनियम मे स्पष्ट प्रावधान किये जाते हैं । 


प्रत्येक नगर निगम में कुछ समितिया इस कोटि की होती हैं । उत्तरप्रदेश 
के भ्रागरा, इलाहाबाद, वाराएसी और कानपुर नगरों मे कार्यकारी समिति, एवं 
विकास समिति ऐसी दो समितियां हैं जो इस कोटि के अन्तगंत बनायी गयी हैं । 
नगर निगम का उयमहापौर इस समितियों का झव्यक्ष होता या | कालान्तर में 
यह प्रनुमव किया गया कि ये दोनो समितियां श्रत्यधिक विकेन्द्रीकरणा कर बैठी 
हैं इसलिए उन्हें समाप्त कर दिय्रा गया प्लोर उनके स्थान पर स्थ ई समितिया 
बनायी गईं। बम्बई नगर निगम में साविधिक समितियों के रूप में स्थाई समिति, 
पाठशाला समिति, चिक्त्यालय समितिया, बम्बई विद्यूत पूर्ति तथा परिवहन 
सम्रिति एवं धुपार समिति कार्य करती हैं। दिल्‍ली नगर निगम में भी निम्तलिखित 
5 समितिया साजिधिक समितियों के रूप में कार्यरत हैं । स्थाई समिति, 
2, दिल्‍ली ब्रिद्यूत पूर्ति व्यवस्था समिति, 3 दिल्ली जलपूति तथा मल निस्तारण 
समिति, 4. ग्रामोण क्षेत्र समिति, एवं 5 शिक्षा समिति । 


कुछ भ्धिनियमों मे साविधिक समितियों के स्थान पर स्थाई पमितिया 
बनाई जाती हैं । अ्रधितिप्रम द्वारा सूजिय स्थाई समितिया कार्य, अधिकार झ्लौर 
शक्तियों की ष्टि से साविधिर समितियों की तरह हो होती हैं । मध्यप्रदेश नगर 
निगम अधिनियम में एक सर्वे उद्देशीय स्थाई समिति को व्यवस्था की गई है जिस 
में ।0 पार्पद सम्मिलित होते हैँ ॥ इसके श्रतिरिक्त 7 विशेष उद्देश्य परामर्श 
पम्रिति भी वहा बताथी गयी हैं जिनमे 9 पापंद सम्मिलित किये जाते हैं। ये 7 
सम्ितिया हैं - ।- सार्वजनिक निर्माण, समिति 2. लोक स्वास्थ्य एव हाट समिति, 
जशक्षा समिति, 4. चिकित्सालय समिति, 5 जलकल समिति, 6 विधि 


3. 5 समिति, 7. लोक सम्बन्ध समिति । 


राजघ्व एवं सामात्म उद्देश्य 
किसी मी नगर निगम में स्थाई समिति शक्तियों घोर कायों की दृष्टि 


से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति मानों जातो है। यह समिति मार्ग दर्शन समित 


महानगरो का स्थानीय प्रशासन 5] 


के हूप में काये करती है जो श्रनेक कार्यकारी, पर्यावेक्षकोय वित्तीय श्लौर कामिक 
शक्तियों का उपयोग क्रतो है ।॥ स्थाई समिति मे अलग-प्रलग राज्यों में सदस्यों 
की सख्या पृथक-पृथक होती है । इनमे प्राय 7 से लेकर 6 सदस्य तक होते हैं । 
स्थाई समिति अपने में से एक अध्यक्ष चुन लेती है | स्थाई समित्ति के अध्यक्ष का 
पद राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है क्योछि निगम में राजनीतिक 
इष्टि से उसका स्थान मेयर के बाद माना जाता है। स्थाई समिति नगर आयुक्त 
के कार्यों भे सहायता करती है । सामान्यत नगर आयुक्त बजट एवं अनेक वित्तीय 
मामलों मे स्थाई समिति की स्वीकृति झ्रावश्यक रूप से लेता है । 


स्थ!ई समिति परिषद एवं आय वत के बीच की कड़ी मानी जाती है 
श्रौर व्यवहार में दोनो के सबधो को नियन्तित और प्रभावित करती है । स्थाई 
समिति को यह श्रधिकार होता है कि परिषद की बैठकों के श्रन्तराल की भ्रवधि 
में वह प्रशासनिक कामकाज पर नियमित ध्यान रखे और आवश्यकता होने 
पर उसे नियन्त्रित मी करतो है | स्थाई सामति एवं नगर झायुकत के परस्पर 
सबधो के बारे मे यह कहा जादा है कि नगर प्राय क्त स्थाई समिति के सदस्यों 
के हाथ को कठपुतली बन जाता है। नगर ग्रायुव॒त की शक्तियों के सब्यवहार 
पर यहू मर्यादा ग्रारोपित थी गयी है कि वह अपने कार्यों वी स्थाई समिति से 
स्वीकृति प्र प्त क्रैगा | इस कारण अनेक बार नगर झाय्‌ कक्‍त अपनी स्वतत्र सत्ता 
लो बैठता है श्रौर स्थाई समिति के हाथ का खिलौना बस जाता है। क॒प्ती-क्मी 
ऐसे भ्रवमर प्राते हैं कि स्थाई समिति के सदस्य उचित-अनुचित कार्या नगर 
भ्राप क्त से कराते लगते हैं कौर उसके बदले मे नगर प्रयुक्त को यह कह 
कर भ्राश्वस्त करते हैं कि उसके प्रस्तावों को स्थाई सप्तिति मे भ्रवश्य समर्थन 
देंगे । इस तरह की परस्पर समभौतावादो प्रवृत्ति से ग्नेबष बार मगर लिगस की 
कुशनता को भ्राघात पहुचता है । 


स्थाई समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है । इसका चुनाव धानु- 
पातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है । इन दोनो ही कारणो से स्थाई समिति, 
परिषद था नगर आयुक्त की तुलना मे कमजोर सिद्ध होती है । 


2 छोर सर्वाधिक समिति 


गेर साविधिक समितिया ऐसी समितियाँ होती हैं जिनकी रचना नगर 
निगम को परिषद प्रपने प्रस्ताव के द्वारा करती है । इन समितियों का स्‍प्रधितिषम 
मे काई उल्लेख नही डोता + परिषद झपने उत्तरदायित्वो प्रथवा कार्यों जो सफ 
लतानूवेंक सम्पादित करन के लिए कोई भो समिति बनान का निर्य ले सकतो 
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है । प्रायः सभी नगर निगमो में ऐसो गैरशाविधिक समितियों को रचना को 
जाती है | सभी राज्यो मे उनकी सखया, सगठन श्र कार्यों में श्रन्तर पाया 
जाता है। परिषद किसी भी कार्य की महत्ता को देखते हुए उसमे श्रस्तनिहित 
महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गम्भीर विचार-विमर्श करते हुए निर्णय लेने और उन्हें 
कार्यान्वित करने के लिए ऐसी समितिया बनाने के लिए सक्षमु होती है। जनता 
को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध वराने के लिए भो ऐसी समितियों बनायी 
जातौ हैं। इस प्रकार बनायी जाने वाली समिति कार्यक्राल की दृष्दि से अस्थाई 
होती है प्रौर अपने निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के पश्चात यह प्राय" विलुप्त हो 
जाती है । उदाहरणार्थ दिल्‍ली मे एशियाई खेलो के प्रायोजत (!982) के समय 
झनेक समितिया नगर निगम ने इस प्रकार वी बनायी थी जो अ्रपते दायित्व 
सम्पादन के बाद समाप्त हो गईं । 


नगर निगम के कार्य 


नगर निगम ग्रपने क्षेत्र मे रहने वाले निवासियों को स्थानीय ग्रावश्क- 
ताप्रो को पूरा करने झौर समस्याप्रो को दूर करने से सम्बन्धित प्रनेकानेक कार्यों 
को सम्पन्न करता है। राजस्थान में तो कोई तगर निगम नहीं है इसलिए निगम 
के कार्णों का राजस्थान के सन्दर्भ मे कोई विवरण दिया ज्याना सम्मय नही है । 
कलकत्ता एवं मद्रास के नगर-सिगमों का सृजन करने वाले “अधिनियम मे, तिंगम 
के कार्यों का सामान्य रूप से उल्लेख किया गया है, इसके विपरीत मध्यप्रदेश 
तथा उत्तरप्रदेश के नगर निगमो का निर्माण करने वाले भ्रधितियमों में उनके 
कार्यों का विम्तार से विवरण दिया गया है। सभी राज्यो में यह ग्राम प्रद्धत्ति 
दायी जाती है कि मगर निग्रमो को व्यापक्त कार्य सोपे जाते हैं । इस कारण उनके 
कार्यी को सूची काफो विस्तृत हो जाती है । नगर निगमों से यह अपेक्षा बी जातो 
है कि वे उरही कार्पों का सम्पादन करेंगे जो कार्य स्पष्ट तौर पर उन्हें श्रधिनियम 
द्वारा निदिप्ट किये गये है । यदि कोई नगर निगम कार्यों के बारे मे कोई अप 
वी स्थिति अनुभव करते है, तो ऐसा मामला निगम राज्य सरकार के निर्देश हेतु 
प्रैधित वर सकता है । 

सभी झ्धिनियमो मे नयर तिगम के कार्यों को दो भागो भे विभाजित 
किया गया है अनिवायें तथा ऐच्छिक | विमिन्न राज्यों के श्रधिनियमों के अव« 
लोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि सभी राज्यो द्वारा नगर निगमो को प्रदत्त 
उत्तरदायित्व सगभग एक जेसे है । भन्‍्तर केवल इतना है कि कोई एक कार्य 
किसी प्रधिनियम से ग्रनिवाये कार्यो को सूची में सम्मिलित है तो किसी झ्न्य 
अधिनियम में वह ऐच्छिक कार्यों मे स्थान पाया हुम्रा है । जैसे फ्शु चिकित्सालयो 
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वी स्थापना झोर उनका सचालन मध्यप्रदेश में प्रूनिवायं सूची मे सम्मिलित है 
ता दिल्‍ली में यह कार्य ऐच्छिक सूची के प्रन्त्गंत रखा गया है | ऐसा झन्तर 
बोई महत्ता नही रखता क्योकि नगर निगम व्यवहार मे कार्यो वा सम्पादन करते 
समय झपती सुविधा और आशिक स्थिति से परिचालित होता है म कि प्रधिनियम 
में कार्यों की दी गयी अनिवार्य या ऐच्छिक सूची से । 


सभी राज्यो के झ्धिनियमों मे निर्दिष्ट अनिवार्य एवं ऐच्छिक कार्यों को 


निम्नाकित सूर्ची में व्यक्त किया जा सकता है : 


] 
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पीने योग्य शुद्ध जल का प्रवन्ध तथा जल स्रोतों का निर्माण, और 
उनका झनुरक्षण तथा जल वितरण । 

विद्युत का प्रबन्ध, 

नालियो एवं जनसुविधाओं--शौचालयो. प्रादि का निर्माण तथा रख- 
रखाव, 

सडक परिवदन सेवाग्रो की व्यवस्था, 

सार्वजनिक मार्गों का निर्माण, उनका रखरखाव, नामकरण एवं ग्रावश्यव' 
दो तो उनका सख्याकन, 

सार्वजनिक मार्गों, नालियो की गन्दगी तथा कूडे-करकट की सफाई, 
गन्दी बस्तियों की सफाई, 

सार्वजनिक मार्गों तथा प्रन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश, पानी के 
छिडकाक तथा सफाई की व्यवस्था, 

जन्म भोर मृत्यु का लेखा-जोखा रखना, 

मृतक क्रियाग्रो के स्थानों का भ्रव्नन्ध तथा उनमे नियमन, 

बीमारियो की रोकथाम के लिए टोके लगाने की व्यवस्था, 
चिवित्सालयों तथा प्रमूति एव बाल बल्याण केन्द्रों की स्थापना एवं 
रसरखाव 

प्राथमिर शिक्षा की व्यवस्था, 

खतरनाक मवनो को निरापद बनाना या उन्हें हटाना 

सावंजनिक मार्गों के स्वरोधों बो हटाना, 

प्रस्तिशमन सेवाप्नो की व्यवस्था करना, 

ख़तरनाक एवं घातक व्यापारों पर नियन्त्रण करना, 

जल वितरण, सडड' परिवहन एय जल वित्तरण मेवांप्रो वे लिए उद्यमो 
को रचता, स्थापना एवं उनका श्रवन्ध करना, 

नगर निगम को सम्पत्ति का रखरसाव 
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20... खाद्य पदार्थी और मोजनालयों का नियमत एवं नियन्त्रण, 
2।... निगम के प्रशासन के सम्बन्ध मे वापिक प्रतिवेदनों एवं नवशों का 
प्रकाशन । 


ऐच्छिरू काये 
. सावंयनिक पार्कों, उद्यानों, परुस्तकालयो, सग्रहालयो, नाटयशालांग्रो, 
अखाड़ो तथा '्रीडास्थलो का निर्माण एवं उनका अनुरक्षण, 
सार्वजनिक उपयोग के लिए मवनो दा निर्माण, 
विशिष्ट भ्रतिधियों का स्वागत, 
मेतो एवं प्रदर्शनियों का प्रायोजन झौर व्यवस्था, 
आवारा पशुओ्रे को पवड़ना, 
सड़कों के किनारे छायादार छक्षो का रोपण एवं उनकी देखभाल, 
गरीबो तथा ग्रपाहिजो की सहायता, 
सार्वजनिक स्थानों पर समीत का प्रबन्ध, 
विवाहों वा पजीकररा, 
भवनों एवं भूमि का सर्वेक्षण । 
नगर निगमों से, अधिनियम में यह अपेशा की जाती है कि अपने प्रनि- 
वाये दाप्रित्वो का कुशलतापूर्वेक निर्वाह करने के पश्चात यदि उनके पास समय, 


श्रम गौर साधन उपलब्ध रहे तो वे ऐच्छिक सूची मे इग्रित कार्यों को प्राथमिकता 
से सम्पादित करेंगे । 


छ >> 9% कफ ऊन 


निगम को वित्तोय व्यवस्था 


किसी भी नगर निगम को अपने कार्यों के कुशलतापूर्वक निर्वाह के लिए 
विस की झ्रावश्यकता होती है । नगर निगमो की झ्ाय मुख्यत, उन करी से होती 
है जो उसके द्वारा अपने क्षेत्र मे लगाये जाते हैं । नगर निगमो द्वारा प्रायः सम्पत्ति 
कर, वाहन कर, पशु कर, नाट्यशॉलाप्रो पर कर, विज्ञापनों (समाचार पत्रो को 
छोड़कर) पर कर, व्यावसायिक कर, शिक्षा वर, मनोर॑जन कर, बिजली की खपत 
गौर विश्ली पर कर, नगरीय भूमि के बढते हुए मूल्य पर कर इत्यादि लगाये जाते 
हैं। ये सभी कर नगर निगमो द्वारा भपने अधिनियम मे निर्दिष्ट प्रक्रिया से लगाये 
जाते हैं । 

उत्तरप्रदेश के नगर निगमो को सम्पत्ति कर, बिजली कर, जल निवास 
कर. सफाई कर, मशीन चालित बाहनो को छोडकर भन्‍य वाहनों पर कर एवं 
पशुम्नो पर कर लगाने के पझनिवार्य स्लात अधिनियम में उपलब्ध कराये गये हैं । 
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करो के भ्रलावा नगर निग्रमो को अनेक प्रकार की अतिरिक्त फीस झादि से स्‍झाय 
होती है। दगर की सोमा मे लगने वाली प्रदर्शदियो, सर्केस धरादि पर नगर 
निगम शुल्क वसूल करता है, झ्रावारा, देशार पशुओ्रो पर भी उनके मालिकों से 
शुल्क्र वसूल किया जाता है! इसके ग्रतिरिक्त सम्पत्ति हस्तान्तरण भादि पर भी 
फीम ली जाती है । नगर निगम को इने दोनो स्लोतो के अलावा राज्य सरकार 
द्वारा निश्चित अनुदान भी प्राप्त होता है । यह शनुदान राज्य सरकार जनसख्या 
के भाधार पर प्रति व्यक्ति निश्चित कर देती है । 


नगर निगर्मो पर नियम्त्रण 

सम्बन्धित राज्य सरकार नगर निगम पर इस दृष्टि से नियस्‍्नण करती 
है कि नागटिको की सेवायें गठित यह निकाय पूर्णतः कुशलता भौर मितव्ययता 
से कार्य कर रहा है । राज्य सरकार द्वारा नगर मिगम पर नियन्त्रण के प्रनेक 
प्रत्यक्ष-प्रप्रत्यक्ष उपाय हैं जो इस प्रकार देखे जा सकते हैं : 

4. नगर निगम का झ्ायुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है । 

2. मगर निगम के झ्ायुक्त को किसी मो समय कोई योजना, तथ्य, सूचनाएं 
था रेकार्ड मगवाने के लिए राज्य सरम्गर निर्देश दे सकती है । 

3. नगर निगम द्वारा सम्पादित क्रिसी कायेंया उसकी किसी सम्पत्ति के 
निरीक्षण प्रधवा देखरेख के लिए राज्य सरकार कोई भी परयंवैक्षक 
नियुवत कर प्रतिवेदन मगा सवती है । 

4... यदि राज्य सरकार यह भनुमव करे कि निगम श्रपने किसी कार्य का 
सम्पादन नहीं कर रहा है तो राज्य सरकार निगम को उस कार्य को 
करने था निर्देश दे सकतो है। किसी निगम द्वारा राज्य सरकार के 
ऐसे निर्देश की यदि प्रवहेलना की जाये तो राज्य सरमार अपमे स्तर 
पर उस कार्य को क्रदाने की पहल कर सकती है प्रोर हस प्रक्रिया मे 
हुए ब्यय को उनके प्रनुदान से काट सकती है । 

5. राज्य सरकार प्रत्येक नगर निगम को मनुदान देतो है। धनुदान देते 
समय प्रनेक शर्तें निर्धारित की जाती हैं। राज्य सरवार द्वारा प्रनुदान 
की प्रक्रिया को नियन्त्रण का एक सशक्त माध्यम माना जाता है । 

6, यदि राज्य सरकार यह प्रनुमव करे कि नगर निगम प्पने दाधित्वो 
का गुशलता, धितब्ययता घौर निष्ठा से सम्पादत करने में भ्सफ़्ल रहा 
है या प्रदत्त दापित्वों का दुद्वयोग कर रहा है या दायित्वों के निष्वादत 
में पशुशनता भौर भ्रष्टाचार गस्मोर सीमा तक फेस गया है तो निबा- 
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चित निगम को भग कर, प्रशासक नियुक्त कर सकती है। राज्य 

सरकार द्वारा नियस्त्रणा का यह सबसे कठोर ओर प्रन्तिम उपागम 

समझा जाता है । 
नगर निगम में स्वायत्तता भ्रौर उत्तरदायित्व की समस्या 

मगर निगम स्थानीय स्वायत्त शासन की सर्वोच्च इकाई है जिसकी 
सर्जता राज्य सरकार के किसी विशेष या सामान्य प्रधिनियम के ग्रस्तर्मत की 
जाती है । सम्बद्ध भ्रधिनियम द्वारा, स्थानीय इकाई की सीमाझ्रो, कार्यों, दायित्वों, 
वामिको, कर व्यवस्था एवं वित्तीय खोतो और अन्य सभी आवश्यक पहलुम्ो का 
विभिश्चय शर दिया जाता है। भ्रधितियम मे यह भी स्पष्ट परिमाषित कर 
दिया जाता है कि नगर नियम किसल सीमाओो मे कार्य करेंगे श्रोर राज्य 
सरकार उसके कार्यों पर कितनः, कसा, नियन्त्रण रखेगी । श्रधिनियम के अन्तर्गत 
प्राप्त नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धी श्रपती शक्तित का उपयोग राज्य सरकार 
इस प्रकार करे कि उसी अधिनियम्त के अन्तर्गत सृज्ञित नगर निगम प्रपनी स्वीकृत 
स्वायत्तता में अनावश्यक हस्तक्षेप महसूस न करे | यह तक भी दिया जाता है 
कि चू कि नगर निगम के सदस्यों का निर्वाचन उस क्षेत्र मे रहने वाले नागरिकी 
के बहुमत द्वारा किया जाता है भ्रत नगर निगम को नगरीय कार्यों के सम्पादत 
भ्रौर समस्याश्रो के समाधान मे पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिए। 


स्वायत्तता का पर्थ 


स्वायत्तता से प्रमिप्राय राज्य के किसी भाग या “इकाई” के प्रपते 
साविधिक परिधि मे स्वय के अ्शासन-प्रवन्ध या तियम-निर्माण के अधिकार से 
है। दूसरे शब्दों से, स्वायत्तता, सरकार के विभिन्न स्तरों पर राज्य सत्ता का 
अपने क्षेत्र मे स्वृतन्त्र उपयोग है जिसका निर्धारण उच्च सत्ता द्वारा किया जाता 
है। सोवियत रूस के एन्साइक्लोपीडिया के प्रनुसार, “स्वायत्तता, पिकेन्द्रीकरण 
की प्रतीक है किन्तु यह विकेन्द्रीकरणा किसी सघधीय इकाई की विकेन्द्रीकरणा की 
भाषा से कम है । किसी मी स्वायत्त ससथा का एक महत्वपूर्ण लक्षण उसमे 
निहित लोचशी नता है ।"” 
कोई भी संगठन या स्वायत्तशासों निकाय अपनों उच्च सत्ता द्वारा 
निर्दिष्ट और प्रधिकत क्षेत्र मे भ्पनी स्वायत्तता के अन्तर्गत निर्णय ले पाने में 
सक्षम होता है । जैसे कोई भी नगर निगम, म्धिनियम के श्रस्तंत प्राप्त स्वाय- 
* ज्ञता का उपयोग करते हुए स्थानीय नगरीय सेवाग्रो के कुशल संचालन हेतु 
भावश्यक तियम-उपनियम बना सकता है, कर्मचारियों को भर्ती कर सकता है, 
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सगरीय सीमा में निवासियों पर कर लगा सकता है, उन्हे वसूल करता है, अपनी 
सम्पत्ति वा क्य-विक्रय कर सक्तता है इत्पादि ॥ 


स्वायत्तता के विभिन्न पक्ष 


स्वायत्तता के अर्थ को कई दृष्टियो से देखा जाता है। स्वाय्तता का 
वैधानिक, प्रश' सकीय, न्यायिक एय वित्तीय पक्ष होता है । 

कोई भी संस्था या स्थानीय शासन की इत्ाई ध्र्थात नगर निगम सम्बद्ध 
अधिनियम के झ्स्तगंत, अपने कार्य सचालन हेतु नियमो-डपनियमों का निर्माण 
करने के लिए अधिकृत होता है । यह इसका वैधानिक स्वायत्तता मानी जा सकती 
है । इसी तरह दैनिक प्रशाघनिक कामकाज के सचालन हेतु मी नगर निगम कुछ 
विशिष्ट प्रशासनिक निर्णय, प्रशासनिक प्रक्रियाओं झोर कर्मचारियों की मर्ती, 
उनके कामकाज तथा अन्य प्रशासनिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जो निर्णय 
निर्दिष्ट क्षेत्र हेतु लेता है उन्हे हम प्रशासनिक स्वायत्तता मान सकते हैं। इसो 
तरह नगर निगम प्रपने क्षेत्र में प्रवंधानिक निर्माण या गअ्रतिक्रमण प्रथवा गैर 
कानूनी कार्यों को हटाने का निर्णय देकर स्वायत्तता का उपयोग करता है । यद्यपि 
इन सम्धाप्नों के ऐसे निरंयों की उच्च स्तर पर अपील होतो है । मगर निगम 
की स्वायत्तता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आ्रधिक स्वायत्तता का है. जिसके प्रत्तमंत 
नगर निगम भ्रपने वजट की विभिन्न मदों के लिए अपनी सुविधानुसार घन का 
आवंटन करने हेतु स्वतन्त रहता है। स्वायत्त शासन की ये संस्थाएं श्रपने लेखा 
रखने एवं लेखा परीक्षण से सम्बन्धित कार्यक्षेत्र मे उम प्रत्रिया से मुक्त हैं जो सर- 
कारो विभागों में ग्रपनायी जाती है ॥ प्रधिनियम मे निर्दिष्ट सीमाओ के प्रन्तर्गत 
ये सस्थाए खुले बाजार से ऋण लेकर उसका उपयोग वर सकती हैं, प्रपती 
झ्रावश्वकता वी पूर्ति के लिए यह प्रपनी वस्छुप्रो का फ़्य-विक्रय भी कर 
सकती हैं। 

स्वायत्तता का यह विवेचन सैद्धान्तिक है वम्तुतः व्यवहार में स्वायत्तता 
की मात्रा में प्रत्येश राज्य में कार्यरत नगर निगमो में प्रत्तर पाया जाता है । 


स्वायत्तता को प्रावश्यश्ता एवं उपयोगिता 

जनतन्त्र को दाम प्रादमी तक पहुचाने के उद्देश्य से प्रजाताडिक विकेन्‍्द्री- 
करण यी प्रत्रिया में स्थानीय स्वशासन सस्याप्रों का निर्मएण हिया गया है। 
स्वभावत इन भस्पाप्रो को अपने क्षेत्र की ब्यदस्था करने ने लिए शक्तिया धौर 
दायित्व दिये गये हैं। इन दापित्वों का कुशल सम्पादन तमो सम्मव है जब घग- 
पग पर तियल्व्रय की भपेझा झुछ निर्णय सेने रो स्वतन्त्रता दो जाए। इसी 
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आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए रथानीय संस्थाओं को अ्रपमे क्षेत्र मे शासन 
करने की स्वायसता दी जाती है । 


क्षेत्रीय जनता द्वारा चुने हुए नगर निगम के प्रतिनिधि प्रपने क्षेत्र की 
जन समस्याझ्रो का निवारण तब तक नही कर सकते जब तक उन्हें ग्रपनी विचार« 
घारा थौर भावना के अनुरूष सटीक दिशा मे निर्णय लेने की स्वाथत्तता न मिल्ले । 
इस स्वायत्तला के दिये जाने के बाद उनसे ०ह, भपेक्षा करना साथेक होता है कि 
वे दिस प्रतिदिन की समस्याओ्रो को सुलभाने में उच्च प्रधिकारियों का मुह नहीं 
ताकेगे। स्वायत्तता की मांग के पीछे हमेशा यहो तके काम करता रहा है कि 
इसके अभाव मे क्षेत्रीय समस्याओो का निवारण सम्मद नही है । 


चू कि नमर निगम ऐसी सेवाओं का सम्पादन करता है कि जिनका 
जन जीवन पर व्यापक शोर प्रत्यक्ष श्रसर पड़ता है श्रतः इन सेबाग्रो की दक्षता 
व कृशलतापूर्ण सवालन के लिए निगम को व्यापक स्वायत्तता दी जानी नितान्त 
आवश्यक है। यदि जनता द्वारा निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों को समस्या 
समाषान की स्वायत्तता नहीं दी जावेगी तो उन प्रतिनिधियों पर से जनता का 
विश्वास हट जायेगा । यह स्थिति जनतानत्र के लिए घातक सिद्ध हो सकती है । 


स्वायंत्तता पर उत्तरदायित्व की मर्यादा 


सगर निगम सहित स्थानीय शासन की कोई भी सस्था यद्यपि विधान 
के भ्रन्तगंत स्वायत्तता का उपयोग करती है किन्तु वही विधान उन्हें राज्य के 
प्रति उत्तरदायी भी बनाता है। यदि भ्धिनियम नगर निमम पर राज्य सरकार 
के मियन्त्रणा को विधिया और सीमाए प्रस्तावित करता है तो इसका प्रभिश्न ये 
यह है कि नगर निगम अपने कार्य के लिए राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी भी 
है। वैंपे भी राज्य सरकार लोकतात्रिक व्यवस्था का उच्च निकाय है और जिस 
सस्था की सर्जना उसके श्रधिनियम हारा हो रही है उसके काये कलापो पर पर्य- 
वेक्षण भौर नियन्त्रण रखने का उस्ते सर्वेधा अधिकार है । राज्य सरकार अनुभव 
प्रोर साधनों की इष्टि से भी नगर नियम को तुलना में अधिक सम्पन्न होती है 
अतः एक उचित नियन्नस्थ राज्य सरकार का भेगर निममो पर होना चाहिए। 
नगर निगम की वित्तीय शक्तिया सीमित होती हैं और उसमे राज्य सरकार द्वारा 


वित्तीय सहायता दी जाती है इसलिए यह स्वाभाविक है कि वित्तीय सहायता देने 


वाली सत्ता को यह नियन्त्रण रखना चाहिए कि उसके दास दी जा रही वित्तीय 
सहायता का केत्ता उपयोग हो रहा है? ह 
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यहाँ इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार नगर 
निगम पर किसी मो तरह का नियन्त्रण क्यो करना चाहती है ? इसके उत्तर में 
यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ग्रपने नियन्त्रण के माध्यम से यह सुनिश्चित 
करना चाहती है कि नगर निगम प्रपने दाठित्वों का मली-माति निर्वाह कर रहा 
है या नहीं भ्रौर प्राप्त शक्तियों का वही दुश्वयोग तो नहीं किया जा रहा है। 
दूसरे शब्दों में इसका प्रभिन्रध्य यह है कि राज्य सरकार नगर निगम को उत्तर- 
दायी बनाये रसना चाहती है। यहा यह मत व्यक्त किया जा सकता है कि नगर 
निगम स्वय ऐसा अनुशासन रखे कि जिससे नागरिकों के स्थानीय वष्टो का 
स्वरित समाधान होता हो और उसके प्राचरस्य मे ऐसा प्रतीत होता हो कि वह 
अधितियम मे प्रदत्त दागरित्वों के प्रति उत्तरदायी है और उन दाग्रित्वों के निर्वाह 
में तनिक भी शिथिल नही है। यदि नगर निगम इस प्रश्ञार का दायित्व प्रनुभव 
बरे तो राज्य सरकार को ग्रघिक हस्तक्षेप के श्रवभर हो नही मिलेंगे शोर इस 
तरह नगर निगम की स्वायत्तता भें कोई व्यवधान मी उपस्थित नहीं होगा । 


भ्रादर्श स्थिति 


स्वायत्तता की वास्तविक श्रोर आदर्श स्थिति, भ्वायत्तता शौर उत्तर- 
दायित्व ना सतुलन होना चाहिए । नगर निगम को चाहिए कि प्रपनी स्वायत्तता 
का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्र के बहुश्रायामी विकास जो गति प्रदान करे। 
इसी प्रकार नियन्त्रणावारी सत्ता राज्य सरकार को चाहिए कि नियन्त्रण की 
दिशा साथ्थक, सोहाईपूएों, रचतात्मक तथा सहमागिता के रूप में विकसित करे । 
राज्य सरकार को नगर निगम पर पुलिस सार्जेण्ट की तरह नहीं बल्कि शिक्षक 
की तरह दोध निवारक इष्टि रखते हुए परयंत्रधक रहना चाहिए। नगर निगम 
को भी स्वायत्तता वा भर्थ * स्वतन्त्रता” न समभते हुए, जिम्मेदारी से प्रशासनिक 
आ्राचरएा करना चाहिए ताकि जन समस्याप्नो का त्वरित प्रौर सतोपजनक समा- 
घान निकाला जा सके । राज्य सरकार का मी यह उत्तरदापित्व है कि इन 
सस्थाप्रो बो स्वायत्तता के सही भर्य से प्रवगत वराते हुए, इन्हें समय-समय पर 
दिशा निर्देश दती रहे १ 


समीक्षा 


मगर निगम का अकुशल कार्यकरए एवं प्रपरित्रत आवरण कमी-क्भी 
राजनोतिक हस्तक्षेप थो प्रार्मा-त्रत बर देता है जिसका स्वाभाविर दुष्परिणाम 
“स्वायत्तता के हनन” के रूप में सामन धाता है । झत संगर जिगस को प्रपने 
दारिस्यो के प्रति सचेप्ट घोर रत्तंब्पनिप्ठ रहना चाहिए ताकि प्रक्षमता के कारण 
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किसी प्रकार का ग्रनायास हस्तक्षेप उनके कामवाज में न हो सके । अनेक बार 
यह आरोप लगाया जाता हैं कि नगर निगम समय पर अपना बजट तैयार करने 
और सरकार को वापिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के श्रति झालस्ममाव का परिचय 
देते हैं॥ जो क्सी भी रूप मे इनकी स्वायत्तता के लिए भच्छी स्थिति नही है । 
नगर निग्रमो को सदेव इस तथ्य को हृदयगम करना होगा कि उत्तरदायित्व के 
प्रभाव में स्वायत्तता को माग करना सर्वथा निरर्थक है ॥ 
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सगरपरिषद/पालिका : संरचना, 
शक्तियां एवं कार्य 





भारत में नगरोय स्थानीय प्रशासन को दूसरी महत्वपूर्ण इकाई नगर- 
“पालिका होतो है । देश के विभिन्न राज्यों में इसे नगरपरिधद, नगरपालिता 
नगरमण्डल इत्पादि विभिन्न नामो से जाना जाता है ' नगरीय प्रशाप्तन की यह 
सर्वाधिक प्रधलित भौर लोक प्रिय इबाई है । देश मर में, बतंमास में लगभग दो 
हजार नगरणलिक्ाए कार्यरत हैं। देश वा कोई भी ऐसा राज्य नही है जहाँ 
नगरीय प्रशासन का यह निकाय नहीं पाया जाना हो । किसी राज्य से इनको 
सख्या, उस राज्य के प्राकार, उसके नगरोयकेरण की स्थिति, जनसल्या के घनत्व 
ग्रौर राज्य सरकार की स्थानीय प्रशासन में रूचि एवं पहल पर निर्मर करतो है । 
महाराष्ट्र मे इनकी सख्या सर्वाधिक है जहाँ 230 नग्ररपालिकाएं हैं भोर न्यूनतम 
सहझपा कंस शासित प्रदेशों मणिपुर, भण्डमान निक्रोवार तया त्रिपुरा में है जहां 
प्रत्येक मे केवल एक एक नगरपरालिरा है । 
नगरपालिकाए गैरसप्रभु शासकोय सस्थाएं मानो जाती हैं॥ इनकी 
रचना संगठत, शक्तिया और काय सवधित राजए सरफऊार द्वारा गारित अधिनियम 
मे निघ*रित होते हैं ॥ स्थानीय शासन चू कि राज्य सूची वा विषय है भरत नगर- 
पालिकाप्रों के सगठन, कार्यों, शक्तियों द्वारा उनके गठन के मापदण्डो प्रषवा 
झराप्रार के क्ारे में द्रेश मर में कोई एक रूपता नहीं पापी जातो है । मगर- 
पालिकाप्रा के गठन की पहल सर्वप्रथम झग्रेजो के शासनकाल में की गयी थी। 
प्रश्रेड शासकों न इस दश के लोगो को राजनीतिक शिक्षा दन बेः प्रपने सिद्धान्त 
के धनुगार सर्वप्रधम स्थानोय शासन का क्षेत्र ही मारत के निवाध्िियों के लिए 
सोतता या । जब ।99 के सारत सरकार प्रधिनियम द्वारा, मारतवर्प मे द्ध 
शासन शी स्थापना की गयी थी ता स्थानीय शासन को हस्तान्तरित विधयों की 
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सूची में रख दिधा गया और उत्का उत्तरदायित्व निर्वाचित मन्‍्त्रों को प्रदान 
किया गया । इस प्रकार इस शताब्दी के प्रारम्म से ही देश में नगरपालिकामो 
की रचता से सबध्ित भ्रधिनियम बनाये जाने लगे । स्वतत्रता के पूर्व जिन राज्यो 
ने नगरपासिकाओं के गठन से सम्बन्धित अधिनियम पारित किये उनमे प्रभुख 
इस प्रकार थे 


. वम्बई जिला नगरपालिका अधिनियम, ]90] 

2. पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 9[ 

3. सयक्त प्रान्त नगरपालिवा अधिनियम, 96 
मद्रास जिला नगरपालिका भ्रधिनियम, 920 
बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका प्रधिनियम, 922 
बम्बई म्यूनिमिपल बोर्ड प्रधिनियम, 925 

बगाल नगरपालिका मधिनियम. 932 


३ ४ + 


स्वतम्त्रता के पश्चात भ्रौर विशेष तौर पर 956 मे राज्यों के पुन 
गेंठन के बाद भनेक राज्यों ने मपने यहाँ नगरपालिका भ्रधिनियम बनाये । 956 
के राज्यो के पुनर्गेठव के परिणाम स्वरूप राज्यो की सीमाप्रो का नये सिरे से 
तिर्षारण हुआ इसलिये प्रत्येक राज्य भे पहले से चले श्रा रहे स्थानीय शासत की 
सरघना को एकोकृत स्वरूप दिये जाने को प्रावश्यक्ता अ्रनुमव की ग्रयी। 
स्वतत्रता के पश्चात जिन राज्यों ने नगरपालिका भ्रधिनियभ, सशोधित कर लिये 
या नये बना लिए उनमे प्रमुख इस प्रकार हैं . 


के ०+ 


«» जम्मू-कश्मीर तगरपालिका भधिनियम, !95॥ 
« राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 959 
3. प्रांसाम नगरपालिका अधिनियम, ]960 
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 96] 
$ गुजरात नगरपालिका भ्रधिनियम, 963 
6 कर्ताटक नगरपालिका प्रघिनियम, 964 
7. केरल नगरपालिका अधिनियम, 965 
8, झ्रान्थप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 965 झौर 
9. महाराष्ट्र नगरपालिका प्रधिनियम, 965, 
मगरपा सिकाझों को स्थापना 


नगरपालिकाओ की स्थापना प्रायः उन सयरो में की जाती है जो महा- 
धयरो नी श्रेशों मे नही आते धोौर जिनकी नागरिक समस्याएं मो इतनी जटिल 


मे गरपरिषद/पालिता : सरचना, शक्तिया एब कार्म 73 


नही होती कि उनके लिए नगर निग्रम वी स्थापता करना श्रावश्यक हो जाये। 
फिर भगर के निवासियों वी जन-समस्याञ्रो की व्यवस्था करत के लिए, एक 
निश्चित प्राबादी को ध्यान मे रखकर विभिन्न राज्य अपने यहाँ नगरपालिकाप्रों 
को स्थापना वा निर्णय लेते हैं । नगरपालिकाओ की स्थापना, उनकी सीमाए 
निर्धारित करना तथा उनके कार्यों पर नियन्त्रण रखना ग्नदि उत्तरदायित्व 
राज्य सरकारों के ही हैं। विभिन्न राज्यों में नगरपालिकाग्रों शी स्थापना के 
लिए प्रलग प्रलय मानदण्ड सुविधानुसार निश्चित किये हुए हैं । उनमे से श्रमुख 
इस प्रकार है 


चार्ट : ॥ 
राज्य जनसस्या ब्राय प्रस्य सापदण्ड 


॥. बिहार 5 हजार से अधिक तू । जनसख्या का 

घतत्व एक हजार 
प्रति वर्ग मोल से 
भ्रधिक । 
2 वयस्क पुरुष 
जनसल्या का 
तीन चौथाई भाग 
सेती के प्रलावा 
ब्यवमाय करता 
हो । 

2. प्रान्घ प्रदेश 25 हजार नन+ च्न्न 

3. गुजरात 0से 30 हजार जप प्रशामतीय 
परम्पराप्मो के 
प्रनुमार 

4. फेरल 45 से 25 हजार ध् प्रधकतर  जोग 
सती के पझ्रति- 
रिक्त. व्यवमाय 
करते हो । 

$. अध्यप्ररेश ]0 हजार स प्रधिक ज- हु 

6. तमिलनाडु 0 हजार जन ाः 

7. महाराष्ट्र ]0 हजार तन तन 

8, कर्नाटह ६0 हजार न न 
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9, राजस्थान $ हजार ध्ञछां क्न्न्े 
0. उत्तरप्रदेश 20हजार 408जार प्रशासकीय परपराप्रों 
वाषिक बाविक के प्रनुतार 
]. हिमाचल प्रदेश जज + कोई वैधानिक 
मानदण्ड नहीं 
प्रशासकीय 
पर॑परा के अनुसार 
जनसख्या और 
घनत्व को ध्यान 
मे रखा जाता है । 
2, पश्चिमी बगाल 20 हजार 5 ल्‍+ 
3. पंजाब ]0हफजार से श्रधिक -- + 
4. उडीतसा ]0हजार ते भ्रधिक  -- , जनसस्या का 
झौसत घनत्व एक 
हजार प्रति बर्ग 
मील से क्‍झ्मधिक 
2. दो. घिहाई 
वयस्क पुरुष खेती 
को छोडकर ग्रन्य 
व्यवसाय करते हो 
३$. जम्मू-कश्मीर. -“: ाे कोई वैधानिक 
मानदण्ड नही, 
प्रशासकीय पर- 
म्परा के प्रनुसार, 
6. हरियाणा ॥0 हजार से प्रधिक -- कक) 


मोट : ।. भ्रन्य राज्यो के बारे मे सूचना उपलब्ध नही है ! 
2. यह सूचना ग्रामीण नगरीय संबध समिति के प्रतिवेदन पर 
आधारित है । 


उपरोक्त विवरण से प्रतीत होता है वि अधिकतर राज्यों मे नगरप[ुलिका 
की स्थापना वें? लिए जनसस्या के एकसात्र मानदण्ड को ग्रधिक महत्व दिया 
है। बुद्ध राज्यों ने दाधिक ग्राय को भी एक मानदण्ड दे रूप में मान्यता दे रखी 
है। राजस्थ/स सरकार ने 3 हुजार या उससे प्रधिक जनसस्या वाले कहवा शेतर 
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को नगरपालिका बनाये जाने हेतु उचित माना है। जनसख्या एवं प्राग्र के आाघार 
पर राजस्थान में नवरपानिकामो को 4 श्रेणिय्रों मे वर्गीकृत किया हुम्रा है। यह 
वर्षीकरए राजप्थान सरवगर ने 20 दिसम्बर !977 को एक पश्रधिसूचना जारी 
कर, किया था जिसे निम्न सारिणी मे वर्गीकृत किया गया है 


चार्ट : 2 


राजस्थान में नगरपालिकाश्ों क्वा वर्गोकररणा 


श्रेणी नाम संट्या 

2 नंगरपरिषद_9 

गा नगरपालिका 27 
मण्डल 

गा नगरपालिका 6] 
भण्डल 

॥५ नगरपालिका 89 
मष्डल 





छुल योग 96 


नगरपालिकांग्रों की सरचना 


जनसंख्या तपा पश्लाय का ध्राधार 


(प्र) 50 हजार से अधिक जनसस्या 

(प्र) 25 हजार तथा इससे श्रधिक 
जनगद्वस्या ॥ 

(ब) 5 हजार से 25 हजार जन- 
सख्या परस्तु प्रति ब्यक्ति प्राय 
25 झूपये से प्रधिक 

(स) जिला मुख्यालय 

(अं) ॥5 हजार से 25 हजार जनतरया 


(ब) !5 हजार से कम जतेसस्या परन्तु 
प्रतिब्यक्ति झ्ाय 20 रुपये से प्रधिक 
(म) ।5 हजार से कम जनप्तस्या 





मगरपालिकाओ की सरचता को मो, नगर निगम की भाति ही उसके 
निम्ताक्षित पटको के विवरण को प्हायता से समझा जा सबता है : 


]... परिषद (निर्वाचित निकाय) 


2... अध्यह्त तथा उपाध्यक्ष 


3. अपिशापी प्रधिकादी एव पग्रायुक्त तघा 


अं, रामितियां । 
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4. विर्वाचित निक्ताय . परिषद 


नगरपालिका वा-विचार विमशेवारी निकाय “परिषद इस प्रणाली को 
प्रमुख सस्था होती है । इसमे सगर के निवाप्तियों द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा उनके 
द्वारा सन्‍्वरित सदस्य ओर कुछ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। सम्पूर्ण 
मगर को चुनाव के लिए वाड़ों मे विमक्त कर दिया जाता है झौर प्रत्येक वार्ड से 
वयस्क मताधिकार के भ्राधार पर सदस्यों का चुनाव होता है जिन्हे पापंद कहते 
हैं। वाई और सदस्परो फी सरया राज्य सरकार द्वारा निर्यारित की जाती है । 
सरकार इनक्री सख्या भें छृद्धि या कमी कर सकती है। यदि निर्वाचत द्वारा 
परिषद में महिलाओ का प्रतिनिधित्व नही हो पाता है तो दो महिला सदस्थों के 
हवरण का प्रावधान है | झ्रपवाद स्वरूप किसी विशिष्ट क्षेत्र, जो नगर या कस्बा 
नही हो, परन्तु पहाड़ी क्षेत्र हो, के विकास के लिए राज्य सरकार राज पत्र में 
अधिसूचना के माध्यम से सदस्यों को मनोनीत कर सकती है ।? 


परिषद के कार्यकाल का विभिन्न राज्यों मे 3 से 5 वर्ष निर्धारण क्रिया 
हुप्ना है। राजस्थान में यह कार्यकाल निर्वाचन के पश्चात प्रथम बैठक की तिथि 
से 3 बपं है। सरकार इस कार्यकाल को श्रधिकतम दो वर्ष बढाने के लिए प्रधि- 
कृत है किन्तु व्यवह।र में इससे झागे मी वह इस प्रावधान का उपयोग करती 
रहती है । राज्य सरकार इस कार्यकाल को बढाकर 5 वर्ष किये जाने पर विधार 
कर रही है। 

परिषद को नगर की जनप्रतिनिधि सभा कहा जा स्क्तता है। यह नगर 
पालिका का विचार विमर्शकारी निकाय है जिस पर नगरीय प्रशासन के लिए नीति 
निर्धारण भौर नियमों के निर्माण का दायित्व होता है । परिषद ही नगरपालिका 
का वापिज वजद पारित करती है । बजट पर चर्चा करते समय परिषद, स्थानीय 
सेबाओ का स्तर निर्धारित करती है । यह नगर के नियोजित विकास, सफाई 
झोर रखरखाव के सन्दर्म में सामान्य नीति निर्धारित करती है । इस हेतु महत्व- 
पूर्ण विकास योजनाग्रो पर परिषद मे व्यापक विचार-विमर्श होता है। मगरीय 
शासन फे सचालन के लिए परिषद को उपनियम बनाने के व्यापक अधिकार प्राप्त 
हैं। किसी भी नये कर का भ्रस्ताव सर्वेश्रथम परिषद की स्वीकृति के लिए रखा 
जाता है भर उसके पश्चात ही उसे राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा 
जाता है । परिषद भ्रपने कार्य सचालन के लिए समितियो का गठन करने के लिए 
भधिक्ृत है । परिषद हो भप्रपने अध्यक्ष घोर उपाध्यक्ष का निर्वाचन करतो है तथा 
उन्हे पदच्युत मी कर पकती है । इस तरह स्थानीय जनप्रतिनिधि समा के रूप में 
१रिपद स्थानीय लोगो की ग्याकांक्षाग्रो का श्रतोक होती है । 
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2 प्रष्यक्ष एव उपाध्यक्ष 


नगर की वयस्क जनता द्वारा निर्वाचित परिषद झपते सदस्यों मे से ही 
प्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का 3 बर्षे की झवधि के लिए निर्वाचत क्रतो है ।2 नगर 
परिषद का प्रध्यक्ष परिषद की वैठको, की भ्रध्यक्षता करता है तथा साथ हो कार्ये- 
कारो उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी करता है। इस प्रत्ञार वह एक साथ दोहरे 
दायित्वों का सम्पादन करता है । एक ओर वह नीति निर्माण में निर्वाचित परिषद 
का नेतृत्व, करता है तो दूसरी प्रोर वह नीतियों के कार्यास्वथन में श्रधिशापी 
प्रधिकारों का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण भी करता है | वह नगर का प्रथम नाग- 
रिक कहलाता है । वह नगरपालिका वर्मेचारियो की सेवाप्रो से सम्बन्धित मामले 
जैसे वेतन, भसे, श्रवकाण इत्यादि का निपटारा करता है ।* नगरपालिका का 
सरकार था जनता में होने वाला पत्र व्यवहार उसके साध्यम से किया जाता है । 
इसके प्रतिरिक्त वह बजट, वक्‍तव्य, पत्रावलिया तथा स्थानीय प्रशासन से सबचित 
प्रवेख, प्रस्ताव, वाधिक प्रतिवेदन इत्यादि का परिषद में लथा तदनस्तर सरदार 
को प्रस्तुतोकरण का कष्ये भी करता है। स्थानीय प्रशासन से सम्बन्धित सभी 
प्रमिलेसो का वह रक्षक होता है । बढ़ नगरपालिका के वित्तीय. श्रौर कार्यकारी 
प्रशासन की देखरेख करता है और उसके प्रादेशो को परिषद बी जानकारी में 
लाता है । वह नगरपालिका द्वारा पारित सम्ल्प वी एक प्रति राज्य सरवार 
द्वारा इस तनिमित्त नियुक्त प्राधिकारी को भेजने के लिए मी उत्तरदायी 
होता है ५ 


प्रध्यक्ष भ्रपने पद से स्वय त्याग पत्र भी दे सत्रता है तथा किन्हीं परि- 
स्थितियों में उसे परिषद से पद मुक्त भी किया जा सकता है ॥ यदि प्रध्यद्ा बिना 
सूचना परिषद वी बंठकों में एक भाह तक श्रनुपस्थित रहे या निदिष्ट नीति से 
उसके विरुद्ध प्रविश्वाप्त का प्रस्ताव परिषद भपने बहुमत से पारित कर दे तो उसे 
देटाया जा सकता है ॥5 


प्रध्यक्ष की प्रनुपस्थिति या पद रिक्‍त होने की स्थिति में उसके समो 
अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग उपाध्यक्ष द्वारा क्या जाता है ।९ कोई मी 
उपाध्यक्ष प्रध्यक्ष को लिखित से सूचना देवर अपने पद से त्यागपत्र दे सरता है । 
उमके त्यागपत्न देने के पश्चात रिक्त हुए स्थान पर नद निर्वाचित उपाध्यक्ष प्रव- 
शष्ट प्रवधि दे लिए हो पद घारण करता है। अध्यक्ष एवं उद्माष्यक्ष दारा 
रेशयपत्र दे दिए जाने, शिन्‍्तु उस त्यागपत्र के प्रमावगाली होने से घूर्व उसे वापस 
मी लिया जा सकता है। त्यागपत्र सद्म प्रधिक्तारी को प्रसदुत हाने पर सूचना 
प्राष्ति की विधि से एक माह वाद प्रमाइसील होता है । मह प्रावपान भी किया 
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जया है कि यदि त्थागपन सक्षम अधिकारी को श्रस्तुत न हो तो वह वैध त्यागल्त्र 
नही माना जाता है । 


भ्रध्यक्ष के कत्त व्य 


राजस्थान नगरपालिका प्रधिनियम, 959 की घारा 67 एवं 68 में 
भ्रच्यक्ष के कत्तेंब्य गिनाये गये हैं जिनमे प्रमुख इस प्रकार हैं . 

]। वह नगरपालिका की वैठक प्रामन्त्रित करेगा झौर उनकी «अध्यक्षता 
करेगा, जब तक की कोई उपयुक्त कारण उसे ऐसा करने से रोक न 
दे, वह बैठक का कार्य सचालन करेगा । 

2... राजस्थान नगरपालिका श्रधिनियम द्वारा उसे सौंपी गयी शक्तियों ग्लोर 
कर्चव्यों का प्रयोग करेगा । 


3. नगरपालिका के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन पर पर्यवेक्षण व निय* 
श्रषा रखेगा 

4. नगरपालिफ्नों के हिसाब-श्षिताव, रेकार्ड भ्रौर कमंचारियों से सम्बन्धित 
मामलों का पर्यवेक्षण झौर नियन्त्रण करेगा । नियमों के ब्रधीत रहते 
हुए समस्त कार्मिक मामलो का समाधान करेया । 

5 नगरपालिका द्वारा पारित सवल्प की प्रतिलिपि सरकार द्वारा नियुक्त 
प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । 


भ्रध्यक्ष के कत्तंब्यों की भाति ही उपाध्यक्ष के कत्तब्यो का विवरण भी 
सम्बन्धित कानूनों से दिया जाता है । 


3. भ्रषिशाषों पभ्रधिकारो तथा प्रायुक्त 


मगरपालिवाश्ो मे, परिषद द्वारा निर्धारित नोतियों को कार्यान्वित 
करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी को प्रधिशांपी भ्षिकारी कहा जाता है। राज- 
स्थान कै बडे नगरो को नगर परिषदो मे नियुक्त इस प्राधिकारी को प्रायकत भी 
कहते हैं । प्राय. सभी राज्यो में इस प्राधिकारी की नियुक्ति सम्बन्धित राज्य 
सरकार द्वारा की जाती है ) नगर परियदों मे नियुक्त यह सरकारी क्‍झधिकारी 
प्रायः नगर निगम में आयुक्त की माति ही सरकारी कार्यों का सम्पादन करता है 
किन्तु नगर निगम से इसकी स्थिति किचित मिन्न है। नगर नियम में जहां 
आयुक्त को प्रशासनिक निकाय का सर्वेसर्वा बनाया गया है और उनके कार्यों में 
मैयर की कोई भूमिका या नियस्त्रण नही होता है वही मगरपालिकाम्ो मे नियुक्त 
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यह अधिशाषी भ्रधिकारी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग नगरपालिका के अध्यक्ष 
के साथ सयुकत रूप से करता है । 


दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि नगरपालिका में विचारात्मक 
एवं कार्यकारी भ्रधिवारों शाखाओं से वैसा पांत्रय नहीं पाया जाता जैसा सगर 
निगम में होता है। मगरपालिका का मुख्य अधिशादी अधिकारी पालिका के 
कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखता है, उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के 
विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर भक्‍ता है किन्तु उसके निर्णय के विरुद्ध 
स्थाई समिति से भ्रपील को जा सकती है । तकनीकी कर्मचारियों पर प्रशासनिक 
नियन्त्रण रखने मे वह सक्षम नहीं होता यद्यपि वह उनका पालिका की परिधि में 
स्थानान्तरण कर सकता हैं। चतुर्थ श्रेणी फर्मचारियों की नियुवित उसके द्वारा 
प्रध्यक्ष के साथ परामर्श के पश्चात की जा सकती है । अपने इन समस्त प्रशाम- 
निक प्रधिकारों के उपयोग की प्रक्रिया मे, नगरपालिका भ्रध्यक्ष उसे निर्देशित 
भौर नियसल्त्रित कर सकता है । प्रध्यक्ष द्वारा अ्धिशापी धधिकारी पर निर्देशन 
झर नियन्त्रण के इस प्रधिकार का एक प्रन्तरनिहिल परिणाम यह भी होता है कि 
पालिका के विभिन्न पार्पद भी प्रशासनिक कार्यों मे जब-तव हस्तक्षेप करने लगते 
हैं ॥ नगरपालिकाओं में कर्मचारियों के दो वर्ग त्रन जण्ते हैं जो इन दोनो शासाभो 
के द्वारा प्रीत्माहित किए जाते रहते है। इस प्रकार स्थानीय शांसव की इन दोनों 
शाखाभो के परस्पर सम्बन्ध ग्रविश्वास, तनाव और मतभेदों में ग्रस्त हो 
जाते हैं । 


शजस्थान के बड़े नगरो की नगर परिपदो में नियुक्त प्रायुबत भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के भधिवारी होते हैं जबक्ति उम्तस्ते छोटी श्रेणी की नगरपरालि- 
काप्रो में ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से से नियुक्त किये जाते 
हैं। भस्तिम दो श्रेणी वी नगरपालिकाप्नों मे नियुवत अधिशादी भ्रधिकारी राज- 
स्थान नगरपालिका सेवा के चरिष्ठ प्रशिकारों होते हैं । इन श्रेणी के झ्पित्रारी 
भी प्रारम्म से राजस्थान लोक सेवा ध्रायोग द्वारा चयतित किये जाते हैं । 


सर्मितियां 


भगर निग्रप्त की मांति ही नथर परिषद से भी कार्य सुविधा बी दृष्टि 
से विभिन्न प्रकार दी समितियों का निर्माण जिया जाता है। राजस्थान में समौ 
मगर परिपदो/वालिकाप्रों में दो प्रवार को समितियां गटित की जाती है 
साविधियँ तथा गेंर साविधित ॥ खाविधिर समितियों के गठन, शब्तियों रूपा 
कार्यों भम्वन्धी उिस्तृत विवरशा सम्बन्धित भगरपालिशा पणितियम में ही दिया 
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जाता है जब कि गैर साविधिर समितियों दी नियुवित नगरपालिकाएं भपनी 
आवश्यकतानुसार स्वविवेक से कर सकती हैं। समी समितियों को अलग-प्रलग 
कार्य सौंपे जाने हैं श्रौर अपने कार्य निष्पादन के लिए परिषद के नियसनण मे 
रहते हुए उसके प्रति उत्तरदायी रहतो हैं। समितियां अपने कार्य निष्पादन के 
प्रतिवेदन परिषद को प्रस्तुत करती हैं । परिषद को यह पूर्ण अधिकार द्वीता है 
कि सपितियों के प्रतिवेदन को वह चाहे तो ययारूप स्वीकार कर ले भोर यदि 
उचित समझे तो उसकी प्रमिशमात्रो मे परिवर्तन कर दे | राजस्थान में, राज- 
स्थान नगरपालिका भ्रधिनियम, 959 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक नगर परिषद 
की एंक कार्यकारिशी समिति होगी जिसमे निम्नाकित सदस्य सम्मिलित होगे ४४ 


परिषद का ध्रध्यक्ष, 
परिषद वा उपाध्यक्ष, 
परिषद द्वारा निर्वाचित परिषद के 7 पापंद, 
परियद द्वारा गठित समितियों के अध्यक्ष, 
गगरवालिका धापुक्त सभिति का पर्देत सचिव । 
प्रत्येक नगर परिषद मे कार्यपालक समिति के श्रतिरिक्त निम्नलिखित 
समितियां भी होगी :$ 


. वित्त समिति 

2. स्वास्थ्य प्रोर स्वच्छता समिति 
3. भवन झौर संकर्म समिति 

4. नियमन्उपनियम उपसमित्ति 
$. लोकवाहन समिति 


ये समी समितिया ऐसी झत्तियो, कतेव्यो गौर इत्यो का प्रयोग, कार्या- 
स्वयन झौर निर्वहन कर सकती हैं जो उन्हे परिषद द्वारा प्रत्यायोजित की जाये। 
यदि नगरपालिका बा प्रध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति 
का पदेन अध्यक्ष होता है ।? यह प्रावधान मी किया गया है कि यदि पालिका का 
उपाध्यक्ष किसी ऐसी समिति का सदस्य है, जिसमे भ्रध्यक्ष सदस्प न हो, तो घह 
ऐसी समिति का पदेग श्रध्यक्ष होगा ।70 यदि किसी समिति मे उपरोक्त दोनों मे 
से कोई पदेन अध्यक्ष न ही तो पालिका की परिषद एक भध्यक्ष निमुक्त करती 
है । जिन समितियों वी बैठक से उसका प्रध्यक्ष उपस्थित न हो तो समिति का 
प्रध्यक्ष उसके लिए झ्ध्थाई अध्यक्ष नियू क्‍त कर सकता है | समितियों को बैढक 
नियमानुसार उसके ध्रध्यक्ष के द्वारा ग्रामन्त्रित की जाती है। समित्ति की बैठक 
में कार्यो सचालन के लिए उसके ग्राधे सदस्यो का उपस्थित होना भिवार्यां माना 


फ़्ऊ्े ० लकन 
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गया है !!! समिति द्वारा दिये गये प्रत्येक भादेश के पुनरीक्षण के लिए परिषद 
में भपील ऊिये जाने का प्रावध।न मो रखा गया है। समी समितियाउन कार्यों का 
सम्पादन करती है जो परिपद द्वारा उन्हे निर्दिष्ट किये जाते हैं। उपयक्त 
विवरण में इंगित कार्यकारिणी समिति का गठन राजम्थान को केवल बडी तगर- 
परिपदो में किया जाता है जब कि प्रत्य 5 प्रकार को समितियों का गठन भी 
नधरपालिकाप्रो मे किया जाना प्रनिवार्य मात्रा गया है । 


साविधानिक्त समितियों के श्रमावा परिषद जब मी आवश्यकता समझे, 
विशिष्ट कार्यों के लिए गैर साविधिक समितियों का निर्माण कर सकती है । 
उनको दिये जाने वाले कार्यो, दायित्व और शवितयों का निर्धारण परिषद द्वारा 
कर दिया जाता है। 


नगरपालिफा को दंठके 


समी राज्ज्यो के प्रधिनियमो मे मगरपालिका की बंठक बुलाने के बारे में 
प्रावधान किया जाता है । राजस्थान में प्रधिनियम की घारा 70 के ब्ननुमार यह 
प्रपेशा की गयी है कि सामान्य कार्या सम्पादन के लिए नगरपालिका को प्रत्येक 
माह में कम से कम एक साधारण बैठक होनी चाहिए । अध्यक्ष का यह कतंडग्य 
है कि वह सामान्य बैठक के भ्रतिरिबत, भध्यक्ष जब भी उचित समझे, एक विशेष 
बैठक भ्रामन्त्रित कर सकता है। ऐसी विशेष वेठक प्रध्यक्ष द्वारा सदस्यों की कुल 
सख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यो की लिपित प्रार्दना पर आझामत्रित फो 
जाती है| देठक की प्रध्यक्षता प्रध्यक्ष द्वारा तथा उसकी भ्रनुपस्थिति में उवाध्यक्ष 
द्वारा की जाती है । यदि प्रध्पक्ष प्रौर उपाध्यक्ष दानो ही पनुपस्थित है तो परिषद वे 
प्रपने काय' सचालन के लिए प्रपता प्रस्थाई प्रध्यक्ष चुन सकते हैं। परिषद से 
निर्णय उपस्थित भोर मत देने वाले सदस्यो (अध्यक्ष सहित) के बहुमत से किया 
जाता है। समान मत होने की स्थिति में प्रध्यक्ष को द्वितीव निरायायक घत देन 
का प्रषिकार होता है ; बैठक बी गणापूर्ति के लिए परिषद को कुल सख्या के एक 

- तिहाई सदस्पों का डपल्थित होना भावश्यक है ! 


नापरपालिकोा को शक्तिपाँ 

नग्रपालिकाओं को शक्ितयाँ प्रदान करते की दो प्रणातियां प्रचलित 
हैं: 
. सामान्य शक्ति प्रदायिनों प्रशालो 


इस प्रणालों के प्स्त्गंत ठगरप्रिपद़ों को यह स्वतस्त्रता दो जाती है शि 
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वे ऐसा कोई मी कार्या कर सकती हैं जिसे वे अपन निवासियों के लिए प्रावश्यक 
ग्रौर हितकारी समझे । यद्यपि ऐसा करते समय उन पर मर्यादा लगायी जाती 
है कि वे एऐमा कोई काम म करे जो केन्द्र ग्रथवा राज्य सरकार के कार्यो क्षेत्र में 
भ्राता हो । इस प्रणाली में नमरपालिकाशो को पहल करने का एक व्यातक 
क्षेत्राधिकार मिलता है। यह प्रणाली फ्राम्न में प्रचलित है । 


2. विशिष्ट भ्रधिकार दान प्रणाली 


इस प्रशाली के भ्रन्तर्गत नगरपालिकाओोो को कुछ विशेष कार्या सम्पन्न 
करने के लिए प्रधिक्रार दिये जाते हैं । नगरपालिकाए केवल निर्दिष्ट कार्यों को 
करने के जिए ही सक्षम होती हैं । ब्रिटेन मे यही प्रणाली प्रचलित है श्ोर भारत- 
वर्ष में भी ब्रिटिश जमाने में स्थापित नगरपालिक़राग्नो को इसी प्रणाली द्वारा 
आधिवार प्रदान किया गया है। स्व॒तन्‍्त्र भारत से भी इसी प्रणाली को जारी 
रखा गया है । 


इस प्रणाली में नगरपालिकाएं केवल उन्हीं कार्यों को करती है जो 
अ्रधिनियम द्वारा उन्हें दिये जाते है । अधिनियम में उन्र कार्यों को करने के लिए 
यदि कोई प्रक्रिया को अपनाना झरावश्यक होता है। नगरपरालितराएं यदि अधि- 
नियम के प्रावधानों, निर्देशों या प्रक्रिया वी अवेहलना करती है तो उप्तके कार्यों 
को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नगरपालिकाओों के अधिकारों की इन 
दोनो प्रणाली मे मगरपालिकाप्रों का कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्र और कार्य प्रक्रिया 
निश्चित होती हे मौर नगरपालिकाञ्ो को राज्य सरकार के निर्देशों के लिए पर- 
मुखापेक्षी नही रहना पडता । इस तरह प्रधिनियम के प्रावधानों की निर्दिष्ट परि- 
सीमा में, इस प्रणाली के अधीन नग्रपानिकाएँ स्वायत्तता का सही उपयोग 
करनी हैं । 


नगरपालिका वी शक्तियों को निम्नावित शीर्षको मे व्यक्त किया जा 
सकता है : 


3, विधघायों शक्तियां 


नगरपालिकाग्रो को सबधित अधिनियम की सीमाझ्नो में रहते हुए नियम 
और उपनियम बनाने का अधिकार होता है।। प्रत्येक नगरपालिका को अपन बाय 
संचालन के बारे मे तथा अपनी शक्तियों औौर दाथित्वों को समितियों को प्रत्या- 
योजित करने के बारे मे आवश्यक नियम बनाने की शक्तिया होती हैं।॥ नगर- 
पालिकाए प्रपने कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए भो भाव- 
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प्राथमिक या प्रनिवार्य कार्य 


नगरपालिकाओ के प्रथम प्रकार के ये ग्रनिवाय दापित्व ऐसे है डिन्‍्हें 
सम्पांदित वरना नगरपालिकाओ्रो के लिए अनिवाय॑े दापित्दों की श्रेणी मे रखा 
गया है। यदि तगरवालिकाए भ्पन प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह न करे तो 
किसी भी प्रभावित नागरिक को यह झधिकार होता है कि वह इन ग्रतिवार्ये 
कार्यों को करवाने के लिए नगरपालिका के विरुद्ध परमादेश याचिका (रिट पभ्रॉफ 
मैंपड।मस) किसी मी उच्च न्यायालय या मारत के उच्चतम न्यायालय मे प्रस्तुत 
कर सकता है | प्रमांवित नागरिक द्वारा प्रस्तुत इस तरह की परमादेश याचिका 
मे भ्रस्तुत तथ्यो को न्यायालय यदि स्वीकार कर ले तो न्यायालय नपरपालिया 
को प्रनिवार्य कार्यों को सम्पन्न करन का उचित ग्रादेश जारी कर सकता है । 
कुछ राज्यों के म्धिनियमों मे यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 

सरकार किसी भवतिवार्थ कार्य को करने स नंग्रप्राक्षिका को मुक्ति दे सकती है 
या पिप्ती भ्रनिवार्य कार्य को ऐच्छिक मी घोषित कर सकती है। यद्यपि ऐसा 
करने के लिए राज्य सरकार को समुचित सूचता निर्घारित प्रक्रिया मे जारी करना 
भ्रावश्यक होता है । जब तक ऐसी अधिसूचना जारी न बरी जाय समो नगरीय 
कार्यों का सम्पादन मगरपालिकाओ के लिए भ्रावश्यक समझा जाता है । एक 
बार इस तरह की अधियूचना जारी हो जाये वो ज॑सी भो सूचना जारी होती है 
वह नगरपालिका ओर नागरिकों के लिए प्रमावी समभी जाती है। इस प्रकार 
के प्रावधान के बाद न्यायालय उस सम्दर्म मे परमादेश जारी नहीं कर सकते । 
नगरपातिकराप्रो द्वारा किये जान वाले भनिवार्य कार्यों को निम्नाज्रित सूची से 
ब्यक्त जिया गया है : हु 

4... मबत निर्माण के नियमों को लागू करना, 

2, नगरीय भूमि की प्रनाधिकृत अतिक्रमण से रक्षा करना, 

3... मानव जीवन के लिए खतरनाक भवनो को गिटाना, 

4, सडक, बाजार, सार्वजनिक मार्गों का निर्माण भौर रख रसाव, 


5. नालियो एवं सावेजनिक सुविधाधो का निर्माण भ्रौर उनकी सपाई, 

6. साय जनिक मार्गों एवं स्थानों पर प्रकाश को व्यवस्था तथा जल छिड- 
काय रां प्रबन्ध, 

थ. पध्ृधाजनझ, खतरनाझ तथा हानिकारक ब्यात्रारो, उद्यम अयवा प्रयाधों 
बा नियसन, 


सहरों छो सफाई तथा उन पर प्रकाश धौर जल की ब्यवस्था, 
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अग्निशमन सेवाग्ो का प्रबन्ध, 

मृतक क्रियास्थलो का भ्रवन्ध, 

शुद्ध तथा स्वास्थ्यवर्धक जल की पूर्ति, 

टीके लग्राने की व्यवस्था, 

मार्गों का नामांकन और सकानी का सख्याक्रन, 
जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण, 

सार्वजनिक चिवित्सालयों की स्थापना और प्रबन्ध, 
प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, 

पशुगृह की स्थापना झौर व्यवस्था: 

महामारी से बचाव के प्रवस्ध । 


2, ऐच्छिफ या गोण कार्य 


ऐच्छिक था गौणा कार्म ऐसे हैं जिन्हे निध्यादित करना या न करना 


नगरपालिका की क्षमता भ्रौर इच्छा पर निर्मर करता है। प्रायः सभी प्रधि- 
नियमो में इस प्रकृति के करयोँ की ध्यवस्था है। अनिवार्य कार्यो भ्रौर ऐच्चिक 
कार्यों में श्रन्तर यह है कि जहाँ प्रनिवार्य कार्य नगरपालिका द्वारा सम्पष्त न किये 
जाते की स्थिति से मागरिक न्यायालय में परमादेश यार्विका प्रस्तुत कर सकता 
है वही ऐच्छिक कार्यों के सन्दर्भ से वह ऐसा नहीं कर सकता । इन कार्यों को 
संगरपालिका द्वारा न किये जाने की स्थिति में मागरिक राजनीतिब' दबाव या 
अन्य दबाव वी स्थिति तो वना सजते हैं किन्तु इन्हे करमे के लिए न्यायालय से 
कोई ग्रादेश जारी मही करवा सकते । ऐच्सिक कार्यों की सूची इस प्रकार है : 


4. 


था 


मनयी सडको झ्थवा सार्वेजतिक सवनी का निर्माण और उनका रख- 
रखाव, 


पार्क, उद्यान तथा सार्वजनिक स्थानों पर रेडियो सुनने के स्थानों का 
निर्माण और रखरखाव, 


प्रुम्तकालयो, सग्रहालयों तथा वाचनालयों की स्थापना, 
शिक्षा का विस्तार, 


घर्मंशाला, विश्रामगृह, हाट तथा अन्य इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों 
का निर्माण भौर रखरखाव, 


सार्वजनिक स्थानों पर सगीत की व्यवस्था, 
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7. दृद्ध सोगो के लिए विधाम स्थलों की व्यवस्था, 
8, वाल कल्याण केन्द्रों की स्थापना ओर रखरखाव, 
9. जमस्वास्थ्य की अभिदृद्धि के लिए कार्यक्रमों का ग्रायो जन, 
]0, निम्न आय मसमूद के लोगो के लिए दावास की ब्यवस्था, 
] आवास हेतु लोगो को ऋण उपलब्ध करवान की व्यवस्था, 
]2 मेलों और प्रदर्शनियों का ऋयोजन, 
)3 अनावालयों तथा स्तियों के लिए उद्धारगृहों का निर्माण और उनकी 
व्यवस्था, 
]4. मार्गों के किनारे तथा अन्य स्थानों पर दृक्षारोपण तथा ग्रतुरक्षण, 
5 मगर॥ालिका नी सीमाश्रों के भीतर परयवेक्षरण सुविधाभ्रा का व्यवस्था, 
॥6 नगरपालिकाओं के वर्मचारियों के कल्याराइद्धि हेतु कार्यक्रमों का 
आयोजन, 
ध7.. नगरीय ग्रधिनियम की गपेक्षाप्रों की पूर्ति के [लए क्सि मी अन्य कार्य 
का निष्पादन ! 


अ्रनिवार्स श्रौर ऐच्छिरू काया को उपरोक्त सूचो प्रपन पाप मे पर्याप्त 
भोर पूर्ण नहीं है बल्कि रृष्टान्तपरक है। डपराक्त सूची में उन प्रभुस कार्यों को 
इंशित किया गया है जो उस कोटि मे भविनियमों द्वारा सम्मिलित बिये गये 
हैं । नतरपालिक प्रो के निर्माण के प्रधिनियम धलग्र-प्रलग राज्यो के द्वारा पारित 
शिय्रे जते हैं। इसलिए कार्यों की सूची म यर्ताकचित प्रन्तर होना प्रवश्यम्मावी 
प्रोर स्वामाधिक होता है बिन्तु समी राज्यों के प्रधितियमों में दोनो कोटि के जो 
हृस्वपूर्ण कार्य सम्मिलित किये गये हैं, उन्हें उपरोक्त सूची मे रघान देने का 
प्रथत्न किया गया है । 


3. दिशिष्ट बाय 


उपरोक्त दोनो सूनियों मे इंगित घनिवार्स एवं ऐक्छिक कार्यों के प्रलावा 
भो जुछ प्रधितियमों मे नंगरपरालिक्राप्रों द्वारा सम्पादि जिय जान दाले विभेष 
पर्स टपो का उल्रेख किया गया है । राजस्थान मगरवानिश सधितियम, 959 
भे मगरपालिकाधों द्वारा सम्पादित किये जाने बाते नीसरे पध्रयार ने कार्यो का 
/विधभेव वत्त ब्य शीर्ष रु के घत्वर्गत अधिनियम मे स्थान दिया गया है ॥? दम 
प्रधिनियम से इस विज्वेध आएों का घनिवारं कार्यों की देशी वे रप'न माह का 
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घोषित किया है जिन्हे सम्पन्न करवाने के लिए नागरिक न्यायपालिका का हस्त- 
क्षेप भी प्रामन्क्रित कर भरकता है । इनमें प्रमुखत: दो कार्म बताये गये हैं : 


. 


खतरबाक बीमारी के समय विशेष चिकित्सा सहायता तथा पभावात् 
सुविधा उपलब्ध करवाने तथा उक्त प्रकार की बीमारी के प्राक्रमण 
को और उनके पुनरागमन को रोकने के लिए उपाय करना, जो धपे- 
क्षित हैं । 

अकाल, श्रभाद या प्राकृतिक प्रापदाप्रों के तमय नगरपालिका सीम! में 
निराश्चित लोगो को शहत पहुँचाना तथा उनके लिए राहत कार्यों की 
स्थापना और उनका रख रखावे करता । 


इस तथ्य का उल्लेख पूर्वे मे किया जा चुका है कि नग्ररधालिकाओं को 


किसी कार्स को करने से मुक्त करना या भनिवार्य कार्य को ऐच्छिक घोषित करना 
इत्यादि की घोषणा राज्य सरकार कर सकती हैं । 


नगरपालिकाओ की प्राय के प्रमुख ल्रोतो भौर व्यय सम्बन्भी प्रावधानों 


तथा नगरपालिका पर राज्य सरकार के नियन्त्रण भौर दोनो के परस्पर सम्बन्धो 
इत्यादि के बारे में पुस्तक के ग्रागामी अध्यायो मे यथास्थान पर विचार क्रिया 
गया है । 


शेप 


मो फ 
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भारत में लोकतांदचिक विकेन्द्रीकरण : 
सिद्धान्त और व्यवहार 


लोकता प्रिक विके-ंद्रीसरण और पचायती राज दोनो एक दूसरे वे पर्याय- 
वाची बन गये हैं ! द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात एशिया झौर ग्रफ्रोका के नवोदित 
राष्ट्री ने लोकतन५ की जडो को मजबूत बनाने एवं सामान्य जन को अपने नाग 
रिक भौर राजनीतिक कार्यों मे वास्तविक मागीरदार बनन की इृष्टि में लोक- 
तानिक सरचता कक्‍य भ्रधिकतम धिकेन्द्रीकरण करने का प्रयोग झ्ारम्म जिया। 
इस प्रयोग को “ग्रास्त रूड डेमोक्रे सी” के ताम से भ्मिद्वित किया गया। 
इसे घरातल पर लोक्तन्त्र के नाम से भी अभिव्यक्त किया जाता है। 
घरातल पर लोकतन्पर से भ्रमिप्राथ यह है कि ऐसी राजनीतिक सरचता जिसमे 
लोकतन्त्र केवल राष्ट्रीय ओर प्रान्तीय स्तरों तक सीमित नहीं हो बल्कि उसका 
विस्तार वास्तविक भ्रथं में स्थानीय स्तरों तक भी होता होगा । इस प्रकार यह 
पद्धति लोकतन्त्र मे लोगो की सहमाधिता दो सही अरयों मे सुनिश्चित करने का 
माध्यम है। एक ऐसा लोकतन्त्र जो बेवल निर्वाचित प्रतिनिधियों तक सीमित 
नही है प्रौर जो केवल राष्ट्रीय और प्रान्तीय स्तरों तक सकुचित नो है, तथा 
जिसमे जनता की सहभागिता प्रत्येक तीसरे या पाचर्बे वर्ष होने वाले चुदावों वे 
समय ही श्रमिव्पक्त नहीं होती भ्रप्रितु उनकी सहमागिता उनके अपने दैनिक 
अ्राचरण से सम्बन्धित सावंजनिंक कार्यों ओर श्रपने क्षेत्र, गाव और कसवा के 
देनिक प्रवन्ध में श्रमिव्यक्त होती है। इम प्रकार घरातल पर लोकतस्त की भव 
धारणा भवनिव/यंत- विकेद्रोइत लोकतन्स को घारणा है जिसमे सार्वजनिबा वायों 
के प्रबन्ध पा भारम्म भौर अन्त केवल उच्च स्तर पर नही होता अपितु स्थानीय 
मेरे में सामान्य लोगों के विस्तृत जाल के माध्यम से होता है । सामान्य लोगो 
मी इस सरचता को स्थूनाथिक रूप मे लोगो की लघु लोकतस्त्रीय सरकार, शोव- 
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ताजिक चिस्तव पर ग्राम दे वास्तविक केन्द्र के ूप ये जाना जा सकता है। 
सल्नेप में धरातल पर लोकतन्त्र की यह अवधारणा केवल लोकततस्त्र का “मुख 
दर्शन” मात्र भही है चल्कि किसी मी देश वी घरती मे लोकतस्न के गटराईसे 
बीजारोपण का प्रयत्न है ।£ 


लोकतांत्रिक घिकेन्द्रीकरण का प्रथे 


लोकतन्त्र उस व्यवस्था को कहते है जिसमे राज्य की प्रभुसता लोक 
प्र्थात्‌ उस भू भाग वे निव्गसियों में निहित होती है । जिस व्यवस्था मे देश के 
समस्त नागरिक शाप्तन के कार्यो में किसी न क्रिसी स्तर पर भाग लेते हो और 
उनकी श्रावाज श्रनिवार्यंत कुछ महत्व रशबती हो, उसे सच्चा प्रजातन्त्र कहा जा 
सकता है । जब राज्य की सत्ता केन्द्र मे निड्वित होती है तो उम्ते बेन्द्रीय शायत 
कहने हैं भ्रोर जब यही सता जनता मे विभिन्न स्तरों रर बाट दी जाती है तो 
इसे विकेन्द्रो कृत सत्ता कहते हैं । 


सभी लोकताणजिक देशों में शासन के निर्णय यद्यांप जनता के श्रपस 
चुन हुए प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते है किम्तु उनवा निष्शादन लोवसेवा द्वारा 
किया जाता है । शासन के कार्य सचालत का यह सँद्धास्तिक परिप्रदय है। कितु 
आधुनिक लोकतन्त्रीय देशो मे ठौजरशाही की शक्तियों बा इसता अ्रनियन्त्रित 
पभोर पमीमित विस्तार हो दया है कि लोझतात्रिक रूप से चुन हुए प्रतितिधिया 
की भूमिका कमी कभो गौर होती भ्रतीन होती है। वम्तुत लाकतातिक 
विकेन्द्रीकरएा शासन को शक्तियों का नौकरणाही ने विभिन्न स्तरों पर प्रत्या- 
योजन नहीं है अपितु लोततात्रिक सत्ता का राष्ट्रोय स्तर से नोचे राज्य, भिला, 
विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर अधिकतम विकेन्द्रीयकरण द्वार। तिणांय करन 
की अधिकतम शक्ति जनता में निहित हो तमी सच्चा लोकताब्िक विकेग्द्रीक्रण 


हो मतता है । 


इस भवधारणा पर 957 मे केन्द्र-्तरकार द्वारा साघुदायित्र विकास 
बायक्रमों के क्रियान्वयन के ब्रौकलन एव मुल्या्रन हेतु नियुक्त बतवत राय मेहता 
समिति + भी सहन चिन्तन जिया ॥ इस सम्रिनि का निष्कर्ष भी यही था हि 
चास्तेविक प्रजात-श्र उस समय फ्लीभूव होगा जब प्रत्येक माँव मे ग्रामममाएें एव 
प्राम पचायतें स्थापित हो जाएंगी धौर सामान्य जन वास्तिवर स्वतन्पता या 
पनुमद करेंगे ॥३ 

सोपतन्त्र एश जीवन दर्शन है । राजनीति से इसके प्रयोग की प्रव- 
धारणा में इसके विद्ेेन्ट्रीर रण का विचार भो घन्ततिड्धित है। राजनीति मे 
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लोहतन्त्र के प्रयोग का ग्रभिव्राप्र न केवल राज्य सत्ता में लोगो की मागीदारो 
का प्रयास है भ्रपितु सरकार के दैनिक कामकाज मे लोगो को सहमभागों बनाना 
भी है | राजतीतिक प्रक्रिया के रूप मे लोकतन्त्र को परिभाषित करते समय रान- 
नीतिक चितको ने यद्यपि भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये हैं कितु उन समी के 
विश्लेषण मे लोकतन्त्र मे लोगी की अधिकतम सहमागिता का तत्व, सामान्य 
रूप से भ्रभिव्यवत हुप्ना है | प्रस्चिद्ध विद्वान जे एस मिल ने लिखा है कि, एक 
ऐसी सरकार, जिसमे सभी लोगो की मांग्रीदारी है, ही सामाजिक राज्य की 
समस्त आवश्यकता म्रो को पूर्शंत सतुष्ट कर सकती है ॥4 लोगो को सहभागिता 
लोकतन्त्र का हृदयस्थल भ्रथवा सार है। जिस व्यवस्था में अपनी सरकार के 
सचालन में लोगो की सहभागिता, शितनी भ्रधिक, निरन्तर, सक्रिय, रचनात्मक 
झ्रौर निकट की होगी वह व्यवस्था लोकतन्त के राजनीतिक आदर्श के उतने ही 
समी१ समभी जायेगी । “लोकतान्निक विकेन्द्रीकरण लोगो की यह सहमागिता 
प्राप्त करने का एक सशक्त उपाय है । इसका ध्येय शासन कार्यों मे लोगो की 
अधिकतम झौर जीवत सहभागिता को सुनिश्चित करना होता है ।* यहा मह 
जिज्ञासा ब्यवत को जा सकती है कि लोकतन्त्र की झ्वघारणा में जब विकेन्द्री- 
करण का विचार अन्तनिहित है तो “विकेन्द्रीकरण”” के आरम्भ में “लोकतातिक”/ 
शब्द क्यो लगाया जाता है ॥ विद्वानों ने मत व्यक्त किया है कि विकेन्द्रीकरण 
के पूर्व लोकतात्रिक शब्द का उपयोग निरथंक नही है वस्तुत. लोकतात्रिक शब्द 
विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य को झ्म्रिव्यवत करता है जो सत्ता विकेन्द्रीकरण में लोगो 
के व्यापक, भ्रधिकतम भौर निकटतम सहयोग की झाकाक्षा को भषधिक स्पष्टता 
देता है ।९ 


“विकेन्द्रीकरए” के पूर्व “लोकतात्रिक” शब्द के उपयोग करने से 
इसका प्रय॑ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणा को पृथक रूप से समभनें में मी सहायता 
करता है । प्रशासनिक विकेस्द्रोकरण की ग्रवधारणा प्रशासन में कुशलता लाने के 
विचार से प्रमिप्रेरित है श्रशासन मे जब शक्तियों का विकेन्द्रीकरएा किया जाता 

» है तो उसका उद्देश्य श्रशासन के तिचले झतरो पर निष्पत्ति और प्रशासनिक 
कामिको की गति दृद्धि के माध्यम से उतकी कुशलता वढाने से होता है जबकि 
लोकतातिक विकैन्द्रीक़रण का उद्देश्य शाप्तन के कार्यों मे सरकार के प्रत्येक स्तर 
राष्ट्रीय, प्रान्तीय ग्रौर विशेषत स्थानोय पर जनता की अधिकतम सहूमागिता 
प्राप्त करना होता है । प्रशाध्षनिक विकेन्द्रीजरण मे प्रशासन के निचले स्तरों पर 
किसी योजना को स्‍मधिक स्वेतन्त्रतापूर्व क कार्यान्वित करने का अधिकार निद्धित देखा 
जा सक्नता है। इसमें योजना उच्च स्वर के लोगों के द्वारा बनाई जातो है ओर 
उस्तकी क्रियान्विति की प्रक्रिया मे नीचे के स्तर की स्वतन्त्रता भमीष्ट होती है । 
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जबकि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीके रण को स्थानीय स्तर पर लोगो का अ्रपमे कल्याण 
की योजनाग्रो को बनाने व पहल करने तथा स्वायत्तता पूर्वेक्क उन्हे कार्यास्वित 
करने के ग्रधिकार के रूप से देखा जा सकता है। इस प्रकार “नोकतात्यित 
विकेन्द्रीकरश”, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की उुलना में शभ्रदिक व्यापक है भौर 
दोनो मे अन्तर उनके उद्देश्य को लेकर किया जा सकता है। लोकता-्त्रिव विकेस्द्री- 
करण जहां लोगो की सहभागिता पर बल देता है वही प्रणामनिक विकेद्द्रीक्रण 
हक उद्देश्य कुशलता” को बटावा देना होता है 7 


लोकताध्िक विकेन्द्रीकरए के घिचार को प्रत्यायोजन या विसकेन्द्रण के 
समानर्थक समझकर अमित नहों होता चाहिए । यद्यपि इन त्तीनो शब्दों मे कुछ 
समान गुण हो सकते हैं फिर भी ये समानार्थक नही हैं । प्रत्यायोजन या विस- 
बेख्रण ये सत्ता का उच्च प्रधिक्रारी द्वारा प्रधीनस्थ श्रधिकारी थी हस्तान्तरण 
होता है जो उस सत्ता के उपयोग के लिए प्रपनी इच्छा के अनुरूप स्थतन्त सही 
होता अपितु उसका निर्वाह उच्च प्रधिकारी के निर्देशों और मोद या प्रसाद की 
सौमाप्रो के झ्रस्तग्ेंत करता होता है । जबकि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण लोक- 
करर लोकताश्रिक सिद्धांत का विस्तार है, इसते स्थानोप स्तर थर लोगो का 
पपने कार्यों के, बिता किसी उच्च हस्तक्षेप के, प्रवन्ध का झधिकार निहित है। 
इस प्रक्रार लोकतारित्रक विक्रेल्दतोकरण के विदार मे जहाँ लोगो था श्रधिकार 
प्रन्वनिहित देशा जा सकता है वहाँ प्रत्यायोजन उच्च प्रषिकारी द्वारा अधीनध्थ 
प्रधिकारी को प्रदत्त सुविधा सात्र है। लोकतास्त्रिक विडेश्द्रीकरण एक ऐसा 
धिद्धान्त है जो स्थानीय लोगो को मौलिक मत्ता के उपभोग का प्रधिकार श्रद,न 
करता है जबहि प्रशासनिक प्रत्यायोजन या विसकेब्द्ररा, किसी भी प्रशासनिक 
सगठन मे प्रशामनिक कुशलता प्राप्त करन का उपागम मात्र है जिसमें अ्रघीनस्थ 
प्रधिकारी द्वारा ऐसी सत्ता का उपयोग किया जाता है जो उसे उच्च भपिवदारी 
द्वारा को गई है ॥९ 


लोकतानि 4क विकेन्द्रीकरणा को प्रवधारणा, रूस प्रौर चीन जैसे साम्प- 
वादो देशो परे प्रचलित लोकतात्रिक केस्द्रोगरण की घारण) पूर्णेत मिन्न है। इन 
सास्यवादो देशो में लोकतन्त्र और केन्द्रीय नेतृत्व की शक्तियों के केख्रीबरए का 
सममेलन रिया गया है । इत देशो की जनता जनतात्रिक सरोर से, प्राथमिदर तौर 
पर पझपने प्रतिनिधियों का चुनाव करतो है तथा अपने शासन बी नीति सवधी 
भैयापक मुददो का चयन करती है किम्तु इन दोनो देशों की जनता जब प्रापमिक 
ठौर पर बयापक नोतियो का निर्धारण कर धपने प्रतिनिधियों को चुन देसी है तो 
इस दिखु पर उनकी .लोकलात्रिह स्द॒तस्व॒ता समाप्त धाय हो जातो है॥ इसके 
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पश्चात निर्वाचित नेतृत्व, जनता द्वारा स्वीकृत व्यापक नोतियो को कार्यान्वित 
करने हेतु रीति-तीति निर्धारित करता है और आवश्यक आदेश देता है ॥ केन्द्रीय 
नेतृत्व के इन प्रादेशो का कोई विरोध, आलोचना या उनके प्रति कोई सखशोच या 
प्रतिरोध व्यक्ष नही किया जा सकता। इस स्तर पर जनना मी, अपने प्रतिनिधियों 
द्वारा निर्धारित रीति-नीति भ्रथवा बार्स प्रणाली के प्रति कोई विरोध व्यक्त करने 
में सक्षम नही है । जनता के लो-तान्त्रिक ऋषिकार प्रायमिर स्तर पर नीतिय्ये 
के निर्बारण तक सीमिन माने जाते हैं श्रौर एक बार स्वीकृत नीतियो के निष्पादन, 
पर केद्धीय नेतृत्व का पूर्ण प्रध्िकार और नियन्त्रण स्थापित हो जाता है ! इस 
तरह इन साम्यवादी देशों मे लोकतन्त्र, नीतियो के निर्धारण छी प्राधथमित्र प्रक्रिया 
तक सीमित है श्रौर तत्पश्चात की समस्त प्रक्रियाओ्रो पर केन्द्रीय नेतृत्व का कैदी- 
करण स्थापित है। यद्यपि इस स्थिति में गोवाचेव की पैसेस्त्राइका नीति के 
पश्चात परिवर्तन आ रहा है। 


लोकतात्रिक विवेन्द्रीकरण मे जहाँ शक्तियो का उच्च स्तर से स्थानीय 
स्तर तक विवैश्वीकरण होता है वहाँ लोकतात्रिक केम्द्रीकरण में शकितयों का 
नीचे के लोकताश्रिक स्तरो से उच्च नेतृत्व की ओर केन्ट्रीसरण होता है । विद्वानों 
ने इस प्रक्रित को लोकतात्रिक और लोकप्रिय स्तरो से शवितयों हरा केन्द्रीय 
नेतृत्व के प्रति पूर्ण समर्पण भी कहा है । लोकताबिक विकेन्द्रीकरए मे शासत के 
उच्च स्तर द्वारा जो शक्तियाँ नोचे के स्तरों को हस्तान्तरित बी जाती है. उप्तम 
उच्च स्तर पर लोकतात्रिक मावना विद्यमान रहती है जो नीचे के स्तरों को 
सत्ता और स्वायत्तता दोनो प्रदान करती हैं । इस तरह इस प्रक्रिया से सम्पूर्ण 
लोक्तात्निक व्यवस्था मे भ्रत्येक स्तर पर लोकतन्त्र की स्थापता का प्रस॑त्व होता 
है जबकि लोकतात्रिक केन्द्रीकरण में अधिवायकवादी नेतृत्व को लोकतात्रिक 
ग्राधार प्रदात करने का प्रयत्न किया जाता है। सारश्तः यह व्यक्त किया जा 
सकता है कि लोकतान्त्रिक विद्ेन्दीकरण में जहाँ लोकतन्न मे लोगो की सहमागिरशा 
व स्वायत्तता पर बल दिया जाता है वहाँ लोकवात्रिक केन्द्रीकरण में लोगों की 
सहभागिता तथा सत्ताबाद दोनों पर बल होता है, यद्यपि यह बल सत्तावाद पर 
प्रधिक होता है! 


लोक्ताजिक विकेन्द्रीकरण क्ये विशेषताएं 


लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरएण शब्द शासन के उच्च स्तर से निम्त स्तर 
की प्रोर त्तीन दिशाओं में शक्तियो के स्वायत्ततापूर्शे हेस्तान्वरण का उद्घोष 
करता है; 
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व 


राजनीतिक इत्टि से यह निर्णय करना क्रि शासन को नीति और वये- 
क्रम क्या होगे, 

निर्धारित दाधित्वों को पूर्रो करते के लिए श्राधिक ससायना के प्रवन्ध 
का अधिकार हो तथा 

प्रशामनिक हृप्टि मे, विद्या द्रिसी उच्च हस्तक्षेवर के, अपने कप्पों के 
निर्देशन, पर्यवेक्षण और व्यावडारिक प्रायोजन का प्रधिकार । 


इस प्रकार लोकेतान्त्रिक विकेन्दीकरण एक ऐसो राजनीतिक धारणा है 


जो शासन के कार्यों और निणेयों प्रे लोगो की भागीदारी का विस्‍्तार उसती है । 

है धारणा उच्च स्तर से नीचे के स्तर के जनप्रतिनिधियों को सत्ता की स्वाय- 
तता सहित विकेन्द्रीकरश करती है । सत्ता का यह विेस्द्री7रए उपसोक्त इग्ति 
पीन दजाप्रो मे-राजतीतिक निर्णय, निर्माण, वित्तीय नियस्तण भौर प्रशासकीय 
पवन्ध-में होता है। प्रशामकोय विकेन्द्रीकरए' की विशेषता को निम्ताकित 
प्रकार से व्ययतत किया जा सकता है 


लोक्तान्थिक विकेस्ट्रोकुरण लोगो को प्रपनी ही सरकार के प्रबन्ध मे 
अधिकतम श्रौर व्यापत्र सहम'गिता सुनिश्चित करता है। 

सोक्तान्प्रिक विकेस्द्रीवरण की प्रक्रिया शवितयों के जम्बवत्‌ हस्तान्तरण 
का आपह करती है । 

इस भ्रक्रिया में जो सत्ता निम्न स्तरीय इकाइयों को प्राप्त होती है 
उसके उपयोग मे उन्हें नीति निर्माण, बारयक्रमो के तिर्घारण और उनके 
निष्पादन की रीति नीति के विनिश्चय तथा श्र थिक समाधनों के प्रवणध 
मे पर्याप्त स्वायत्तता मिलती है। 

इस प्रद्निया में जो सत्ता विपरन्दीकृत करी जानी है. उसका उपयोग जिस 
तन्त्र के द्वारा क्रिया जाना है वह निर्त्राचित होना चाहिए, यदि बह 
तेन्त निर्वाचित नहीं है तो वहाँ विक्रेन्द्रीकुरणथ तो होगा फित्तु यह 
विकेन्द्रीशरण लोकतान्त्रिक नहीं कहा जा खकता । 

इस धभ्रक्रिया में विकेन्द्रीदृत सत्ता का उपयोग निर्वाचित निकाय के 
सदस्यों या कसी समिति के द्वारा होना चाहिए सन शि एफ त्यवित के 
दाग । यदि सत्ता था उपयोग एक ब्यविद में निहित कर दिपा गया 
तो लोग तान्तरिक विक्रेस्टीकरए का सल्वत्य नप्ठ हा जादगा । 
सोक्तान्तिद विड्ेन्द्रीवरण वा यह राजनीतिक सिद्धान्त एक सोमा ते 
निम्न स्तरीय सम्याप्रों के दैनरिदन बार्सरुरए में राज्य सरकार प्रयवा 
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केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप का नियेघ करता है । सैंद्धान्तिक तौर पर तो 
यह माना जाटा है कि लोकतुन्त्रिक विकेन्द्रीकरण में निम्न स्तरीय 
संस्थाओं पर उच्च स्तरीय सस्थाझो का नियन्त्रण नहीं होना चाहिए 
किन्तु यह एक झ्रतिवादी और विशुद्ध सैद्धान्तिक इष्टिकोण है । व्यवहार 
में स्थानीय सस्थाप्रो को निश्चित क्षेत्र मे स्वायत्तता श्रदान की जाती 
है । इस स्वायचता के क्षेत्र मे अनावश्यक, भ्रवाद्धित प्रथवा भतिरिषत 
हस्तक्षेप नही किया जाना चाहिए भअ्रन्यथा यह्‌ हस्तक्षेप लोकझतात्रिक 
विकेद्रीकरण के मूल उद्देश्य पर ही भ्राघात करता है । 


लोकताॉनिक विफेन्द्रीकरण भौर स्थानीय स्वशासन 


यहाँ यह शिज्ञास्ता उत्पन्न हो सकती है कि लोकतान्त्रिक विकैस्द्रीकरण 
और स्थानीय स्वशासन की अवधारणा एव दूसरे की पर्यागवाची हैं, था पूरक है 
या परस्पर इनमे कोई भिन्नता है । वस्तुत. दोनों अवधारणाएं एक दुसरे को इस 
प्र मे पर्यायवाची मानी जा सकती है कि दोनो का मूल उद्देश्य शासन कार्यों मैं 
लोगो की भ्विक्तम सहभागिता ओर स्वायतता प्राप्त करना होता है। मे दोनों 
ही प्रकार की भ्रवधारणाए स्थावीय कार्यों के प्रबन्ध मे उच्च स्तरीय नियन्त्रण 
को सीमित करती है, दोनो में अ्रन्तर इतना सा है कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण 
जहाँ राजनीतिक अवधारणा मात्र है, वही स्थानीय शासत उसका एक संस्थागत 
रूप माना जा सकता है। लोकतान्त्रिक विकेसद्रीकरण की प्रवधारणा शासन 
कार्यों में स्वायत्तता पर श्रधिक बल देती है । यह अवधारणा, स्थानीय स्वायत्त 
शासन की इकाइयों के अधिक प्रजातन्त्रिकरणा, श्रधिक सत्ता, भ्रधिक दायित्व, 
पहल श्रौर गतिविधियो के प्रबन्ध मे श्नौर अधिक स्वायतता के उपयोग का क्षाग्रह 

>ररिता है । 

उपरोक्त विवरण में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरएणा को अवधारणा के 
सैद्धांतिक पक्ष का विवेचन किया यया है | झ्रागामी प्ृष्ठो में लोकतात्रिक विकेन्द्री- 
करण की अवधारणा के व्यावहारिक पक्ष का विश्लेषस्त भ्रौर उसकी सीमासा 
प्रस्तुत की जा रही है । 


लोकतांतजिक विक्रेन्द्रीरणा का व्यावहारिक पक्ष 

भारत के सविधान के भनुच्छेद 40 में यह निर्देश दिया गया है कि 
राज्य पंचायतो वी स्थापना एवं उनके विकास पर घ्यान देगा। इसके पश्चात 
प्रथम पंचवर्षीय योजना मे, यह स्पष्ट कर दिया गया था वि विकास कार्यों के 
सम्पादन में पचायतें एक भमिकर्ता (एजेंट) के रूप मे कार्स करेंगी । द्वितीय 
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पंचवर्षीय योजना से भी यह वल दिया गया कि पचायतों को ऑर झधिव अ्धि- 
कार दिए जायों | ग्रामीण क्षेत्रों मं उत्पादन के कार्यक्रमों बी योजना बनाना, 
बजट तैयार करना, ग्राम और सरकार क मच्य सम्बन्ध सेतु स्थापित करना तथा 
सामुदायिक विक्राभ कार्यो के लिए श्रमदान संगठित करने इत्यादि की भूमिका 
उन्हे विशेष रूप से दी जा मकती है। ।952 मे दश मे व्यप्पक स्तर पर सामु- 
दामिक विकास योजना लागू वी गई जिसम भिद्धास्तत. यह स्वीवार कर लिया 
गया था कि ग।म की वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब इस कार्यक्रम को 
जनता की ममितियों के माध्यम स क्रियान्वित करवाया जाथ । समय समय पर 
किये गये मूल्याकनो से यह स्पष्ट हो गया कि सामुदायिक विकास की यह बोजना, 
जनता का कार्यक्रम तमी बन सकती है जब इस जनता के प्रतिनिधियों के हाथों 
में सौप दिया जाये । इसी समय अनुभव भी कर लिया गया था कि प्रजातत्त को 
सफ्ल बनान के लिए जनता को और अधिक अधिकार दिये जाने को अ'वश्यक्र ता 
है। देश मे ऐसा वातावरण बन गया जिसमे इस प्रश्न पर गम्मीर चिन्तन क्या 
जाने लगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं परचवर्षोय योजनाश्रो को केसे 
सफ़ल बनाया जाये, इसी क्रम में योजना श्रायोेग की योजना बार्यद्रमो की 
समिति ने श्री बलवन्‍्त राय महता की भ्रध्यक्षता में एक प्रध्ययन दल बनाया जिसे 
उक समस्या पर सर्वागीण इष्टि स विचार कर अपना सुभाव अ्रस्तुत करन को 
कहा गया । 

बलवत राय मेहता समिति ने ग्रनुशसा फी कि राजनीतिक सत्ता का 
उच्च स्तर से निम्न स्तर की ग्रार विवेन्द्रीव रणा कर दिया जाये ताबि विकास 
आार्गक्रमो की योजना बनाने एवं उन्हे कायान्वित करन बा उत्तरद!णित्व स्थामीय 
क्षेत्र बे चुने हुए प्रतिनिधियों का हो जाय | बलवत राय मे/ता न इस अनुशमसा 
को प्रजातान्त्रिक विके"्दीकरर का सलाम दिया। स्थानीय स्वभासन के विद्धाना 
ने मेहता प्रतिवेदन को लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रवधारएा। पर एर बँजा- 
निक प्रपत्र स्वीबार शिया है जो दस पभ्रवधारणा के सिद्धान्त प्रौर ब्यवहार दानो 
वी समुचित अभिष्यक्ति श्रपने कलेबर में समाविष्ट करता है । 

)2 जनवरी, ३958 को राष्ट्रीय विश्ास परिधद न. वजवस्त राय 
मेच्ता समिति की ?मिशसाझशों को यधारूद स्वावार कर लिया॥ र्यानीस 
स्वायत्त शामन की केन्द्रीय समित्रिन भौोझपनी गबवीकृति इन प्रनेशसा- का 
प्रदान कर दी । मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत एमिशम्पपों से लोकतांत्रिक विकन्‍्ट्री 
वरणा का जो प्रत्तिप्तान प्रस्दुड डिया गया उमर कालयान्तर में पचायतीराज व तास 
में जाना गया। बरेम्द्र सरकार ने विकेन्ट्रीवरश' हतु पैचायतो रात की इस योजना 
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इस योजना को एक आदर्श भ्रतिमान के रूप में स्वीकार तो कर लिया कितु यह 
प्रत्येक राज्य फी इच्छा पर छोड दिया गया कि वे प्रचायती राज को जिस 
रूप में चाहे श्रपने यहाँ अपना लें ! यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पचायती राज की 
यह याजना स्थानीय स्वायत्त शासन की योजना है श्रौर स्थानीय स्व्रायत्त शासन 
चू कि राज्य सूची का विषय है इसलिए केन्द्र सरकार ने अपनी शक्तियों की 
सर्वेधानिक सीमाओं को पहचानते हुए समस्त राज्यों के लिए एक झादर्श ढाचा तो 
सुभा दिया कितु उम्र अपनाने के लिए राज्यो को स्वामाविक झौर प्रपेक्षित 
स्वायत्तता दे दी गई । कितु इम प्रतिमान के कुछ मौलिक सिद्धान्त निर्धारित 
कर दिये गये, जिन्हें ध्यान मे रखने का ग्राग्रह राज्यो से किया गया! 


पंचायती राज के मौलिफ सिद्धान्त 


.  लोक्तान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हेतु प्रस्तावित पचायती राज की योजना ग्राम 
से लेकर जिला स्तर तक तीन स्तरीय होनी चाहिये । ये सस्याएं जीवत 
रूप से एक दूसरे से सबधित रहे । 


2... इन सस्याओ को, शक्ति और दायित्वो का वास्तविक हस्तान्धरण होना 
चाहिए । 


3. इन सस्थाओं को योग्य बनाने के लिए तथा उत्त रदायित्वों के निर्वाह 
को आसान बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय स्रोद्‌ हस्तान्तरित किये जाने 
चाहिए। 

4... इन सस्थाझो को समस्त विकास कार्यक्रमों के सम्पादन का दायित्व दिया 
जाये । 


प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की इस योजना को पंचायती राज के रूप मे 
राजस्थान ने सवस पहले अपनाया । इस योजना का उद्घाटन देश के प्रथम प्रधान- 
मन्‍्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर नगर मे 2 भ्रवटूबर, |959 
को एक विशाल जन समूह के समक्ष दीप जला क< किया । इसके उपरात पह्रान्धर- 
प्रदेश ने एक नवम्बर, 959 को इस योजना को लागू किया । कालान्तर में देश 
के अधिकाश राज्यो ने इस योजना को प्रगीकार कर लिया है | 


मेहता समिति हारा सुकाया गया ढांचा मूल रूप से ग्रामीय क्षेत्री के 
नागरिकों की, सरकारी विकास कार्यों मे सहमागिता को सुनिश्चित करने की 
इष्टि मे प्रस्तत क्या गया था | वलवन्त राय मेहता को उक्त योजना को पंच'यती 
राज के दिस्तरीय ढाचे के रूप में जाना जाता है । ये तीन स्तर हैं : 
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ग्राम पचायत-ग्राम स्तर पर, 
2... पचायत समिति-खण्ड स्तर पर, तथा 
3, जिला परिषद-जिला स्तर पर ॥ 


मेहता समिति ने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की इस त्रिस्तरीय योजना 
के कायें, क्षेत्र, शक्तियाँ, वित्त, कर्मचारी वर्ग तथा उन पर नियन्त्रण इत्यादि का 
समूचा विवरण अ्रपन प्रतिवेदन में सुकाया था जिध्षका साराश सपेक्ष मे यहाँ दिया 
जा रहा है। 


], प्राम पचायत 


मेहता समिति ने सुकाया था कि प्रत्येक ग्राम के स्तर पर एक ग्राम 

प्चायत होगो जिसया निर्माण वयम्व मताधिकार द्वारा किया जायगा क्िव्तु 
म्श्रियों तथा प्रनुमूचित जातियो तथा जन जानियो के सदस्यो बे न चुन जान की 
स्थिति मे प्रत्येक वर्ग से दो-दो सदस्यो का सहवरश्ा किया जायेगा । ग्राम पचायत 
निम्नलिखित प्रनिवार्य कार्यों का सम्पादन करेगी : 

. घरेलू उपयोग के लिए जल की व्यवस्था, 
गलियों, नालियो और मार्गों की सफाई 
नालियो, मार्गों श्रौर तालाबो का रखरजखाव, 
गाँवों भें प्रकाश की सावजनिक व्यवस्था, 
भूमि का प्रवन्ध, 
सकट में सहायता प्रदान करना, 
गाँव की सडको, पुलो गौर नालो का समुचित रवरवाव, 
परशुपो से सतधित भ्रमिलेखो का सरक्षण 
प्रधयमिक पाठणालाप्रो का पर्यवक्षण, 

पिछ हुए वर्गों का बल्याण 

ग्राक़डो का राग्रह तथा सरक्षण । 


कण दर को पा ऊ ४ 


घर्ठ़ 


मेहता समिति ने इस बात पर बल दिया था हि अब राजस्व बसूलने 
का कार्य सरकारी क्मंचारी 'पटवारियों' से लेजर प्राम पचायत को दिया जा 
सकता है । समिति न सुझाव दिया यथा कि ब्राम पचायतें प्रष्मीण दोडो में समस्त 
विशास परियोजनामो और पन्य वारयेक्लायों सम प्रचायत समिति को प्रमिश्तापों 
के रूप मे कार्यो करेंगी । 


समिति ने ग्राम पचायत को आय के घप्रलिखित साथन खुझाए प 
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।  मम्पत्ति कर अथवा गृह कर, 
हाटों तथा वाजारो पर क 
» . प्रकाश शुल्क 

सफाई बर, 

जल कर, 

ग्राडियो, साइकिलो, नावो, बोका उठाने वाले पशुप्नो प्रादि वाहनो 
पर कर, 





मऊ. 


7. चुग्री अथवा सीमा कर, 

8. म्शी सानो से आय, 

9, स्थानीय क्षेत्रो मे कार्यारत कप्ताई खानो पर शुल्क, 
)0. स्थाडीय क्षेत्र मे बिदन वाले पशुओं पर शुल्क, 
]..._ पचयात समिति तथा शज्य सरकार से अनुद/न । 


समिति ने इस बात पर पर्याप्त ध्यान दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 
फरो की वसूली सतोपजनक नही है । इम् तथ्य को ध्यान मे रखते हुए समिति ने 
प्रमिशसा की थी कि कानून द्वारा यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि ग्राम पचायत्त 
का जो सदस्य कर अदा न करे उसकी सदस्यता 6 माह मे स्वतः समाप्त हो 
जाये । ग्रामीण क्षत्र में कर का भुगतान समय पर करने वाले नागरिको को मी 
घायामी पचायत चुनावों में मतदान से बचित किया जा सकता है। ग्राम पधायतों 
के बजट को रबीकृति तथा निरीक्षण एवं उसके कार्याकलापो पर नियन्त्रण का 
अधिकार समिति द्वारा पचायत समिति में निहित किया गया था । 


2 परश्चयत रामिति 


चलवत राय मेहता समिति ने खण्ड या ब्लॉक स्तरीय नित्रॉय को 
“वचाग्रत समिति” जा नाम दिया है । अपनी विघ्तरीय योजना में समिति ने इस 
खण्ड स्तरीय निकाय को सर्वाधित प्रमावशाली निकाय के रूप मे परिकल्पित 
किया था | समिति मे पचायत समित्रि को एक साविधिक हग्रौर निर्वाचित सस्या 
के हूप मे प्रस्तुत क्या था जिसके कार्या विस्तृत हैं ग्रोर पर्याप्त वित्तीय साधनों 
सहित श्रावश्पक्र वार्यकारी शक्तिया उसके पास है । समिति का मत थाक्रि यह 
सघ्या ग्रामीण क्षेत्रों मे एक शक्तिशाली और कार्यक्रारी निकाय के रूप मे उमरेगी 
जिसे राज्य सरकार द्वारा निरूपित समस्त विकास योजनापो के निष्पादन का 
व्यावहारिक दायित्व दिया जायेगा । इस सस्था को राज्य सरकार के हस्तक्षेप 
प्रौर व्यापक नियन्त्रण के मुक्त होकर कार्य करने की प्रभिशसा को गई थी; 
यद्यदि इसके पथ प्रदर्शत का दायित्व राज्य सरक्षार मे निहित क्या गया था । 
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प्रयायद समिति का भ्रधिकार क्षेत्र लगभग एक तहसील के अाकार 
जितना होता है। समिति ने विचार विमर्श के बाद यह प्नुमव जिया था कि 
ग्राम पचायत-झषत्रफल, जनसख्या भौर वित्तीय ससाधनों की इप्टि से छाटी इकाई 
है पौर जिला स्तर की सम्या जनता से इतनी दूर होती हैं कि जन साधारण 
उमके कार्यो कलाप से सक्रिय भाग नही ले पाता है । इसीलिए समिति न सस्तुति 
की थी कि पचायत समिति का झधिकार खेत वही होना चाहिए जो एक विकास 
खण्ठ का है। एक विकास खण्ड में 20 से २0 श्रौर अधिकतम 40 ग्राम पचायतें 
हो, जिनकी प्रत्येक की जतसख्या 4 हजार से अधिक न हो । 


कार्य क्षेत्र एवं दित्त 


पचायत भमित्रि ग्रामीण स्थानीय सासन वी सक्रिय शोर सशक्त इकाई 
के रूप में कार्या करते क अतिरिक्त विक्रास खण्ड में क्रपि, पशु पालन, महकारिता, 
लघु सिंचाई, ग्रामीण उद्योग, प्राथमित्र शिक्षा स्थानीय सचार साधन, स्वष्थ्य, 
विकित्सा प्रथवा प्रन्य स्थानीय सुविधाम्रों का सम्पादन करेगी । समिति न यहेँ 
मत व्यक्त किया था कि जो कार्पा क्षेत्र पचचायत सपिति को दे दिया जाये उसमे 
राज्य सरकर कोई क्रारय नहीं करेगी और किस्डी विशेष परिस्थितियों में यदि 
उसे कुछ करना श्रावश्यक जान पडे तो वह पचायत समिति के माध्यम से ही 
बरेगी। राज्य सरकार की भूमिका पचायत समिति के सन्दर्म मं, मार्गदशन, 
पश्रबेक्षण, उच्च स्तरीय झ्रायोजन तथा वित्तीय सहायता प्रदान करन तक सीमित 
रहनी चाहिए। 


बलवत राव मेहता समिति ते परचाथल समिति के बत्रित्तीय आय के 
निम्नलिखित साधव पपने प्रतिवेदत में सुकाये थे 


,_ विकास सण्ड से जो भू-राजस्व राज्य सरकार द्वारा बयूल दिया जाये 
उसका एक निश्चित माम पचायत समिति को स्थानास्तरित हो । 

2... भूनराजस्व, जल कर प्रादि पर उप्र, 

3. सड़कों तथा पुलो पर चु गी, 

4... भचल सम्पति के हस्तास्तरण पर लगाये गये शुल्गा पर प्रधिमार, 

5-  इड्यवसारयों तथा उद्यमो पर कर, 

6... घाहो, मस्स्व क्षेत्रो से मिलने वाला किराया झौर साभ« 

7. मनोरजन के साधनों पर कर, 

8. तोदेवारो बर, 

9... प्राषमिछ शिक्षः सबंधी उपत्र, 
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]0. मोटर गाडी कर का एक निश्चित भाग मी राज्य सरकार हारा पचा* 
यत समिति को स्थानान्तरित हो, 


।... मैलो और हाटो से होने वाली झाय, 
]2. जनता से विमिन्न प्रकार की झाय, 
3. सरकार से अनुदान । 


समिति ने यह झमिशतक्षा की थी कि खण्ड क्षेत्र भे केन्द्र सरकार या राज्य 
सरकार जो भी विकास परियोजनाए कार्यान्वित करना चाहती है, अनन्य रूप से 
उनका निष्पादन पचायत समिति के माध्यम से ही होना चाहिए। पचायत 
समिति का एक निर्वाचित अ्रध्यक्ष होना चाहिए । खण्ड की सभी पंचायतों के 
सदस्य पचायत समिति के निर्वाचन में भाग लें | पचायत समिति में 20 से 
प्रधिक सदस्य नही होन चाहिए । निर्वाचित सभा में दो महिलाप्रो का सहवरण 
क्या जाये जिन्हें स्तियो तथा बच्चों से सवधित सार्वजनिक कार्यो भे खचि और 
ग्रनुमव हो । भनुसूचित जातियो तथा जन जातियो में से मी सदस्यो का सहवरण 
किया जाये । पचायत समिति दो ऐसे स्थानीय निवासियों को ले सकती है भिनका 
प्रशासन, सार्वजनिक जीवन अथवा ग्रामीण विकास का अनुभव समिति के लिए 
लाभ सिद्ध हो सके । पचायत समिति के क्षेत्र मे कार्यशील सहकारी समितियों 
बो भी पचायत समिति का प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। पचायत् समिति 
का वार्यवाल पांच वर्ष सुाया गगराथा । 


मेहता समिति ने यह सिफारिश की थी कि पचायत समिति के कार्यों 
में उच्च स्तर से कोई हस्तक्षेप नही होना चाहिए, तिंतु साथ ही उन्हें पूर्णतः 
नियन्त्रण सुक्त रखने के विचार से भी समिति सहमत नहीं थी । यदि पचायत 
समिति पश्पने दायित्वों का जन हित में सम्पादन नहीं करे या पचायत समित्ति 
स्रविधाव का उल्लघन करे या उमके कार्य, देश मे प्रदर्तित कानूनो के विरूद्ध हो 
तो इन स्थितियों भे राज्य सरकार पचायत समिति को निलम्बित, स्थग्रितया 
भ्रधिक्रमित (भग) कर सकने के लिए अधिक्वृत होगी 


पचायत समिति मे दो प्रकार के कर्मचारी होगे। बुछ वे जो पचायत 
समिति में नियुक्त होगे तथा कुछ बे जो ग्राम स्तर पर ही कृति, सिंचाई, सड़को, 
इमारतो, लोक स्वास्थ्य, पशु पालन, सह्कारिता, सामाजिक शिक्षा, प्राथमिक 
शिक्षा इत्यादि का निरीक्षण करने वाले विभिन्न तवनोवी तथा प्रसार झ्धिकारी 
नियुक्त किये जाएँगे । समिति का मत्त था कि खण्ड विकास ब्पिकारी मे समस्त 
सर्वधानिक भोर प्रशाममीय शक्तिया अन्तनिहित होगी जिनका उपयोग वह उसी 


मारत में लोकताजिक विकर्द्रोक रण - सिद्धान्त एब व्यवहार १03 


तरह कर सक्रेगा जिस प्रकार नगरगालिका में ये शक्तिया कार्याकारी प्रधिक्तारी 
कमिश्नर को मिलो हुई होती है । ये सभी अधिकारी राज्य सरकार के कर्म- 
चारी सवरग में से लिए जाने चाहिए, इनकी सेवाए राज्य सरकार से इस सस्या 
में प्रतिनियुज्ित पर समझी जायेगी । जब तक यह ग्रथिक्ररी पचायत समिति में 
नियुक्त होगे उनका वेतव एवं प्रस्थ समस्त सुविध ए पचायत समिति वहन 
करेगी। समिति मे प्रस्तावित प्रमार प्रधिकारी तकनीकी रूप से अ्रपने सवधित 
जिया कार्यालय मे नियन्त्रित होगे ग्रौर प्रशासनिक दृष्टि से वे खण्ड मिकास 
अधिकारी के नियन्त्रण मे काया करेंगे; दूसरों ओर ग्राम स्तरीय क्मेंचारिवो- 
ग्रोमसेवक, प्राथमिक शात्रा के प्रध्यापक इत्यादि के भर्ती जिला स्तर पर को 
जानी चाहिए भ्रौर उन्हे जिले की पचायत समितियों से नियुक्ति दी जाये । ग्राम 
स्तरीय ये समस्त कामिक खड विकास प्रधिकारी के पूर्ण नियस्त्रण मे कार्यो 


करेंगे । 


3 जिला परिषद 


वलवन्त राय मेहता समिति का विचार था कि जिला परिपद केवल 
पर्यवेक्षतोय इकाई के रूप में स्थापित की जाए। चू कि जिला प्रशासन की एक 
इकाई बनी हुई है प्रौर इस इकाई में कार्या रत बिमागो के सामंजस्य वी दृष्टि से 
इसका कोई विकल्प नही है, इसलिए जिले के अन्तर्गत बताई जाने वाली पंचायत 
समितियों के निर्देशन, पयवेक्षण और नियन्‍्तण के लिए जिला स्तर पर एक 
ऐमा भगठन स्थापित किया जाए जो इनमे सामजस्य सौर सहयोग स्थावित कर 
भरे । मेहता समिति ने जिला परिषद की प्रभिकल्पना इसी उद्देश्य के लिए की 
थी प्रौर इसीलिए समिति द्वारा जिला परिषद वो कोई कार्यकारी शब्तिप्रा 
नहीं दो गई हैं । जिला परिषद का अध्यक्ष जिले की समस्त परचायत्र संम्रितिप्रों 
के प्रध्यक्षो, जिले के विधायकों, समद सदस्यों इत्यादि के द्वारा चुना जाना 
चाहिए । जिला परिषद में जिला स्तरीय समस्त महःख्वद्ूणों विमागों--विशित्मा 
लोक स्वास्थ्य, कृषि, पशु चिक्त्सा जन स्वास्थ्य प्रभियाविरी विभाग, शिक्षा, 
विछ्द़े वर्षों का कल्पाण, सार्वजनिक निर्माण तथा प्रन्य विक्रास विमागो वे जिला 
स्तरीय भधिकारी भी सम्मिलित किये जात चाहिए । समेति ने जिता परिषद 
के समापति के रूप मे जिलाधीग पौर उसके एक प्रस्थ वार्यबारों भधिरारी 
दो सबिव बनाये जाते की सिफारिश की थी ४ 


समिति ने जि्ा परिषद के निम्ताहित बार्य सुमवे ये 
|_ जिले ही दवायद समिनियों के दजडट हा पर्रेश्ल ण पौर प्रतुमों इन, 
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2. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त घन राशि का अधीनस्थ पचायत समितियों 
में न्याय सभत वितरण, 

3. जिले की पचायत्त समितियों की योजनाओ्रो को एवीक्ृत करते हुए 
स्वीकृति प्रदान करना, 


4... पचायत समितियों द्वारा तअस्तुत छनुदान प्राप्ति के आवेदनों को अग्र- 
सरित करना, 


5... जिले की समस्त प्चायत समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं 
नियन्त्रण । 
इस प्रत्रार बलवत राय मेहता समिति ने लोकतान्त्रिक बिके स्द्रीवरण 
की जो तिस्तरीय सरचना त्रस्तुत की थी उसके स्वरूप का साराश उपयुक्त पत्तियों 
में व्यक्त क्या गया है। 


व्यवहार में झनुमूत विकृृतियाँ 


प्रजतान्त्रिक बिकेन्द्रीकरण की अवधारर्ा पर अपना महत्वपूर्ण प्रति- 
बेदन प्रस्तुत करते समय स्वय बलबत राय मेहता समिति इसकी प्रग्तनिहिति 
विसगतिथो, सीमाओ और सफलता के समावित खतरों से प्रवगत थी । समिति 
की मान्यता थी कि प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीऊरण की प्रस्तावित योजना वो कार्या- 
स्थित कर दिए जाने से प्रशासन की कुशलता मे हास हो जायेगा | यद्यपि उतकी 
भान्‍्यता यह मी थी वि प्रशासनिक कुशलता की यह झ्यनति, इन सस्थाओ के 
सम्धागत ओर संग्रठनात्मक विज्ञतियो को दूर कर दिए जाने रे, समाप्त हो 
जायेगी । समिति ने इस दिद्या मे दूसरा मय इन सस्थ/झो में भ्रष्टाचार व्याप्त 
हो जाने के बारे मे व्यक्त किया था । समिति ने लोगो की अज्ञानता, प्रधिकारियो 
को चालाकी झोर सप्ताज से विकसित होने वाले विशिष्ट अधिकार सम्पन्न समूहों 
इत्यादि को समावित म्रप्टाचार के कारवो के रूप मे रेखांकित किया था। 
समिति ते यह समावना मी व्यक्त की थी कि लोकता“्विक सस्थाप्नो के चुनावों से 
समाज और ग्रामीण क्षेत्रो में गुट्बाजी को प्रोत्साहन मिलेगा ॥7 


इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बलवत राय मेहता समिति 
अधने प्रतिवेदन मे प्रस्तावित लोक्ताजिव विवेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के कार्यान्वयन 
के मार्ग मे समावित कठिनाइयो और उसकी सीमाझो से मली भांति झवगत थी । 
हमारे राज्यो ने मेहता समिति द्वारा श्रस्वावित लोक््तान्त्रिक विवेन्द्रीकरण वी 
पचायती राज की जो योजना पपने यहाँ कार्यान्दित वी है उनके व्यावहारिक 
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प्रनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि मेहता समिति न॑ अपने प्रतिवेदन मे जिन 
विकृतियों का अनुभान ८ आकलन किया था, वे सही पायी गयी हैं । पचायतो 
राज के सव्यवहार मे, देश भर में जो विक्ृतियाँ अनुभव की गई है वे बिन्दुवार 
इस तरह व्यत्रत की जा मकती हैं : 
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(प) 


(बे) 


मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन मे यह मय ब्यवन क्या था कि लोक- 
तान्निक बिकेन्द्रीकरण की थोजना कार्यान्दित कर दिए जाने में प्रशासन 
मे 'हास होगा | देश मर में पचायती राज सस्थाए वास्तव में अकुश 
लता की प्रतीक बनकर रह गई हैं। ये सस्थाए जनतान्त्रिक दवाबों के 
कारण प्राय प्रशासनिक कुशलता को तिलाजलि दे देँठी हैं। लोक- 
तान्त्रिक रूप मे चुने हुए प्रतिनिधि प्रशासनिक कार्यदुशलता के कियी 
मापदण्ड या मर्यादा को स्वीकार करने के लिए तंयार ही नहीं होत हैं 
जिनका अनिवार्य परिणाम प्रशासनिय कुशलता के पराभव में होता है। 


इन सस्थाग्रो में व्यापक श्रष्टाचार फल गया है लोकतान्त्रिक रूप से 
चुने हुए प्रतिनिधियों न नोकरशाही क॑ साथ ऐसा अनुपम सामजरय 
विठाया है कि इन सस्थाओ्रो के ये दोनों घटक मिलकर ध्राय भ्रप्टाचार 
करन और उसस बचने के उपाय दू ढते रत्ते हैं । 


लोकतान्‍्त्रिक विवेन्द्रीकरण की पचायनी राज वी योजता कार्यार्वित 
होने से समय-समय पर होने वाले पचायती राज चुनावोस ग्रामीण 
क्षेत्रो मे सौहाद का सामान्य वातावरण नष्ट हो गया है झौर ग्रामीण 
क्षेत्रों मे गुटवाजी का माहोल बन गया है । इन दोनो हो विहृलियों का 
मेहता समिति ने प्रपने प्रतिवेदन में भी पूर्वानुमान कर लिया था । 


प्थायती राज की योजना को मेहता समिति के प्रतिवेदन की धपेक्षाप्रो 
के प्रदुकुल यथारूप कार्यास्वित बरेने मे राज्य सरकारों का दृष्टिकोग 
भी लिधिल बन पडा है । उसका यह व्यवहार निम्तानित बिन्दुप्ों से 
भ्रसाणिन होता है 

राज्य सरकारें पचायती राज़ सम्धाप्रों के चुताव समय पर नहीं व रादी 
हैं ॥ क/-क्ही ता चुनाव 3 बी बजाय ।3 ब्ष तर नही कराय गये 
हैं । राज्य सरकारों वी यह मनोपत्ति लाकतान्विक विकम्ट्रोर रण को 
म्रोजना दे प्रति उतनी उद सीनता का प्रमारा सानी जा सकती है । 
समस्य राउप सररारें इस तेध्य से मंत्री मौति वरिवित हैं कि पचायतों 
राज सग्दाणों सो प्र/थिक दशा प्रत्यन्त कमजोर है प्लौर स्वतन्त्र राम 
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उनके आर्थिक सस्ताधनो का अमाव है। इस तथ्य से परिचित होते हुए 
मो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारें इस स्थिति में सुघार के लिए कोई 
ठोस उपाय नही क्र रही है । 


लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए प्चायती राज वी योजना श्रस्तुत 
करते हुए मेहता समिति न यह मी मत व्यक्त किया था कि विकास 
कार्यों के साथ जनता को ग्रधिकतम सहमागिता सुनिश्चित करने के लिए 
यह योजना प्रस्तुत की जा रही है किन्तु व्यवहार में उनकी यह ग्राशा 
कफलीभूत होती प्रतीत नही हुई । वस्तुत. चुनाव के समय जनता राज- 
नीतिक रूप से किंचित अ्रथिक सक्रिय हो जाती है किन्तु चुनावों के 
पश्चात थिकास कार्यक्मो में जो भागीदारी, जागृति और सहमागिता 
नागरिको से अ्रपेक्षित है उसका विकास ये सस्थाएं नही कर पाती हैं । 
यहाँ यह व्यक्त करने मे कोई सकोच नही है कि पचायती राज, मेहता 
समिति के भूल उद्देश्य “विकास कार्यों मे नागरिकों की सहमागिता/ 
को साथार नहीं कर पाया है । 

पंचायती राज की सस्थाओ को ग्रामीण ग्रचलो मे विकास का वाहक 
बनाना मेहता समिति के प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य था किन्तु यह लक्ष्य 
भी पूर्ण रूप से सार्थक नहीं हो पाया है । प्रथम तो राज्य सरकारों ने 
पचायती राज की सस्थाओ्रो को विकास के प्रधिक दायित्व ही नही दिए 
और यदि यत्किचित दायित्व दिए भी हैं तो पचायती राज की सस्थाएं 
उन्हें सतोपजनक सीमा तक पूर्ण नहीं कर सकी है। यहाँ उदाहरण के 
रूप में यह उल्लेख किया जा सकता है कि राजस्थान में पचायत समि- 
तियो को ग्रामीण क्षेत्रों मे प्राथमिक शिक्षा के सचालन का दायित्व 
सौंप दिया है। ध्यवहार मे ग्रामीण क्षेत्रों मे पचयायती राज द्वारा सचा- 
लित प्राथमिक शिक्षा की जो दुर्देशा हो रही है उसे राजम्थान के 
ग्रामवासी ही जानते है । 

पचायती राज की सस्थाओ को उत्तरदायित्द का जी प्रात्मबोघ होगा 
चाहिए था वह भी नहीं हो पाया है । 

पंचायती राज को सम्धाएं कितनो निष्क्रिय हैं इम बात वा भप्नुमान 
इस तथ्य से लगाया जाता है कि ग्राम समा की वर्ष मे नियमित बैठक 
बुलाने का कार्य पचायती राज की ये सस्थाएं व्यवहार मे प्राय. करती 
ही नहीं हैं जदकि सरकारो प्रतिवेदनों मे ये बैठकें प्रत्येक गाँव में वर्ष में 
दो बार प्रायोजित की हुई पाई जाती हैं । व्यवहार और सिद्धास्त का 
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यह अन्तर इन सस्थाओं के कार्यकरण की विसग्रतियो को स्पध्ट करने 
के लिए पर्याप्त है । 


ग्रामीण क्षेत्रों मे सहकारिता के साध्यम स स्वावलम्बन का सपना भी 
इसीलिए अधूल रह गया कि सहकारिता के आन्दोलन दो जन-जन 
तब' पहुद्धाने का कार्य पचायतों राज सस्थाओं को दे दिया गया । 


प्रचायती राज की सस्‍्थाएु संविधान में परिकल्पित सामाजिव न्याय की 
दिशा में अपनी भूमिवा को रेखाकिति कर पाने में झमफ्ल रही हैं। 
यही कारण है कि भारत के सविधान की प्रस्तावना मे परिकल्पित 
आदर्श, परिकल्पना के स्तर तक हो रह गया है, यथार्थ में उन्हे कार्या> 
स्वित नही किया जा सका है । 


पचायती राज की सस्थाओ को सुजित करते के मूल मे प्रमुख उद्देप्य 


लोकतात्विक विकेन्द्रीकरण वी अवधारणा को साकार रूप देता था । किन्तु उप 
रोक्त अनुभूत कमियो या विकृृतियों के कारण यह सपना पूरी तरह मू्तरूप नहीं 
ले पाया है ५ श्रत श्रावश्यक्ता यह है कि इन विकृतियों का यधाप्तमव शीघ्र 
निराकरण किया जाय ताकि देश की जनता गाँघीजी के ग्राम स्वराज्य भर लोब- 
तान्क्िक किकेन्द्रोकरण के सपने को पूर्शत स्थकार होता दस सके । 


परचायती राज वी भ्रब तक की कहानी सफुच्ता की भपेक्षा प्रसफ्लता 


की श्रधिक है । लोफ्तान्त्रिक विक्वेन्द्रीकरण के व्यवहार का यह पक्ष भविष्य के 
लिए सर्वाधिक चिस्तन की चेतावनी देता है । 
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जिला परिषद्‌ 


भरत में लोकतात्रिक विकेस्द्रीकरण की जो त्रि-स्तरीय योबना बलवबत- 
राय मेहता ने प्रस्तुत की थी उसमे जिला परिषद सर्वोच्च इकाई है! इसे 
ग्रामीण स्थानीय शासन की शिखर इकाई भी माता जाता है। जैसा कि इसके 
भाम से स्पष्ट है, जिला परिषद, जिला स्तर पर गठित एक ऐसा स्थानोप निकाय 
है, जो स्वृतस्त्रता के पश्चात से जिलो मे विकास कौ योजेनाधी और कार्यक्रमों के 
निष्पादन मे पर्वेक्षकीय भूमिका का सिर्वाह कर रहा है। बलवत राय मेहता 
समिति (957॥ ने लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरश को जो योजना प्रस्तुत की उसमें 
हम देख चुके हैं कि सण्ड स्तर पर स्थापित पक्तयत समिति को प्रमुख स्थान 
दिया गया है । इमीलिए समिति का यह विचार था कि जब खण्ड स्तर पर एक 
प्रमावशाली पंचायत समिति होगी तो जिला स्वर पर किमी ब्रभावशाली 
निकाय की झ्रावश्यकृता नही होगी । समिति ने यह मत भी व्यक्त किया कि यदि 
दोनो स्तरो पर ही प्रभावशाली सध्याएं स्थापित कर दी गयी ता उनमे पर॑ंध्पर 
टकराव, तनाव भौर सघर्च वी समावनाए बढ जाएगी । इसलिए जिला स्तरीय 
इफाई जिला परिपद को उन्होने एक प्रमावदीन प्रौर केबल वर्मवेक्षकीय दवाई ने 
झूप मे प्रस्तुत शिया है। समिति का विचार था, चू कि जिला सम्बे समय में 
प्रशासत को इकाई यना हुपरा है. घौर दूर-दराज के क्षेत्रों मे कार्य करन बाले 
विश्रिन्त शासकीय विमागो के मघ्य साममम्य स्थाउित वरता भा रहा है, इस 
जिले हे प्रस्तगत गठित होने वालो प्रचायत समितियों के लिए यह पावग्यर होगा 
कि जिल्ला स्तर वर कोई ऐसो सरचना हो, जो डिसे शो प्रचायत समितियों के 
अध्य प्रशामझोव सामंजस्य स्थायित रर सडे । इसोलिए रामिति न जिसा परिषद 
की सपापला का सुझ व दिया था ? 

उपरोक्त विवरण से यह म्पप्ट है हि वतदतराय मेहता समिति ने सोक- 
तांत्रिक विफेस्ट्रीड रएा बी इस सर्वोच्च इकाई "जिला दरिवाद! को मौखिर बॉर्यशेत्र 
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और दायित्व सौंयने की अपेक्षा इसे अपने अधीन गठित की जाते बालो प्रचायत 
समितियों एवं उनके क्षेत्रों की ग्राम पचायतों के निदेशन, पर्यवेक्षण, नियन्त्रण और 
समन्वप स्थापित करने का कार्य ही दिया था । 


महाराष्ट्र और गुजरात को छोड कर सभी राज्यों ने पचायत समितियों 
को, पचायती राज सरचना की प्रमुख प्रशासकीय इकाई बनाना स्वीकार कर 
लिया । महराष्ट्र सरकार का यह विचार थां कि खण्ड स्तर पर उपलब्ध प्रशास- 
निक और तकनीकी ज्ञान तथा सत्सम्बन्धी नियुक्त कामिक वर्ग विकास के कार्ये- 
क्रमो को क्रियान्वित करने के लिए समुचित श्ौर पर्याप्त नही होगे । इस कार्य के 
लिए जिला स्तर पर कार्यरत सस्था हो पूर्णंत उपयुक्त होगी क्योकि इसके पास न 
केवल आवश्यकता के अनुरूप प्रशासनिक श्ौर तकनीकी कमंचारी उपलब्ध होगे 
प्रवितु जिले मे समग्वित विकास के लिए उपयुक्त तन्‍्द्र और झ्रावश्यक साधघव भी 
होगे । महाराष्ट्र सरकार ने बी प्रार, मेहता समिति की अनुशसताओं से असद्वमत 
दोते हुए यह निर्णंय किया कि यदि हम राजनीतिक शक्ति का ऊपर से नोचे की 
शरीर वास्तविक विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं तो जिला स्तर की सस्था को शर्क्ति- 
शाली बनाना उचित रहेगा । इसी प्रकार गुजरात सरकार ने भी महाराष्ट्र जैसा 
ही निर्णय किया श्रौर यह तर्क दिया कि जिला स्तरीय सस्था अ्रशासन के कायों 
की प्रभावी श्रौर कुशलतापुर्ण तरीके से करने मे न बेवल सक्षम है बहिक समस्वय 
स्थावित करने में जो व्यावहारिक ग्नुमव इसे प्राप्त है वह किसी ग्रन्य सस्था के 
पास नही है। इस सस्था ने प्रब तक नागरिकों को श्रेष्ठ प्रशासन उपलब्ध कराया 
है, इसलिए जिला स्तरीय इकाई को ही अधिक शक्ति, दापित्व श्रौर महत्व दिया 
जाना व्यावहारिक होगा । 


बलवंतराय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशसाग्रो की विधार-विमंश भौर 
निर्णय हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष मी अस्तुत किया गया था। जिसने 
यह निर्गय लिया कि पचायती राज व्यवस्था विस्तरीय ही होनो चाहिए झौर इन 
तीनो सस्थाग्रो में परस्पर सहसम्बन्ध मी स्थापित क्ये जाने उचित होगे । राष्ट्रीय 
विकास परिषद ने यह निर्णय भी किया कि यह बात राज्यों पर छोड दी जाती 
चाहिए कि थे ग्रामीण विकास की दृष्टि से अपन राज्यों में विकास के कार्यक्रमों 
को क्रिपान्वित करने के लिए प्रशासक्ीय जिम्मेदारी चाहे तो पचायत समितियों 
को या जिला परिपदो को सुविधानुसार सौंप सकते हैं । 


जिला परिषद एक निगम निकाय है | इस नाते इसका प्रपना शाश्वत 
उत्तराधिकार है भ्ौर उसकी भपनो मुहर होती है, वह किसी पर मुकदमा चला 


जिल्या परिषद का 


सकती है भ्ौर उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता हैं। झपने इस कानूनी 
व्यक्तित्व के श्राधार पर वह किसी के साथ सविदा करने के लिए अविरत होती 
हैं। इस प्रकार कानून की इष्टि मे जिला परिषद का एक विधिक व्यक्तित्व है प्रौर 
एक व्यक्ति की तरह वह कानूनी ग्रधिकारों झौर शक्तियों का उपभोग करन के 
लिए सक्षम मानी जाती है । 


भारत के सभी राज्यो मे इसका नाम एक जैसा नहीं है। राजस्थान, 
उत्तरप्रदेश, पञाव, हरियाणा, गुजरात, मद्दाराष्ट्र विहार, उड़ीसा, मान्घप्रदेज तथा 
पश्चिमी बयाल मे इसे जिला परिपद हो कहते हैं । बही तमिलने,डू और कर्नाटक 
में उत्ते जिला वित्रास परिपद और आसाम में महकमा परिषद के नाम से 
जाना जाता है। गुजरात सरकार द्वारा पच्ययत शभ्रधिनियम का ।986 तक सशा- 
वित्त जो ध्राष्प प्रकाशित क्रिया गया है उसके अनुसार जिला स्तरोव इकाई का 
जिला पचायत का नाम दिया हुआ्ला है ।* इनकी सरचना का प्राय. सभी राज्या मे 
इस तरोके से निर्धारित किया हुप्रा हे कि तीनों ही निकाय धवयवी रूप से एक 
दूसरे से सम्बद्ध रहे । 
जिला परिथदों का गठम क्या सरचना 
जिला परिषद चू कि पचायती राज सरचना वी सर्वोच्च इकाई है इम- 
लिए देशमर में इसकी सरचना में मोटे तौर पर निम्नलिखित सदस्य होते हैं. * 
॥. जिल को प्रचायत समितियों के प्रध्यक्ष 
2 जिले के समी निर्वाचन क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व करन वाले सप्तद 
सदस्य (लोकसमा तथः राज्यसभा दोनो के सदम्य) 
3 जिले के सभी निवरचित क्षेत्रों क निवाचित विधान मण्डल के सदस्य 
(यदि राज्य मे उच्च सदन हो तो उसके सदस्य भी), 
सहकारी समितियों का एक प्रतिनिधि, साझ्ास्यत जिला भह्यारी 
समिति वा ग्रध्यक्ष, 
$ एक निश्चित सरूपा मे परिगशित जातियो और परिगग्पित जत- 
जातियो के सदस्य, 
6. कुछ सहयोजित सदस्य जिस्हे प्रशासन, सावंजनिक पवन प्रषवा 
प्राम विकास गा घनुमव हो । 
राजस्थान में सरचना 


राजस्पान पचायत समिति एवं जिला परिषद धधितियम के छतुमार 


के 
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राजस्थान राज्य की सरकार, राज-पत्र मे अधिसूचना द्वारा किसी जिले के लिए 
उसमे अकित दिनाक से एक जिला परिषद का गठन कर सकती है ।१ 


प्रत्येक जिला परिषद उस जिले का नाम घारणा करेगी जिसके लिए वह 
गठित की जाए और शाश्वत उत्तराबिकार तथा मुद्रा से युक्त एक निगमितनिकाय 
होगा, जो सम्पत्ति को अवाप्त करने, घारण करने तथा उसके निपटने एवं सबिदा 
करने की शक्ति से सम्ग्न्न होती और वह झवने नियमित नाम से वाद सस्यित 
कर सकेगी तथा उसके विरूद्ध मो वाद-सस्थित किया जा सकेगा ।* 
प्रत्येक जिला परिषद की सरचना उसके चार प्रकार के सदस्यो से गठित 
होती है जो इस प्रकार हैं .6 
पद्देन सदस्य 
4, जिले की सभी पचाय्रत समितियों के प्रधान, 
2. जिले में रहने वाला राज्यसमा का सदस्य, 
3. जिले से निर्वाचित लोक्समा सदस्य, 
4. जिले से निर्वाचित विधान सभा के सदस्य, 
5, जिला विकास अधिकारी (जिलाघीश) ॥ 
उपरोक्त सभी सदस्यो में से जिला विकास अधिकारी को जिला परिषद 
की बैठक मे मताधिकार या किसी निर्वाचन हेतु भ्रभिप्रेत पद को प्राप्त करने का 
अधिकार नही है । 
सहयोजित या सहबृतत सदस्य 
]. दो महिलाए : यदि पदेन सदस्यों की क्रम सख्या एक से चार तक कोई 
भी महिला, जिला परिधद की सदस्य नही है था एक महिला, यदि 
उपरोक्त श्रेणी मे केवल एक ही महिला ऐसी सदस्य है । 
2... एक प्रनुसूचित जाति का सदस्य : यदि पदेन सदस्यों मे, एक से चार 
तक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिला परिषद का सदस्य नही है । 
3. एक ग्रनुसूचित जनजाति का सदस्य : यदि इस प्रकार क्री जनजातियों 
की जनसख्या जिले की कुल जनसख्या के 5 प्रतिशत से म्रधिक हो । 
सहंसदस्य 
. केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष था उसका मनोनीत प्रतिनिधि, 
2... जिला सहकारी सघ का प्रध्यक्ष (यदि जिले में सहकारी सघ 
हो 
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अपर (प्रतिरिक्त) सदस्य 


किस्ती पचायत समिति का प्रघान या उप-प्रध'न यदि अग्र॒ुक पर पर 
निर्वाचित किया जाता है तो आये वद पर रहते तक अधिनियम के अनुमार जिया 
परिषद का प्रपर सदस्य माना जावेगा ।२ 


प्रधान के बारे में कुछ विशेष उपवध 


प्चायत समितियों के प्रघान की जिला परिषद की सदस्यता के बारे में 
निम्नलिखित विशेष उपवध किये गये हैं : 


3. जिला परिषद का सदस्य दनने से इकार करन पर या एसी सदस्यता 
से त्याग-पत्र देते पर या अन्य कारणी से सदस्य नही रहन पर पवायत 
समिति का कोई प्रधान ऐसा करने की तिथि स प्रयान मी नही रहेगा ) 
उसके स्थ।7 पर आने वाला व्यक्ति प्रधान होत स जिला प्ररिषद का 
पदेन सदस्य हे। जाबगा । 


2, जव प्रधान का पद रिक्त हो, वो उप-प्रघान जिला परिषद का सदस्य 
होगा । 

3, जव प्रधान झौर उप-प्रधान दोनो के पद रिक्त (खाली) हो, तो पचायत 
समिति द्वारा निर्वाचित व्यक्ति (प्रस्थायो प्रघाने) जिला परिधद वा 
सदस्य होगा ॥ 


संसद तथा विधानसभा पे सदस्यों के बारे मे विशेष उपबध 

उस जिले से रहने वाला राज्यसमा का सदस्य बिला परिषद का सदस्य 
होते) है । लोकसभा या विधानसमा के सदस्यों का तिवर्चिन छ्षोत् यदि एर से 
प्रधिय जिलों में पँला हुपा हा, सो ऐसे सदन्‍्य उसे ममी जिलो को जिला 
परिपद्दो फ सदस्य रहेगे। यह पदेन सेदम्यता है. अत विघानसम', राज्यमभा या 
लोक््ममा का सदब्य नही रहा पर वह डवक्ति जितना परिषद का सदस्य मो 
नहीं रहेगा । 
सहुपोजन कोन ढ्रेगा ? 

हिला परियद के जिए नियमानुसार सटवरित जिये जात वाले सदृस्पों के 
िवाचन से जिला परियद के निम्तलिसिन सदस्य नाग्ग सेत है 


॥. समस्त प्रधान, 
3. ऊज़िते से रचने वाया राग्य्ग्ा का सदस्य- 
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3 लोकसभा के सदस्य, 
4. विधानसभाके सदस्य । 


इस प्रकार केवल इन्ही सदश्ष्यो को सहयोजन मे मत देने का भधिकार 
दिया गया है। 


सहुयोजन के लिए उम्मोदवार कौन हो सकेगा ? 


सहयोजन के लिए निम्न व्यक्ति चुनाव मे पात्न माने गये हैं 
4. जो खण्ड के निवासी हो, 
2. प्रचायतों के निर्वाचको भर ग्रामममा के सदस्यों में से ही । 


सहुयोजन की प्रक्रिया (तरीका) 


अधिनियम के अनुस्तार सदस्यों के सहयोजन के लिए एक विशेष बैठक 
बुलाई जावेगी ।१ सहयोजनत की कार्यवाही राजस्थान जिला परिपद (सदस्यों का 
सहयोजन ) नियम 979, मे दिये गये प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न की जाती है । 
सम्बन्धित जिलाघीश, विनिदिष्ट सदस्यों की विशेष बैठक, उन्हें ऐसी बैठक की 
लिपित सूचना देने के पश्चात, आयोजित करता है । नियमो में यह प्रावधान भी 
किया गया है कि विनिदिष्ट सदस्यों की किसी रिक्ति के होते हुए मी, सदस्यों का 
सहयोजन किया जा सकेगा झौर इस प्रकार किया गया कोई मा सहयोजव, ऐसी 
रिक्ति के होते हुए भी, विधि मान्य होगा । इस प्रकार ग्राहृत बैठक का समा- 
पत्तित्व जिलाधीश या प्पर जिलाधीश या राज्य सरकार द्वारा तदथे रूप से 
नियुक्त कोई अन्य प्रधिकारी करेगा जिसे कि जिलाघीश मनोनीत करे ॥९ यदि 
भ्रावधश्यक कोरम की वमी से या किसी भ्रन्य पर्याप्त क्रारणा से यह सहयोजन न 
हो पाये तो इस प्रकार की बैठक का समापतित्व कर रहे प्रधिकारी इस बंठक को 
श्रन्य किसी ऐसी दिनाक तक, जो कम से कम सात दित बाद की हो, स्थगित 
कर देगा ओर पुन. बुलाई गई ऐसी स्थग्रित बैठक में गणपूति को अपेक्षा नहीं 
होगी |?! 

इस प्रकार स्थग्ति की बैंठक के लिए नियत दिनाक वी एक सूचना 
जिला परियद के कार्यालय के सूचना पद्ट पर चिपकाई जावेगी तथा विनिदिष्ट 
पदभ्यों मे से प्रत्येक को डाक प्रमाण-पत्र के अघीन प्रेषित की जावेगी श्रौर इस 


प्रकार सम्प्रेषित सूचना को सदस्यों पर, सामान्य डाक के झनुम्तार वामील हुम्रा 
माना जायेगा 775 


इस प्रक्वार पुनः बुलाई गई स्थगित बेठक मे मी यदि विनिदिष्ट सदस्यों 
द्वारा, भ्रधिनियम मे भ्रपेक्षित सदस्यो का सहयोजन न हो सबे, तो राज्य सरकार ऐसे 
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सैदस्व या सदस्यों को मनोनीत सरेगी लथा इस प्रकार सनोनीत प्रत्यक सदस्य 
मम्यक्त सत्योजित माना जायेगा । 


जब किसी सहथोजित सदस्प का स्थान रिक्त हो जावे दा उसे भरन के 
लिए सहयोजन को बैठक जिला प्रमुख था उसकी झनुपस्थिति म उपप्रमुख द्वारा 
घुलाई जायेगी तथा वही उसका समापतित्व करेगा और शेप कार्यवाही प्रचलित 
जियमो के श्रनुसार ही को जायेगी । 


जिला परियद के सदस्यों की योग्यता 


जिला परिषद के सदस्यों के लिए योग्यता के सम्बन्ध में नियमों में 
नकारात्मक इष्टिकोण अपनाते हुए सदस्यता सबंधी ग्रयोग्यता का विवरशा दिया 
गया है। निम्नलिखित श्रय्ोग्यता घारर् करने वाले किसी भी ध्यक्ति को जिला 
परिषद को सदस्यता के लिए भअपात्र ठहराया गया है 
. यदि वह केन्द्र या राज्य सरकार की नियमित सेवा मे है 
2. यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, 
3. जिला परिषद या पच्रायत समिति में बेतनिक पद पर है 
4. परचायल समिति या जिसा परिषद द्वारा दिये कमी ढेके मे प्रत्यक्ष 
या भ्रप्नत्यक्ष रूप से साभीदार है, 
यदि दुराचरण के वारण सरकारी सेवा स हटाया गया है 
6 यदि शारीरिक या मानप्तिक रोग या ओढ़ के करण काप॑। करने 
के झयोग्य हो, 
7. किसो न्‍्यायालय द्वारा दुराचरछ या प्रश्पृश्यता निवारण प्रधि- 
नियम 955 के प्रन्तगंत दोषी ठढराया गया हो 
पचायती राज़ सम्धाप्रो द्वारा भेजे गये बिल के प्रस्तर्गेत वर वा 
मुगतान दो माह से अधिक समय तक न क्रिया गया हो, 
9... शिसी धुत़्दमे मे पंचायत समिति या जिला परियथद था उसके 
विद्द्ध प्रधिवत्ञता हो, 


् 


0, सरपच्त, उप रारपच, प्रधान या उपनप्रघान के पद बा लिए 
प्रयोग्य होजाय ॥ 
यहाँ पट उल्वेसनोद है हि कोई भो व्यक्ति जिला प्रमुख निवोंचित होते 
के; लिए तव तक पात्र नहीं होता जद तक झि वह विसो परद्यायत या नगेरपालिगद 
का निदामी तथा मतदाता ने हो प्रथवा राजस्थान ग्रामदान घव्ितियस, /97] 
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की घारा 3 के अधीन स्थापित जिले की ग्रामसमा का सदस्य ने हो तथा जिम्तमे 
हिन्दी पढने तथा लिसन को योग्यता न हो । नियमो में यह प्रावधान भी किया 
गया है कि कोई व्यक्ति प्रमुख तथा सथद सदस्य या नगरवालिका का सदस्य 
झथवा नगरपरिषद का सदस्य, दोनों पद एक साथ घारण नही कर सर्कगे । यदि 
ऐसा व्यक्ति जिला प्रमुख निर्वाचित हुआ हो. जी पहले से ही ससद या विधान 
मण्डल का सदस्य या ममरपालिका भथवा नयरपरिपद का सदस्य है, तो प्रमुख के 
परिणाम की घोषणा की तारीख से 4 दिन समाप्त होने पर वह श्रमुख नहीं 
रहेगा जब तक कि उसने ससद या राज्य विधान मण्डल या मगर परिषद, यथा 
स्थिति, को अपनी सीट से पहले ही त्याग-पत्र न दे दिया हो ॥77 


निम्नलिखित परिस्यिति में जिला परिषद के किसी संदस्ये की सदस्यता 
समाप्त हो जाती है : 


। यदि उपयुक्त वर्खित किसी अ्रयोग्यता से ग्रस्त हो जाय । 


2. यदि जिले भे रहना बन्द कर दे | नियमों मे यह प्रपेक्षित है कि चुनाव, 


सहवरणा या नामजदगी के पश्चात प्रतिवर्ष प्रधान और प्रमुख को उस जिले मे 
240 रिंय और श्रन्य सदस्यों को 780 दिव रहना आवश्यक है 

3. जिला परिपद की बैठकों मे लगातार पाँच बार प्रमुख की पूर्व प्रमुमति 
के बिना अनुपस्थित रहने पर १ 

4, यदि नदस्यता से त्याय-पत्र दे दे और ऐसा दिया हुआ त्याग-पत्र स्वी- 
कार बर लिया हो । 

$ मृत्यु हो जाने पर । 


जिला परिषद का श्रध्यक्ष (प्रमुख) 


प्रत्येक जिल्ला परिषद मे उसका एक राजनीतिक मुग्िया होता है, ज्सि 
राजस्थान मे जिला प्रमुख के नाम से जाना जाता है ।24 आझ्रान्श्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, 
तमिलनाडु उड़ीसा, हरियास्था, पजाब तथा पश्चिम बगाल मे बह समापति 
(घेयनमैन) कहलाता है | इसी प्रकार अ्रसम, गुजरात, महाराष्ट्र तथा क्नाटिंक 
में उसे प्रेमीडंट कहते हैं किन्तु बिहार तथा उत्तरप्रदेश में वह अध्यक्ष तथा राज- 
स्थान में प्रमुख वहलाता है । 


विभिन्न राज्यों मे जिला परिपद के इस अध्यक्ष को जिस मी नाम 
मे जाना जाता हो, वह जिला परिषद की बंठजों का समापतित्व करते हुए 
उनकी कार्यवाही का सचालन करता है | वह पंचायती राज व्यवस्था की प्रधी- 


जिला परिषद !7 


नन्थ इकाईयो श्रौर उनके कार्यो का निरीक्षण करता है और इस निरीक्षण 
का धतिवेदन जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करता है । जिला परिषद मे नियुक्त 
प्रशासनिक अ्रधिकारी “सचिव” के, काम के सम्बन्ध से वह भपनी राय भी 
मिलता है जिसे सचिव के वाधिक गोवनीय प्रतिवेदन के साथ सलस्त कर दिया 
जाता है । 

.. गहाराष्ट्र, जहा कि जिला परिपद को कार्यकारी शक्तियों से युक्त एक 
गैक्तिशाली इकाई बनाया गया है, मे प्रध्यक्ष गतेक प्रशासनिक अधिकारों का 
प्रयोग करता है । वह जिला परिषद के प्रस्तावों तथा आदेशो के क/्यान्‍्वयन के 
सम्बन्ध भे मुख्य कार्य्रारी अधिकारी के कार्यों का प्रशासनिक पर्यवेक्षण करता 
है। बहा उम्र यह भ्रधिकार भो दिया गया है कि यदि उस्ते ऐसा लगे कि कोई भी 
शापतकालीन कदम उठाना, जिले की स्थिति को देखते हुए प्रनिवर्ण्य प्रतोत होता 
है तो, ऐसा कदम उठा सकता है । किन्तु इस प्रकार किये गये कार्य वा प्रति- 
पैदन जिला परिषद की बैठक मे उसे प्राथमिक रूप से रखना पडता है। उसका 
बुनाद ध्रायः जिला परिवद के लिए निर्धारित पूरी अवधि के लिए होता है श्रौर 
प्रायः समी राज्यो में उत्ते अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हंढान का प्रावधान भी 
किया गया है। 


राजस्थान में जिला प्रसुष 
उपरोक्त विवरण से व्यक्त किया जा थुक्ा है कि राजस्थान एक 
ऐसा राज्य है जहा जिला परिषद के परध्यक्ष को जिला प्रमुख वे साम से जाता 
जाता है। 
प्रमुद्च के लिए पात्रता 
जिला प्रमुख के पद के उम्मीदवार को दो शर्तें पूरी करनी होगी 
). वह किसी प्चायत या मगरपालिका का निवासी तथा मतदाता हो 
अथवा राजस्थान प्रामदान स्‍ग्रधिनियम, 97] की घारा ॥3 हे प्रधीन स्पाषित 
जिजे की रिी ग्रामममा का सदस्य हो, पौर 
2... हिन्दी पढ़ने तथा लिदत की योग्यता रखम॒इता हो 
तिर्बोाचक भभ्डस 


घथितियम के सशोदित प्रावधानों वे घतुसार प्रभु के निएचिए सड्ल 
में विस्नाकिय मतदाता होगे .75 
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। जिला परिपद के सदस्यों में जिले की समस्त पंचायत समितियों के 
प्रधात, जिले में रहते बाला राज्यसभा का सदस्य, जिले से निर्वाचित लोडसमा 
का सदस्य, जिले से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य तथा जिला परिषद के सभी 
सहबृत या सहेयोजित सदस्य, 


2... जिले वी पचायत समितियों के सदस्य जिसमे समस्त सरपच, विधान 
सभा के सदस्य, ग्रामसमा के ग्रध्यक्षो द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा समी सहयोजित 
सदत्थ । 


इस प्रफ़ार महयुक्त सदस्य तथा सरकारी प्रतिनिधियों (कलेक्टर तथा 
सब डिवीजनल अधिकारी) के अलावा जिला परिषद तथा पचायत समितियों के 
प्रन्य सभी सदस्य प्रमुख के चुनाव के लिए मतदाता होते है । 


पूर्व मे, प्रमुख के चुनाव के लिए कुछ विशेष शर्तों का उल्लेख किया जा 
चुका है जिसमे यह उल्लेख किया गया है कि कोई व्यक्ति एक साथ दो पदों दो 
घारण नही कर सकेगा प्रर्थात्‌ प्रमुख तथा सासद या विधानसभा सदस्य या नगर- 
पालिका सदस्य, वह एक साथ नहीं रह सकेगा । पहले से ही इन पदों को धारण 
करने वाला व्यक्ति यदि प्रपने पूर्व पद का त्याग न कर दे तो प्रमुख के चुनाव 
परिणाम धोषित होने की तारीख से, 4 दिव बाद बह प्रमुख नही रहेगा । इसो 
तरह यदि कोई व्यक्ति जिला प्रमुख है और उपरोक्त मे बताये गये किसी ग्रन्य पद 
पर चुन लिया गया है तो भी यही शर्त लागू होती है! इसी प्रकार यदि कोई 
व्यक्ति दो जिला परिषदो का शभ्रध्यक्ष चुन लिया जाता है तो भी उसे चुनाव परि- 
साम की घोषणा के बाद 4 दिन की भ्रवधि मे एक जिला परिषद की सदस्यता 
को त्यागना होता है । 


निर्वाचन को बैधता 


जिला प्रमुख या उप-अ्रमुख के चुनाव की वैधता बनाये रखने के लिए 
अभ्रधिनियम में यह स्पध्टीकरएणा दिया गया है कि जिला परिषद के सदस्यों प्र्धातु 
मतदान करने वाले सदस्यों में से किसी सदस्य के पद रिक्त होने पर भी प्रमुख 
या उप-प्रमुख का चुनाव कराया जा सकेगा और ऐसा चुनाव विधि मान्य 
होगा ॥११ इसी तरह लोकसमा और विघानसमा के सदस्य यदि उनके चुनाव क्षेत्र 
में पडने बाली सभी जिला परिषदों के प्रमुख या उप-प्रमुख के चुनाव मे साग न 
ले सकें तो इस असफ्लता के कारण ऐसा चुनाव भवघ नही हो जायेगा ।?* 


जित्ता परिषद 349 


निर्वाचन फा तरीका 


राजस्थान से जिला परिषदों के प्रमुख तथा उपन-प्रमुख और पचायत 
समितियों के प्रधान तथा उप-प्रधान के निर्वाचन के लिए, राजस्थान के निर्वा चल 
वियाग द्वारा [2 जून 979 को कुछ तियम घापित किय गये है जिनके झनुसार 
बह चुनाव कराये जाते हैं ॥ इन घोषित नियमो को राजन्थान * पैचायत समिति 
तथा जिलः परियद (प्रधान तया प्रमुख का निर्वाचन) नियम 929” के नाम 
से जाना जाता है । इन नियमों मे चुनाव के लिए अधिसुचना, उम्मीदवारों द्वारा 
नाम निर्देशन, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने पर प्रक्रिया, उनकी स्वीक्षा, न मं वापस 
मेने की प्रक्रिया, सविरोध और विविरोध निवर्चिन की प्रक्रिया, चिल्नो का प्राव- 
देने, महपत्न का प्रारूप, लिर्वाचन वा स्थान, मतदान अ्रच्ित्रारियों वी निदुवित, 
निर्वाबकों ग्रौर पान व्यक्तियों की सूची, सतदान की रीति, मतदान प्रारम्म 
होने से पूर्व की श्रक्रिया, मतदान के स्थान में प्रवेश, मतपत्र दन की प्रत्निया, 
विवर्चिक्ीो की पद्चचाने, मतदान बन्द करना, मतों बी गणना, गझाना को प्रद्विया 
भौर परिणाम की घोषणा, निर्वाचन के परिणाम का प्रतराशन इत्यादिव बारे 
में सभी नियम विस्तार से दिये गय है । इम्ही निग्रमी में सभी प्रकार के प्रास्पों 
को विवरण मी दिया गया है ।र० 


जिला परिधद के भ्रवर सदस्य 

प्रधिनियम थे' प्रमुसार जब प्रचायत समिति वा प्रधान पा उफन्प्रधान 
प्रमुष के पद पर चुन लिया जाता है, तो वह जिला परिषद यो अपर सदस्य हो 
जादेगा और वह परदेत सदस्य समझा जायेगा 7 इन्ही निममी मे यह श्रवधार 
मो रिया गया है कि प्रधान या उप-प्रधान के इस प्रकार प्रमुख तिर्वाचित हो 
जाने की दिताऊ से वह पचायत समिति वा अ्रघान नहीं रहेगा प्रौर उमा बह 
पद रिक्त हो जायेगा ।१£ 

इस चुनप्व के सम्दन्ध में यदि कोई निर्वाचन सम्बन्धी दिंवाद उपस्थित 
होठा है हो उसका जिपदारा “राजस्थान प्यायत समिति तपा जिला परिषद 
[लिर्दाचन याचिका) नियम, 959" बे धुसार रिया जायगा ए* 
जिना वरिपद वा उप-प्रमुख 

राजस्थान मे, प्त्येर जिला परिषद में एक उप््रमुस भी होता है 
प्रद्चितिएम के प्रावधानों हे प्रनुमार उप प्रमुज पद देन उम्मीनवार विस्तारित 


पहसों मे मे होगा प्रौर निम्ताशित सदस्य टी उसरी निर्शचर मशव, पद 
फजक्ष्ता होते. 
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॥ .. जिले की समस्त पचायत्र समितियों के प्रधान, 
2. जिने मे रहने वाला राज्यसभा का सदस्य, 

3. जिल में लोकसभा के सदस्य, 

4... जिले के विधानसभा सदस्य, 

5, जिला परिषद के सहयोजित सदस्य । 


उप-प्रमुख का यह निर्वाचन विहित रीति से “राजस्थान पंचायत्त समिति 
तथा दिला परिपद (उप-प्रघान तथा उप-अ्रमुख निर्वाचन) नियम, 979” के 
भ्रनुसार प्रायोजित किया जाता है ॥8$ 


उप प्रमुख की पदावधि तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति, निर्वाचन की वेंधता 
तथा निर्वाचन याचिका सम्बन्धी उपवन्ध, को प्रमुख के बारे में लागु होते हैं, उप* 
प्रमुस के बारे में मी प्रभावी होगे ॥:6 


जिला परिषद फो भ्रवधि 


गाजस्थान पचायत्त समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, ॥959 में 
वर्णित उपबन्धों के झनुसार जिला परिषद की पदावधि ऐसी दिनाक से, जो राज्य 
सरकार अश्रघियूचित करे, तीन वर्ष की निश्चित की गयी थी । भ्रधिनियम में यह 
व्यवस्था भी की गई थी कि राज्य सरकार राजपत्र में प्रधिसूचना के द्वारा इस 
झवधि को समय समपर पर कुल मिलाकर एक वार में एक वर्ष की अवधि के लिए 
बढा सकेगी । 

प्रचायती राज संस्थाओं की यह तोन वर्ष की अवधि व्यवहार में कुछ 
कम प्रतीत हुई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा देश भर में पचायती राज सस्थापरो 
और स्थानीय निकायो को सशवत ओऔर सम्बद्धित करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार 
में 65बाँ जो संविधान सशोधित करने कय संकल्प व्यक्त किया गया था उसमे इन 
संस्थाप्रो की भ्रवधि भी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की भाति पाच वर्ष 
करने का प्रावधान किये जाने का सकेत दिया गया है ॥77 

इसके सदस्यों की पदावधि के बारे में अधिनियम, यह उपबन्ध करता है 
कि पंचायत समिति के प्रधान तब तक जिला परिषद के सदस्य रहेगे, जब तक कि 
दे प्रघान के पद पर बने रहते हैं ।25 इसी तरह राज्यसमा या लोक्सभा या विधान 
समा के सदस्य या केन्द्रीय महकारी बैक के अध्यद्षा या उधाध्यक्ष यांजिला 
सहकारी सघ के अध्यक्ष, ये सव अपने पद के आघार पर जिला परिषद के सदस्य 


होते हैं। अतः जब कमी वे अपने मूल पद से हट जाते हैं, वे जिला परिषद के 
सदस्य मी नही रहते है ।22 
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इसी त्कार सहयोजित सदस्प मी जिला एस्पिद की पूरी पदार्वाघ तक 
भदम्य रहते है पर सहपोजित सदस्य, का पद रिक्त होत पर अधनियम मे दिये 
गये तरोके से, उस खाली स्थाद यो ग्रन्व व्यक्ति का सत्मांजत कर मर लया 
जाता है ।2९ किन्तु ऐसे सहयोजन की बैठक जिला प्रमुख या उपत्रों अनुस्थिति 
मे उप-प्रमुख द्वारा वुल्लाई जायेगी और वही उसका समापतित्व करया । इस 
प्रकार सहयोजन द्वारा रिक्त स्थानों को मरत्र के लिए भ्राधानयम की घारा 44 
तथा मम्बन्धित निग्रमों के अनुसार कार्यगाही को जाय ।। 


प्रमुख प्रथवा कतिपय सदस्यों के त्याग-पत्र 


प्रमुख, उप-प्रमख ग्रथवा जिल' परिषद के श्रन्ये सदम्प (जिला विशास 
प्रधिकारी के अलावा) लिखित मे एक नोटिस, जिस पर उसके स्वय के हत्ताक्षर 
हो, जिला परिषद को दकर अपने पद से त्याम पत्र दे सता है । ऐसा दिया हुता 
त्यागन्पत् ऐसी दिनाऊ से प्रमावशीन होगा जब यह नोटिस जिला परिषद के 
सचिव द्वारा प्राप्त किय। गया हो ।४! परन्तु भ्रघिनियम झागे प्रमुख्त के बरस 
यह प्रादधान भी बरता हे कि उसका त्याग पत्र ऐसी दिवाव स प्रमावी हाथा 
जिस दिनाक यो राज्य सरकार वी उस पर स्वीकृति जिला! परिपद दे कायाजय 
में प्राप्त होतो है ।82 
प्रमुक भोर उस-प्रभुख के विरुद्ध प्रविश्वास प्रस्ताव 

पचापती राज को इम सर्वोच्च इकाई के राजनोतिक प्रध्यक्ष, प्रमुख 
पोर उनकी राहयता के लिए निर्वाचित उप प्रमुख यदि जनता को आतराक्षापा 
को पूरा करन मे प्रसपल रह ता जिला परिषद के सदस्यों जा यह प्राघरार है 
किद उतके विभ्द्ध ्रविश्वास का प्रस्ताव रख सकते है| प्विश्वास बे इस 
प्रस्ताव ये सम्बन्ध में यह उल्तेखनीय है के प्रचायत ममि'त के प्रधान धौर उप« 
प्रधान के विए्द्ध भ्रविष्वाम वी जिस प्रत्षिया का वियरण धागामी प्रध्याय मे दिया 
जा रहा है, प्रघिलियम के झनुभार, वहीं प्रत्रिया प्रमुस एवं उप प्रमुस रे विद्द्ध 
अधिश्वाग ब सनन्‍्दर्म मे प्रपनायी जाती है । 

अधिनियग ३ प्रावधान इस मम्बन्ध मे यह ब्यवस्या बरते हैं हि एचा 
झविश्वास प्रस्ताव प्रच्तुत यरन पे आश्य «| एक लिखित नोटिस जिसे वर 
श्सा परिषद वे बुस म्दम्यो म मकक्‍्म सेक्‍क्म एफ तिहाई अदब्या + दस्ताक्षर 
होगे प्रोर जिसबे साथ प्रस्तादित प्रस्ताव बी 05 प्रतिनलदि ससस्त होंगी, आर 
प्रस्ताड पर हम्त,ज्षर बर बाते मदनयों से स ब्सिग एक सदा द्वारा निद्गर, 
प्रमोध दिदास एबं पछ्ादती राज समर को दि सारे । विध्शय इसरो 
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सूचना राज्य सरकार को देगा । इस तरह प्रस्तुत प्रस्ताव की प्राप्ति के 30 दिन 
की श्रवधि के मोतर, 5 दित का एक नोटिस सदस्यो को देते हुए निदेशक द्वारा 
जिला परिषद की बैठक अविश्वास भ्रस्ताव पर विचार के लिए बुलाई जायेगी । 
यदि भ्रविश्वास का प्रस्ताव प्रमुख के विरुद्ध विचारणीय है तो ऐसी वँठक की 
अध्यक्षता निदेशक, ग्रामोश विकास एव पचायती राज विभाग और यदि प्रस्ताव 
उप-प्रमुख के विषद्ध हो तो उस बैठक को श्रध्यक्षता जिला प्रमुख करेगा । प्रधम 
बार प्रस्तुत प्रविश्वास प्रस्ताव के समर्थन मे, चाहे वह प्रमुख के विरुद्ध हो या 
उप,प्रमुख के विरुद्ध, 2/3 बहुमत थाने पर ही पारित हुझ्ना माना जायेगा ! ऐसा 
प्ररताव यदि गशापूति पूर्ण न होने या बाछित बहुमत भ्राप्त न करम के कारण 
पारित नही होता है तो इस तरह का कोई श्रागामी प्रस्ताव छ माह की समाप्ति 
के पश्चात ही प्रम्तुत किया जा सकेगा जिसे केवल सामान्य बहुमत प्राप्त हो जाने 
पर ही पारित मान लिया जायेगा । श्रधिनियम यह प्रावधान भी करता है कि 
प्रमुख था उप-प्रमुख द्वारा कार्यभार संमालने के प्रथम छ माह की ग्रवधि में 
उनके विरुद्ध कोई ग्रविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया जा सकता है । 

जिला परिषद की समितियां 


जिला परिपद अनेक समितियों द्वारा कार्ये करतो है । राजस्थान मे 
यह यद्यपि केवल एक परामणंदात्री सस्था है किन्तु फिर भी श्रधिनियम यह प्राव- 
घान करता है डि प्रत्येक जिला परिषद द्वारा अधिनियम की घारा 20 की 
उपधारा () में वर्णित विषयो के समूहो मे से प्रत्येक के लिए एक तथा चार 
स्थायी समिल्यों का गठन किया जा सकेगा । अधिनियम में इन समितियों को 
उप समितियों की सन्ञा दी गई है । 
यहा, इस प्रसंग को झ्रधिक स्पष्ट कर देने को दृष्टि से, ग्रधिनियम की 
घारा 20 भी उपघारा () में बरणसखित बिपयो का यथा-झूप उल्लेसर्स मरना 
बाछित प्रतीत होता है 
(क) प्रशासन, वित्त, करारोपएणा तथा कमजोर वर्गों तथा पिछद्ठे क्षेत्रों का 
कल्याण, 
(ख) उत्पादन कार्यक्रम जिसमे कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सहकारिता, बुटीर 
उद्योग तथा प्रन्य सम्बद्ध विषय सम्मिलित हैं, 
(ग) शिक्षा, जिसमे सामाजिक शिक्षा सम्मिलित है, 
(घ) सामाजिक सेवार्थे, जिनमे ग्रामीण जलप्रदाय, स्वास्थ्य तथा सफाई, 


ग्रामदान, यातायात नथा सामुदायिक कल्याण से सम्बन्धित प्रन्य विषय 
सम्मिलित हैं । 
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जिला परिषद उपरोक्त विषयो के लिए चार स्थाई समितिया गढित 
करेगी तथा पाचवी स्थाई समिति मी उनमे से किसी विषय पर बना सकगी । 
राजस्थान की जिला परिषदो तथर पचायत समितियों मं, समितियों के गठन भोर 
सचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ नियम बनाये गये है उनमे स कुछ 
प्रमुख है : 
). राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद [स्थाई समितियों के 
गठन) नियम, 4965,2 
2. राजस्थान पचायत समिति तथा डिला परिपद (स्थाई समितियों के 
सदस्यों बी पदनिवृति) नियम, ]962, 
3. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (स्थाई समितियों में 
रिक्त स्थानों की घापणा) नियम, 969, 
4... राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद (कार्यसचालन) नियम, 
965॥ 
उपरोक्त नियमावलिया राजस्थान सरकार द्वारा इसलिए तिमित की 
गई हैं ताकि राजस्थान के पायत राज बी इन दो भ्रमुख इकाईयो के कार्य सचा- 
सन में किसी प्रकार के भ्रम और सदेह की स्थिति वो निवारित दिया जा सेवे । 
राजस्थान में सादिक प्रली समिति बे सुझावों के अनुसार राज्य सरकार 
में राज्य मे कार्यरत जिला परिषदों के लिए निम्नलिखित चार समितियों के गठन 
का प्रावधान किया है 
. प्रशासन एवं वित्त समिति, 
2... उत्यादन समिति, 
3. शिक्षा समिति, 
4. सामाजिक यल्याण समिति $ 
राज्य सरकार का यह भौो निर्देश है कि यदि झावश्यक हो तो जिला 


परिचद उपरोक्त ममितियों के प्रतिरिक्त एक पघोौर समिति का गठते कर सकती 
है। इस प्रवार इन समितियों शो प्षिक्तम सब्या पाँच निर्धारित को गई है ॥ 


समितियों का गठन सपा चुनाव 
ब्रस्देक स्थाई समिति में कु सास सदस्य होगे जिनसे मे पॉच सदस्य 
पंचायत समिति दे सदस्यो से से चुने जायेंगे हपा दो सदस्य उस दिपय के योग्य 
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और प्रनुमवी व्यक्तियों मे से सहब्रोजित किये जायेगे 3? इस चुनाव तथा सह- 
यरण का तरोका पूर्व मे इथित, “स्थ,ई समितियों का गठन नियम, 965" के 
प्रनुसार होता है। जिला परिषद का पभ्रमुप प्रशासन एबं वित्त समिति का पदेन 
प्रध्यक्ष होता है । इसी प्रकार जिस स्थाई समिति में उप-प्रमुख निर्वाचित होकर 
ग्राता है उसमे उप प्रमुख ही उपका पदेन अध्यक्ष होता है। बिन्‍्तु यह नियम 
प्रशासन से सम्बन्धित स्थाई समिति के अतिरिक्त लागू होता है। किसी भी स्थाई 
समिति के ग्रध्यक्ष की प्रनुपस्थिति मे, स्थाई पत्तिति उपस्थितिस दस्यों में से किसी 
सदस्य को ग्रध्यक्ष निर्वाचित कर अपना कार्य सचालन करती है। नियम यह 
प्रावधान भी करते हैं कि बोई व्यक्ति एक से अधिक स्थाई समिति का सदस्य 
नहीं रह सकेगा । 

द्वार शक्तिपा तथा दार्यावध्ि 


जिला परिषद के समान ही स्थाई समिति को कार्यावधि होती है। ये 
स्थाई समितिया उन्हें सौंपे गये विषयों पर ही कायें बरेंगी तथा उन शक्तियों का 
प्रयोग करेंगी, जो जिला परिषद द्वारा समय-समय पर उन समितियों को 
प्रत्यायोजित की जप्तो हैं। जिला परिषद की साधारण सभा एक सकत्प द्वारा 
स्थाई समितियों को सामान्य रूप से अपनी सस्पूर्ण शक्तिया या उन पर कुछ 
सीमाए लगाकर प्रत्यायोजित कर सकती है था राज्य सरवार के निर्देशों के पनु- 
सार भी ज्िसी प्रकार की शक्तियों का प्रत्पायोनन जिला परिपद इन स्थाई समि- 
तिथो बो *र सकती है। 


इन रथाई समितियों की शक्तियो श्रौर कार्यों बे! सम्बन्ध में यह व्याख्या 
की जाती है झि यदि जिला परिषद स्पप्ट रूप से शक्तियों और कार्यों का प्रत्या- 
योजन नही करे, तो स्थाई समितिथो के गठन के प्रस्ताव में ग्रस्तनिहिंत विविक्षा 
अन्त्निहित प्रमाव से ऐसी गक्तियों के प्रत्यायोजन की घोषणा की जा सकती है । 


समितियों शे सदस्यों की पदर्विति 


प्रत्येक स्थाई समिति के सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य प्रति वर्ष पद- 
निदृति हो जावेंगे। ग्रव्रिनियम यह मी प्रावधान करता है कि प्रध्यक्ष की पूवर्नि- 
मति लिए बिना लगातार पाव बैठकों में अनुपस्यित रहने वाले सदस्य के स्थान 
शो रिक्त घोषित हर दिया जायेग। । ऐसी रिक्ति की घोषणा हेतु वियमानुसार 
सूचना सदस्प को रजिम्ट्रीइत डार या सदेशवाहक के द्वारा भेजी जायेगो श्लौर यदि 
ऐसी सूचता उसे व्यक्तितत रूप से या उसके परिवार के साथ रहने वाले प्रौद 
पुरुय को दे दी गई हो तो दर विधिवत नामील हुई माली जायेगी 56 इसी प्रकार 
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हो सूचना मदस्य के लगातार अनुपस्थित रहने पर चोथी बैठक के पश्चात भेजी 
जायेगी प्रोर यदि ऐसी सूचना भेजे जाते के पश्चात भी बह सदस्य कोई ममुचित 
कारण प्रदर्शित नही करता है या वैठक में उपस्थित नहीं होता है तो परिषद 
प्रपनी बैठक में उस पर विचार करेगी झौर उसके स्थान झोो रिक्त घोषित करन 
कौ कार्यवाही कर सकेगी । 


इन समिलियों के कार्य सचालन के लिए पृथक से नियम बनाये गये हैं 
जिनके ग्रनुसार समितियां श्रपना कार्य सचालित करती हैं ।४? 


जिला परिप्रद की बैठक 


जब-जब आ्रावश्यव हो जिला परिषद अ्रपनोी बैठकें करेगी किन्तु. जिला 
परिषद की किन्‍्ही भी दो वेठको के वीच का झ्न्तराल तीन महीत से प्रधिक 
का नही होगा ।१8 इस प्रावधान का अन्तनिहित ग्रर्थ यह है कि जिला परिषद 
की बैठक लोन माह मे श्रायोजित करना झावश्यक डे । 
जिला बिद्ाप्त भ्रधिरारी तथा प्रन्य प्रधिदारियो के प्रधिक्रार 


प्रधिनियम यह प्रावधान करता है कि जिला विकास प्रधितरी को 
जिता परिषद वी उप-समितियो वी बैठकों से उपस्थित होत प्लौर उस उतने 
विचार-विमर्श में माग लेते का प्रथ्िकार होगा ।5९ राज्य के विकास विमागा वे 
समस्त प्रधिकारियो को जिला परिषद या उसकी दिसी उप समिति वी बँठवों से 
उपस्थित रहने तथा अपन विभाग से सदधित मामलों के वारे में एसी वैठरों से 
होने वाले विचार-विमर्श मे माग लेस का घधिक? मी प्रदान किया गया है ।*? 

यदि जिला परिषद बो यह धावश्यक प्रतीत हो थि सरकार के 
क़िसो डिवोजन स्वर के अधिकारी वो उसकी डिसी बठर मे, एस मुद्दे पर, जा 
प्रधिनियमत के झधीन जिला परिषद दे कत्तंव्यों भौर इत्योस सम्यन्पित हों, 
विचार जानने या उससे कोई जानकारो प्राप्त ररने के प्रयोजन स घावश्यर है 
तो परिषद की बैठक में क्रम से रम 45 दिन पूज्े एमे प्रधिक्ारी या विश्ित 
मूचना द्वारा ऐसी व ठर में उपस्यित होने की अपेशा वी जा सक्‍तो है। इस 
प्रगार धपेक्षित प्रधिकारी का जिला परिषद को बटठव में माग सता प्रावायक 
है विन्यु दबोमारी था अन्य पयोजित कारण से बढ़े इस प्रशार बी उमम्पिति से 
मुक्ति मो प्राप्त बर सकता है ॥ ऐसा प्रधिकारों स्वय उपस्दित से हों सझे ता 
पपने मो सहायक या सन्य राक्षम प्रषोनम्प घशिरारों को प्रपन 
स्वर था घान पास उगूब्य सूचता खे प्रवाशत उरायया घोर बटर मे उसरा 
परे बतिनिधि के रूउ मे भेजेया । 
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जिले के विकास से सवन्धित प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों से 
जिला परिषद फी बॉ ठको में भाग लेने की अधिनियम की मह अपेक्षा जिला स्तर 
पर विक्रास कार्थों मे समन्वय स्थापित करने के लिए की गई है । 


सबचिब को नियुक्ति 


राज्य सरफार प्रत्येक जिला परिषद के लिए एक सचिव नियुक्त करेगी 
जो राज्य सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य या राज्य सरकार के 
अधीन कोई पद घारगा करने वाला व्यक्ति होगा और वह राज्य सरकार द्वारा, 
प्रमुख के परामर्श से, स्थानान्तरित किया जा सकेगा ॥१2 


राजस्थान में जिला परिषदो में झब तक राज्य सेवा के पदाधिकारी ही 
सचिव के रूप में नियुक्त किये जाते थे किन्तु 4988 में सम्पन्न जिला परिपदों के 
चुनावो के पश्चात, राज्य सरकार ने जब से जिला परिपद्दो को अधिक कार्यकारी 
शक्तियां देने का मानस घोषित किया है तब से जयपुर भ्रौर डिडिजन स्तर की, 
श्रन्य जिला परिथदों में भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी सचिव बे रूप मे 
नियुवत किया जान लगा है। इस अधिकारी को अब मुख्य कार्यकारी भ्रधिकारी 
एवं सचिवके नाम से जाना जाता है । 


मुझ कार्यक्ारों श्रधिकारो एवं सचिद की शक्तियां भौर कृत्य 


राजस्थान सरकार के एक नवीनतम श्रादेश द्वारा जिला परिषद के इस 
श्रधिकारी के भ्रधिकारी का स्पष्टीकरण किया गया है । इस झ्रादेश के अनुधार 
उसके झधिकार इस श्रकार हैं +3 


(प्र) प्रशासमिक भ्रधिकार 


]... जिला परिपदों में कायेरत राजस्थात पचायत समिति एवं जिला परिषद 
के कर्मेंचारियो के विरूद्ध सी सी.ए. नियमो के प्रन्तगंत भ्रनुशासनात्मक 
कार्यवाही करके दण्ड देने के पूर्णो भधिकाद । इसके खिलाफ प्रपील 
सुनने का अधिकार जिला कर्मचारी वर्ग समिति को होगा ! 


2. सरकारी सेवा के पंचायत समिति एवं जिला परिपद में श्रतिनियुक्त 
प्रधिकारियो एवं विकास भ्रधिकारियों के खिलाफ सी. सी. ए. नियमों 
के नियम 7 के भन्तर्गत भनुशासनात्मक कार्यवाही करके दण्ड देना | 
इसकी अ्रपील निदेशक को होगी | 


3. विकास अधिकारियों पर प्रशासनिक नियन्त्रण | 
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विकास अ्रधिका रियो एद अन्य भ्रधिकारियों के यात्रा कार्यत्रमों का 
प्रनुमोदन एवं यात्रा भत्ता बिलो पर प्रतिहस्ताक्षर करना । 


जिला परिषद के निर्सयों का क्रियान्वयन । 

राज्य सरकार एवं जिला परिषद में प्रतिनियुवत्त अधिकारियों क॑ दो माह 
तक के झव॒काश स्वीकृत करना । 

विकास भ्रविकारियों एवं जिला परिपद में धतिनियुक्‍त भ्रधिकारियों के 
वाधिक कार्य मूल्याकन प्रतिवेदन मरना एवं पचादत समितियों मे श्रति- 
नियुक्त अधिकारियों एवं कमंचारियों के वाविक कय मूल्याकन का 
पुनरीक्षण । 


जिला परिषद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एव. पन्नायत समितियों एव 
जिला परिपद के मत्रालमिक कर्मचारियों को रिवितथों पर नियमानुसार 
नियुक्ति करना । जिला स्तर पर कर्मचारियों रा पदस्थापन एवं स्थाना- 
न्तरण करना । 

जिला परिपद की व॑ ठको का प्रायोजन एवं सदस्य सचिव वे झूप में 
कार्य करना | 

स्वय के कार्यालय का वर्ष में कम से कमर दो बार निरीक्षण करनो । 


पंचायत समितियों का वर्षे में दो बार निरीक्षण करना एवं कम से कम 
एक वर्ष मे 0 पचायतों का निरीक्षण वरना । 


(ब) वित्तोप प्रध्िकार 


. 


वर्तमान में निर्धारित वित्तीय सौमा को बदाबर 200 लास रुपय ते 
के चेक काटने के प्रधिकार परन्तु वेतन वे प्रसीमित चंक' वाटन के 
भ्रधिकार । 

50,000/-हवये तक नियमानुसार व्यय करने बे वित्तीय पधिकार। 
विकास प्धिकारी के पद पर दो माह तक कार्यवाहर विज्ास पषि* 
बारी को वित्तोय भिरार देने वी शकितिया । 

प्रचायत समितियों इदा घपेक्षित वित्तीय स्वीहृतिरों गा ! 00 साख 
इपये को सोसा तर स्वीकृति जारी करते के घघिकार । 
प्रादेश द्॒मोर एफ 95] (9)/निजो/प्राय सेछा, 3839 पर 
6-86 (पृष्ठ स 82 से ।87/मी) दारा प्रचायत समितियों एच 
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जिलला परियद को निजी श्राय के उपयोग एवं व्यय करने के सम्बन्ध में 
प्रदत्त कलेक्टर के समी ग्रधिकार + 


(स) व्यवस्था सम्बन्धी बधिकार 


/ 


2 


क् 


जब तक जिला ग्रामीण विक्तास अभिव रण भल्लग है तब त्तक विकास 
की समस्त मोजनाग्रों के सामयिक प्रतिवेदत जिला ग्रामीण विकास 
अ्रभिक्रण द्वारा जिला परिषद वो प्रस्तुत किए जावें, ताकि इसकी 
समीक्षा जिला परिषद द्वारा ही की जा सके । 


जिला क्लेबटर एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ मुस्य-कार्ये- 
कारी प्रधिकारी का समस्वय पारस्परिक सहयोग का होना चाहिए । मुख्य 
कार्यकारी अ्रधिक्तारी जिला कलेक्टर के अघीन न होकर परस्पर सहयोग 
करने वाले प्रधिकारी के रूप में जाना जावे ॥ जिला कलेक्टर का विकास 
कार्यो तथा पचायती राज सम्याग्री के विकास में अप्रत्यक्ष सहयोग 
रहेगा । प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुख्य कार्यकारी झधिकारी का ही होगा । 

जिला स्तर के विभिन्न कार्यत्रमो के क्रियान्वयन हेतु अलग-पलग उप*+ 
समिततिया होगी जिनका मुस्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव होगा। 
ऐसी उप समिति का अध्यक्ष जिला परिषद का भ्रमुख अथवा उसके 
ढारा मनोनीत सदस्य होगा एवं सम्बन्धित जिला स्तरीय पझ्रधिकारी 
सदस्य होगे । 

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को योजनाभ्रो/कार्यों मे जिला स्तर 
पर समन्वय स्थापित करना एवं सुनिश्चित करना कि जिला स्तरीय 
अधिका रियो द्वारा पचायत समितियो के सम्बन्धित प्रसार ग्नधिकारियों 
को तकनीकी सहयता दी जा रही है । 

यह सुनिश्चित करना कि प्रचायती राज सत्थाओ को सौंपी गई योज* 

नाझो में तकनीकी सुद्ढता के लिए तकनीकों विभागों के जिला स्तरीय 

झधिकारी अपन उत्तरदायित्व मे भागीदार होते हैं । 


यह सुनिश्चित करना कि जिला स्तरीय श्रधिकारी जिला परिषद एवं 
प्रचायत समितियों की ब॑ँ ठको में भाग लेते हैं शोर जपाँ प्रावश्यक हों 
उनकी उप समितिया बनावर इन सस्थाश्रों द्वारा मोटिस जारी 
करवाना । 


वह यह मो सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न विभागों द्वारा जिला परिषदों 
में पदस्थापित भधिकारी झपन कर्तव्यों को पूरो तरह निमाते हैं. एव 
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सम्बन्धित विभागों द्वारा जरी विये गये बिदेशों करा प्रानन 
करले हैं | 

जिला सस्थापन समिति के स्दस्प सच्ित के रूप में का उरत ) 
जिला परिषद के सारे रेकाई जो झपरे स्तर पर बनये रखता एवं 
उसका सघारणा | 


जिला परिषद की बैठकों, उसकी उप समितियों एवं जिला सस्थापन 
सम्रितियों की विज्ञप्तिया निकालना | 

जिला परिषद की बौठकों एवं उसको उयसमितियों व जिए कार्यसूचा 
तैयार करना, बौठको मे भाग लेना, उनके कार्यवाही विररण तैयार 
करना तथा राज्य सरकार एवं कसेतक्टर को कार्यवाही विवरण की 
प्रतिलिपि भेजना ! 

जिला परिपद वी बा ठको, समितियों एवं जिला सच्यापत समितियों मं 
लिए गये निर्णयों की पालना करना । 

राज्य सरकार को प्रस्तुत करन हेतु बजट तैयार करके जिला परिषद 
को प्रस्तुत करता । 

पचायत समितियों का लगातार भ्रमणा वरना, उनकी कार्य पद्धति का 
परीक्षण करना भौर निरौक्षग्ध के दौरान यह जाँच करना कि जिन 
कार्यों के लिए उन्हे घतराशि प्राबटित की गई है उसका उपयाग उन्हीं 
पर किया जा रहा ह। यह सुनिश्चित करना के प्रचायत समिति मे 
कार्यरत विकास घश्चिगारी एवं भन्‍प प्रसार झधितारियों द्वारा वाध्ित 
बाय करवे वास्तदिव प्रगति की गई है । 

जिला परिपद मे पचायत समितियों द्वारा प्रस्तुत बजट सरतित गर 
प्रस्तुत करना $ 

समय-समय पर वर जौँच बरना कि पचायतोी राज सम्पाप्रो द्वारा समय 
लित कार्यक्रमों विशेधहर ढो पार डा ए एवं प्रामीएणा ग्हाम एवं 
परच्यायतः राज विभाग द्वारा हस्तास्तारत हायद्रसा व वियानवयन मे 
समाज था बमजो* वर्गों था पार दिपय देयानद्िणे जा 
पड़ा है । 

वबादत स तिर्यों एवं उतरी रद ई समितियों दारा दारिद प्ररादा 
हो सदावार जौच करता धोर यह देपया रि जय प्सताय पारित न्थि 
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गये हैं वे नियमो एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये 
गये निर्देशों के अनुरूप हैं। 

प्रचापत समितियों के दौरो पर वे उच्च माध्यमिक विद्यालयों, भागुर्वेद 
झौपघालयो, सामाजिक वानिकी झ्रादि का अमर करेंगे व उनके द्वारा 
सचालित कार्य पठति वी जाँच करेंगे । 


यह सुनिश्चित करेंगे कि प्चायत समिति द्वारा राज्य सरकार को साम- 
यिक प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र एवं रिपोर्ट्स समय पर भ्रस्तुत किये 
जाते है 

सभी पचायनी राज सस्वाओ के निरीक्षण प्रतिवेदनों की झनुपालना 
सुनिश्चित करना । 


वापिक प्रशासविक रिपोर्ट तैयार करना । 


अधिक से अधिक पचायतो का मस्रमणा करने की कोशिश करें एवं उतकी 
बठको मे माग लें, उन्हे प्रेरित करें कि वे पचायत की बठकें नियमा- 
नुसार बुलाएं एव ग्राम सभाओं का प्रायोजत करने प्रौर उन्हे समाज 
सेवकों की सरया बढाने हेतु भी प्रेरित करें । 

पचायत ह्तर से पचायत समितियों द्वारा तैयार की जाने वाली ग्रोज- 
नाप्रो मे मदद करेगे, ऐसा करते हुए वे जिला योजना समिति तिगमों 
से सम्पर्क बनाये रखेंगे । 


पंचायत समितियों एवं पंचायतों द्वारा श्रारोपित करी एवं ऋणों की 
वसूली की प्रगति देखेंगे । 
पंचायतों, पचायत समितियों एव जिला परिषद की प्राडिट रिपोर्ट्स 
को समय पर अनुपालना करवाने की व्यवस्था करता तथा भैमासिक 
प्रगति समय पर भेजना । 


अवकाश एवं वाविक कार्य मूल्यांसन 


ि 


जमका ब्राधिक कार्य मुल्काहत पत्तिवेदत सिखेशक शामीशा क्षिकास एवं 
पंचायती राज विभाग द्वारा लिखा जावेगा । इस प्रतिवेदत के लिखने से 
पूर्व सम्बन्धित जिला प्रमुख से पृथक में टिप्पणी माँग्री जावेगी। मह 
डिप्पणी याविक कार्य मूल्याँक्‍न भ्रतिवेदनो के साथ लगायी जावेगी एवं 
प्रतिवेदन का भाग ही मानी जावेगी | प्रतिवेदन का प्रथम पुवरीक्षणा 
(रिव्यू) विकास श्रायुक्त द्वारा किया जावेगा ॥ 
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मुख्म कार्यकारी प्रधित्रारी का अकस्मिक भ्रवकाश जिला प्रमुख द्वारा 
स्वीकृत किया जावेगा, जबकि उपाजित प्वकाश निर्देशक, प्रामीण 
विकास एवं पचायत्रो राज विभाग द्वारा स्वीकृत जिया जावेगा। 


जिला परिषद को शक्तिया तथा उसके कृत्प 


१0. 


3।. 


प्रत्येक जिला परिषद की निम्नाक्ति शक्तिया होगी २३ 


इस सम्बन्ध मे बनाये गये नियमों के झ्रनुसार जिल की पंचायत समि- 
समियों के बजटो की परीक्षा करना; 

राज्य सरकार द्वारा जिले में भावटित तद्थ ग्रनुदातों को प्ायत समि- 
वियो में वितरित करना, 
पचायत समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाप्रो का समस्त्रय करना, 
पचायतो तथा पचायत समिति के कार्यो में संमस्‍्वध वरना, 

किसी विकास वार्येक्रम के सम्बन्ध में ऐसी झन्य शक्तियों का प्रयोग तथा 
ऐसे प्रन्‍्य कृत्यों का पालने करता, जिसे राज्य सरकार प्रपिमूचता द्वारा 
उम्र प्रदान बरे या सोपि: 

ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे छृत्यों का पालत करना जो इस अपधि* 
नियम द्वारा या इसके प्रधीन उसे प्रदान की जाएं या सौपे जाएँ, 

ऐसे भेलो श्रौर उत्सवों को छोड कर जिनरा प्रवर्ध राज्य सरकार 
द्वारा किया जाता है, या उसके बाद किया जावेगा, प्रन्य मेत्रों प्लौर 
उत्मवों बा, पचायत के मेलो शोर उत्सवों के रूप से वर्गीरराण अरतना 
प्रौर इसके बारे मे क्रिसी पचायत या पचायत समिति द्वारा प्रस्यावेदन 
फ़िये जाने पर, उक्त वर्गीकरण का पुनविलोकन करना, 

राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य के मार्गों घोर जिले की मुम्य संदकों को दोड़ 
कर, पचायत समिति की सडरो प्रौर गाव की सब्शो के रूप मे॑ वर्गी- 
बरएा फरना, 

प्रयन जिते की सोया के प्रत्तर्गत कार्य रत पचायत समितियों बी गति- 
विधियों वी सामान्य देख-रेख करना, 

जिसे में समो सरपधों, प्रघानों घोर पत्रों व पघाएत धौर पघायत गति 
जियो के सदस्यों बे शिविर, सम्मलन घोर समोष्टियाँ प्रायोजित करता ॥ 
पबायतों तपः पबः्यद समितियों को गतिविधियों से सम्बन्धित समों 
भामसो से राम्य सरकार को परामर्श देता; 
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राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद को विश्वेप झूप से बिनिदिष्ट किसी 
विधि ध्थ्वा कार्यकारी ग्राज्ञा को कार्यान्वित करने सम्बन्धी मामने में 
राज्य सरकार को परामर्श देना; 


दचवर्षोय योजनामो के अधीन विभिन्न योजनामों को जिले के भीतर 
यार्धान्वित करने सम्बन्धी सभी विपयो पर राज्य सरकार को परामर्श 
देना, 


जिले के लिए निर्धारित सभी कृषि व उससे सम्बद्ध उत्पादन कार्मकमो, 
निर्मारा कार्यक्रमोनियोजनों तथा अपने लक्ष्यो की निगरानी करना झौर 
यह देखना कि वे उचित रूप में निष्पादित, परिपूरित तथा कार्यान्वित 
किये जा रहे हैं तथा वर्ष मे कम से कम दो वार ऐसे कार्यक्रमों श्लोर 
लथ्टयों की प्रगतिकी समीक्षा करना; 


ऐसे ग्राकड़े सग्रह करना जो बह ग्रावश्यक समझे; 


जिले में स्थानीय शधिकारियों को गतिविधियों मम्बन्धी साहियकी 
(आँकडे) अथवा कोई प्रन्य सूचना प्रकाशित करना, तथा 


किसी भी स्थानीय प्राधिकारी से उसके कार्यकल वो के सम्बन्ध में सूचनाएँ 
प्रस्तुत वरमे की अपेक्षा वरना । 


कार्यों की उपरोक्त सूची मे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे इस 


प्रधिनियम द्वारा जिला परिषद को जो कार्य सौपे गये है वे निष्पादकीय अक्ृति 
के नही अपितु पर्यवेक्षकीय प्रकृति के हैं । इस स्थिति में प्राजतक कोई वेघानिक 
परिवतंन तो नही काया है, किन्तु 988 मे सम्पन्न इन सस्थाझ्रों के घुनावों के 
पण्चात राज्य सरकार ने भ्रपनी घोषण्याप्नो में जिला परिषद को झधिक अधिकार 
देने का रुकान व्यक्त जिया है । 


प्रमुख तया उप-प्रमुख दी शक्तियां तथा कूत्य 


() किसी जिला परिपद का प्रमुख : 

(क) उसकी बौटके आयोजित करेगा, 

(ख) उसके अमिलेखों जो पूर्णतः देख सकेगा, 

(ग) उसके सचिव प्रौद उसके सचिवालय मे कार्यरत दर्मंचारी वर्ग 
पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखेगा, 

(घ) जिले के भोतर किसी पंचायत समिति के प्रधान के त्याग-पत्र पर 
विचार करेगा । तथा उस्ते स्वीकार करेगा, 


री 
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(च) पचायतों में उत्साह उत्पन्न करन के लिए प्रात्माहइन देगा तथा 
उनके द्वारा मचालित का्यत्रगो तथा योजनाप्ों मे उनका मार्ग प्रदर्शन 
करेगा तथा उसमे सहयोग और स्वेच्छा पूर्वक संगठन की झादना हेतु 
सहयोग देगा, 

(थ) ऐसी ग्रन्य गक्तियो का प्रयोग करेया जो उसको इस अधिनियम द्वारा 
या उसके श्रधीन प्रदान की जावे । 


2, जिले वी पवायत समितियों की गतिविधियों का मूल्याकन करने प्रौर 
उनके कार्यक्रमों श्रौर समस्याओ का अध्ययन करने मे समर्थ होन के लिए हमसे 
समय समव पर पच।दरत साम्रितिया, उन प्रघानों, उनके विक्ञास प्रधिरारिणो 
प्रौर उतरे सदस्यों के मार्गदर्शन करन के दृष्टिकोण से -- 

(क) जिने के खण्डों से जा सजेगा, 

(ख) जिते वी पचायत समितियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का ध्ौर सघ'रित्र 
अभिलेखों ग्नर सावरार्पतया उनके कार्यों का निरीक्षण वर सबेशा 
ताकि उनमे झौर प्रत्येक राड में पंचायत समितियों श्रोर प्रयादता 
के मध्य स्वस्थ्य सम्बन्ध विशसित हो सर्के भौर निर्धारित स्यूल नोतियो 
के प्रनुमार उसके बारे मे तिश्यित स्ष्या लक कार्यक्रम बड़ सरे । 

3. प्रमुख प्रत्यक्ष यर्ष ने प्रन्य गे जिला परिषद ये सबिव के उस यर्ष के 
कार्यों बी रिपोर्ट जिता। विजय प्रधिवारी वो भेजेगा, जो उहागो सचिव से सम्ब- 
न्धित गोपनीय रिदार्ट भ॑ साथ राधा दैधा । 

4. जब प्रमुख बा पद रहिए & हे जिंता वरिवद वा उप प्रमुख उस समय 
तब, जद तह नि नथा प्रधुता तिफाषत रे हो जाए जिही परिषद प्रछुस की 

शक्तियों वा प्रयोग तदा कहां के धाणव ३रेध । 

53... जब कमी धरधुल स्वकाश ।६ कहे मे भनु ॥हिपित हो, सो उसने ३१, 
ऐगे धवबापश की प्रवाधि थे य7 (दु् 3९ नहर | होगे । 

6. जय प्रयुशी का ॥॥ ७ #। २ ४4 धवपाश पर रया हो दा उप 
प्रयुध का पद भी रिक्त की "७ २३ १७ भी ६बकाशा पर हथा हुपा हो यों, 
प्रदुष पी शिया *। "१०।७४ कबौड २०१ कई «७ की जिला परिषद भू एस 
सदस्य दवाएं शिया 4॥7७॥ ७) + ४ ४७९ « हवा वििंत रोति मे विवधिक 
[छिद्ा. है क 3९९ 

व. (या कक ४॥ई स+ + क#++४कार विकदित हीडा है पस्दई 
ब्रयुच, #हह फैन। कौन १7 व * हों $ ४॥। थी निर्धारित हो जाएं, प्रमुख 
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की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यो का पालन तब तक करेगा जब तक कि नया 
प्रमुख अथवा उप-श्रमुस्त निर्वाचित न हो जाएं तथा वह पद न समाल ले भ्रधवा 
जब तक क्रि प्रमुख अथवा उप-प्रमुख अवकाश से लोट न झाये । 


जिला विकास पझ्रधिक्नारी की शक्तियां 


जिला विकास शध्धिकारी, अर्थात्‌ 'कलेक्टर' जिले की प्रशातनिक संरचना 
का शीपंस्थ अधिकारी होने के नाते जिला प्रशासनिक टीम का कप्तान माना 
जाता है ॥ जिला स्तर पर कार्यरत इस पचायती राज सस्था जिला परिषद के 
सम्बन्ध मे विकास अधिकारी को झ्धिनियम निम्न शक्तिया प्रदान करता है :४7 


]) . विभिन्न योजनाझ के मिष्पादन मे की गयी प्रगति की समीक्षा तथा 
जिला परिषद के विनिश्चयो एव सकल्पो की ज़ियान्विति की जाच करना तथा 
सुधारों के लिए सुभाव देना, 


2... राज्य सरगार के विभिन्न विक्रास विभागों के जिला स्तर के कार्य को 
समन्वित करना. 


3. यह परीक्षा करना कि पश्चायत समिति को प्रदत्त राशि उन्ही प्रयोजनों 
के लिए काम में लाई जा रही है, जिनके लिए वे निर्धारित की गई हैं । 


4... यह सुनिश्चित करना कि जिले मे पचायत समितियों द्वारा सचालित 
सेवाप्रो के न्यूनतम स्तर का सघारणा किया जा रहा है तथा विकास झधिकारी 
एवं उप्तका कार्यालय परर्ण-ह्पेण श्रपने कत्तेंब्य का पालन कर रहे हैं, 


5. ऐसे प्रन्य बृत्यो तथा कत्तेब्यो का निर्वाह करना जो इस प्रधिनियम 
द्वारा उसे सौंपे जाए । 


इस प्रकार, जिला बिकास भ्रधिकारी के रूप मे उपरोक्त बारें जिला- 
धोश को एक समन्वयक्र्त्ता अधिकारी के रूप मे स्थापित करते हैं। इस समन्वय- 
कर्त्ता की स्थिति से एक कदम आगे जिला परिषद एवं पचायत समितियों के 
निर्शायक के रूप मे भी कार्य एवं शक्तिया जिलाधीश को यह भ्रधिनियम विशिष्ट 
रूप से प्रदान करता है । श्रधितियम्र को धारा 68 एवं 69 उसे प्रधिक्ृत करती 
हैं कि जिले में कार्यरत प्कायत समितियों श्रथावा मिला यश्पिद मे चल रहे हिसी 
मरी विकास कार्य का न केवल वह भ्रवल्लोकन झौर निरीक्षण ही कर सफता है 
अपितु वह उनका निर्देशन और नियन्त्रण भी कर सकता है ।६8 

जिला परिषद के कार्यों का प्रशासतिक तियन्त्रण, जेँसा कि पूर्व में 
इंगित किया जा चुका है. जिला परिषद में नियुक्त सचिव के द्वारा किया जाता 
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है। हमारे देश के लोकतातिक ढांचे की व्यवस्था के अनुरूप जिला प्रमुख इस 
सचिव पर राजनीतिक नियन्त्रण मी रखता है । सचिव क अलावा जिला परिपद 
के भन्‍्प कर्मचारियों की सख्या, पद, सेवा की शर्ते तथा वतन व मत्तो का निरवय 
राज्य सरकार के द्वारा कथा जायगा। जिला परिषद सरकार की स्त्रीकृति से, 
प्रतिरिक्त पदों का सूजन भो कर सकेगी । इस प्रकार जिल्ला परिषद म॑ उनके 
रुठने के समय स्थानान्तरित कर्मचारी तथा बाद म जिला परिषद द्वारा नियुक्त 
कर्मचारी उसकी कामिक सरचता के अवयव मान गय है | काभिक वर्ग, वित्ताय 
प्रशामन एवं राजकीय नियन्त्रण के सम्बन्ध में विवरणा, पुस्तक के पृषक प्रध्यायों 
में विस्तार से दिये जा रहे हैं। 

जिला परिषद की नियम तथा उप नियम बनाने को शक्तिया 


जिला परिषद एवं पचायल समिति उन प्रयोजनों को जिनके लिए 
उतका गठन हुप्रा है, क्रियान्वित बरने के लिए समय-समय पर ऐस उप-तियम 
बना सकेगी. जो इस झ्रधिनियम के उपवन्धों या उनके प्रन्त्गंत बनाय गय नियमों 
में भ्रखगत नही हैं ।+१ इस सम्बन्ध से घ्धिनियम में यह व्यवस्था वी गई है कि 
जिला परिषद इस तरह का कोई उप नियम बनाने से पूर्द प्रस्तावित उप नियमों 
के प्राख्प्र का उस पर विचार करने वी लिथि दगित करन हुए, नोटिस दगी या 
प्रकाशित बरेगी झौर उस तिथि के पूर्व सम्दन्धित व्यक्तियों की घ्रापत्ति प्रोर 
सुझावों पर विचार 0रेगी 70 दचायत समिति या जिला परिपद द्वारा दम प्रसार 
बनाया गया कोर्ट उप नियम, नव तक प्रमावशील नहीं होगा जब तर दि वह 
राज्प गरकार के द्वारा स्दीउूत न बर दिया जाय । 


प्रधिनिष्म जो कार्योान्वित डिय जाने हेतु राज्य सरझार प्रषिमूचना 
द्वारा नियम बना सकते में सहाम बसायी गयी है ।! इस प्रदार बाज्य सरकार 
द्वारा बताये गये समस्त नियम शोघातिशोप्त राज्य दियात मंडल द्वारा घनुमादित 
बराये जायेंगे ।$:. राज्य सरकार दारा एस प्रकार बनाये गद लनिएस दौर उप* 
विपम समस्त ब्रणाजनों ने लिए. ग्रधिनियम बा एक घन माल जात हैं घोर राज 
पत्र में प्रगाशित होने बो दितोत से वे प्रदर्तित होते है ॥ 


पपितियम वे प्सतगेत यह प्राइपान भो दिया गया है कि राय सरीार 
द्वारा बनाये गये तियर्मों था मिले परियद द्वारा डताये शुय उप नियमों की प्रपस 
शार इस्पपन हियये छाते दर एक मो रददे सक्ष का ८एं दोए घोर उपदे परचात 
पृत उस्सघन डिये झाने वर प्रदेश दिन मे लिए रच हयये शर था ध्यो दरप 
दिया शा घहवा है मे 
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प्रशासनिक प्रतिवेदन 

प्रत्येक पचायत समिति जिला परिषद को और प्रत्येक जिला परिषद 
राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष के लिए, ऐसे वर्ष की समाप्ति के पश्चात यथा समव 
शीघ्र अपने प्रशासन के सम्बन्ध मे एक प्रतिवेदन ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे विस्तृत 
बिवरणो सहित, जो भी विहित क्ये जाए, श्रस्तुत करेगी ।* इस सम्बन्ध में 
“राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिपद (प्रशासन अ्रतिवेदन) नियम, 
959”7 बनाये ग्ये हैं जिसमे प्रतिवेदन का प्रपन्न तथा तयार करने का तरीका 
तथा उस पर विचार करने सम्बन्धी समस्त उपबन्ध दिये गये है 5 
राजस्थान में जिला परिषद बो सशक्त बनाने हेतु उठाये गये वदम 

988 भे पचायती राज सस्थाग्रों के चुनाव सम्पन्न कराने के पश्चात 
राजस्थान सरकार ने प्राभीण क्षेत्रो के विकास कार्यों से सम्बन्धित भ्रनेक मूतन 
कार्यों का. दायित्व जिला परिषदों को सौपा है। इनमे प्रमुख तौर पर ग्रामीण 
क्षेत्रो की उच्च प्राथमिक शिक्षा, हैण्ड पम्पो का रख रखाव, उनके मिल्त्रियों फ्ो 
प्रशिक्षण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों वे उपकेन्द्रो का सचालन और जिने भे कार्यरत 
श्राधुवेदिक औषधालयी का नियन्त्रण ऐसे प्रमुख बाये है जिन्हे जिला परिषदों को 
सौंपा गया था । यद्यपि यहा यह उल्लेखनीय है कि इनमे से कतिपय कार्य ही 
जिला परिपदो को व्यवहार मे हस्तान्तरित किये जा सके हैं भौर प्रायुवेंदिक 
आ्रौपध'लयो के सचालन इत्यादि कार्य व्यवहार मे जिला परिपदो वो हस्तान्तरित 
नही हो पाये हैं। उच्च प्राथमिक शिक्षा का कार्य यद्यपि जिला परिषदो को पूरी 
तरह दिया जा चुका है किन्तु न केवल सम्बन्धित अ्रष्यापको में, भपितु समाज में 
भी इस स्थिति के प्रति असन्तोष व्याप्त है । राजस्थान में 990 के चुनावो के 
पश्चात पदासीन हुई सरकार से इस बाय को पुनः शिक्षा विभाग को देने का 
मानस व्यक्त किया है, यद्याप औपचारिक निर्णय इस सम्बन्ध मे विचाराधीन है । 


सन्दर्भ 
3. रिपोर्ट भॉफ द टीम फार द स्टडी आफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एण्ड नेशनस 


एक्सटेंशन सर्विस, वाल्यूम !, नई दिल्‍ली, कमेटी भॉन प्लान प्रोजेक्टसू: 


957, पृष्ठ 7 
2. .द गुजरात पचायत एक्ट, 496[, लॉ डिपार्टमेंट गुजरात सरकार 796] 


जिला परिषद 737 


3 


4, 
5 

6. 
]7, 
8. 
9, 
20. 


श्रीराम माहेश्वरी, भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, 
प्रागरा-3, 4084 व्‌ 406 ॥ 

श्री कृष्णदत्त शर्मा एव सुनीता दाधीच, राजस्थान पचायपत्त समिति एव 
जिला परिपद ग्रधिनियम, एवन एजेंसीज, जयपुर, 983, पृ. 422 | 
उपरोक्त, घारा (2) 

उपरोक्त, घारा 3 

यह प्रावजान अधिनियम की घारा 43 में किया गया है । 

भ्रधिनियम की घारा 3() परन्तुक्ो मे यह प्रावधान किये गये हैं। 
उपरोक्त, घारा 44 

उपरोक्त, घार। 44 (2) 

उपरोक्त, धारा 44 (3) 

उपरोक्त, धारा 44 (4) 

उपरोक्त, घारा 45 () परतुक 

उपरोक्त, घखांरा 45 () 

उपरोक्त 

उपरोक्त, घारा 45(2) 

उपरोक्त, घांरा 45 (3) 

उपरोबत, घारा 45(4) (॥) 

उपरोक्त धारा 45 (4) (2) 

विस्तृत विवरण हेतु दृः्टब्प श्री,इृष्णदत्त शर्मा एवं सुनीता दापी च. पुर्वोषत 
खण्ड, (२) पृ. 26 

अधितियम, घार। 45 (6) 

उपरोदत, पारा 45 (7) 

उपरोषत, पारा 45 (0) 

उपरशोश्त धारा 45 र“"। 

शपरोक्व, पारा 45 इ>2 

उपरोक्त, पारा 45 ल-ठ 

989 में 5ह ०5वाँ सविपान वारित नहीं हो पाया था । 

प्रपितिवप्ठ, घारा 46 3 () 

उंपरोण्ष, दारा 3 (॥]) 

उपरोक्त, पाए 46 3 (]) 

शापरोकप घाएा <४ 

वदरोक्द 


438 


33. 
34. 
35. 
36. 
9५ 
98: 
39. 
40, 
4]. 
42. 
43. 


44. 
45. 
46. 


47. 
48, 
49. 
50. 
5]. 
52. 
53. 
54. 


95% 
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अविश्वास प्रस्ताव के ये भ्रावधान झधिनियम मे धारा 49 मे दिये गये हैं। 
अधिनियम की घारा 20 व 50 के कार्यान्वयन हेतु 

अधिनियम की घारा 20 (3) 

अधिनियम की धादरय 20 (6) (7) 

रा. प. स. तथा जिला परिषद (कार्य सचालन) नियम, 965 
अधिनियम, घारा 5] 

उपरोक्त, घारा 53 () 

उपरोक्त, घारा 53 (2) 

डपरोकत, धारा 54 () 

उपरोवत, घारा 55 (॥) (2) 

यह राज्यादेश ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विमाग राजस्थान सर- 
कार के हिन्दी मासिक “राजस्थान विकास” के जनवरी 990 के भ्रक में 
पृष्ठ -3 पर प्रकाशित हुप्रा है । 

उपरोक्त, धारा 57 

उपरोक्त, धारा 58 

इस हेतु राजस्थान जिला परिपद (भस्थायी प्रमुख का निर्वाचन) नियम, 
]959 दृष्टब्य हैं । 

अधिनियम वी धारा 59 

विस्तृत जानकारी हेतु श्रधिनियम की घारा 68 व 69 दृष्टब्य हैं । 
अधिनियम की घारा 80 

उपरोक्त, घारा 80 (2) 

उपरोवत, धारा 79 () 

उपरोक्त, घारा 79 (2) 

उपरोक्त, धारा 8! 

इपरोकत, धारा 74 () 

ये उपबन्ध श्री कृष्ण दत्त शर्मा एवं सुनीता दाघीच, पूर्वोक्त, मे खण्ड-2 मे 
रष्टब्य हैं ॥ 


8 


पंचायत समित्ति 
यथा अं 5 मा 


बलवत राय मेहता समिति द्वारा सुझाई गयी पयायती राज को 
भिम्तरीय सरचना का मध्यवर्ती सोपान पचाधत समिति कहलाता है । मारत के 
सेमी राज्यों मे इस निवाय को, इसो नाम सगे नहीं जाता जाता बल्कि विभिन्न 
राज्यों में इसबा नाम प्रौर स्थिति मिन्न-मिन्न पायी जातो है। राजस्थान, महा 
राष्ट्र, डड्डीसः, बिहार प्रोर प्राघप्रदेश ये इसे पदायत खमिति, प्राभास मे प्राच- 
जिक पैचाथव समिति, परिचमों बधाल मे ध्रौचलिक परिषद, उत्तरत्रदंग में शैेत्रोय 
सेधिति, गुजरात में तालुह्ा पटिपद मध्यप्रदेश से जनपद पचायत बर्नाठक से 
तानुरा-विक्यम-परिवद्र, घोर तमिलताई से पचायत संघ परियद के नाम से गाना 
जाता है। विभिन्न राज्यों मे इसका कार्यकाल मो एग समात नहीं है. किन्‍लु यह 
तीन में 5 वर्ष के दीच तिर्षारित किया हुप्वा है। राजस्थान, धासाम, विहार, 
हरिय णा, पजाब तया प्राम्पवदेश से पढ़ 3 वर्ष गुजरात बवटिक उड्ोसा पोर 
परविधमी दगाल मं 4 दर्ष, रथा तमिलनाड़, उत्तरमध्ग प्रौर गष्यप्रशश में यह 5 
बच विर्पारिय जियी हुप्रा है। समो राज्या मे पंत यत्र शपिति शा बाप अत 
पंचाषतों थे कार्य रास वे समान हो पाया जाया है ॥ इसे समप मस्पूर्ण देश के 
विभिन्न राज्यों में सभा 4500 घंघारत समितियों बार बर रहो है 
तंघायश समिति की रचता शपष्व स्वर दर बी जती है| घंषायती शार 
दे प्रबरईत थे पर्वात, प्रा विशाम को गति देने जी दृत्टि गे यह निरदय दिया 
गया हि प्ररदेश जिले को बुछ शिशास एग्श मे विधरकक श्र दिया जाये + इप 
हश॒र दे (दशाएर शादहों वो रदता पोर रुदन करन 4९ छदझुण शाप्इप्धि$ पाजव 
सदरडारों हारा जाहे हिदा हया है। गिशास शब्द सापक् यह इशाई प्र मे 
द्रचमित तहगीत शापर राशार एवाई ने घौलोनिर होश मे शुर विसड़ी झुपनो 
है, दाद होतों का शेपरापिकार घोर भोगेतिर घाकार शश जेसा मही है। हह- 
मौख जहाँ एवाप झुप मे साहरिकों दे राजरद गामग पी कादों हे सम्पाइन दे लिन 
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उत्तरदायी होती है वही विक्रास खण्ड को नागरिको के बहुमुश्ली विकास के लिए 
निर्माता श्नौर योजनाझो को कार्यान्वित करने वाला तन्‍्त्र बनाया गया है। राजस्थान 
में विकास खण्ड का मौगोलिक क्षेत्र तहसील के मौगोलिक झाकार से किचित 
अ्रधिक है । 


वचायत समिति की रचना में मी सभी राज्यों में एबरूपता नहीं 
पायी जाती। यद्यत्रि सभी राज्यो मे इसकी सरचना में निर्वाचित, पदेन, 
सहयोगी भौर सहयोजित सदस्य सम्मिलित होते हैं । सभी राज्यों मे पचायत' 
समिति के क्षेत्र मे ग्राने वाली पचयातों के सरपच, पचायत समिति के पदेन 
सदस्य होते हैं। उस क्षेत्र से निर्वाचित राज्य विधान मण्डल के सदस्प पचायत 
समिति के सदस्य होते हैं किन्तु उन्हें मठदाव का अधित्ञार न होने कारण सहयोगी 
सदस्य कहा जाता है । पचायत समिति के कार्यकरण में राज्य को पिछड़ी जातियो 
लथा अनसू्चित जाति तथा जनजाति के लोगो तथा उनको स्त्रियों को पच यत 
सम्रिति में प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्हें सहवरण द्वारा लेव का प्रावधान किया 
जाता है + कुछ राज्यो में, पचायत समिति क्षेत्र मे कार्यरत सहकारी समितियाँ 
एवं लोक प्रशासत, सार्वजनिक जीवन तथा ग्रामीण विकास का अनुमव रखने वाले 
व्यक्तियों को भी पचायत समिति मे प्रतिनिधित्व देकर उनके विशेषज्ञ ज्ञान का 
जनहित में उपयोग सुनिश्चित करने का प्रावबान क्रिया गया है। मारत के 
विभिन्न राज्यों मे पवायत समिति की सामान्य सरचना को निम्नाँकित सारिशी 
द्वारा समभने में सहायता मिलेगी 


पचायत समिति 





.. क्षेत्र में भ्राने वाली पचायतों के ॥ दो मद्दिलाएँ यदि पूवेत- 
सरपच न चुनी गई हो 

2. एक अनुसूचित जाति का 
सदस्य 

3. एक भनुसूचित जनजाति 
का सदस्य 

4. एक सहयोगी संस्थाप्रों का 
का प्रतिनिधि 


5, क्षेत्र की विधान समा में 
निर्वाचित सदस्य 


परचायत समिति ड्र्वा 


6 क्षेत्र का एक निपुण कृपक 

7. ग्रामसमाप्रों के ग्रध्यक्ष 

8. दा व्यक्ति लोकप्रशासन 
तथा ग्रामीण विकास के 
विशेषज्ञ 


उररोक चर दे पचाबत समिति की उप सामान्य सचरना को प्रभि- 
व्यक्ति दी गयी है जो प्राय सभी राज्यो मे पायो जाती है । 


राजस्थान मे पचायत समिति को संरचना 


राजम्थान में परचायत समिति की रचना, राजस्थान पचायत समिति 
एवं जिला परिपद अधिनियम, ।959 पर धाघारित है। इस भश्िनियम की 
घारा 6 राज्य सरकार की श्रधिकृत करती है कि वह राजपत्र मे अधिसूचना 
द्वारा किसी जिले के ग्रन्त्गेत पचायत समिति का गठन, थुनगंढत तथा परिसीमन 
कर सकती है। झ्रधिनियम्र में यड़ भी कहा गया हैं कि जब किसी खण्ड के लिए 
एक पचापत स मेत्रि वठिित ऋर दी पी हो और उपके वद राज्य सरकार उसी 
खण्ड का पुत परिसीमत करे प्रयति खण्ड की सीमाग्रों मे परिवर्तत कर दे, तो 
ऐसी स्थिति में राज्य खरकार यद्यपि घारा | के अघोन उस पचायत समिति का 
पुन गढ़त कर सकती है । किन्तु जब इस प्रकार पुनर्गंढन का आदेश राज्य सरकार 
द्वारा दिया जाये तो पच्रायत ममिति के प्रधान, उप-प्रघान तथा महयोजित सदस्यों 
का पुनर्गेंठित पचायत समिति फ्रे लिए उसी प्रकार निर्वालित समभने के लिए 
सरकार निर्देश दे सकेगी । पच्चायत समिति के परिसीमन तथा पुनर्गठक की श्रषि- 
सूचना, वैघवा की इष्टि से राजपन में पृषक्-ध्रूथक जारी करनी होती है । 

अधिनियम के प्रनुमार पच्यायत समिति का माम उमर खण्ड के नाम पर 
होगा जिसके लिए वह गठित वी गई है | जैसे सागानेर खण्ड के लिए गढ़ित पचा- 
यत समिति का नाम, “प चायत समिति, सायानेर” होगा । प्रधिनियम मे कहा 
गया है कि राजपत्र मे म्रधिसूचना निकालकर राज्य सरकार किसी पर चायत 
समिति का नाम बदल सकती है । 


अधिनियम की प्रपेक्षाम्रों के ग्नुमार प चायत समिति का विधिक स्वरूप 
इस प्रकार है 


.. पचायत समिति छा नाम उस खण्ड के नाम पर होया, जिसके लिए 
दह नढित को गई है । 


]42 मारत मे स्थानीय प्रशासन 


2... वह एक निगमित निकाय होगा, जिसका - 


(क) शाश्वत उत्तराधिकार होगा, 
(ख) उसकी सामान्य मुद्रा होगी, 


(ग) वह सम्पत्ति भ्रजित कर सकेगी, उसे रख. सकेगी ओर उसे बेच सकेगी 
अर्थात्‌ प चायत समिति को सम्पत्ति सबस्धी पूरे अधिकार हैं, 


(ध) अपने निगमित नाम से वह किसी के विरुद्ध कोई वाद (दावा) कर 
सकेगी या उसके विरुद्ध कोई दावा किया जा सकेगा ॥ 


नियमित तिकाय से गभिप्राय यहें है कि प चायत समिति एक विधिक 
संकाय या व्यक्ति है । फानून इसे विधिक या काल्पनिक व्यक्ति का स्वरूप देता 
है । निगर्तित निकाय की परिभाषा करते हुए लाईर्ड हैल्सवरी ने कहा है कि “यह 
ऐसे व्यक्तियों का समूह है, जो एक सकाय के रूप में संगठित हैं, जिसकी विशेष 
सझ्या निर्धारित है जो सहवरित उत्तराधिकार रखतो है तथा उसे कानून की 
मोति द्वारा एक ऐसी कार्यक्षमता प्रदात की गयो है कि वह बहुत से मामलों मे 
एक व्यक्ति की तरह कार्ये करतो है । वह सम्पत्ति ग्रहएा करती है, उसे विसी को 
दे सकती है, देनदारियों की सविदाए कर सकती है । वह कानूनी कार्यवाही प्रर्षात 
बाद (दावा) कर सकती है और इसी प्रकार उसके विरुद्ध वादे किया जा सकता 
है । वह सत्र के साय प्रसुविधाश्रो (प्रिवोलेजेज) का उपभोग कर सकती है शौर 
बहुत से राजनीतिक अधिकारों को उस संस्थान की सरचता के प्रनुप्तार अपने 
गठन के समेय या बाद में अपने भ्रस्तित्वकाल मे प्रकट कर सकती है । 


एक निगमित निकाय की प्रपनी सामान्य मुद्रा (सील) होती है। 
विधिक दृष्टि से यह सामान्‍य मोहर किसी भी सस्था के निमरमित होने का साक्ष्य 
मानी जाती है । पचावत समिति को ओर से दो गयी झाज्ञा या निष्पादित किये 
गये दस्तावेज पर उसकी मोहर का उपयोग करता ग्रावश्यक साना गया है। इसके 
बिना उस दस्तावेज को विधिक रूप से मान्य नहीं माना जा सकता । 


किसी भी संस्था के विधिक स्वरूप का एक झ्ावश्यक तत्व यह है कि 
उमकी पहचान लगातार या शाश्वत ही भर्थात उसके मूल सदस्य तथा उत्तरा- 
घिकारी एक माने जाते हैं । सदस्यों का एक समृह या दल भ्रा सकता है और 
जा सकता है। प्रजातात्रिक सकाय मे निर्वाचत के साथ सदस्यों के फेरबदल की 
प्रक्रि] सदा चलती रहतो है किन्तु पंचायत समिति के उस क्षेत्र के सदस्यों का 
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कानूनी व्यक्तित्व सदा बना रहता है । उसका वही सम्पूर्ण रूप सदा शाश्वत काल 
के लिए बना रहता है । उसके सदस्य बदलते रहते है पर निकाय नही बदलता, 
बह शाश्वत है, चिरजीदो है । इस प्रकार एक सकाय पर जो दायित्व या कत्तंब्य 
एक वार बाध्यकर हो जाते हैं, वह वह उसके उत्तराधिकारियों *आझआव वाले 
सदम्यो) पर मी बाध्यकर रहते है । 

किसी भी निगमित मिकाय को सम्पत्ति प्राप्त करने, तथा उसके 
निवर्तित या भ्रतरण (स्थानातरण) करने का अधिकार होता है । पंचायत समिति 
मो ऐसी समी कायंवाही अपने नाम स कर सकती है और इस हेतु माहर का 
प्रयोग कर सकती है, यद्यपि इसके लिए पचायत समिति को सक्‍ल्‍प पारित करना 
होता है । 

पचायत समिति झपते स्वय के नाम से किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद या 
कानूनी कार्यवाही किसी न्यायालय से कर सकती है और इसी प्रकार पचायत 
समिति के विरुद्ध कोई अन्य व्यक्ति वाद या कानूनी कार्यवाही कर सकता है । 

इस प्रक्नार राजस्थान की प चायत ममितिया मो उपरोक्त विधिक स्वरूप 
में दी गयी स्थिति, भ्रमाव भर अधिकारों का पूर्णोत उपयोग करती है। 
राजस्थान मे इस समय कुल 237 पचायत समितिया कायंरत हैं ॥ 

राजस्थान मे पचायत समिति की सरचना में अधितियम के अनुसार 
निम्ताकिति सदस्य होने हैं 


 पदेन सदस्य 
() पचायत समिति क्षेत्र की सभी पचायतों के सरपच, 
(2) पंचायत समिति क्षेत्र से निर्वाचित विघानममा सदस्य, 
(3) उपखण्ड भ्रधिकारी, (एस डी. ओ ) जिसकी झ्धिकारिता में वह खण्ड 
स्थित है. पदेन मदस्य होगे, परन्तु उसे कोई मताधिकार नही होगा । 


2. निर्वाचित सदस्य 

प्धिनियम में यह प्रावघाने किया गया है कि खण्ड की सभी ग्राम 
समाग्रो के अध्यक्षो द्वारा भपने में से, विहित रीति से निर्वाचित सदम्य पचायत 
समिति में प्रतिनिधित्व वरेंगे । इस प्रत्रार निर्वाचित क्िय जाने वाले सदस्यों की 
संख्या सम्बन्धित जिलाधीश द्व्रा निर्धारित की जावेयो । जिलाघ'श के लिए इस 
सम्बन्ध मे यह निर्देश अमिलिखित किये गये हैं हि यदि ग्रमो के समूह की कुल 
जतसरूपा एक हजार से ग्रधिर न हो तो उन पर एक प्रतिनिधि ओर यदि एक 
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हजार से अधिक हो तो प्रत्येक एक हजार व्यक्तियो पर एक और प्रतिनिधि चुना 
जा सकेगा | यदि किसी पचायत समिति क्षेत्र मे केवल एक ही ग्राम समा हो तो 
उसका प्रध्यक्ष उस पचायत समिति का सदस्य निर्वाचित हुआ समभा जायेगा । 


3 सहमोजित या सहवरित सदस्य 


अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 2 के प्रधीन निम्नावित सदस्य 
पंचायत समितियों मे सहवरितत किये जाते हैं 

(१) दो महिलाएं, 

(2) दो झनुसूचित जाति के प्रतिनिधि, 

(3) दो ग्रनुसूचित जन जाति के सदस्य, यदि पचायत समिति क्षेत्र में इनकी 
सरूया, कुल जनसत्या के 3 प्रतिशत से शभ्रधिक हो, भौर 

(4) एक प्रतिनिधि सहकारी समितियों की प्रबन्ध समितियों के द्वारा निर्वा- 
चित । 

4, सह सदस्य 
() कृषि निषुणा कृषक एक, 
(2) प्रचायत सम्रिति क्षेत्र में कार्यरत ग्राम सेवा सहर्थरी समितियों के 
अध्यक्षों का एक भ्रतिनिधि जो ऐसी समितियों के श्रध्यक्षो द्वारा स्वयं 
उन्ही में से चुना जाये, 
(3) पचायत समिति क्षेत्र मे कार्ये कर रही विपणन समितियों के प्रध्यक्षो हू 
का एक प्रतिनिधि जो ऐसी समितियों बे भ्रष्यक्षो द्वारा उन्ही मे से चुना 
गया हो, 
(4) ग्राम सेवा तथा विषणन समितियों के भतिरिक्त पचायत समिति क्षेत्र में 
कार्यकारी समितियों के अध्यक्षों का एक प्रतिनिधि जो ऐसी समितियों 
के अ्रध्यक्षो द्वारा उन्ही मे से चुना गया हो । 
अपर (झहातिरिक्त) सदस्य 

अधिनियम की छारा 9 के ग्रनुमार कसी सरपच या उप सरपच को 
प्रघान चुन लिया जाता है, तो वह पचायत समिति का “अ्रपर सदस्य” होता है । 
पंचायत समिति फो सदस्यता के लिए पनहँताए 

राजस्थान प्रचायत समिति एवं जिला परिषद क्‍भधिनियम, 959 में 
पचायत समिति की सदस्यता के लिए योग्यता के सबंध मे अनहंताप्रो (भगोग्यताए) 
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की गराना की गयो है | अधिनियम मे वहा गया है कि निम्ताकित कोट से 
माने वाले लोग सदस्य या प्रधान बनन के लिए अयोग्य होगे । यदि बह 


छ 


0 


। 


हा 


केन्द्रीय सरवार या राज्य सरकार अथवा क़िसी स्थानीय सस्धा के 
प्रधोन पूर्णोकालिक या झजशकालिक वेतनिक नियुक्ति घारण करता है, 
25 वर्ष मे कम आयु का है, 

सरकारी सेवा से दुराचार के कारण हटाया गया है भश्रौर लोकमेबा से 
पुन' नियोजन हेतु थ्रनह॑ घोषित किया गया हो, 

प्चायत समिति के भ्रघीन कोई बैतनिक या लाम का पद घारणा 
करता हो, 

प्रत्यक्ष या ग्रप्रत्यक्ष रूप से स्वय या अपने साभीदार द्वारा पंचायत 
समिति को सामान को आपूर्त करने व लिए जिसी सविदा मे हिस्सा 
रखता हो, 

कुष्ठ रोगी हो या अन्य किसी ऐसे शारीरिक या मानसिक दाप या रोग 
से पीडित हो जो उसे कार्य के लिए अयोग्य बना दे. 

किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक पतन, छुपा छूद या प्रन्य प्पराथ के 
लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो, 

दिवालिया हो, 

पचायत समिति द्वारा 959 के अधिनियम के अ्रघोन या पचायत द्वारा 
राजस्थान पचायत अधिनियम, !953 के अधीन प्रारोपित जिसी कर 
या फीस की रकम का भुगठान उसन बिल श्रस्तुत करन की तिथि स॒ दो 
माह के मोतर नही किया हो, 

पचायत पसमिति वी और से अथवा उसके विरुद्ध विधि व्यवसायी 
( प्रमिभाषर ) के रूप म नियोजित है, 

राजस्थात पचायत्त अधिनियम, !953 की धारा 47 की उपचारा # 
(ख) के ग्रधीन रिसा पचायत के सरपच या उपसरपच या पच या 
न्याय उप समिति के अध्यक्ष य, सदस्य के निर्वाचन वे लिए प्रयोग्द हो, 
अधिनिपम को घ५/रा 4७ की उश्णाश 3 के प्राडीन प्रछाल 4६ उप्प्रषप्ल 
के निर्वाचन के लिए ग्रयोग्य हो । 

अधिनियम ये यह मी कहा गया है कि किसी नैतिक दुराचार या पह्रस्पृ- 


पयता भधिनियम प्रादि प्रयोजन के लिए दोप सिद्धि की दिनाह में 6 वर्ष व्यतीत 
हो जाने पर या राज्य सरकार की इस निमित्त झिसो स्पमान्य या विशेष मान्ना 
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द्वारा यदि वह निर्वाचन के योग्य घोषित कर दिया गया हो तो इसमे भी वह 
निर्वाचन के लिए पात्र हो जायेगा । इसी प्रग्गर यदि कोई व्यक्ति पचायत समिति 
एवं जिला परिषद अधिनियमो के अन्‍्तगंत किसी फ़ीस या कर की अदायगी न 
करने के कारण अ्रयोग्य था और नामाकन पत्र प्रस्तुत करमे की दिनाक से पहले 
यद्वि उसने इस फीस या कर का भुगतान कर दिया हो तो, उसकी प्रयोग्यता 
विलोपित समभ्ग जायेगी । 


अधिनियम यह व्यवस्थ' भी करता है अ्ननहता के किसी मी प्रश्न का 
निर्णोय सक्षम न्यायाधीश के द्वारा किया जायैगा । भ्रधिनियम की घारा 7 इस 
बात की व्यास्या करती है कि सदस्यो के लिए अनहंता का प्रश्न क्या है, ऐसा प्रश्न 
कब उठाया जायेगा, कौन उठा सकता है और न्यायालय के निणंय का क्‍या 
प्रभाव होगा। 


पंचायत समिति फे पदाधिकारी 


पचायत समितियों मे 'निर्वाचित समा” के सदस्यो का विवरण उपरोक्त 
प क्तियो मे दिया जा चुका है । पचायत समितियो के कार्य सचालत में जिन पदा- 
घिकारियो का प्रमुख योगदान होता है उनमे प्रमुख हैं 
].. प्रधान, 
2... उप प्रधान, 
3. विकास अधिकारी, 
4. प्रसार अधिकारी 


प्रथम दो पदाधिकारो-प्रधान एवं उप प्रधान-प चायत समिति स्तर पर 
जनता के निबरचित प्रतिनिधि होते हैं जबकि विकास अधिकारी एव भ्रन्य प्रसार 
अधिकारी राज्य की लोक सेथा के ग्रग होते हैं । खण्ड स्तर पर प चायत समिति 
द्वारा निर्धारित नीतियो को जियान्वित करने एन राज्य रारकारा द्वारा खण्ड रतर 
पर कार्यान्वयन हेतु हस्तान्तरित परियोजनाओ्ों के निष्पादन मे जन प्रतिनिधियों 
तथा लोकऊसेवको की जिम्मेदारियो को पंचायत समिति के स्तर पर सयुक्त विया 
गया है । लोकताशत्रिक विकेन्द्रीकरण की इस सबसे सशक्त इकाई के स्तर पर 
सैद्धान्तिक तौर पर यह अपेक्षा की गयी है कि विकास योजनाप्रो के निष्पादन में 
जन प्रतिनिधि ओर लोकसेवक मिलकर कायें करें । न तो ग्रकेली नौकरशाही 
जन प्रतिनिधियों के सहयोग के अभाव मे नीतियो और कार्येक्रमो का प्रभावी 
काउन्वियन बर सकती है श्लौरन ही जन प्रतिनिधि लोकसेवको के सहयोग के 
अभाव मे यथार्थ और व्यादहारिक नीतियो का निरूषण कर सकते हैं। लोक- 
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तात्रिक शासन व्यवस्था के इस मर्म को समभवते हुए ही, पचायतीराज के समरत 
स्तरों पर जन प्रतिनिधियों झ्लौर लोक्सेवको के प्रयत्वों मे सामजस्य स्थापित 
किया गया है। खण्ड स्तर पर यह सामजस्य सरकारी प्रतिनिधि-विकास अधि- 
कारी और जन प्रतिनिधि-प्रधात-के माध्यम से घुनिश्चित करने का प्रयत्न किया 
गया है । 


प्रधान कर चुन,व 


राजस्थान में प्रधान के चुनाव का निर्वाचक्त मण्डल वतंमान मे इस 
प्रकार है : 


।. पचायत समिति के समी सदस्य, (सब डिविजनल झ्रॉफीसर को छोड- 
कर) 
2, पचायत समिति क्षेत्र की समी प चायतो के निर्वाचित एवं महवरित 
सदस्य, 
3 पचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम समाझरो के भ्रध्यक्ष 
प्‌ चायत समिति के प्रघान के चुनाव का यह विस्तृत निर्वाचन मण्डल, 
राजस्थान में 964 मे नियुक्त सरदिक भ्रली समिति के प्रतिवेदन की भश्रमिशसाग्रो 
का परिणाम है । इसके पूर्व प्रधान के चुनाव भें केवल पचायत समिति के 
सदस्य, जो सख्या मे 30 से 50 के आसपास होते थे, माग लेते थे । मतदाताग्रो 
वी इस सीमित सख्या के कारण प्रघान के चुनाव मे उन पर दबाव भ्रौर उनके 
प्रपहरण तक की घटनाएं होने लगी थी । इस प्रकार की श्रशुभ समावनाओं को 
समाप्त करने तथा प्रधान की कार्य प्रणाली की स्वदन्त्रता को ग्रधिक सुनिश्चित 
करने के लिए सादिक अली समिति ने प्रधान के चुनाव हेतु निर्वाचन मण्डल को 
विस्तृत करने का सुझाव दिया था जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया। 
इस प्रकार भ्रब न कंबल प चायत समिति के सभी निर्वाचित एवं सहंवरित सदस्य 
प्रधान के चुनाव में भाग लेते हैं अपिठु पचायत समिति क्षैद की सभी प चायतो 
के समस्त निर्वाचित एवं सहवरित पच मी अपने खण्ड स्तर के राजनीतिक नठृत्व 
के चुनाव में सक्रिय भाग लेते हैं । 
पच।यत समिति से सहवरण की प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात जिले का 
जिलाधीश, निर्वाचन विभाग द्वारा घोषित कार्यत्रम के श्रनुसार, प्रघान के चुताव 
के लिए पंचायत समिति की वैठर आमन्त्रित करता है । चुनाव हेतु चुलाथी गयी 
इस बैठक को अ्रध्यक्षदा स्वथ जिल्ाघीश या उसके द्वारा अधिइत प्तिरिक्त 
जिलाधीश करता है। श्रधान पद का निर्वाचन, “राजस्थान पंचायत समिति एवं 
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जिला परिपद (प्रधान तथा प्रमुख निर्वाचत) नियम, 4979” मे दिये गये तरीके 
से गुप्त मतदान प्रणाली से होता है । 


प्रधान के लिए पात्रता 


“कोई व्यक्ति प्रधान निर्वाचित होने के लिए तब तक प्राव नही होगा 
जब तक कि बह किसी प चायद का निवासी अथवा मतदाता या राजस्थान ग्राम 
दान प्रधिनियम, !97 की घारा 3 के अधीन स्थापित उस खण्ड की कसी 
ग्राम सभा का सदस्य न हो तथा हिन्दी पढने लिखने के योग्य न हो । 


इस श्रकार प्रधान पद के लिए पात्रता की जो दो प्रमुख शर्तें राजस्थान 
प चायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, ।959 मे तनिर्घारित की गयी है 
उन्हे मरल शब्दों मे इस तरह व्यक्त किया सा सकता है : 
]., वह किसी पचायत का निवासी और मतदाता हो, 
2. उसे हिन्दी पढ़ने और लिखने का ज्ञान हो ९ 


प्रधान पद के लिए राज॑स्थात प चायत समिति एवं जिला परिषद म्रधि- 
नियम की घप्रा 72 () (क) के परल्तुक में कुछ विशेष शर्तों का उल्लेख भी 
किया ग्या है जो इस प्रकार है : 

] कोई व्यक्ति प्रधान और ससद सदस्य या विधान सभा सदस्थ दोनो पदों 
पर नही रह सकता । यदि कोई ससद या विधान समा सदस्य प्रधान 
चुना जाता है तो प्रधान के चुनाव परिणाम से 4 दिन पूरे होने पर 
वह प्रधान नही रह सकता, बशर्ते कि उसने ससद या विधान समा की 

पे सीट से त्यागपत्र नहीं दिया हो | इसी प्रकार कोई प्रधान मी चुनाव 
लडकर विघान समा या समद का सदस्य चुन जिया जावे तो वह चुनाव 
के ।4 दिन पूरे होते पर प्रधान नही रह सकता बशर्ते की उसने ससद 
या विधान समा की सीट से त्यागपत्र नहीं दे दिया हो । 


2, दह दो परचायत ममितियो व प्रघान नहीं रह सकता । उसे एक से 
त्यागपत्र देना होगा, ग्रन्यथा 4 दिन पूरे होने पर वह किसी भी 
पर चायत समित्ति का प्रधान नही रह सकेगा $ 


इसी अधिनियम वी घारा 2 (2) के अन्य “परन्तुक” में यह व्यवस्था 
री की गई है कि यदि प्रधान या उप प्रधान का चनाव होने के समय पचायत 
समिति के किसी सदयोजित सदस्य का पद या किसो निर्वाचित सदस्य का पद 
खाली हो या विधान समा के डिसी सदस्य ने ऐसे चुनाव मे मतदान नहीं किया 
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है तो भो प्रधान प्रोर उप प्रधान का चुनाव वेध (मान्य) होगा । यह रक्षक- 
उपबध है, जो ऐसे चुनाव को अवध घोषित हान से बचाता है । 


पदावधि तथा रिक्त स्थान 


प्रधिनियम के प्रवधानों के अनुसार चुने गय प्रघान की पदावधि या कार्य 
काल बढ़ी होगा जो उस पचायत समिति का है । परन्तु यदि प्रधान का पद बीच 
में रिक्त हो जाये तो उसके स्थान पर चुने गये प्रधात का कार्य काल उसके पहले 
वाले प्रधान को बची हुई प्रवधि के लिए ही होगा । 
उप प्रधान या निर्वाचन तथा पदावधि 

एप डी,ओ भौर सटसदस्थो को छोडकर प चायत समिति के शेष सदस्यों 
में से किसी एक को उप प्रधान चुना जाता है । उप प्रधान के चुनाव मे भाग लगे 
वाल्ते निर्वाचक मण्डल मे निम्नाक्तित सदस्य होते है 


(।) खण्ड को समस्त ग्राम प चायतो के सरप च, 
(2) खण्ड से निर्वाचित विधान समा सदस्य, 
(3) ग्राम समाझो से तिर्दाचित सदस्य, तथा 
(4) सहयोजित सदस्य 


इस प्रकार निर्वाचित उप प्रधान की पदावधि या क यंकाल फचायत 
समिति के कार्यकाल के बराबर होता हे. परन्तु नियमो मे यह प्रावधान भी किया 
गया है कि उप प्रधान का पद यदि बीच में रिक्त हो जाये तो उसके स्थान पर 
घुने गये उपप्रघान का कार्यक्राल उसके पहले वाले उप श्रधान की बची हुई भ्रवधि 
के लिए ही होगा । 


प्रधान श्ौर उप प्रधान के विरुद्ध प्रविश्वास प्रस्ताव 

पचायत सम्रिति के प्रघान या उप प्रधान में अविश्वास का माव व्यक्त 
करने वाला कोई प्रस्ताव प्रभ्रिनिप्रथ के प्रववानों के अनुरूप लाया जा सकता 
है। ऐसा प्रस्ताव करने के ग्राशय का एक लिखित नोटिस, जिस पर५ चाप 
समिनि के कुत सइस्यो मे से कम से कम एक तिहाई सदस्यों के हम्तक्षर होगे 
प्ौर जिमके साथ प्रध्तावित प्रस्ताघ की एक प्रतिलियि सलग्न होगी गौर प्रस्ताव 
पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्पों से से किसी एक सदस्य द्वारा वह उच्त जिलाघीश 
को व्यक्तिया रूर से प्रस्तुद किया जायेगा, जिसके म्विकार क्षेत में वह प चायत 
समिति है। ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन की प्रवधि मे, सदस्यों को ॥$ 
दिन का नोटिस देते हुए जिलाघोग उम्र प्रस्ताव पर विचारवय पचायत समिति 
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की बँठक वुलाता है। ऐसी बे ठक की ग्रध्यक्षता जिलाघीश या ग्रतिरिक्त जिला- 
घीश स्वय करता है । इस प्रकार बुलायी गयी पचायत्र समिति की बाँठक के 
सम्मुख अब्यक्ष द्वारा प्रस्ताव विचारार्थ रखा जाता है। प्रस्ताव पर दो घण्टे को 
बहम के पश्चात सदस्यों का मतदाब कराया जाता है | जिलाधीश या ग्रतिरिक्त 
जिलाधीश इस प्रकार की बहस मे न तो मांग लेता है और न ही मतदान करता 
है । यदि ऐसा प्रस्ताव सदस्यो के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाये 
तो उसके पारण की यूचना पच्चायत समिति के सूचना पद्ट पर लगायी जाती 
है श्रौर इसीके साथ प्रधान या उपप्रघान, जिनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
पारित हुआ्ना है, पद मुक्त हो जाता है । 


यदि उक्त रीति से प्रस्ताव पारित नही होता है भ्रथवा गणपूर्ति के श्रमाव 
के कारण बॉँ ठक झ्रायोजित नही हो पाती है तो उसी श्रघान या उपप्रधान मे 
अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव का नोटिस तब तक नहीं 
दिया जायेगा जब तक कि पूर्व बँठको की तारीख से 6महीने व्यतीत न हो जायें । 
ऐस्ा प्रस्ताव जब दुबारा लाया जाता है तो उसके समर्थेन मे दो तिहाई सदस्यों के 
मत की अझ्निवार्यता के स्थान पर निर्वाचक मण्डल के साधारण बहुमत का समर्थन 
प्राप्त होते पर उसे स्वीकृत मान लिया जाता है । इस हेतु राजस्थात पर चायत्त 
समिति एवं जिल। परिधद [प्रधान, उप प्रधान, प्रमुष में अविश्वास का प्रस्ताव) 
नियम 96 बनाये गये है । इन्ही तियमो में यह प्रावधान भी किया गया है कि 
किसी प्रधान या उप प्रधान को हटाने के लिए प्रस्ताव किया जानते वाला झविश्वास 
प्रस्ताव ऐसे व्यक्ति द्वारा पद भार समालते के 6 महीने के भीतर नहीं लिया 
जायेगा । इसी प्रकार गस्पपूति के लिए मी यह प्रावधान किया गया है कि इस 
प्रकार की बँ ठक में मत देने के लिए अधिकृत व्यक्तियों की कुल सख्या की एक 
तिहाई सख्या गणपूर्ति हेतु बाछित मानी जावेगी । 


प्रधान या उप भ्रधात की पद मुक्त या निलस्बित करना 


यदि राज्य सरकार की सम्मत्ति भे, किसी पचायत समिति का 
प्रघात या उप प्रधान या सदस्य उक्त पंचायत समिति के समुचित कार्य सचालन 
मे राज्य सरकार की झज्ञाओ का जान बूककर पालन न करे या पालन करने 
से इक्नार करे या उसमे निहित शक्तियों का दुरुपयोग करे या वह प्रपते कत्तंव्य 
पालन मे दुराच रण कार्य का दोषी पाया जाये तो राज्य सरकार उन्हे स्पष्टीकरण 
हेतु युक्ति युक्त प्रवसर देने के पश्चात तथा उस मामले मे जिला परिषद से विचार 
विमर्श करने के पश्चात ऐसे प्रघान या सदस्य को उसके पद से हटा सकती हैं । 
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राज्य मरझार किसी प्रधान, उप प्रवान या सदस्य को, लिपके विरुद्ध 
ज़ाच प्रधिनियम्त के अन्तर्गत प्रारम्म की गयी है या जिसक्ते विरुद्ध किसी विधि 
न्यायालय में फोई ग्रापराधिक कार्यवाही ऐसे अपराध के लिए. जिसमे नैठित पतन 
अ्रस्तवेलित हो, या लबित हो, निलम्बित कर सकेगी और उसे उक्त निलम्दन 
अवधि में पंचामव समिति के किसी कार्य या कार्यवाही से माग लेन से रोक 
सकेगी । 


अधिनियम यह प्रावधान मी करता है कि अपत पद से हटाये गये कोई 
प्रधान, उपप्रथान या सदस्य उसके हटाये जाते की तारीख से 5 वर्ष की अवधि 
के लिए प्रधान या उप प्रधान के रूप में पुन निर्वाचन के योग्य नही होगे । 


विक्तास भश्रधिकारो 


पचायत समिति के प्रशासनिक दायित्वो के निष्पादन के लिए उसे झ्लाव- 
एयके प्रशासन तन्त्र उपलब्ध कराया जाता है। खण्ड विकास अ्रविकारी इस प्रशासन 
तम्न का भ्रमुख या नियल्तक ब्रथवा सर्वोच्च अधिकारी होता है। मारत वर्ष मे 
प्राय समी राज्यों न प चायती राज का जो ढाच अयनाया हुप्रा है उसमे प चा- 
समिति के नियतक श्रविफारी के रूप मे पूरे मारत वर्ष में श्षष्ड विक्रास श्रधि- 
कारी की एक स्वतन्त्र प्रशासक्रीय छवि विकमित हुई है। जिले मे सर्वाधिक 
महत्वपूर्णा प्रशासनिक झ्रधिकारी यदि जिलाघीश हा॑ तो ७ण्ड स्तर पर खण्ड 
विकास प्रधिकारी इसी श्टखला मे दूसरा महत्वपूर्णो व्यक्ति माना जा सकता है। 


खण्ड विकाप्त भ्रधित्रारी की भर्ती या नियुक्ति की दो मुख्य प्रधालिया 
प्रचलित है ॥ प्रथम प्रणाली के अन्तगंत कुछ राज्यो यथा असम, बिहार, उत्तर- 
प्रदेश, जम्मू 7श्मीर, उडीसा, प्रजाब प्लौर हरियाणा मे पद के लिए राज्य के लोर 
सेवा प्रायोग द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती की जाती है। इस पद हेतु सामान्यत 35 में 35 
वर्ष की प्रायु के प्रौर कला, विज्ञान, कृषि तथा पशु चिकित्सा मे स्तातक उपाधि 
घारी व्यक्ति योग्य समझे जाते है। इस प्रकार के भ्रम्यथियों के लिए कुछ स्यूत- 
तम प्रश'सतिक प्रनुमव निर्धारित जियेजाते हैं। कर्ताटक मे राजस्व कृषि, सहका- 
रिता प्रथवां समाज कल्याएा विमासों से 3 से 5 वर्ष स़क का प्रशामनिक पग्नुमतर 
इस पद हेतु ग्रावरवरू माना गया है | इस प्रणाली के विए्रीत कुछ प्रन्य राज्यो 
यथा प्रान्घप्रदेश, महारप्ट्र गुजरात मध्यत्रदेश, केरल श्ौर राजस्थान में दूसरी 
प्रधार प्रचलित है । डिसके अन्तर्गत राज्य सरकार में विभिन्न विमागो में पहले से 
हो नियुकत्र भौर कार्यरत ब्यक्तियोें से से पद छृद्धि ब्रथवा स्थानास्तरित था परा+ 
बर्तेन पर सण्ड विदास प्रधिकारी को लिया जाता है | खण्ड विकास प्रधिकारो को 
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चू कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों मे विकास कार्यों का निरीक्षण करना होता है। 
इसलिए इस पद पर नियुक्ति क लिए आम तौर पर राजस्व विभाग या कृषि 
विभाग क्के प्रधिनस्थ अधिकारियो मे से व्यक्तियो वो परावतंत पर माँगा जाता 
है । ऐसे सभी राज्यो मे खण्ड विकास श्रघिकारी के कुछ प्रतिशत पद पंचायत 
समिति मे कार्य कर रहे प्रसार अधिकरारियो के लिए भी सुरक्षित रखे जाते हैं । 
ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि खण्ड स्तर पर विकास कार्योंका निरीक्षण 
कर रहे इस भ्रधिकारी को उन्नत काये करने को प्रेरणा मिल सके । 


राजस्थान मे, राजस्थान प चायत समिति (विकास अधिकारियों, प्रसार 
अधिकारियो, तथा भ्रन्य अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की शर्ते तथा झनुबत्घ) 
नियम, 999 बताये गये हैं । इन नियमो मे कहागया है कि किसी व्यक्ति को जो 
राज्य सरकार के अघीन किसी पद पर है, प चायत समिति मे प्रतिनियुक्ति पर 
विकास भ्रधिकारी या अन्य अधिकारी, प्रसार अधिकारी या अन्य अधिकारी के 
रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा । इस प्रकार प्रतिनियुक्ति 
पर लिए गये अधिकारी प्रपने पैतृक सवर्ग मे उसी प्रकार वापिक बृद्धि या पदो- 
श्षति पाते रहेंगे जिस प्रकार वह तब पाते जब प्रतिनियुक्ति पर नही होते । बह 
अधिस्ारी उन्ही सेवा नियमों से शामित रहेगा जो उस सेवा पर लागू होते है 
जिससे कि वह सम्बद्ध है। उसकी प्रतिनियुक्ति को अवधि सम्बन्धित नियुक्ति 
अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी यदि उसके श्रपने 
पैतृक विभाग में उसकी पदोन्नति देय हो गयी है या ग्रन्य प्रशासनिक कारणों से 
जसे वापस बुलाया जाना उचित जान पडता है तो सम्बन्धित विभाग भी उसे 
चापस बुलान की कार्यवाही कर सकता है । 

राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान पंचायत समिति (विकास भ्रधिका- 
रियो का चयन) नियम, !968 विनिरमित और प्रकाशित किये गये हैं ॥ इन 
नियमों में यह कहा गया है कि विक्रास अधिकारों की नियुक्ति के लिए चयत 
करते समय राजस्थान पशुपालन सेवा के समूह ग ] से पद धारण करने वाले 
अ्रधिकारिथो, जिन्हे 5 वर्ष की सेवा का भ्रनुमव जिसमे कम से कम 2 वर्ष पशु 
प्रसार भ्रधिकारी के पद का प्रनुभव सम्मिलित हो तथा राजस्थान कृषि भ्रधिनस्थ 
सेवा के सदस्यो जिन्हे मी 5 वर्ष का अनुमव हो, को प्राथमिकता दी जायेगी । 
इन्ही नियमों मे ऐसे श्रधिकारियो को विकास अ्रधिकारी नियुक्त करने के लिए 
मी ध्रावधान रखा गया जो इन नियमो के प्रकाशन के पूर्व इस पद पर कार्य का 
अनुमव रखते थे । इस तरह सहकारिता प्रसार झधिका रियो, शिक्षा प्रसार झधि- 
कारी तथा भ्रन्य प्रसार प्रधिकारियो, महिला पोपाहार प्रसार अ्धिवारियों सहित 
जिन्हें प चायत समिति मे कम से कम 5 वर्ष की सेवा वा भनुमव हो, को भी 
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इस पद पर नियुक्त करने का प्रावधान क्रिया गया है । नियमो में राज्य सरकार 
को यह अधिकार भो दिया गया है कि यदि वह आवश्यक समझे, तो राजस्थान 
प्रशासनिक सेवा के भ्रधिक्ारियोको दिकास अधिकारी के पदों पर अस्थाई रूप से 
नियुक्त कर सकती है | विकास अधिकारी के रूप में तियुक्ति के लिए व्यवितयों 
का चयन करते समय उसके व्यक्तिगत, चरित्र, व्यवहार, कुशलता, बुद्धि तथा 
ऊर्जा, दौरे करने की क्षमता, सत्पनिष्ठा, तकनीकी योग्यता तथा ज्ञान, सेवा 
का पुराना श्रमिलेख और कार्य का पिछला अनुमव विशेष रूप से प चायत समि- 
वियो में, फा ध्यान रखते हुए किये जाने का उल्लेख किया गया है । 


शजस्थान पशुपालन सेवा से या कृषि विभाग से विकास अ्रधिकारियों 
के पद पर चपन हेतु निदिष्ट की गयी प्रक्रिया भे कहा गा है कि विकास भ्धि- 
कारियों के रिक्त पदों को इन विभागो के अधिनस्थ अधिकारियों में से नियमानु- 
सार भरने हेतु सम्बन्धित विभाग के निदेशक को पात अधिवारियों की सूची 
भेजते समग्र सम्यन्धित न्दिशक उन अधिकारियों की, जिनके नाम उस सूची मे 
किये गये हैं, गोपनीय पजिकाएं भी विकाप्त विभाग को भेजेगा । ऐसे झधिकारियो 
का चयन करने वाले विकास विभाग के स्तर पर जो समिति है उसमे लोक्सेवा 
भायोग का अध्यक्ष या उसका प्रतिनिधि इस समिति का अध्यक्ष होगा | समित्ति 
के सदस्यों में कृषि विभांग का विशिष्ट शासन सचिव, शासन सचिव नियुक्ति 
(कामिक ) था उपज प्रतिनिधि जो उप शासन सचिव से निम्न श्रेणी का सम हो 
शोर निदेशक कृषि, निदेशक पशुवालन, यथा स्थिति तथा निदेशक सामुदायिक्र 
विकास एंव पचायत इसके सदस्य सचिव के रूप में होगे । यह समिति विभारंणीय 
प्रस्तुत छामो पर उपरोक्त वर्शित गुणों के श्रनुसार विचार करेगी प्रौर भरे जाने 
बाले रिक्त पदों की सस्या के बराबर अम्पर्थियों का चयन करेगी। चयनित 
प्रधिकारियो की कुल सख्या की 50 प्रतिशत सब्या मे सुरक्षित गूची मी बनायी 
जायेगी । विकास प्रधिकारी के पद वे लिए विभिष्ठ विभागो के प्रघिनस्थ झषि- 
कारियों से से चयन की धक्रियां के ब्यापक प्रावधान इत धोषित नियमो से दिये 
गये हैं 

राजस्थान मे विकास अधिवारियों के पद पर नियुक्ति के लिए राव- 
स्पान सरकार ने [960 से 70 के दशक मे राजस्थान प्रशासतिक सेवा के 
प्रघिकारियो को भी कुछ समय तक नियोजित रिमा था भ्ौर शेप पदों पर हृषि, 
पशुपालन सहक रिता प्रादि विसागों के ब्धिक्रारियों में से नियुक्ति की जा रही 
है। चू कि दो दशक तक गशाजस्थान धगासनिज सेवा के झ्रधिकारियों की नियुक्ति 
इन पदों पर लगभग दन्द कर दी गयो थी किस्तु 985 वे प्राघात पुन राज्य 
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सरवार ने राजस्थान की लगभग 00 महत्वपूर्ण पचायत समितियों मे विकास 
प्रधिकारी के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियो को नियुक्त किया 
है श्ौर शेष पचायत समितियों में प्रन्य विमागो के भ्रधिकारी ही पूर्व की 
भाति नियुक्त किये गये हैं। 


विपास अधिकारी फी नियुक्ति एवं शक्तियां 


विज्ञास प्रधिकारी परचायत समिति का सुख्य कार्यकारी अधिकारी 
होता है औौर इस नाते पंचायत समिति के स्तर पर कार्यान्वित कौ जा रही या 
की जाने वाली समस्त नीतियो के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उस पर होती है । 
इस हेतु विकास प्रधिकारी पचायत समिति में कार्यरत समूचे प्रशासनिक कार्मिक 
वर्ग पर नियन्त्रण करता है । इस स्तर पर जितने भी प्रसार अ्रधिवारी कार्य 
करते हैं वे प्रशासनिक इष्टि से उमके प्रशासनिक नियन्त्रण मे रहते हुए उसके 
प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं ॥ यद्यपि ये समस्त प्रसार अधिकारी तक- 
तीकी विषयों में अपने जिला स्तरीय विभागीय भ्रधिकारी के निर्देशन और 
पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं । यह एक ऐसी स्थिति है जहा प्रशासनिक झ्रधिकारियो 
के सन्‍्दर्म में 'श्रादेश वी एक्ता' के सिद्धान्त का उल्लघन होता सा दिश्लाई देता 
है । किन्तु इस प्रत्षिया में ग्व तक इस स्थिति ने सहजता भ्राप्त कर ली है भोर 
समस्त प्रसार अधिक्षारी प्रशासनिक रूप से विकास अधिकारी के निमनन्‍्त्रण में 
ग्रोर तकनीकी रूप से झपने विभाग के अ्रधिकारियों के नियन्त्रण में कार्यरत 
रहते हैं । 
प्रचायत समिति का मुर्य वार्यकारी अधिकारी होने के नाते विकास 
प्रधिकारी को मुख्यतः निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने होते हैं 
]. वह पंचायत समिति तथा उसकी विभिन्न स्थाई समितियों के द्वारा 
निर्धारित नीतियो पौर पारित प्रस्तावो बे कार्यान्वयन के लिए उत्तर- 
दायी होता दे । ४ 
2. प चायत समिति का वह मुख्य कार्यकारी श्रधिकारी ही नही है प्रपितु 
वह प चायत समिति का सचिव भी होता है ग्लौर इस रूप में प चायतत 
समिति के प्रधान या भ्रध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करते हुए वह ५ चायत 
समिति तथा उसकी स्थाई समितियों को बंठको की कार्यवाही का निय- 
मित रेकार्ड रखता है । 
3 बह पचायत रामिति वी बँठकों में सम्मिलित होता है, वहा उठाये गये 
प्रश्तो का उत्तर देता है, विचार विमर्ध मे सम्मिलित होता है रिन्‍तु निर्णय 
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ग्रस्वर 


लेते समय यदि मतदान की स्थिति भ्राती है तो वह उसमे सम्मिलित 
नहो होता 4 

पंचायत समिति के समस्त अभिलेखो या प्रमाण पत्रों को वह प्रपने 
हस्ताक्षर द्वारा प्रमारिकता प्रदान कर, उन्हे जारी करता है । 

पंचायत समिति के कोष से धन निकालना भौर उसे सही भ्रकार से 
व्यय या वितरित करने के लिए वह उत्तरदायों होता है । इसी प्रधि- 
बार के प्रन्तगंत वह प चायतो की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण मी कर 
मकता है । 

वह प चायत समिति की स्वीकृति से, पचायत समिति की धोर से 
संविदा करने झऔर उसे विध्पादित करन थे लिए उत्तरदायों माना 
जाता है । 

बट प चायत समिति में कार्यरत समस्त कमंचारी ढन्द तथा प्रधिकारियों 
का एवं पचायत समिति द्वारा निष्पादित सेवाप्रो मे सलग्त कमंचारियो 
पर परयंत्रेक्षण भर नियन्त्रण बरता है । 

यदि पचायत समिति में जिसी प्रकार की वित्तीय ग्रनियमितता, गबन 
या घोसाधडी हो जाये तो श्राथमित्र रूप से समुचित कार्यवाही करता 
है, भौर नियमानुसार उच्चाधिकारियों को उसकी यूचना देता है । 
राज्य सरवार द्वारा प चायत समिति को जो परियोजनायें वित्तीय मद 
महित हस्तान्तरित को जाती है उनके मही कार्यान्वयन के लिए वह 
जिम्मेदार होता है ॥१९ वह पर चायत समिति के प्रन्तगंत श्ाने वाली 
समस्त एचायतो रुगस्त कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और स्वेच्छिक 
सम्धाओ्रों में सामजम्य स्थापित करता है ताकि योजता का अधिकतम 
लाभ जन साधारण को मिल सके । 

राजस्थान पचायत रामिति एवं जिला परिवद पग्रधिनियम, 959 के 
राजम्थात की प चायव समितियो बे विकास अधिवारियो की जो शक्तिया 


झ्रौर कत्तंव्य उसमे गिनाये गये हैं वे इस प्रकार हैं 


व 


बह प्रघान तथा स्थाई समिति हे प्रध्यक्षों के निर्देशों के भनुमार पचा* 
शत समित्रि लथा उसशी स्थाई समिति की बँठक्यो वे लिए नोटिस जारी 
बरेगा ऐसी समस्त बैठकों में उपस्थित होगा तथा उनकी कार्यवाही वा 
विवरण सेसबद तथा सघारित वरेगा, वह ऐसी बेंठगोी रे विचार 
विमणे भे झाग लेया, 
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प॑चावत समिति की निधि में से घन भ्राहरित तथा वितरित करेगा» 
यद्यपि प्रधान लिखित में कारण लेखबद्ध करते हुए विकास प्रधिकारी 
द्वारा निदिष्ट किसी मुगतान को रोक सकेगा झौर पंचायत समिति या 
सम्बन्धित समित्ति के समस्त ऐसे माम्तलो को प्रस्तुत कर सकेगा, 


पंचायत समिति के पूर्व घनुमोदन से, उसके लिए तथा उसकी भोर से 
सविदाभी को निष्पादित करेगा; 


समस्त पत्रों व दस्तावेजों को पंचायत समिति के लिए वह उसकी पोर 
से हस्ताक्षरित व प्रमाणित करेगा, 


प'चायत समित्ति के लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान घ्यान मे लाये 
गये या उसके प्रावधान में बदले गये किसी भी दोष या भनियमितता 
को दूर करने के लिए कदम उठायेया; 


प चायत समिति के घन या प्रन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में गबन, चोरी 
या हानि या घधोखाघडी से सम्बन्धित भामलो वी अ्रविलस्थ उच्चाधि- 
कारियों को सूचना देगा; 

राज्य सरक्वार, जिला परिषद या इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी प्रन्य 
अभ्रधिकारी को पचायत समिति या उसकी क्सी भो स्थाई सामिति की 
प्रत्येक बैठक मे पारित संकल्पों की व कार्यवाहियो की प्रतिलिपिया 
या उनके द्वारा श्रपेक्षित श्रन्य प्रजेखो की प्रतिलिपिया या उनके उद्धरण 
प्रस्तुत करेगा; 

विकास कार्य के लिए झावश्यक स्वेच्छिक संगठनों का गठन करने में 
तथा उनकी ऐसी योजनाओ को तैयार बरने मे पचायतो की सहायता 
करेगा, जो पच्चायत सर्मिति की नीति के भनुरूप हो तथा जिनका 
उद्देश्य पंचायत क्षेत्रों मे कृषि उत्पादन थे सहकारी सगठनों गो बढ़ावा 
देना हो, 

बह यह देखेगा कि सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा सभी कार्यक्रम ठोक 
प्रकार से निष्पादित किये जा रहे है; 


वह यह भी देखेगा कि प चायतो द्वारा कराये जा रहे सर्माण कार्य 
निर्धारित मापदण्डो के पनुरूप हैं ओर निदिष्ट समय मे पूरे किये जा 
रहे हैं; 


पचायत सर्मिति की ओर से पचायती वी वित्तीय स्थिति का, विशेष रूप 
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से करारोपण ओर उनकी वसूली, दिये गये ऋणो की वसूली भौर निय- 
मित लेखों के सारण के सन्दर्म में निरीक्षण करेगा; 


।2.. इस ग्रधिनियम के प्रयोजनार्थ पचायत समिति के कार्यक्षेत्र मे स्थित 
पंचायतों पर सामान्य परयंवेक्षण रखेगा; तथा 

]3., यह पचायत समिति के मामलों मे कार्यरत सम्स्त प्रकार के कर्म- 
चारियो, जिनमे उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जैसा भी सम्बन्ध है, उनके 
कार्यों पर पर्यवेक्षण तथा नियत्रण रखेगा । किन्तु तकतीती अधिकारियों 
पर तबनीकी मामलों से नियन्‍तण उनके सम्बन्धित विमाग के झधि- 
कारियों का होगा । 2 


विकास भ्धिकारी, पचायत समिति के प्रधान के मुख्यालय से पनु- 
परस्थिति में क्षिमी मी प्रापातक्नालीन स्थिति जैसे आग, बाढ, महामारी, या व्यापक 
रोग की दशा में किसी ऐसे कार्य के निष्पादन के आदेश दे सकेगा! जिसके लिए 
सामन्‍्यत पचायत समिति या उसकी स्थाई समिति की स्वीकृति प्रावश्यक्र है 
किन्‍्तु उसकी राय में यदि ऐसी स्वीकृति लेना जन कल्याएा की दृष्टि से विलम्ब- 
कारी हो जायेगी तो जनता के कल्याण व सुरक्षा की इष्टि से ऐसे कार्य के 
निष्पादन का वह आरेश दे सकेगा और उसका समस्त व्यय पचायत समिति की 
निधि से भुगतान (व्या जायेगा। इस प्रकार की आपातकालीन शक्तियों के 
सब्प्रवहार रे लिए प्रघितियम के प्रस्तगंत 959 में ही नियम भी बनाये गये हैं, 
जिममें यह अपेक्षा बी गयी है कि ऐसी शक्तियो का प्रयाग विकास अधिकारी उन 
नियमो के प्रनुमार ही बरेगा । 

व चायत समिति के विक्नास अधिकारी द्वारा निष्यादित भूमिका को 
विद्वानों द्वारा तीन झूयो में देखा गया है । प्रथमत वहू पचायत समिति कार्या- 
लय का प्रमुख है. दितीयत पचायत समिति स्तर पर कार्य करने वाले समस्त 
प्रसार भषिकारियों के दल का शिख रतम अधिकारों है भोर प दायत समिति का 
सचिव है। विभिन्न राज्यों में उसरो यह भूमिका मिन्न-मिश्न रूगे में ओर कही 
झरूही समग्र रूप मे दिखाई देती है । बिहार भोर दगाल मे उस्ते विजास कार्यों बे 
वर्यवेक्षण बे ग्रतिरिक्त बुछ तियामक्ीय कार्यों जैसे भूमि का रूपान्तरण चल 
मम्तत्ति या विव्रय लगान वसूली करना झोर जमा करना, प्रनाधिक्ृत मवनो के 
निरमएए को शोकना, सरकारो भूमि के प्रतिक्रमण को रोगता कृषि सम्बन्धी 
प्रॉक्डो का संक्तत इत्गदि कार्य मो करने होते हैं। प्राय सभी राज्यों में 
दिरास प्धिरारियों को नितरचत के समप्र चुनाव सम्बन्धी बाय भो बरतने 
पढ़ते हैं । 
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विभिन्न राज्यो मे खण्ड विकास अधिकारियों के काम काज के वारे में 
जो विवरण मिलता है उससे यह प्रतीत होता है कि प्राय सभी र«ज्यो मे विकास 
अधिकारों कार्यों के मार से दबा होता है और उस पर इतने कार्यों की जिम्मेदारी 
डाल दी गयी है कि उन कार्यों का सभुचित निरीक्षण और पर्यवेक्षण वह इतनी 
क्षमता और दक्षता से नही कर पाता जितना उसे करना चाहिए । उसे राज्य 
सरकार द्वारा जारी भ्रनेक ओपचारिक पत्रो का नित्य उत्तर देना पडता है और 
राज्य सरकार के इन पश्रो की आधिकारिक महत्ता के कारण उनका उत्तर तैयार 
करवाने मे वह इतना सलग्न हो जाता है कि प्राय अन्य महत्वपुर्णो कार्य अनायास 
ही उपेक्षित हो जाते हैं । यह स्थिति पचायती राज सस्थाओ्ो के सृजन की दार्श- 
निक श्रपैक्षाप्रों के प्रतिकूल है जिसका निवारण अपेक्षित है । 


प्रसार भ्रधिक्रारी 


प'चायत समिति के प्रशासन तन्‍्त्र में विकास अधिकारी के पश्चात, 
समिति के दायित्वों के समुचित निर्वाह मे प्रसार प्नधिकारिथों की भूमिका मी 
भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण होती है । विकास अधिकारी के अधीन पचायत समिति में 
शिक्षा, सहकारिता, पशुपालन, उद्योग, जन स्थास्थ्य, सिंचाई इत्यादि विभागों के 
प्रसार भ्रधिकारी कार्य करते है । प चायत्त समिति चू कि पचायत राज की ऐसी 
इकाई है जिसे विकास कार्यक्रमों के कार्या्वयन का दायित्व निभाना पड़ता है 
इसीलिए राज्य सरकार के वि|भन्न विकास से सम्बन्धित विभागों के कुछ कनिष्ठ 
झधिकारी पचायत समिति के स्तर पर विकास अधिकारी के नियन्नण मे नियुक्त 
किये जाते हैं ताकि वे उन विभागों से सम्बन्धित विकास परियोजनाग्रो के पचा- 
यत समिति स्तर पर कायन्वियन में तात्कालिक सहायता और तकनीकी निर्देशन 
उपलब्ध फरा सकें । इसी उद्देश्य को ध्यान मे रखकर प्राय सभी राज्यो में 
पंचायत समितियो को प्रसार ग्मधिकारियो से सुसज्जित क्रिया जाता है। प्राय' 
सभी राज्यो मे प्रसार प्रधिकारी के इन पदों पर पंचायत समिति मे जो अधि- 
कारी नियुक्त किये जाते हैं वे राज्य सरकार के सम्बन्धित विमाग से प्रतितियुक्ति 
पर लिये जाते हैं ! 


राजस्थान में सम्बन्धित अधिनियम मे यह कहा गया हैं कि राज्य सर- 
कार प्रत्मेक प चायत समिति के लिए एक विकास झधिकारी तथा ऐसे अन्य प्रसार 
अधिकारी गण तथा लेखा लिपिक भी जो वह झावश्यक समझे, नियुक्त करेगी । 
ऐसे नियुक्त प्रधिकारी एव लिपिक या तो राज्य सेवा के किसी सब के होगे या 
राज्य सरकार के प्रघीन पद घारण करने वाले व्यक्ति होगे। यह भषिकारी 
बिहित शर्तों के भ्नुसार प चायत समिति को प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये समझे 
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जायेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा प्रधान के परामश्श से वह स्थातान्तरित किये जा 
सकेगें। इसी तरह प्रधिनियम मे एक स्थान पर यह कहा गया है कि राज्य सर- 
कार उपयुक्त बिनिदिष्ट पदों के अलावा प्रत्येक श्रेणी के पदों की सख्या मी 
निर्षारित करेगी जो बह प्रत्येक प चायत समिति के लिए ग्रावश्यक समझे और 
ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के वेतनमान, मत्ते तथा सेवा को प्रन्य शर्तें निश्चित 
करेगी । 


उपरोबत प्रधिकारियो के ग्रतिरिक्त पचायत समिति मे सर्वेक्षक (प्रोवर- 
सीयर), सामाजिक शिक्षा संगठन कार्यकर्ता, ग्राम सेवक, ग्राम सेविकाए, प्रगत्ति 
सहायक, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, लेखाब;र एवं भांडीटर, वरिष्ठ लिपिक, खजाची, 
टकणकर्ता, कनिष्ठ लिपिक, सन्देश बाहुक (पशु चिकित्सा), चिक्रित्पा प्रधिकारों, 
कम्प्यूटर, महिला स्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई कर्मचारी झ्योर चतुर्थ थ्रंणी कमंचारी 
या तो पचायत समिति के मुख्यालय मे नियुक्त द्वोते हैं मा प चायत समिति के 
प्रशासनिक नियस्त्रण में उसके ग्रामीण क्षेत्रों में ब।येरत हैं । 


पंचायत समिति के कार्य 


हमारे देश की पचायदी राज को सरचना में पचायत समिति एक 
महत्वपूर्ण इकाई है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों मे वितरास कार्यत्रमों को कार्यान्वित करने 
का दामित्व सौंपा गया है। महाराष्ट्र, गुजरात झौर प्रव कर्नाठक प्रादि प्रास्तो 
वो छोड़कर शेष समी राज्यो मे प चायत समित्ति पचायत राज के ढाचे से प्रमुस 
भूमिका का निर्वाह बरतों है। सभी राज्यों मे कृपि विकास, सहकारिता बे 
प्रसार, ग्रामीर् स्वास्थ्य के रखरखाव, शिक्षा प्रसार, प्रशुपालन सवर्धन, बुटीर 
उद्योगों, मत्त्य पालन, सिंचाई, ग्रामीण स्वच्छता एवं सफाई, स्वास्थ्य शिक्षा, 
सचार साधन, ग्राम्य वन, पिछड़े वर्गों के लिए उत्दानात्मक वाये, स्लामोजिक 
विवास भोर प्रापाततालीन सहायता इत्यादि विविध क्षेत्रों से सम्बन्धित उत्तर- 
दापित्वों वा निर्वाह पचायत समिति करती है| इन क्षेत्रों वे प्रलावा सम्बन्धित 
राज्य सरकारें उसे नये कार्य प्रावटित फर सवतो हैं। परचायत समिति उपरोक्त 
विविध विषयो से सम्बन्धित परियोजनापधो, बे ग्राम प धायतो वे छ्षेत्रो मे कार्यान्व- 
यन बी स्थिति का सतत पर्यवेक्षण झौर नियन्त्रण० बरने के लिए भी उत्तरदायी 
होतो है। इस कार्यों के कुशल सम्पादन हेतु प्राम पचायतों को तकनोकी भोर 
वित्तीय सद्वापता मी प्रचायत सप्रिति द्वारा उपलब्ध बरायी जाती है। प्राप 
समी राज्यों मे पंचायत समिति प्रपन अ्रधीनस्य प्राम प चायतों के वित्तीय प्रगा- 
सने प्रोर बजट पर घादश्यक नियन्त्रण रसतो है सौर यजट के निध्यादन को 
किसो भी स्थिति पर भपना नियन्त्रण प्रमावी कर सरती है । 
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पंचायत समिति द्वारा सम्पादित कार्यो को दो भागो में विभक्त किया 


जा सकता है: 


५ 


नागरिक सेवा से सम्बन्धित कार्य, तथा 


2. विकास से सम्बन्धित कार्ये 


॥, नागरिक सेवाशो से सम्बन्धित दार्य 


इम प्रथम कोटि के कार्यों के सपादन में प्रायः पचायत समितिया निम्न 


कार्यों को संपादित करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है 


(() 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


खण्ड क्षेद्र मे पीने योग्य जल की व्यवस्था 

ग्रामीण क्षेत्रों में सडको के तिर्मास्य में सहायता देना 

प्राथमिक स्वास्थ्य केगद्रों तथा असूति केन्द्रों की स्थापना एवं उनका 
संघारण 

चिकित्सकीय एव स्वास्थ्य सेवाओ की व्यवस्था 

प्राथमिक शिक्षा और कही कही उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालयों 
की व्यवस्था, प्रीढ शिक्षा कैन्द्री तथा वयस्क साक्षरता केन्धो की स्थापना 
एंव उनका सघारर 

ज्ञानाज॑न हेतु सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना एबं उनकी व्यवस्था 
युवा मण्डलों, महिला मण्डलो तथा किसान गोष्ठियों की स्थापना 
नालियो श्लोर सावंजनिक उपयोग हेतु कुण्डो श्रादि का निर्माण 
शारीरिक तथा सास्क्ृतिक क्रियाकसापो को प्रोत्साहन 


2. विकास से सम्बन्धित कार्य 


प्रपने इस दायित्व के अ्न्तगंत पंचायत समिति क्षेत्र मे विकास से सम्ब- 


न्धित निम्नाक्रित कार्य कलापो में प चामत समिति की भुमिक्रा अपेझित मामी 
जाती है : 


() 


(2) 
(3) 


उन्नत कृषि हेतु उच्च कोटि के दीजो की व्यवस्था और किसानों में 
उनका विवरण, उन्नत खाद तथा उ्वरकों की उपलब्धि, उनके वितरण 
श्रौर उपयोग को प्रोत्साहित करने के उपाय, 


बेकार पडी भ्रूमि को कृषि योग्य बनाना तथा उसका संरक्षण, 
क्ृपि कार्यों के लिए जिसानो को विविध प्रकार के ऋण की व्यवस्था, 
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(4) 
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(6) 
(7) 
५8) 
(9) 
(0) 


() 


सामुदायिक विकास के प्रन्तगंत भाने वाले समी कार्यत्रमों का कार्या- 
न्वयन, 

किसानो को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, उपनब्ध सुविधा में 
इृद्धि करना, कुझो को गहरा करना, पुराने कुझ्नो का जीर्णोद्धार करना, 
नये कुप्नो को खुदवाना, तालाबों की मरम्मत करना तथा सिचाई के 
लघु साधनो की खोज एवं उपलब्धि, 

गाव-गाव में पर्यावरण सरक्षण हेतु हक्षारोपणा श्रौर सामाजिक वानिकी 
का विकास करना, 

पशुपालन के क्षेत्र में पशुम्रो, भेडो तथा दुघाहू पशुम्रो की नवीन नहलोरे 
का प्रचलन करना झौर दुग्ध व्यवस्ताय की उन्नति करना, 

उम्तत किस्म के चारे की उपलब्धि भोर भ्रचार प्रभार, 

पशुप्रो मे रोगों की रोकथाम तथा उनका उपचार, 

परचायत समिति क्षेत्र मे सहकारी समितियों की स्थापना और उनके पक्ष 
में वातावरण का विकास, 

विभिन्न क्षेत्रों में सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना झोर उनका 
सधारण, 


बुटीर, ग्रामीण तथा लघु उद्योगो के क्षेत्र मे भ्रावश्यक जानकारी एकत्र 
करना तथा खण्ड क्षेत्र मे उनका भ्रचार-प्रसार शौर सवधंन करना । 


उपरोक्त दोनो दर्गों में जिन कार्यों का सकेत किया गया है वे ऐसे कार्य 


हैं जिनका प्रामतौर १र प चायत समितिया निष्पादन करती हैं । 


राजस्थान मे शाम्बन्धिव अधितियम में यह कहां गया है कि प्रत्येक 


प चायत समिति, इस झपिनियम के द्वारा या इसके अदीन प्रदत्त समस्त शत्तियो 
तथा उसे सौपे गये समस्त कत्तंब्यो का पालन करेगी पश्रौर इस प्रधिनिग्रम के 
प्रयोजनों के पालता्ं राज्य सरकार द्वारा उसमे जो प्रन्य शक्तियां प्रदान की 
जायें उनका प्रयोग, तेथा जो अन्य कतेथ्य प्रत्यायोजित किये जायें, या मौपे जाप, 
उनका पालन करेगो | विशेष झूप से पचायत समिति तिम्माकित कार्यों का 
मम्पादन करेगी 


]. स्तामुदायिक विशास 


(]) प्रधिर नियोजन, उत्पादन तथा खुख सुविधाएं प्राप्त बरने के लिए बाम 


सरयाझो का सयठन; 
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(2) परारिस्परिक सहकारिता के सिद्धान्त पर आधारित ग्राम समुदाय में 
प्रात्म सहयोग तथा स्वावलम्बन की प्रद्गति उत्पन्न करना; 
(3) समुदाय की मलाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रो मे काम मे नहीं लिए जाने 
वाले समय तथा शक्ति का प्रयोग । 
2, कृषि 
() परिवार, ग्राम तथा खण्ड के लिए भ्रधिक कृषि उत्पादन के लिए योज- 
मभाएं बनाना तथा उनको पूरा करता; 
(2) थल तथा जल के साधनों का प्रयोग तथा नवीनतम शोघ पर आधारित 
खेती की सुधारी हुई रीतियो का प्रसार, 
(3) ऐसे सिंचन कार्यों, जिनकी लागत रू. 25,000 से प्रधिक न हो, का 
निर्माण तथा सघारण; 
(4) धिंचाई के कुश्मो, बाधो, एनीकटो तथा मेड़ बाधो के निर्माण के लिए 
सहायता का प्रावघात, 
(5) श्रूमि को कृषि योग्य बनाना तथा कृषि भूमियों का भूसरक्षण; 
(6) बीज बृद्धि के फार्मों का सघारण--रजिस्टर्ड बीज उत्पादको को सहा- 
यता तथा बीज वितरण; 
(7) फल तथा सब्जियो का विकास, 
(8) खादों तथा उर्वरको को लोकप्रिय बनाना तथा उनका बितरण; 
(9) स्थानीय खाद सबंधी साधनों का विकास; 
(0) उद्नत कृषि ओजारों के प्रयोग, खरीद तथा निर्माण को बढावा देता 
सथा उनका वितरण: 
() पौधों की रक्षा; 
(2) राज्य प्रायोजता में बनाई गई नीति के अनुसार व्यापारिक फसलों का 
विकास, 
(33) पघ्िचाई तथा कृषि के वित्रास के लिए उधार तया चुवियाएं। 
3. पशुपालन 


(!) 


अभिजात अमिजनन साडो की व्यवस्था करके शुद्र सांडो को बधिया 
करके और कृत्रिम गर्माधान केन्द्रों की स्थापना तथा सधारण द्वारा 
स्थानीय पशुओं की क्रमोन्नति करना । 
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(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


(०) 
(7) 
(8) 
(9) 


ढोर, भेड, सूभर, कुवकुट झ्ादि ऊ टो को सुधरी नस्लो को प्रस्तुत करना, 
इनके लिए सहायता देना तथा लघु आधघार पर अमिजनन फार्मों को 
चलाना, 

छूत की बीमारियों को रोकना, 

सुधरा हुप्ना चारा तथा पशुखाय प्रस्तुत करना, 

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों तथा छोटे पशु औषधालयो की स्थापना तथा 
सधारण, 

दुग्धशालाप्रो की स्थापना व दूध भेजने का प्रबन्ध, 

ऊन को श्रेणीदद्ध करना, 

क्षुद ढोरों की समस्या सुलभाना, 


पचायत के नियत्रर्प के अधीन तालाबों मे मछली पालन वा विकास 
करना । 


4, स्पास्थ्य तथा प्रास स्वच्छता (सफाई) 


() 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


टीका लगाने महित स्वास्थ्य सेवाप्रो का सघारश तथा विस्तार ध्रौर 
व्यापक रोगो की रोकथाम, 

पीने योग्य सुरक्षित पानी की सुविधाग्रो का प्रबन्ध, 

परिवार नियोजन, 

झभौपधालयो, दवाखानों, डिस्पेन्सरियो, प्रसूति केन्द्रों तथा प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण, 

व्यापक स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के लिए प्रभमियान चलाना तथा (क) 
भाहार पौष्टिकता (ख) प्रमूति त्था शिशु तथा (ग) छूत वी बीमारियों 
के सबन्ध मे लोगो को शिक्षित करना । 


$. शिक्षा 
() भनुमूचित जातियों भौर पनुमूचित जन जातियो के लिए चलाए जान 


वाले विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक विद्यालय, 


(2) प्रापमिक दाठशालापो को बुनियादी पद्धति से परिवर्तित करना, 


(3) 


माध्यमिक स्तरो तक छात्रदतिया व झाथिक “सहायता जिनसे झनुसूचित 
जातियो, भनुमूचित जन जातिणों व भनन्‍य विछद्दी जातियों के सदस्यों 
बे लिए दात्रइतियाँ व प्राथिक सहायता सम्मिसित है. 
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(4) बच्चियों की शिक्षा का विकास करना तथा शाला माताग्रों (स्कूल 
मद) का नौकरी में रखा जाना, 

(5) कक्षा | से 5 तक के विद्याथियो को छात्रश्ृतिया तथा वजीफे देना, 

(6) अध्यापको के लिए क्वार्टेरों का निर्माण करना । 

6 समाज शिक्षा 

() सामुदायिक व विनोद केन्द्रो को स्थापना, 

(2) पुस्तकालयों की स्थापना, 

(3) युवक सगठनो की स्थापना, 

(4) ग्रामबासियों तथा ग्रामसाथियो के प्रशिक्षण तथा उनकी सेवाओं के उप- 
योग को विशेष रूप से घ्यान मे रखते हुए महिलाओ झौर बालकों के 
बीच काम करना, 

(5) प्रौढ शिक्षा, 

7. सचार साधन 
श्रन्त्र. पंचायत सड़को तथा ऐसी सडको पर पुलियाओं का निर्माण तथा 
सधारण । 

8. सहकारिता 

(।) सेवा सहकारी समितियों, श्रौद्योगिक, सिंचाई, कृषि तथा अन्य सहकारी 
सस्थाग्रो की स्थापना तथा उन्हें शक्तिशाली बनाने मे सहायता देकर 
सहकारी कार्य को श्रोत्साहित करना, 

(2) सेवा सहकारी सस्थाओं से मांग लेना तथा उन्हे सहायता देना । 

9 कुटोर उद्योग 

(!) रोजी कमाने के ग्धिक ग्रवसर देने के लिए तथा गाँवों मे आत्मनिर्म रता 
को बढावा देने के लिए कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगो का विकास, 

(2) उद्योग तथा वियोजन सबधी सम्माव्य साधनों का सर्वेक्षण, 

(3) उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एव सघारण, 

(4) कारीगरों तथा शिल्पकारों को कुशलता को बढाना, 

(5) सुधरे हुए मौजारो को लोकप्रिय बनाना । 
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0 सिछड़े हुए वर्गों के लिए बाय॑ 
() अ्नुमूचित जातियों, अनुसूचित जनजातिथो तथा अन्य पिछडे वर्गों के 
लिए सरकार द्वारा सहायता ध्राप्त छात्रावगसो का प्रबन्ध 


(2) भमाज कल्याण के स्वय सेवी संगठनों को मजब,त बनाना तथा उनकी 
गतिविधियों का समन्वय करना, 


(3) सयम, मदयनिषेध एवं समाज सुधार सम्बन्धी प्रचार 
॥। श्रापातकालीन सहायता 
आग, बाढ, महामारियों तथा अन्य व्यापक प्रमावशाली प्रापदाप्रो की 
दशा में ग्रापातिक सहायता का प्रबन्ध, 
2 प्रांकडों का सप्रह 
ऐसे आकड्ो का सप्रह तथा सकलन जो कि प्रचायत समिति जिला 
परिषद या राज्य सरकार द्वारा प्रावश्यक समझे जावें, 
43 व्यास 
ऐसे किसी उद्देश्य बी पूर्ति के. लिए बनाए गए न्यास्रो का प्रबन्ध जिसके 
लिए प चायत सप्तितियों को निधि का प्रयोग किया जाय, 
॥4. बने 
(।) ग्राम वन 
(2) बारी-वारी से चराई, 
45 प्रामीण भवन निर्माण, 
6 प्रचार 
() भामुदाधिर रूप से सुनाने वी योजना, 
(2) प्रदर्शनियाँ, 
(3) प्रकाशन । 
37 दिविष 
(।) परचापत वी समस्त गतिविधियों पर्यवेक्षण तथा उतका पथ प्रदर्शन एबं 
ग्राम प चायतो के लिए योजनापो का निर्माण, 


(2) घछगाम्पद संवानझे अथदा हनिकारक ड्यायारों, घस्पों तथा रिवाजों 
या निपमत, 
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(3) गन्दी वस्तियों का पुनरूद्धार, 

(4) हाटो तथा झन्य सार्वजनिक सस्थाओ--उदाहरणार्थ सावंनिजक पा्कों, 
बागो, फलोद्यानो व फार्मों आदि की स्थापना, प्रबन्ध, सधारण तथा 
निरीक्षण , 

(5) रगमचो की स्थापना तथा प्रबन्ध, 

(6) खण्ड में स्थित दरिद्रालयो, आश्रमो, श्रनायालयो, पशुचिकित्सालयों तथा 
भ्रन्य सस्थाओ्रो का निरीक्षण, 

(7) अल्प बचत तथा बीमा के जरिये मितव्ययता को प्रोत्साहन । 

(8) पचायत समिति के क्षेत में मेलो का ग्रायोजन और उनका प्रबन्ध, 

(9) लोकऋला और सस्कृति को प्रोत्माहन एवं उसका सम्वर्दधान । 


राजस्थान में पचायत समिति में प्राण संचार 

राजस्थान, पंचायती राज को अपनाने वाला पग्रणी राज्य रहा है । 
किन्तु प चायतो राज सस्थाओ के प्रथम दो बार आयोजित चुनावों के पश्चात्‌ 
पंचायती राज के चुनाव का समयबद्ध आयोजन यहाँ बिन्‍्ही कारणो से नहीं 
कराया जा सका | 964 के बाद इन सस्थाम्रो के जो चुनाव प्रति तीन वर्ष बाद 
होने चाहिए थे वे नही कराये जा सके और 78 तक इन संस्थाप्रों मे वे ही 
पदाधिकारी पदासोन रहे जो 964 मे चुने गये थे । यह तथ्य ग्रत्यन्त विडम्बना- 
कारी रहा कि इम दौरान लोकसभा और राज्यो की विधानसभाओ के चुनाव तो 
समय पर आयोजित होते रहे किन्तु प चायती राज सस्थाप्रो के चुनाव की तरफ 
पदासीन कार्यंपरालिका ने कोई सक्रिय ध्यात नही दिया ॥ 

जनवरी, 4982 मे बोकानेर में ग्रायोजित पचायती राज के सम्मेलन 
में राजस्थान मे प चायती राज को सशक्त बनाने की इृष्टि से विचार-विमर्श हुप्रा 
और उसके परिणामस्वरूप ५ चायती राज को न केवल कुछ नूतन दाधित्व हस्ता- 
न्तरित किये गये प्रपितु ५ चायती राज सह्थाग्रों के पदाधिक्रारियो के भत्तो में 
भी वृद्धि की गयी | यहाँ एक और तथ्य का उल्लेख करना प्रासौगिक है। राज- 
स्थान में श्री शिवचरण माथुर 98] में और दुवारा 988 में जब मुझुयमन्त्री बने 
तो श्रपगा दायित्व धारण करने के तुरन्त बाद दोनो वार उन्होंने प चायतोी राज 
सस्थाप्रो के चुनाव सप्यवद्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की । इस प्राघ- 
मिकता के ग्रन्तगंत उन्होंने ।98। में गौर उसके बाद ।988 में न केवल परचा- 
यती राज सस्थाग्रो ही तीनो इकाइयों के चुनाव कराये अपितु इन तोनो ही स्तरों 
पर कार्यरत सस्थाश्रो को अधिकार देने के प्रति भी कुछ राजनीतिक निर्णय किये । 
इसी क्रम से प्रथम बार 98। मे चुनाव कराये जाने के पश्चात उन्होंने बीकानेर 


क 
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में एक प चायती राज सम्मेलन आयोजित किया जिससे प चायती राज सस्याप्रो 
को झ्धिकार देने के बारे मे अमेक निर्णय किये । 


इस सम्मेलन भे यह घोषणा की गई थी कि ग्रामीस्य क्षेत्रों मे क्रियान्वित 
किये जाने वाले ये समस्त वल्याण एवं विस्तार कार्यक्रम, जिनकी प्रभावी देख- 
रेप उन तबनीकी अधिकारियों द्वारा की जा सकती है, जो प चायत समिति स्तर 
पर उपलब्ध हैं, या उपलब्ध कराये जा सकते हैं, पंचायत समितियों को हस्ता- 
गपरित किये जायें । उस सप्रय विशिष्ट योजना सगठन, कृषि, पशुपालन, भेड व 
ऊन, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग भौर 
उमके निर्माण सम्बन्धी कुछ कार्यक्रम, सिंचाई, जन-स्वास्थ्य एवं अम्ििमरात्रिकी 
विमाग उद्योग, जगजाति क्षेत्रीय विकास झ्लौर उन क्षेत्रों में कृषि, शिक्षा तथा समाज 
बल्याए के विभिन्न कार्यक्रम पचायती राज सस्थाप्नो को सौपे जाते का निर्णय 
किया गया । यद्यपि इस सम्मेलन में जो निरोय क्ये गये उनके प्रनुरूप प घायती 
राज सम्याप्रो को हस्तास्तरिव योजनाओ को पूरी तरह इन्हें वही मौंगा जा सका 
इसजिए कुछ क्षेत्रों मे यह प्रारोप लगाया जाता है कि बीकानेर सम्मेलन से पचा- 
यती राज सस्थाश्रो को सगक्त बनाने के लिए कागजी कायंवाही क्‍्रधिक हुई और 
ड्पद हार में उतना काम नहीं हुप्रा जितना इस सम्मेलन में सवल्त व्यक्त जिया 
गया था । 


इसके पश्चात ।988 मे सम्पन्न प चायती राज सस्थाओं के चुनावों के 
पाघात पुन श्री मायुर की प्रध्यक्षता में सितम्बर ।%88 मे राज्य सरकार ने 
स्तर पर प चायती राज के सुदद्ीकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया 
था । इस समय मी राज्य सरकार द्वारा पचायती राज सस्थाप्रो को प्रौर 
अधित्र बारयक्रम भोर का हस्तान्तरित करने के लिए कुछ निर्णय लिये गये थे । 
हस्तानतरित किये जाने बाते रायें की मावों सफलता को सुनिश्चित करन बे लिए 
उन्होंने प्रपने इस विन्ार-जिमर्ण में राज्य स्तर पर कार्यरत विव्रास से सम्बन्धित 
विभिन्न विमागो दे सचिवों को भी सम्मिलित किया । एसा इसलिए किया गया 
ताकि पूर्व की भाँति मन्त्रीवरिषद द्वारा प चायती राज सस्यागद्यों को जो बाय॑ सांपे 
जात का निर्णय रिया जाय वह व्यवहार से मी कार्यरप ले सबे झौर बेवत 
शागजी कार्यवाही वन र न रह जाय । 

इस विचार-विमर्श स्वरूप राउय परकार द्वारा प चायती राज सम्याप्रों 


को नई शक्ति्षां, प्रधिकार झोर कत्तस्य हस्तास्तरित छिये जान के बारे में यो 
प्रमुख निर्भव लिये गये, उनमें से बुछ् रे बारे से विवरण जिला परिषद से 
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सम्बन्धित विगत अध्याय में दिया जा चुका है । प चायत समिति को प्रमुख तोर 
पर सामाजिक वानिको, कृषि वानिकी तथा विकेन्द्रित पौधशाला कार्यक्रम हस्ता- 
न्तरित किया गया है। इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए जिला परिषद के 
स्तर पर भ्न्‍्य सहायक कर्मचारियों सहित एक सहायक वन सरक्षक्त तथा प चायत 
समिति स्तर पर एक रेंजर, वनपाल भ्रौर वन रक्षको के पद हस्तान्तरित करमे 
का निर्णय सरकार ने किया है इसी प्रकार जिला ग्रामीण विक्रास झ्भिकरण में 
भी कुछ बन कप्रियो की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है । इस प्रकार ग्रामीर 
विकास के कतिपय नये कार्यक्रमों का प चायत समितियो को हस्तान्तरण कर ग्रामीण 
विकास मे उन्हे अधिक प्रमावी भूमिका सपादित करने का प्रवसर राज्य सरकार 
ने प्रदान किया है । ध्। 


9 


ग्रास-पंचायत 





भारत मे, लोकताँतिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया भे ग्रामीण प्रचलों के 
नागरिकों को अपने स्वयं के मामलो का प्रशासन चलाने के लिए स्वशासन का 
जो भधिकार दिया गया है वह ग्रामपचायतों एवं ग्रामसभा के माध्यम से साकार 
हुआ है । विगत ग्रध्यायो में इस बात पर विस्तृत विचार किया जा चुका है कि 
भारत मे लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरए की प्रवधारणा को बलबत राय मेहता समिति 
की भमिशतसाप्रो ने किस प्रकार रति प्रदान की । यहाँ इस बाल का उल्लेख किया 
जाता प्रावश्यव है कि राजस्थान मे पचायती राज का जिस्तरीय ढाचा यद्यपि 
959 में प्रपताया गया था किन्तु राजस्थान के गाँवो मे ग्राम पंचायतों का गठन, 
राजस्थान पच्चायत अभ्रधितियम, 953 के भ्रवर्तत के साथ ही हो गया या । इस 
तरह्‌ राजस्थान भारतीय सघ वा ऐसा राज्य है जो न वेवल मेहता समिति द्वारा 
भनुशमित पचायती राज के त्रिस्तरीय टाचे को प्रपताने मे ध्रप्रणी रहा अवितु 
उसके पूर्व मी प्रचायतों की स्थापना करने की दिशा से 4953 प्रे ही सक्रिय हो 
गया था । प्रस्तुत प्रध्याय में ग्राम पचायत के मेहता शमिति द्वारा सुमाये गये ढांचे 
पौर राजस्थान राज्य द्वारा भ्रपनायी गई इसकी व्यावहारिक सरचता का विवरण 
प्रस्तुत किया जा रहा है 


ग्राम पैचायत एक ऐसो निर्वाचित इबाई है जो ग्राम समा की कार्यकारों 
समिति होती है । मारत में उसे बई मिन्न मिन्न नामो से जाना जाता है। प्रास्घ- 
प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिवनादु में इसे प्रचायत, बिहार. मध्यप्रदेश, 
उड़ीसा, पजाद घोर पश्चियों बग्रान में ग्राम पचायत तथा घासयम, गुजरात घोर 
उप्तर प्रदेश में इन्हें गांद प्रचायत ने नास मे जाता जाता है। सगमग 2 हजार 
हो झतसस्या पर एक पदायत गठित शो जाती है। विभिस्न राज्यों मे, ग्राम 
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पंचायत के सदस्यों की संख्या भलग प्रलग पायी जाती है जो प्रायः 5 मे 3! के 
बीच होतो है। इनका कार्यकाल भी 3 से लेकर 5 वर्ष तक है। प्रान्थ्रप्रदेश, 
उड़ीसा व राजस्थान में तीन वर्ष, ग्रासाम गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र 
ग्रौर पश्चिमी बंगाल में चार, केरल, मध्यप्रदेश, तमिलताडु, हरियाशा, कर्नाटक, 
प जाब तथा उत्तरप्रदेश में यह पाँच वर्ष है ॥ 


ग्राम पंचायत का गठन 
राजस्थान पचायत अधिनियम, 953 राजस्थान मे याम॒ प चायद्रों के 


गठन का भूल ग्राधार है । इस अ्धिनियस के अनुसार राजस्थान की ग्रास पंचायत 
में सदस्य और अधिकारी इस प्रकार होते हैं 


।.. निर्वाचित सदस्य 
2. सहवरित सदस्य 


3. सहसदस्य 
« उपसरपच 
5. सरपच 


4, निर्वाचित सदस्य 


ग्राम पचायत के तिर्वाच्चित सदस्य प॑च॒ कहलाते हैं । प्रत्येश पंचायत 
में, राजस्थान मे कम रो कम 5 श्रौर अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। सदस्यों की 
यह भस्या प्रत्येक पचायत क्षेत्र की जनसख्या पर निर्भर करती है । जिले का 
जिलाधीश या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रधीनस्थ अधिकारी प्रत्येक प चायत क्षेत्र को 
सुविद्याजनक रूप से वार्डों मे विभाजित कर देता है। इस तरह विभाजित किये 
गये वार्डो से ग्रृप्त मतदान के माध्यम से प चायत क्षेत्र के वयस्क मधदाताप्रों हारा, 
पंचों का चुनाव किया जाता है ।! एक वाई से एक पंच चुना जाता है । पचायत 
अधिनियम की धारा 5 मे कहा गया है कि वार्डो का निर्धारण करते समय विधान 
समा की सम्बन्धित निर्वाचक नामावलोी में उल्लिखित क्रम के प्रनुसार शकातो 
और निवासियों को सम्मिलित क्या जायेगा ताकि बाड़ों का विभाजन जातियो 
और वर्ग की मावना से मुक्त रहे 7 


राज्य सरकार द्वारा पचायत चुनावों की घोषणा ने पश्चात, पचायत 
क्षेत्र मे, इस निर्वाचन के लिए सम्बन्धित जिलाधीश सार्वजनिक सूचना प्रसारित 
करते हैं । इस सूचना में वा्डों की सल्या, सदस्य सख्या, नामाकन पत्र वापस लेते 
की तिथि व समय झ्रौर यदि ग्रावरयक हो तो मतदान की तिथि व समम, धोषित 
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किया जाता है। जिलाघीश प्रत्येक प चायत क्षेत्र के लिए, राज्य के लोक मेवको 
मरे से किसी एक व्यक्ति को उमके नाम तथा पद के सामथ्य से निर्वाचन प्रधिकारी 
नियुक्त करता है । कानून में यह व्यवस्था भी को गई है कि यदि किसी वार्ड में 
उम्मीदवारों के बोस प्राप्त मतो में समानता पायी जाये तो वहाँ माग्य पत्रक द्वारा 
परिणाम निकाला जायेगा । 

यदि दाई के सतदाएलए किन्‍्ही कारणो मे आपने एच का निर्वाचन नहीं 
बर पाते हैं तो सरकार द्वारा, उम वाई में किसी भी व्यक्ति को, जो पच्च निर्वा> 
चित होने की योग्यता रखता हो, पच नियुक्त किया जा सकता है | किन्तु ऐसा 
किये जाने की स्थिति में 6 माह क्री प्रवधि में उस वार्ड से प॑च का चुनाव कराया 
जाना प्रावश्यक होदा है । पच द्वारा ट्यागपत्र, उसकी मृत्यु या पद से हटाये 
जाने की दगा गे स्थान रित्त होने पर इस पद के लिए उपचुनाव कराये जाने वा 
भ्रावधान भी कानून ये जिया गया है । 


तंत्र पद के लिए योग्यता 


राजस्थात प चायत ग्रधितियम 953 मे पच पद हेतु योग्यताप्रों का, 

निपेधात्मक रूय में जिवरणएा दिया गया है । अधिनियम में कहा गया है कि प चा- 
शत चुनाव भे जिम व्यक्ति शा नाम मतदाता सूची मे है वह पच के रूप मे चुना 
ज॑मवता है जब तर हि ऐसा व्यक्तिती + 

.. केन्द्र सरशार या बिसी राज्य सर्वर प्रदवा किसी स्थानीय निवाय के 
अधीन पूर्णक्न्‍लोन या प्रशकालीन वंतनिक नियुक्ति पर न हो, 
राज्य सरकार की सेवा में न॑तिक दुराचार के बारण सेवा मुक्त मे 
किया गया हो एवं लोइसेवा मे निय्राटित बिये जानने लिए प्रयोग्य 
घोषित नही किया गया हो 


क्र 


3. ग्राम प चायत में वतन युक्त पद या लामदेय पद धारण न करता हो, 

4 प्रायु मं 25 ब मे कम नहीं हों, ग्राम पै घायत वे लिए या उसके द्वारा 
किये गये विसी बाये या तिसोी मनुदन्प में स्वय या पवन सामेदार 
मसालिस या नौरर के माध्यम से प्रत्यस या सप्रत्यक्ष सामेदारी था टिंते 
नही रखया हो 

$. किसी ऐसी छझररोरिर प्रयोग्वता, मानसिक रोग या दोष से प्रस्त महों 
हो जो 2वये बाय ररन के सिए पयोग्य बयाली हो, 

6... सिमी संशय नए याहय द्वारा नैतिर झपराष बा दोपो नही झदर या 
ल्याहो 
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किसी सक्षप न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नही क्या गया हो, 
8. श्रस्पृश्यता निवारण श्रधिनियम, 955 के श्रन्तगंत अपराध का दोषी 
नही ठहराया गया हो, 
9, पंचायत भ्रधिनियम की धारा ]7 की उपघारा 4 (ख) के अघीन यथा 
राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद श्रधिनियम की घारा 40 
की उपधारा (3) के अ्रधोन चुनाव के लिए अयोग्य घोषित नहीं हो, 


0. पचायत प्रधिनियम, 953 एबं पचाथत समिति तथा जिला परिषद 
अधिनियम 959 के भ्रन्तगंत झ्रारोवित किसी कर या फीस की रकम 
को चुकाने भे विफल नही रहा हो, 

]].  पि्रचायत की श्रोर से या उसके विरुद्ध किसी वाद मे अभिमापक नियुक्त 
न किया गया हो, 

2. राजस्थान मृत्युमोज निवारण प्रधिनियम, 960 के अन्तर्गत दण्डनीय 

>भपराध का दोवी नही ठहराया गया हो । 


राज्य सरकार जब किसी व्यवित को विभिन्‍न अ्रपराधों के प्रन्तगंत 
चुनाव लडने के लिए भ्रयोग्य ठहराती है तो यह प्रयोग्यता छ' साल के 
लिए होती है | राज्य सरकार इस छः साल की अवधि को विशेष प्रदेश द्वारा 
कम भी कर सकती है । किसी नागरिक के विरुद्ध जो कर या फीस बकाया रही 
है उसे यदि नाभाकन पत्र भरने से पूर्व वह ब्यवित जम्ता करा चुका हो तो वह 
अयोग्य नही समा ज!ता है ॥ कोई भी व्यवित एक से प्रधिक ग्राम पचायतो में 
यह पद धारखा नही कर सकता । 


पधचों का निर्वाचन 


राज्य सरकार द्वारा जब मी राज्य मे पचायत चुनाव प्रायोजित करने 
की घोषणा की जाये तब पचायत दूत में पंचायत के गठन के लिए सम्बन्धित 
जिलाघीश निर्वाचन की एक लोकसूचना जारी करता है । इस लोकसूचना के 
माध्यम से निवर्चिन कार्यक्रम की घोषणा जिलाघीश द्वारा वो जाती है । 


जिलाघोश जो इस काल मे जिला निर्वाचन प्रधिकारी के रूप मे कार्य 
करता है, प्रत्येक प्चायत बृत्त के रिटनियग ऑफिसर वे रूप में कार्य करने के लिए 
किसी व्यक्ति को नाम से था पद के भाघार पर नियुक्रित करता है।!* इस 
प्रकार नियुक्त मतदान रिटरतिंग अधिकारी, नियत तिथि को निर्वाचन मियमो वे 
प्रघीन ऐसा निर्वाचन तियमानुसार सम्पस्त कराने के लिए उत्तरदायी होता है। 
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वह प्रपन प्रधीन नियुवत अधिकारियों को सहायता से, पच पद के लिए 
प्रस्तुत नामाकन पत्रों को जाँच करता है, निदिष्ट समय मे नाम वापस लेने की 
घोषणा करता है तथा चुनाव के मैदान म प्रन्दिम रूप स रह गये प्रत्याशियों 
के मतदान कराने के लिए आवश्यक प्रवन्ध करता है । रिटनिंग भ्रधिकारी और 
उसके सहायक कर्मचारी मतदान केन्द्र प्लौर मतदान कक्ष में व्यवस्था बनाये रखने 
के लिए उत्तरदायी होते है। उनमे यह भी अपेक्षा की जाती है कि मतदान की 
गोपनोयता के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र मे इस तरह की व्यवस्था करेंगे जिसमे 
निर्वाचक ग्रपघन मत परदे के भोतर जाकर दे सकेंगे। निर्वाचन विभाग द्वारा 
रिटनिंग अधिकारियों को पचायत चुनाव की एक नियमावली प्रदान की जाती है 
और उनसे यह प्रपेक्षा की जाती है कि पचायत की प्षमग्र निर्वाचन प्रक्रिया को 
बे उस नियमावली में दिए गए नियमो के अनुसार सम्पन्न क्रायेंगे । 


2 सहवरित सदस्य 


प्चायत प्रधिनियम, !953 में यह ब्यत्रस्था की गई है कि पचायत 
चुनाव के परिणाम की घोषणा के पश्चात अधिनियम की घारा 9 की उपघारा 
(।) के झधीन भावश्यक होते पर पच या पचो वा सहवरण किया जा सकता 
है। अधिनियम यह प्रपक्षा करता है कि « 


]. प्रच/यत में दो महिलाधभ्ो का सहवरण +िया जाता च।हिए, यदि परचा- 
यत में चुनावों के माध्यम से कोई महिला नही चुनी गई है, यदि 
पंचायत में एक महिला चुन ली गई है ता मह॒वरण क माध्यम स एक 
महिंला को लिया जायेया + 

2. प्रनुमूचित जातियो में से दो व्यक्तियों बा सत्वरण किया जायेगा, यदि 
पचायत मे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चुना गया हो । 

3, भनुमूचित जन जाति में म एक व्यक्ति सहवरण द्वारा लिया जायेगा, 
यदि चुनाव में इस श्रकार एक व्यक्ति नही चुना गया हो तथा जनजाति 
क्षेत्र मे ऐसी जनजातियों को जनसस्या उस) कुल जनसरू्या की 5 
प्रतिशत से झषिक हो । 
इस सम्बन्ध म यह व्यवस्था को गई है कि पचायत चुनाव सम्पन्न 

करात के लिए जो मतदान दल पथिक्ृत जिया जाता है, वहो दक्ष चुनाव परि- 
धाम की घायणा के पश्चात मतदान स्थल पर ही यह आकलन करत हैं कि क्‍या 
प्रधिनियम को घार। 9 को उपधारा (॥) के भछघीन प्र या पचो का सहयोजन 
प्रावरपक है। यदि इस प्रकार का सट्याजन घावश्यक हा तो परिणाम को 
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घोषणा के तत्काल बाद अगले दिन सहवरणा की प्रक्रिया पूरी करते के लिए 
जिर्वाचित पच एवं सरपचो को बैठक आ्राहुत की जाती है । इस प्रकार की बैठक 
बुलाये जाने के लिए प्रत्येक निर्वाचित पच भ्रौर सरपच को लिखित सूचना दी 
जाती है और सहयोजन के लिए नियत स्थान और तारीख पर बंठक बुलायी 
जाती है, जिसका समापतित्व रिटनिंग अधिकरी स्वय करता है । सद्ववरण के 
लिए नामाकन मागे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो पचायत अधिनियम की धारा 
]7 के ब्रघीन पच के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य है, प्रारूप 6 में अपने 
द्वारा पूर्ण तथा हस्ताक्षरित श्रौर नवनिर्वाचित सरपच तथा पचो मे से कसी एक 
द्वारा अ्स्तावक के रूप में हस्ताक्षरित्त 'नाम निर्देशन पश्र' स्वय पीठासीन भ्धि* 
कारी को अस्तुत कर सकता है ।* पीठासीन भ्रधिकारी इस तरह प्राप्त नाम 
निर्देशन प्रो की जाच करता है और यदि ऐसे नाम निर्देशनो की सस्या, सह 
थोजित किये जाने वाले पचों की सरया से भ्रधिक हो, तो घारा 9 की उपधारा 
() मे निदिष्ट व्यक्तियों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए बंठक मे उपस्थित सरपच भौर 
झ्रौर पचो के मत हाथ उठाकर लिए जाते हैं और सबसे भ्रधिक मत प्राप्त करने 
वाले व्यक्ति को सहयोजित घोषित कर दिया जाता है, किन्तु बराबर मत होने 
की स्थिति में परिणामों को घोषणा ऐसी रीति से, जो पीठासीन भ्रधिकारी 
उचित समर्भे, लॉटरी निकालकर की जाती है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि 
एक ही प्रवर्ग के दो व्यक्तियों का साथ-साथ सहयोजन किया जाना है तो प्रत्येक 
निर्वाचित पच या सरपच के दो मत होगे परन्तु एक ही उम्मीदवार के पक्ष में 
एक से अधिक भते कोई भी नहीं देगा ।९ इस प्रकार सहयोजित किये गये सदस्यों 
के नामो का, बैठक की समाप्ति पर प्रकाशन कर दिया जाता है और उसकी एक 
प्रतिलिपि निर्वाचन के समस्त अभिलेखों के साथ जिलाघीश की प्रेषित कर दी 
जाती है । 


उपसहयोजन 


यदि सहयोजित पच का कोई पद रिक्त हो जाता है भौर धारा 9 के 
भ्रधीन ऐसे सहयोजन के लिए प्रावश्यकता बनी रहती है तो इस प्रकार की रिक्ति 
को तरत्रे हैठु जिलाशेश द्वारा जाम विदेशित ममिरारी जिर्दिष्द तिथि शोर समय 
पर उप सहयोजन की कार्यवाही करता है । 


3. सहसदस्य 


ग्राम पचायत के क्षेत्र मे जो भी ग्राम सेवा सहकारी सम्रितिया कार्यशील 
हैं उनके प्रध्यक्ष पंच।यत के सहसदस्य होते हैं ॥? सहकारी समिति से तात्पय॑ 
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ऐसी समिति से है जो राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 953 के ग्रन्तर्गेत 
पजीकृत है या पजीक्ृत मानी गई हो । ऐसे सदस्यो को ग्राम पचायत की सामान्य 
कार्यवाही गौर उसकी समितियो की कार्यवाही में सक्तिय भाग लेने का प्रवमर 
प्राप्त होता है, विन्‍्तु उन्हें मत देने का म्धिकार नहीं होता । 


4 उपसरपच 


ग्राम पचायत में पच्च शोर सरपच के अतिरिक्त, एक उपसरपच का पद 
भी होता है । पच श्रोर मरपच बे लिए जो प्रत्यक्ष निर्वाचन कराया जाता है 
उमके साथ उपसरपच वा चुनाव नही कराया जाता बल्कि यह चुताव उन लोगों 
के द्वारा प्रप्रत्यक्ष रूप से किया जाता हैं जो ग्राम वी जनता द्वारा पच प्रौर सर- 
पच चुने गये है । 


ग्रघिनियम के प्र।दधानों के प्रनुसार उपसरपच वा चुनाव उसी दिन 
किया घाहिए जिप्त दिन पचायत के लिए वाद्धित सस्या में पचों का सहेवरण 
किया जाता है ॥$ प्रधिनियम्र यह व्यवस्था करता है कि जिलाघीश द्वारा नियुक्त 
रिटनिंग प्रधित्रारो, पछ एवं सरपचो के चुताव परिणाम की घोषणा के तत्नाल 
बाद नव निर्वाचित पचों भोर सरपथ की बैठक बुलायेगा । बैठक के लिए समय 
एय स्थान की सूचना मतदान के कम से कम दो घटे पूर्व पंचायत कार्यालय ना 
सूचना पट्ट पर लगाई जायेगी । यह सूचना सहवरित पचों को नहीं दो जाती 
बयोकि उपसरपच के चुनाव में केवल निर्वाचित पद एव सरपच हो भाग लेते हैं । 
इस प्रकार बुलाई गई बंठक में कोई मो निर्वाचित पच या सरपच लिखित मे एक 
पच बा नाम उपरपच पद के लिए प्रस्तावित करेगा | यदि वह पथ जिसका 
नाम उम्मीदवार के रूप मे प्रस्तावित किया गया है, बैठक में उपस्थित नहीं है 
तो उमश्गी लिखित सहमति प्रस्ताव के साथ भ्रस्तुत को जायेगी किस्तु यदि ऐसा 
पच बेठक में उपस्थित हो तो उसवी लिखित सहमति ग्यावश्यक नही होती बल्कि 
मौलिक राहपति ही पर्याप्त मानी जा सकती है। निर्वाचन प्रधिकारी प्राप्त 
प्रस्तावों बी जाब वरेगा, सद्दी पाये गय श्रस्तावों को निर्वाचक्रों के सामने पढकर 
घोषणा बरेगा प्ोर उपस्थित पयो एवं स्रपच को प्रापत्ति प्रकट उठे को छमु- 
चित पघवसर प्रदान बरेगा । यदि चुनाव है मैदान मे बुल एक ही प्रत्यत्सी है वो 
उमर उपसरपच निर्वाचित घोषित बर दिय। जायगा किन्तु उम्मीदवारा बी सरूपा 
एक से धधिक होने पर खत हाथ उठाएर लिए जायेगे व सदस धधिक मत प्राप्त 
इरन याले ब्यक्ति को निर्वाचिद घोषित कर दिया जायेगा । बराबर मस आन 
की परित्चितियों में परिणाम माग्य-पत्र (पर्चो डाउकर) द्वारा घोषित विया 
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जायेगा | यदि कोई पचायत उपसरपच चुनने मे प्रसफल रहे, तो निवरचिन प्रधि- 
कारी, नव निर्वाचित पद्ो में से किसी को भी, जो योग्य हो, उपस्तरपच॒ के पद 
पर नियुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार नियुक्त उपसरपच पूर्ण रूप से उसी प्रतिष्ठा 
और शवितयों का उपयोग करेगा जो किसी निर्वाचित उपसरपच के द्वारा की 
जाती है किन्तु छः माह की अभ्रवधि के प्रत्तगंत वियमित उपसरपच के निर्वाचन 
की व्यवस्था की जायेगी । 


प्रधिनियम में उपसरपच के उपचुनाव की व्यवश्था का उल्लेस मी 
किया गया है ।? उपसरपच का चुनाव आवश्यक होने की स्थिति में जिलाधीश 
इस सम्बन्ध मे एक प्रधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो इस उपचुनाव के लिए पचा- 
यत के ५चो एवं सरप्न की निश्चित तिधि, समय और स्थान पर बँठक बुलायेगा 
प्रौर निर्धारित नीति से उप सरपच का चुनाव सम्पन्न करायेगा । 


उप-सरपच के कार्य और शब्ितयी के बारे मे प्रघिनियम यह प्रावधान 
करता है कि वह ऐसे कत्तंब्यो का निर्वाह करेगा जी सरप च द्वारा उसे सौपे 
जायें। उपन्सरपंच के पद का वैसे कोई प्रधिक महत्व नही होता किन्तु सरपध 
की झनुपस्यिति मे या पद रिक्त होने पर वह सरफ्च के समस्त कार्यों श्रौर 
शक्तियों का निष्वादन करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है । 


5. सरपच 

ग्राम पचायत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति, सारे ग्राम का मुखिया, 
सरपंच के नाम से जाना जाता है। प्रधिनियम यह व्यवस्था करता है कि प्रत्येक 
पचायत के सरपच का निर्वाचन, उसके लिए पदों के निर्वाचन के साथ- 
साथ किया जायेगा ।? सरपच के चुनाव मे ग्राम पचायत क्षेत्र के समल्‍्त वयस्क 
मतदाता भाग लेते हैं । इस प्रक्रिया से चुना हुआ सरपच समूचे ग्राम का निर्वा- 
चित प्रतिनिधि ही जाता है। सन्‌ 4953 से लेकर 958 तक सरपच का 
चुनाव मतदाताग्नों द्वारा हाथ खड़ा करके किया जाता था ।! किन्तु इसके 
पश्चात राजस्थान मे जब पचायती राज को द्विस्तरीय व्यवस्था की अपनाया गया 
तब से सरपच का घुनाव गुप्त मतदान द्वारा ही कराया जाने लगा है । 

सरपथ पद के लिए, कोई भी व्यक्ति जो पंच चुने जाने की योग्यता 
रखता हो तथा उसे हिन्दी लिसने व पढने का ज्ञान हो, चुनाव में भाग ले सकता 
है। ग्राम पंचायत के सरपंच को नू कि ग्रामीण क्षेत्र मे प्रनेर प्रशासनिक कार्यों 
का सम्पादन करना होता है इसलिए पढने लिखने को योग्यता को भनिवायें 
बनाया गया है । यह इसलिए भी किया यया है ताकि प'चायत वा यह सु्खिया 
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अपने पंचायत प्रशासन को चालने के लिए ग्रन्य किसी व्यक्ति पर आाश्चित न 
रहे १ पचायत चुनाव के नियमो में यह व्यवस्था की गई है कि पच एवं सरपच के 
लिए मतदान चूंकि एक ही दिव और एक ही समय मे होते हैं इसलिए दोनो के लिए 
मतदान एक ही पेटी मे किया जा सकता है जब तक कि उसके लिए पृथक मत 
पेटी की व्यवस्था न कर दी गई हो ।28 चू नाव कराने वाले ऊर्मचारियों से नियमों 
मे यह प्रपेक्षा की गई है कि किसी मतदान कक्ष में शाये हुए मतदाताग्रों को पच 
तथा सरप च दोनो के लिए पृथक-पृथक सतपतन, पृथक-पृथक अधिकारी द्वारा जारी 
किये जायेंगे ।१९ 


यदि कोई व्यक्ति जो मरप च चुने जाने के पूर्व विधानसभा या ससद का 
सदस्य हो तो चुनाव परिणाम के घोषित होने के चौदह दिन समाप्त होने पर 
उसे प्रपने द्वारा धारण किए जाने वाले दूसरे पद से त्यागपत्र देता होता है अन्यथा 
चह सरप च नहीं रह सकता है | थदि क्षिसी पचायत क्षेत के भत्तदात्ता छाप च 
का निर्दाचन करने मे दिफल रहते हैं तो रिटनिंग भधिकारी द्वारा इस तथ्य की 
सूचना तत्काल सम्बन्धित जिलाघीश, प चायतो के श्रमारी अधिकारी और राज्य 
सरकार को दी जायेगी जो प चायत झधिनियम की घारा ]3 की उपधारा 3 के 
प्रवीन किसी व्यक्ति को सरपच के हय में नियुक्त करेंगे । इस तरह नामजद 
किया हुप्रा व्यक्ति एक निर्वाचित सरप च की माति हो कार्य करेगा किन्तु छ माह 
की प्रवधि के भन्‍्दर ही सरप च का नियमित च्‌ नाव कराया जायेगा ॥ 
सरपच का उ पनिर्वाचन 

निम्नलिखित दशाप्रो में से किसी दशा मे, पर्थात 


]. जब कमो राज्य सरकार द्वारा नियम 48 के उपनियेम (5) के श्रधीन 
किसी सरपच की नियुक्ति को जाये, या 

2. जब कभी किसो सरपच की मृत्यु हो जाये या बह धारा !8 के भधीन 
अपना पद त्याग कर दे, या 

3... जब कमी कोई सरपव भपना स्थान रिक्त कर दे या घारा 37 के भ्रधोन 
उसको उसके पद से हटा दिया जाये, या 

४. जब कमी घारा 9 के अघीन क्सो सरफ्च के विदद्ध भ्विश्वास का 
प्रस्ताव पारित हो जाय, 
सो धारा 20 के झधीन उपनिर्वाचन कराया जायेगा ॥76 


सरपंच पचायत को भवधि समाप्त होने ठक अपने पद पर बना रहता 
है, जब तक कि उसे उपरोक्त वशित किमी धारा के प्रनुमार हटा न दिया जाय । 


]78 भारत में स्थानीय प्रशासन 


नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि सरपच झपने पद पर तब तक बता 
रहेगा जब तक कि नवनिर्वाचित सरपच कार्यमार नही संमालता है |77 
पंचायत का कार्यकाल 

राजस्थान मे ग्राम पचायत की ग्रवधि प्रारम्म से ही तीन वर्ष है 'सादिक 
अली प्रतिवेदत से इसे पाच वर्ष करने का सुभाव दिया गया था जिसके भ्राधार 
पर सरकार ने 970 में इसे पार वर्ष कर दिया था किन्तु बाद में इसे घटाकर 
पुनः तीन वर्ष कर दिया गया । इस श्रवधि की गणाना उस तारीख से की जातो है 
जिस दिन राज्य सरकार पचायतो के विधिवत गठन की प्रधियुचना जारी करती 
है ।!१ जुन-णुलाई 988 मे राजस्थान मे सम्पन्न पचायती राज संस्थाप्रो के 
चुनाव के पश्चात राजस्थान की पदासीन सरकार ने यह मत व्यक्त किया था कि 
पचायतो का कार्यकाल भी विधानस्रभा के कार्यकाल के बराबर ही किया जाना 
उचित है ।!९ 


पचायत में प्रशासक को नियुक्ति 


विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य सरदार को यह ग्रधिकार है कि बह 
पंचायत के कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रशाक्षक नियुक्त कर दे। 
इन परिस्थितियों का उल्नेख इस प्रकार किया गया है 2९ 


॥. जब राज्य सरकार पचायत की वतमान सीमाग्रो का पुनः निर्धारण 
करे, 

2. उपरोक्त कारण से जब कोई नयी पचायत स्थापित की जाये, 

3. समस्त पचों का, सरपंच सहित या उसको छोड़कर, चुनाव रद्‌द घोषित 
कर दिया गया हो, 

8... किसी बर्तमान पंचायत की पदावधि समाप्त हो चुको हो, 

5. पचो या सरपंच का चुनाव तथा उसकी पश्चातवर्तो कार्यवाहियों पर 
किसी सक्षम्‌ न्यायालय द्वारा जारी श्राज्ञा से रोक लगा दी गई हो । 
उपयुक्त समस्त परिस्थितियों मे राज्य सरकार पचायत प्रशासन को 

अआभीएण जनता वी अकाक्षाज्ञो के अनुरूय चलाने के लिए उनमे प्रशात्क लिधुषत 
कर सकती है। ऐसी नियुवित की सूचना, उसकी अवधि इत्यादि का प्रकाशन 
सरकारी राजपन्र में किया जाता है | इस प्रकार नियुक्त प्रशासक एक निर्वाचित 
सरपंच की माति ग्रामप्रचाधत के कामकाज को चलाने के लिए प्रधिकृत 
होता है । 


ग्राम-पंचायत ]79 


पंचो का पद से हटाया जाना श्रौर स्थान रिक्त होना 


यदि क्रिमी प्रशासनिक भरुटि के कारण कोई ऐसा व्यक्ति पच चुन लिया 
गया हो जो पच चुने जाने की योग्यता पूरी नही करता है तो उसे उसके पद से 
मुक्त किया जा सत्ता है (४! इसी प्रकार यदि कोई ब्यकित पचायत में चुन लिए 
जाने के पश्चात किसी ग्रयोग्यता से भ्रस्त हो जाये तो एकबार उमे सुनवाई वा 
अवसर देने के पश्चात, उसकी झयोग्यता से सन्तुष्ट होन पर सरकार उसका पद 
रिक्त घोषित कर सकती है । नियमों में यह प्रावधान भी जिया गया है कि यदि 
कोई पच, उपसरपच या सरपच श्रपने फायेकाल की झ्रवधि मे पचायत से बिना 
लिखित सूचना दिए लगातार पाच बँठको में, भनुपस्थित रहे तो उसका पद 
स्वत रिक्‍त हो जायेगा । इसी तरह यदि कोई उपरोक्त परदधारी व्यक्ति चुन 
जाने की तारीस से तीन महीने की भ्रवधि में श्रपते पद की निर्धारित शपथ लेने 
में प्रसफ्ल रहे तो राज्य सरकार उसके स्थान को रिक्त हुआ घोषित वर सबती 
है । कोई मो पत्र, उपसरपछा या सरपच पच्चायत के प्रमारी प्रविकारी को 
सबोधित बरते हुए प्रवने पद से त्याग पत्र दे सकता है। ऐसा त्यागपतर जिम 
तिथि को स्वीकार किया जाये उप्त तिथि से ऐसा ५द रिंबत हो जायेगा * दस 
प्रकार के रिक्त हुए समस्त पदों को भरने के लिए नियमःनुमार उपच्ण नाव कराये 
जायेंगे जिसका विवरण पूर्व मे दिया जा चा,का है । 
प्रविश्यास प्रस्ताव 

किसी भी ग्राम पचायत के सरपच एव उपररपच के विरुद्ध प्रविश्याग 
प्रस्ताव प्रस्तुत विया जा सकता है। यदि ग्राम पचायन के निर्वाचित सदस्य यह 
झनुमव करें कि सरपच या उपसरपच पदचायत क्षेत्र के नायरिको के प्रति पभपने 
करतंब्यों का निष्पादन उचित प्रवार से नहीं कर रहा है तो निर्धारित प्रपत्न मं, 
निर्धारित रीति से प्रविश्वास प्रस्ताव को सूचता दी जा सकती है। यदि प्रवि- 
श्वाम प्रस्ताव सरपथ के विरुद्ध प्रस्तुत जिया गया है तो सरपछ वो सम्मिलित 
करते हुए निर्वाचित सदस्यों की कुल सस्या के तीन-चोवाई बदुमत द्वारा प्रवि- 
श्वास प्रस्ताव पारित माना जाता है । उपसरपच के विहद्ध प्रविश्वास का प्रस्ताव 
बेवल साधारण बयहुपत से ही पारित किया जाता है । सहवरित पौर सहसदस्यों 
को न तो धविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करन का झ्धिकार है और न ही वे पघवि- 
बवास प्रस्ताव के पारित होने की श्रक्रिया म मतदान करत हैं। सरपचा या 
उपसरपच्य जिमके विहद्ध प्विश्वास प्रस्ताव रा प्रस्ताव पारित क्या गया है, 
वा प्रस्ताद पारित होने बे तीन दित को अवधि मे पच्णायत के भ्रमारी झधितारी 
हो घपना त्यागपत्र प्रस्तुत बरके पद त्याग कर देते हैं । 


880 भारत मे स्थानीय प्रशासन 
न्याय उपसमिति का गठन 


परचायत के चुनाव परिणामों की घोषणा के पश्चात चुनाव करवाने 
वाले अ्रधिकारी न्याय उपप्तमिति के सदस्यो का निर्वाचन माँ कराते हैं। इस 
हेतु सरपच तथा पन्नों की विद्येप बँठक सम्बन्धित प्चायत के कार्यालय 
में या इसी प्रकार के किसो समान स्थान पर बुलाई जाती है। न्याय उपसमिति 
के सदस्यों का निर्वाचन राजस्थान पच्यायत प्रधिनियम, 953 में सन्‌ 975 
में छिये गये सशोघन के थाघार पर किया जाता है।हैं 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान में 2959 मे पंचायती राज 
झपनाने के पश्चात, ग्रामीण क्षेत्रों मे लोगो के आपसी छोटे-छोटे विवादों को शौच 
ही सुलभाने प्रथवा शीघ्र सस्ता न्याय दिलाने के उद्देश्य से !96] में न्याय पचायतों 
का गठन किया गया । उस समय एकन्याय पचायत 5 से 7 पचायत क्षेत्रों के लिए 
गठित करने की सिफारिश सादिक अली प्रतिवेदन मे की गई थी।थह न्याय 
पचायतो का गठन उस स्मव ग्राम पचायतों से पृथक क्रिया गया था। इस 
पृथक्करणा के मूल म, ग्रामीस्त क्षेत्र के लोगो को राजनीति से मुक्त और सुलभ 
तथा शीछ्य न्याय उपलब्ध कराने का दर्शन भ्न्तनिहित धा। ये न्याय पचायत्ते 
राजस्थान में सफलता पूवंक कार्य नही कर सकी और इस कारण राजस्थान में 
पंचायती राज पर नियुक्त उच्च अधिक'र प्राप्त गिरधारी लाल ब्याप्ष समिति ने 
973 में यह प्रनुशसा की कि न्याय पचायतो की प्रसफ्लता को देखते हुए इन्हे 
समाप्त कर दिया जाना चाहिए 7 इसी समिति ने न्याय प चायतो की समाप्ति 
के साथ ही यह सुझाव भी दिया कि वर्तमान मे स्याय प चायतो द्वारा क्यिे जाने 
बाले कार्यों को ग्राम प चायत को एक उपस्तमिति को सौंप दिया जाना चाहिए। 
ग्राम पधयायत की यह उप्मिति न्याय उपसमित्ति के नाम से जानी जायेगी जिसमें 
पाच सदस्य रखे जायें । इन पाघ सदस्यो में से चार ग्राम प चायत द्वारा च्‌ ने जायें 
जितमे[एक महिला को सम्मिलित किया जाय। ग्राम प चायत द्वारा चूने जाने व ले 
चार सदस्यो में एक सदस्य अनुसूचित जाति भौर जनजाति रा भी लिया जाये, 
सदि स्वयं सरपंच इन वर्गों मे सेन हो । सरपच इस न्याय उप सम्रिति का 
पराचवा परेन सदस्य ओर प्रध्यक्ष होगा । यदि सरवच भनुपस्यित हो तो उपसरपच 
समिति ही प्रब्यज्ञता करेगा । गिरवारी लाल व्यास समिति ने इध उपसमिति 
के गठन के बारे में यह भी सुकाया कि इसके दो सदस्य बारी-बारी से प्रति वर्ष 
निद्वत होगे जिनके स्थान पर ग्राम पंचायत दो नये सदस्य समिति के लिए चू,न 
देगी 5 


ग्राम-पंचायत ॥8ा 


स्थाय उप समिति के लिए निर्वाचित होने वाले चारो संदस्य पंचायत 
के निर्वाचित या सहवरित पचो में से चने जाते हैं। न्याय उप समिति के 
सदस्यों की प्रथम योग्यता उनका ग्राम पर चायत का पच्च होते के झलावा स्पष्ट 
रूप से हिल्दी पढने लिखने की योग्यता सम्पन्न होता चाहिए । यहे प्रावधान भी 
किया गया है कि उसको आयु तीस वर्ष से प्रधिक होनी चाहिए । न्याय उप 
समिति का बायंकाल पंचायत की प्रवधि के बराबर होता है । यदि प चायत्त 
की अवधि बढा दी जाती है तो न्याय उप समिति की अवधि मी स्वत ही बढ़ी 
हुईं मानी जाती है । न्याय उपसमिति के निदृत हुए सदस्यों यो पचायत के 
सदस्य चाहें त्तो फिर से च,न सकते हैं । 


न्याय उपसमिति के निष्पक्ष कार्यका रण के लिए यह व्यवस्था की गई 
है कि उए्ससिति चा कोई सदस्य किसी ऐसे दावे को सुनवाई मे भध्ण नही हे 
सकता है जो उसके स्वय के निर्वाचन-वार्ड से सम्बन्धित हो । इसी तरह न्याय 
उपसमिति का कोई सदस्य किसी ऐसे मुकदमे थी सुनवाई की कार्यवाही मे भी 
भाग नही ले सकता है जिप्तमे उसके स्वय वे हिंत से सम्बन्धित बोई सुकदमा 
विच्ाराधोन हो । न्याय उपसमिति के किसी सदस्य के बारे मे किसी पक्षकार वो 
यदि भापत्ति हो तो भी झ्रापत्ति जिये जाने पर सम्बन्धित सदस्य आपत्ति बिये 
हुए मुबदमे बी कार्यवाही से माग नही लेता है । इसी प्रकार यदि कमी न्याय 
उपमसमिति की कार्यवाही के समय सरप्रचा भौर उपमरपचु दोनों हो भ्रतुपस्थिति 
हो, या शिसी पक्षकार ने समिति मे उनकी उपम्धिति पर कोई भ्रापत्ति प्रस्तुत वी 
हो तो इन दोनों के सुनवाई मे माग नही लेने वी परिस्थिति मे, ग्राम प चाथत के 
विवाज्ित तथा सहवरित सदस्योद्वारा प्रस्थाई तौर पर न्‍्याप्र उपसमिति केलिए 
पाचवें सदस्य का छा, नाव जिया जाता है + न्याय उपसमिति के भश्रष्यक्ष भौर 
सदस्य मारतोय दण्ड सहिता की घारा 2॥ वे प्रन्तर्गत लोकमेवक माने जाते हैं 
प्रौर उन पर स्थाथिक प्रधिकारी सरक्षण प्रधिनियम के प्रावधान सांग 
होते हैं । 

यह न्याय उपसमिति प च्ञायत क्षेत्र के छोटे-मोटे फीजदारी व दीवानी 
दावे सुनकर उनका निध्यादत करती है । नियमों में इसद्ा वार्यक्षेत्र, दावे की 
प्रजिया सुनवाई को प्रक्षिया भौर उसके द्वारा दिए जाने बाले दष्ड इत्यादि के 
प्रादपान दिए गये है १९ 


प्राप पंघावत से समितियां 
राजस्थान वी धाम प्रचायतों के बायंक्रण को सुगम, मुछल घौर 
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त्वरित बनाने की दृष्दि से, राजस्थान प चायत अधिनियम, 2953 में वचायत 
स्तर पर समितियों के गठन की कोई व्यवस्था नही की गई थी । पचायती राज 
के कुछ वर्षों के व्यावहारिक अनुभव के पश्चात, यह अनुभव किया गया कि 
समितियों बी सहायता से इन सस्थाओ का प्रशासनिक कामकाज सुगम हो 
सकता है और प्रशासन की कार्यकुशलता तथा प्रमाव मे वृद्धि भी की जा सकती 
है । यह मो अ्नुमव किया गया कि समितियों की सहायता से न केवल नीतियों 
के निर्माएं, उतके कायन्वियन तथा प्रशाप्तनिकर उपलब्धियों के मूल्याकन में 
सहायता मिलती है अपितु इनके माध्यम से पद्ञायतो के कामकाज में जनता 
का अधिकतम झोर सक्तिय सहयोग लेने के लिए भी प्रत्यत किया जा सकता है। 
समितिया किसी भी विपय पर गहन अध्ययत और विचार-विमर्श ही नहीं करती 
हैं अपितु वे प्रशासन म॑ निरन्तरता मी वनाये रखती हैं ॥ 


समितियों वी इसी उपादेयता को रेखाक्ति करते हुए सादिक अली 
समिति ने ग्राम पचायत के स्तर पर शिक्षा समित्ति, उत्पादन समिति प्रौर 
निर्माण वार्थों के लिए समिति के गठन का सुझाव दिया धा | राजस्थान सरकार 
ने सादिक भ्रली समिति की प्रमिशसाप्रो का सम्मान करते हुए राजस्थान की 
श्राम पचायतों मे इन समितियों के गठन के प्रशासनिक झादेश जारी किए हैं 7? 
राजस्थान सरकार ने समितियों वा गठन करते समय यह मत व्यक्त किया कि 
ग्राम पचायत स्तर पर समितियों का महत्व पचायत प्रशासन को निरतश्ता प्रदान 
करने नी दृष्टि से उतता सही जितया कि उन्हे ग्रामीण विकास की दृष्टि से 
लोगो को जागरूक करने में है। समितियों वी सहायता से ग्रामीण जनता में 
प्रचायत भ्रशाभ्नव के प्रति प्रधिक ग्रमिरचि और जागृति उत्पन्न क्री जा सकती 
है; किन्तु यहा यह दुखद तथ्य भी उल्लेसनीय है कि ग्राम पचायतों में !2960 से 
64 के मध्य समितिया सक्रिय रही किन्तु इसके पश्चात ये समितिया निष्क्रिय हो 
गई !?8 इस समय पचायत स्तर पर समितियां प्राय. निष्किप ही मानी जा 
सकती हैं ॥ इन समितियों का गठन चू कि प्रशासनिक आदेश से किया गयांधा 
ग्रत बेधानिक ग्ाधार के भमाव मे इन समितियों को ग्राम पचायत के सचालबो 
ने गभीरता से नही लिया ४ 


इस सन्दर्भ मे यह सुझाव दिया जा सकता है कि पचायत स्तर पर 
समितियो वी उपयोगिता ग्रामीण क्षेत्रों मे सामाजिक और भाधिक परिवर्तन का 
वातावरण बनाने में निर्णायक हो सकती है । भाज समूचे देश में समस्त सवि- 
घानविदो, राज नेताप्रो, प्रशासक्नो और विद्वानों को यह चिन्त्रा पीडित कर रही 
है वि सविधान की भ्रस्तावना में उद्घोषणा के पश्चात भी देश के प्रामीए भ्रचलो 
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में सामाजिक, झ्राथिक और राजनीतिक न्याय का सकल्‍्प अधूरा है । झ्राज भी 
ग्रामीण क्षेत्रों म सामाजिक ग्रसमानता और अस्पृश्यता का बातावरण पाया जाता 
है । यदि देश की सरकार और देश के प्रशासक ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक भौर 
आधिवा न्‍्याय की व्यावहारिक उपलब्धि के प्रति ग्रम्मीरता से सचेष्ट हो तो इस 
दिशा मे टग्राम पचायतो को समितियों की निर्शायक्र श्रौर प्रमावी भूमिका हो 
सकती है| दन समितियों में न केवल ग्राम पचायत के निर्वाचित और सहवरित 
सदस्यों वो ही स्थाद दिया जाना चाहिए प्रपितु ग्राम स्तर पर वारयंरत प्रशाक्षको 
यथा---प्रध्या पकी, पटवारी, ग्रामसेवक और ग्राम के जागश्क, प्रतिप्ठित प्लौर 
प्रनुमवी नागरिकों को भी समिति के साथ सयोजित किया जा सकता है। इस 
प्रकार की समिति भारत के सविधघान में परिकल्पित श्रादर्शों को कार्यरूप देने के 
लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है । वस्तुत समाज की सरचना 
में पस्वितेंत लाने के लिए निश्चय हो बुछ लीक से हटकर करता होता है । 


प्राम पंचायत को परपेप्रणाली 


ग्राम पचाथ्त वी बैठक नियमानुसार ॥5 दिन में एक वार अवश्य होनो 
चाहिए जिसन्‍्तु ध्यवहार मे यह बैठक सरपच द्वारा प्रावश्यवतानुसार आयोजित 
बी जाती है । पचायत वी बैठक के लिए सदस्यों की एक तिहाई सख्या की 
उपस्थिति गणपूर्ति बे! लिए ग्रावश्यक होती है । ग्राम तौर पर यह बैठक सांवें- 
जनिक होती है किन्तु उपस्थित प्रो के बहुमत से इसे गोपनीय बैठक से बदला 
जा सकता है | सरपच और उमप्तकी प्रनुगस्थिति मं उपसरप च बेठक की स्रध्यक्षता 
करता है । प्‌ चायत के तिणंय बहुमत से लिए जाते हैं विन्‍तु यदि जिसी विपय 
पर बराबर मत की स्थिति है त्तो अध्यक्ष निर्शायत्र मत भी दे सकता है॥ पता 
यत में लिए गये निशांयों को कार्यान्वित व रके का उत्त रदायित्व मरप च का होता 
है । ग्राम पे चायत वे समस्त बार्य-कलावो पर उसी का नियन्च्रण होता है। 
बहतुद प्राम पचायत को कुधभलता कार्यक्षमता झौर प्रमावशीलता सरपंच के 
उत्माड़ी ब्यत्तित्व पर निर्भर बरतो है । 


कार्य 


प्राम पचायत, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की ऐसी इकाई ह जो जने 
साधारण वे सर्वाधिक निकट होती है । इसलिए ग्राम पर चायत को वे सभी बार्य 
सौपे गये हैं जिन्हे सम्पन्न करने की प्रपेशा सामास्यत एक स्थानोण प्रगासन से 
जी जातो है। पर घायत के वायों को धराय दो झातो से विभमक्त क्या जाता है 
प्रतिदायें तथा ऐक्छित । धनिवादे कार्य वे हैं जो व चायत सो बरने हो पहन हैं, 
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श्रौर ऐच्छिक वे हैं जिन्हे वे चाहे तो कर सकती हैं । विभिन्न राज्यों मे कार्यों का 
इन दोनो बगों में वर्गोकरणम समात रूप से नहीं क्रिया गया है। वस्तुतः विभिन्न 
राज्यो के ग्रधिनियमो मे ऐसा देखने को मिला है कि एक विशेष कार्य जो एक 
राज्य में ऐच्छिक है वही दूसरे राज्य मे भ्रनिवाय कार्य की श्रेणी में ग्रिना गया 
है। राजस्थान मे पंचायत ग्रधिनियम के तृतीय परिशिष्ट में पचायत के कार्यों 
का उल्लेख किया गया है । इस परिशिथ्ठ मे बणित ब्ययों को निम्नाकित शीपषंको 
में व्यवस्थित रूप से व्यक्त किया जा सकता है 


4 स्वच्छता भ्रौर स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्ये 


. 
2: 
3, 


]. 
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घरेलू उपयोग तथा मवैशियो के लिए पीने हेतु जल की व्यवस्था, 

जन स्वास्थ्य का सरक्षण वथा उनमे सुधार, 

सार्वजतिक मार्गों, वालियो, बाघो, ताज्ावो तथा कुओ और अन्य सावे- 
जनिक स्थानो की सफाई, 


ग्राम प चायत के क्षेत्र मे स्वच्छुता की व्यवस्था तथा मल निस्तारण का 
प्रबन्ध, 

मृत पशुप्रों की लाशो को झावादी से दुर हटाना, 

दूध, चाय एवं भ्रस्य इसी प्रदार की दूकानो का लाइसेंस या प्रन्य तरीके 
से नियमन, 

खेल के मैदातों तथा सावंजनिक उद्यानों का निर्माण तथा उनका रख- 
रजावे, 

लावा रिश लाशो तथा लाबारिश मवेशियो का तिपटारा, 

शमशानो तथा कब्रिस्तान की व्यवस्था तथा नियमन, 

सार्वजनिक शोचालयो का निर्माण, उनका सघारण एवं निजी शोचा- 
लयी का नियमन, 

कूडाकरकट के देरों, घास, नागफनी आ्रादि को हटाना तथा काम मे ने 
प्राते वाले बुप्तरो, पोखरो, खाइयों एवं गड़्ढो थ्रादि को भरना तथा 
उनका सुधार करना, 

प्रसूति एवं शिशु कल्याण हेतु कार्य करना, 

फिसी सक्मामक रोग से झरारम्म होने, फैलने या पुनः झाक्रमण के निपेष 
के उपाय करना, 

अस्वास्थ्यकर बस्तियो का सुघार, 
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ह$; 
6. 
कं 


चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, 

मनुष्यों एवं पशुओ को टोके लगदाने को व्यवस्था करना 

नये मत्ानों के निर्माण, पुरानो का विस्तार अथवा परिवतेन की प्रनु- 
मति देना । 


2, सादजनिर निर्माण से शम्बन्धित कार्य 


है 


छ० 9 ०७४ » +* 
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मार्देजनिक मार्गों नालियो बाघों तथा पुलो का निर्माण तथा मरम्मत, 
सार्वजनिक मार्गों या प्रत्य स्थलो मे, जो जनता के लिए खजले होते हैं 
हथा किनो की निजी सम्पत्ति न हो, भ्रान वाले अवरोधों तथा उन पर 
ऋुके हुए हिस्मों को हटाना, 

पंचायत ऊे प्रन्‍्तर्गंत़् श्राने बाते सार्दजनिक झयनों, चरागाहो, बन भूमि, 
तालाबों तथा कूपो का 'िर्माए्ठ, रखरखाव एवं नियमन, 

नहाने एब कपने धोने वे लिए घाटों व्य निर्माण, 

घरंशश्लापो या निर्माण एबं मरम्मत, 

बाजारों बा निर्माण और उनका रखरखाद, 

परचायत कै क्षेत्र में सावेजलिक मार्यो पर रोशनी की व्यवस्था, 
सार्वजनिक मार्गों एव बाजारों बे किटारे पेड झ्रादि लगाने की ब्यवम्था 
बरता, 

ग्राम पचायत के क्षेत्र में सेलो, वाजारो, क्रय-प्रिक्रप्र हाटो पर तागा 
म्टेण्डो एव गाडियों आदि ये ठहरने का प्रबन्ध करना, 

शरात्र एव बूचदसानों पर नियन्त्रण करना, 

शाजोघर टसमें श्रादारा घूमत व ले पशुद्यो को पंचायत बन्द करती 
है) वी व्यवस्था नियन्द्ररा एयं प्रवन्ध, 

प्रादारा एवं उाद्मान्शि कुत्तो का समाप्त ब रना, 

प्रचायत क्षेत्र भ गल वतन सम्-न्धी क्मचारियों के लिए मकानों पी 
ब्यवाया दरना, 

अकाल के समय ध्वानर रल्‍7त कार्यों का सचाचन, मकालों का तिमाण 
प्रौर प्र ल 'रोड़िया को रोजगार ४ी ब्यवम्था करना, 

आबादी रपतो का विसत 7 ता मदनों रा नि्माशण । 


3 शिक्षा एवं ससकृति घ्बम्पो जाय 


लिक्षा का प्रचार-द्रमार, 
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पुस्तकालयों तथा बाचनालयो की स्थापना झौर रखरखाव, 

सार्वेजनिक स्थानों पर रेडियो, टेलीविजन एवं सचार व॑ शिक्षा के झन्य 
साधनों को लगाना व उनका रखरखाव, 

कला की उन्नति के लिए कार्य, 

अल्लाडो तथा मतोरजनो की व्यवस्था भ्ौर उनका रखरखाब, 

पचायत के क्षेत्र मे मद्य निषेध, श्रस्पृश्मता निवारण तथा पिछड़े वर्गों 


के हितो की साधना एवं उनकी सामाऊिव' तथा नैतिक उन्नति के लिए 
प्रयत्त करता । 


4 पशु प्रजनन (झमिजनन) तथा पशु रक्षा सम्बन्धी कार्य 


२. 


ष्ख़ 


पाक 9 छा तन 9कफ9 फऊओम के 


पशु नस्ल सुधार एवं पशु घन की देख-रेख करना तथा उनके रोगो की 
रोकथाम करना, 


नम्ली साँड तथा उनका पालन 


कृषि तथा बन परीक्षश सम्बन्धी कार्य 


कृषि उन्नयन एवं ग्रादर्श कृषि फार्मों की स्थापना, 

उन्नत बीजो के तिए पौष धर की स्थापना करना, 

उच्नत बीजों का उत्पादन तथा प्रयोग, 

खाद के साधनों का सरक्षण करना, मिथित खाद तैयार करना प्रादि, 
पंचायत क्षेत्र में पड़ी बजर व परती भूमि पर खेती करवाना, 

क्धि उपज मे बृद्धि के लिए क्रपि में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, 
फसल संरक्षण करना, 

मरकारी कृषि को प्रोत्साहन, 

ग्राम वनों का वर्धन, परिरक्षण एवं सुधार, 

छोटे छोटे स्रिचाई के कार्य वरना, 

डेयरी फामिय को प्रोत्साहन । 


6, पंचायत क्षेत्र को सुरक्षा सम्वन्धो कार्य 


. 
2 


3, 


पंचायत क्षेत्र और उसबे प्नन्तगेंत द्ोते वाली फ्रालो की रक्षा का प्रवध, 
आग लग जाने पर उसे दुभाने का प्रबन्ध करना एवं सम्पत्ति की सुरक्षा 
करना, 

कष्ट बारक, खतरनाक व्यापारों अथवा व्यवहारों को रोकना और 
उनकी समाध्ति। 
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7. प्रशासन सम्बन्धी कार्य 


] 
2« 
3. 
4 


0 
॥।. 


42. 


पेड-पौधो एवं घरों आदि की गाना करना तथा उन पर नबर लगाना, 
जनगणता के कार्ये मे सहयोग करना, 

पंचायत क्षेत्र मे कृषि की उन्नति के उपाय करना, 

ग्रामीण विकास योजनाग्रों को पचायत समिति के नियन्त्रण और निर्दो- 
शन में रहते हुए क्रियान्दित करना तथा उतके लिए प्राप्त वित्तीय 
सहायता का लेखा रसना, 

विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण करना, 

एक ऐसे अमिकरण के रूप में बाय करना जिसमे केन्द्रीय या राज्य 
मरकार द्वारा विकास योजनाग्रा के प्रयोजन के लिए दी गयी महापता 
पचायत क्षेत के नागरिकों तक पहुँचायी जा सके, 

मै, तीर्थ य्ताश्रों तथा त्पौहारोे का प्रबन्ध श्रौर नियमन, 

बेरोजगारी से सम्बन्वित ग्राकड तैयार करना, 

जिन परिवादों पर प्रचायत कार्यवाही करने के लिए सक्षम न हो, उसके 
बारे में सक्षम ग्रध्िकारी को प्रतिवेदन देना, 

परदापतें अभिलेख तंयार करता भौर उनका समुचित रखरखाव करना, 
जन्म, मृत्यु प्लौर विवाह के भ्राकडे रखना, 

पचायत क्षेत्र में स्यित गायों के जिए विजास योज्नाप्रों को तैयार 


करता प्र उन्हे ग्रनुपोइन के लिए पचायत समिति तथा जिला परिषद 
प्रस्तुत बरना । 


8, जते बल्याए सम्बन्धों कार्य 


. 
कै 


भूमि युधार बी योजनाप्रो को क्िय्रान्वित करन में सहायता करना, 
विक्‍्लागों निर श्रितो बृद्धजनों नया रोगियों को राहत पझ्रोर सहायता 
देना, 

ब्राइतित प्रशोप एक. बाइ या मसहामारियों के सम्य तिबामियों वी 
समुचित सहायता करना, 

परचाया क्षेत्र मे सापृहिक सेती एव वहुउद्गीयपय सहकारी समितियों के 
लिए बातावराए तैयार करना नथा उतका गठन करना, 

राज्य सरगार की पनुमति से वजर भूमि को कृषि योग्य बताना तथा 
उमर पर कृषि करना, 


]88 मारत में स्थानीय प्रशाप्तन 


6. पचायत क्षेत्र में विकास के लिए श्रम दान के कार्य का भायोजन 
करना, 

7. छचित मूल्य की दूकानो को खोलना या सरकार के सम्बन्धित विभाग 
द्वारा खोली ग्रयी ऐसी दूकानो का नागरिकों के हित मे पर्मवेक्षण 
करना, 


8, परिवार नियोजन के पक्ष पर राष्ट्रीय हित में प्रचार-प्रसार एवं 
सहयोग करना । 


9. प्राम उद्योग के क्षेत्र में 


ग्राम उद्योग के क्षेत्र मे भी ग्राम पचायतों को पर्याप्त कार्य करने होते 
ईं जिनमे से कुटीर तथा प्रामोद्योगो का उन्नयन, उनका सुधार तथा प्रोत्साहन 
प्रमुख हैं । 
40., विविध कार्प 


4. प्राथमिक विद्यालयों के प्रध्यापको के लिए शहद निर्माण, 
2. स्कूलों की इमारतों तथा उनसे संवद्ध इमारतों का निर्माण करना. 
3. जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा कराना, 
4, भारत सरकार की डाक सेवाग्नो मे सहायता करना, 
एजेण्ट के रूप में या ग्रत्यथा झल्ण बचत प्रमाणपत्रो की बिक्री । 


राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा है जिसने न वेवल पचायती राज प्रप- 
नाने में देश मर में पहल की थी अ्रवितु मम्रउन्‍्समय पर इसकी कार द््शा टी 
मीमासा भी यहा की जाती रही है। जनवरी 982 में बीकानेर में पंचायती 
राज पर एक हृहद सम्मेलन प्रायोजित क्रिया गया था जिसमें पचायतों को ग्रधिक 
सशक्त बनाने के लिए कुछ दिशा निर्धारंक निश्चित किए गये थे । मम्मेलन ने यह 
प्रभिशसा को थी कि ग्रामीण क्षेत्रो में स्वास्थ्य कार्यक्र्ताओो के प्रारमस्मिक चयन, 
ग्रामीस क्षेत्रों मे अवेष वृक्षों की कटाई व वन्य जीवो के सरक्षण की सूचना एवं 
आरक्षित बत स्थापित करने हेतु मूमि का चयन भौर इस सम्बन्ध मे वन विमाग 
से सहयोग हैण्डप्रम्पों का सघारझा, रःष्ट्रीय निर्माण रोजगार योजना के क्रिया- 
स्वयन झोर परम्परागत पेवजल के साधनों के सघारण झौर परिचालन में पच्मायतो 
को प्रत्यक्ष भुमिका दी जानी चाहिए | पंचायतों को प्रशासनिक इष्टि से स्‍प्धिव 
पक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम पचायतों में ग्रुप सचिव की 
नियुक्ति के लिए भी पहल की थी । आवश्यकता इस वात की है कि राज्य सर- 
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कारें समी पचप्यतो को ग्रुय सचिव को सवाएऐ उपलब्ध कराये । ग्रामीण क्षेत्रों मे 
कार्यरत ग्रामसेवकों को इस अतिरिक्त जिम्मेदारी सम, कुछ अतिरिक्त भत्ता देकर, 
सम्बद्ध किया जा सस्ता है। ऐसा कर दिए जाने स ग्राम पचायतो को प्रशासनिक 
सहायता मिल सकगी झौर ग्राम पचायतें अधिक बुशलता पूर्वक कार्य निष्पादन 
कर पायेंगी । 


] 
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किसी भी पचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिकों के सम्मिलित स्वरूप 
या समूह को ग्रामसम* कहा गया है । दूसरे शब्दों में, इसे वयह्क नागरिकों 
की ग्रामत्तरभा कहा जा सकता है। यह एक ऐसी सस्धा है जो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र 
की प्रवधारणा से सेल खातो है। प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त में क्मी राज्य की समस्त 
बयसक जनता एक स्थान पर एकत्र होकर शा्मन सम्बन्धी कार्यों का सचालत 
बरती है । हम यह जानते हैं कि प्राघुनिक प्रतिनिधि लोकतन्त्र में सत्ता के प्रधि- 
ब॥घिक विवेन्द्रीवरण के लिए या उसे जनता के: प्रति प्रधिवतम उत्तरदायी बनाने 
के लिए पच्ायती राज जैसी सस्थाओं को भ्रपनाया गया है । 


बलवत राय मेहता समिसि न पचायती राज काजो ज्रिस्तरीय ढाचा 
मुभाया उसमे प्रामसमा का कोई प्रावधान नहीं किया गया था । किन्तु मारतीय 
साध के जिन जिन राज्यों मे पचायती राज झ्पपनाया गया है उनमें मे भधिकाश मे 
ग्रामसभा नामक सस्था का प्रावधान जिया गया है। यद्यपि सभी राज्यो मे ग्राम 
सभा की रचना एक जंसी नही है, बिहार, उडीसा तथा राजस्थान म ग्राम पचा- 
यत क्षेत्र के सभी वयस्क निवासी ग्रामसमा के सदस्य माने जात हैं। इनके 
प्रतिरिक्त प्रन्प राज्यों में पचरायत क्षेत्र वे वे मतदाता जिनके नाम राज्य की 
जिधानसमा की मतदाता सूची म होते हैं, वे प्रामममा के भी सदस्य माने 
जाते हैं। 


महात्मा पाघों ने मारत मे सच्चे साकृतम्त्र की कासना को थी । उनकी 
मान्यता थी कि सच्चा सोर्तत्त्र बेन्ट से बेठे हुए 20 व्यक्तिया द्वारा नहीं चलाया 
जा शबझता, उम्र प्रत्येक गाँव के लोयो द्वारा नोचे के स्तर से चलाना होगा । ग्राधी 
जो ने प्राम रद राउ्य को जा भवधारणा प्रतियादित बी थो उसमे * गांव” विड़ेन्ट्री- 
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कृत राजनीतिक सत्ता का एक ऐसा घटक माना गया था जिसके माध्यम से प्रत्येक 
व्यक्ति शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष भाग ले सकेगा ।? 


लोकनायक जय प्रकाश नारायशा भी यह मानत थे कि भारतीय प्रजा+ 
तन्‍न का आधार मजबूत नहीं है । उनका मानना था कि वयस्क मताधिवार देन 
मात्र से ही प्रजातांत्रक व्यव-था स्थापित नहीं हा जाती हे। उनकी राय में 
भारतीय प्रजातातिक व्यवस्था की सरचना और स्वरूप को ऊपर वी अवैक्षा नीचे 
की ग्लोर सशक्त आधार प्रद,न करन जो आवश्यकता है + वे यह मानते थे कि 
संसद की बजाय ग्रामीण स्तर की सस्थाओं को ग्रधिक शक्तिया दी जानी चाहिए 
ताकि लोकतन्त्र को जड़ें मजबूत होकर पृष्पित और पल्लबित हो सके ।*ै 


यद्यपि बलवव राय मेहता समिति में पचायती राज के ढावे म ग्राम- 
सभा को बोई स्थान नही दिया था किर भी परचायती राज अपनाने वाले राज्यों 
में ग्रामसभा की रचा वा महत्व स्वीवायर किया है और इसमे पचायती राज 
व्यवस्था के ग्राधार के रूप में विकसित किया है । यह माना गया है कि ग्राम 
स्तर पर पचायत, ज़रामसभा से ही अपना अभ्रधिकार ग्रहण करे और पग्रामसभा के 
प्रति निरन्तर उत्तरदायी रहे, क्योकि ग्रामसभा में गाव के समो वयस्क सागरिक 
सम्मिलित होते हैं ।2 


गाव के लोगो की आम सभा का उक्त विचार हमारे गावों के लिए नया 
नही है | हमारे यहा इसकी परम्परा पुरातन काल से ही रही है, यद्यपि कालातर 
में इसकी क्षमता का छ्वास्त हो गया। पचायतरी राग छा ढाचा अपनाने के पश्चात 
उसके एक प्रग के रूप मे, ग्रामस्मा को नियमित ग्लौर सुनियोजित ढग से ग्रायो- 
जित बरने की परम्परा को पुनर्जीबित करने से, ग्रामीण लोगों के उत्साह वर्दधान 
में बडी मदद मिली है । झव यह व्यापक रूप से प्रतुभव किया जा रहा है कि 
परचायती राज से ग्रामसमा का खहत्वपूर्ण स्थान है झौर इसके सार्थक योगदान को 
गरमी रता से रेखाकित किया जाना चाहिए । यह प्रनमुमव कर लिया गया है कि 
इसे एया बुनियादी सस्था के रूप से कार्य करना चाहिए श्ौर ग्रामीण थोवन को 
सुर्द बनाने तथा लोकतन्त्र वी जड़े मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण साघन 
के रूप मे इसे विकसित किया जाना भ्रपरिहायें है । विद्वानों ने यह प्रनुमव किया 
है कि ग्रामसमा को एक ऐसे मव वे रूप में विकसित किया जारा चाहिए जहा 
लोग एकत्र होकर प्रपनो दैतन्दिन समस्याप्रो पर बाद-विवाद कर सके। ग्राम 
समा के माध्यम से, नागरिकों को प्रमावि३ करन वाले सभी मामलों पर जनमत 
का स्पष्टीररण ही जाता है जिससे ग्राम पचायत को भ्रपना कार्य करन के लिए 


ग्रामसभा 93 


मार्यदर्शद भी सुलभ होता है । ग्रामसमा, ग्राम पचायत को जनता वी एक बाह्त- 
बिक सस्‍्था के रूप भे विकसित करने का अत्यन्त अनुपम उपकरण है । 


राजस्थान में प्रामतभा 


राजस्थान पच्रायत प्रधिनियम, 953 मे कहा गया है वि  अ्रत्येक 
पंचायत निर्घारित तरीवे, निर्धारित समय झ्ौर निर्धारित श्रन्तर बे साथ पचायत 
छेत्र बे समस्त वयस्प नागरिकों को एवं समा बुलायेगी ।” राजस्थान पचायत 
एव न्याय पचायत (सामान्य) ल्यिम, 96] के प्रघीन सरपच अथवा उपसरपच 
पर वर्ष मे कम में कम दो बार मई और अक्टूबर में ग्राम वे वयस्क नागरिकों 
की सामान्य सभा बुलाने का दायित्व डाला गया है। सह उल्लेखनीय है कि 
झधिनियम झथवा नियमों में “ग्रामसमा” शब्द का प्रयोग कही वही किया गया 
है । वर्तमान प्रावधानों वे प्रघोन वयस्क नागरिकों की इस सामान्य सभा यो 
बोर्ट बानूनी मान्यता नहीं दो गयी है ।* 


ग्राभसमा से निम्नलिस्त प्रवेक्षाएं को गयी थी 


]..प्रामसमा लोकतानिक व्यवस्था को भ्रधिव सुहट बनायगी और प्रत्यक्ष 
सोषत्तत्त्र का उपकरणा बन सवेगी. 
2, यह एवं ऐमे मच के झरूप में कार्य करेगी जहा लोग भाणस में मिल 
सकें झोर प्रपनी देनन्दिन सम्स्याप्रो पर परस्पर चर्चा और विचार बर 
सके । 
3. इससे प्राम पच्चायत पर न बेबल नागरिकों वा प्रत्मक्ष नियन्द्ण स्थावित 
हो सकेगा प्रवितु ग्राम प्यायत को जनता वा मार्येदशंन भी मिलेगा, 
$.. इससे लोगों द्वारा निर्वाचित परचायत प्रोर निर्वाच हों के मध्य सचार भे 
सहायता मिलेगी । 
प्रामसभा का गठन 

राजस्थान के ग्राम पचायत अधिनियम ।953 झे ग्रामसमा वा भआाद 
घान ठेस समय जोड़ा गया जद 4959 में राजस्थान ने पनायती राज विकेस्द्री- 
कररा को मेहता समिति योजना छा कार्यानिवित व्िया। मूल ग्राम पचायत 
प्रधिनियम, 953 में इस हेतु जो नया ध्रादघान मेकेशन 23 (0) जोड़ा गया 
है उगबा सार इस प्रषार है 

प्रत्येक ग्राम पचायत छपन छेत्र के सभो वयस्क नागरिओोंयो सभा 
प्रामस्प्रित बरेगी जिसरे ध्रायोजन गा तरोका सरदार द्वारा सुझाया जादगा 8 
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इस प्रकार बुलायी गयी समा में पचायत द्वारा किये गये कार्यों ओर प्रगति का 
विवरण भ्रस्तुत किया जायेगा तथा उस विवरण पर नागरिकों द्वारा समा मे 
दिए गए सुरावो को ग्राम पचायत की घागामी बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा । 


प्रामसमा को बैठक 


सभी राज्यों में सामान्यत ग्रामसमा को वर्ष मे दो बँठक होती हैं। 
उड़ीसा राज्य मे इसकी बर्ष मे एक ही र्ब॑ठक होती है । राजस्थान पंचायत 
प्रधिनियम, 959 में, जोडी मई नयी घारा 23 (ए) ग्रामसमा की बैठक 
आमत्रित करने, बैठक मे विचार विमर्श करने व पच्यायतों के बजट को प्रस्तुत 
करने के लिए ग्रामसमा की बौठकी वर्ष में दो बार आयोजित करने का दायित्व 
निर्वाचित ग्राम पच्ायत पर डानती है । अधिनियम के ग्रन्तगंत निर्मित नियमों में 
यहू प्रावपान भी किया गया है कि ग्रामसमा वी एक बँठक मई से जुलाई भौर 
दुमरी बैठक श्रक्टूबर से दिसम्बर माह के बीच आयोजित की जानी चाहिए।९ 
राजस्थान मे ग्रामममा को बजट पर विचार करने को शक्ति तो दी गयी 
है किन्तु ग्रामत्मा इस बजट को स्वीकृत मा अस्वोकृत करने की शक्ति नही 
रखती, यद्यवि यह व्यवध्या की गई है कि ग्रामसभा की बँ ठक में उस सम्बन्ध में 
व्यक्त किये गये विचारों प्रौर टिप्पणियों को सावधानी से मिलकर ग्राम परचायत 
एवं पचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । ग्रामसमा की वठक प्राय- 
उप्त ग्राम मे झ्रायोजित की जाती है. जहा पर ग्राम पचायत का कार्यालय या 
पचायत भयन होता है । ग्रामसभा की बँ ठक को अध्यक्षता सरपच श्रौर उसको 
अनुपस्थिति में उपसरपच करता है । सरपच एवं उपसरपच दोनों की अनुफस्यिति 
को श्थिति मे, जनता द्वारा, उपस्थित प्रो मे से किसी एक को थ्रामसमा की 
अध्यक्षता करने केलिए चुना जाता है । निर्वाचित ग्राम पचायत से यह अपेक्षा की 
जाती है कि इस प्रकार ग्राठ्ृत ग्राम समा को व॑ ठक में ग्रामसमा पचायत के कार्य 
कऋ्रमो और वाय॑ प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया जाये। ग्रामसमा के अध्यक्ष 
झऔर सचिव पर यह दायित्व है क्रि ग्रामसमा की बठक में व्यक्त किए गए 
विचारों तथा टिप्पणियों को, निर्वाचित ग्राम पंचायत की श्रागरांमी बठक में 
विचारा्थ रखा जायेगा । इस प्रकार निर्वाचित ग्राम पंचायत का यह दायित्व 
है कि प्रपनि कामकाज में वह, ग्रामसमा द्वारा ब्यकत विचारों का ध्यान रखेगी । 


ग्रामसभा को वे ठक भायोजित करने मे ग्रामोश जनता स्वय॑ भी पहल 
कर सकती है यदि प्राम के कुत्न वयस्क नायरिकों का 25 प्रतिशत या 00 वयस्क 
नागरिक, लिखित मे ग्रामसमा की बैठक झायोजित करने का भनुरोध सरपच से 
करें तो सरपच को ऐसी वौठक ग्रामत्रित करनी होती है । ग्रामीण निवामियों द्वारा 
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जब इस प्रकार की बोठक बुलाने का प्रनुरोय किया जाता है ता उसमे बॉ ठक का 
समय तथा उसमे विचार क्रिये जाने वाले बिन्दुप्लो (एजेण्डा) का सकल मो करना 
होता है । यदि इस प्रकार का अनुरोब किये जाने पर, सरपच ग्रामसभा की 
बंठक नही बुलाता है तो ऐसा प्रतुरोध करने वाले निवासी स्वय ग्रामममा की 
बौठक का ग्रायोजन कर सकते हैं। इस प्रकार की बंठक बवल उसी ग्राम म 
की जानी चाहिए जहा ग्राम प्रचायत का मुस्यालय हो । राजस्थान मे ग्रामसभा 
की स्थिति मात्र सलाहकारी है। ग्रामस्मा ग्रामपचायत द्वारा नियोजित 
विभिन्न कार्य क्रो पर भझपनी राय ब्यक्त कर सकती है, उसके द्वारा ब्यक्त 
विचारो को मानता ग्रामपचायत के लिए बाध्यका री नहीं है ।? 


ग्रामसमा की बा ठक प्रायोजित करने के दारे म यह प्रावधान किया 
गया है कि ग्रामवासियों को इसकी सूचना कमर से कम ।5 दिन पूर्व दी जानी 
चाहिए। इसी घूचना में उन्हे बैठक की तारीख, समय श्रौर कार्य सूची प्रकित 
की जानी चाहिए। यह सूचता दन के लिए पचायत क्षेत्र में श्लाने वाले प्रत्यक 
गाव मे प्रमुख प्रमुख स्थानों पर ऐसी सूचला लिखित में चिपकाई जानी चाहिए । 
इसके भ्रतिरिक्त पचायत क्षेत्र के प्रत्येक गाव में ढोल बजाकर ऐसी बठक की 
घोषणा की जाती चाहिए । इस दातो विधियों के पतिरिक्‍त ग्राम पंचायत के 
समी निर्वाबित प्राधिकारी पंचायत सचित्र और ग्राम में बाय रत सरकारी 
कर्मचारियो--भध्यापक प्रोर ग्राममेवक झादि पर यह दायित्व हाता है किये 
प्रामसमा की व ठक को सूचता का प्पनी क्षमतानुमार प्रसारण करें ।$ 
बंठक की कार्यवाहो का घमिलेपन 


नियमों मे यह प्रावधान किया गया है कि प्रामसमा की व ठक की क्ार्य- 
वाड़ी का लिखित में प्रभिलेखन रखा जायेगा । वसियमों में कहा गया है कि 
किसो भी वित्त वर्ष मं होत वाली ग्रामसझा की प्रथम बॉठक में ग्रामय चायत 
का बजट प्रस्तुत विया जायेगा तथा उस बजेट पर व्यक्त किये गये ब्रामबासियों 
के विचारों को निखा जायेगा । ग्रामसमा की प्रत्येत्न बैठक में ग्रामीणों को 
इस बात से भवगत हराया जायेसा ॥ कि ग्राम पच्चायत बिन किन वायंद्रमों पर 
बाप रर रही है । इस व॑ ठको में प्राम पत्रायत सी कार्य प्रणाली, प्रगति धरादिवी 
समोक्षा की जायेगी । प्रामसमा की बँठऊक में इस बारे में जो मो दिचार व्यक्त 
किये जायेंगे उन सब का हिद्दों में लिखित विवरणा रखा जायेगा झौर यह 
विवरण प्रष्यद्ग द्वारा हस्ताशरित होगा । सरपच पर यह दायित्व डाला गया 
है हि ग्राम सम वधचाउत दोतो का समावति होते के लात बड़ इस जिउरशा हो 
प्राप पचायत को घगलों बंठव्र में प्रस्तुत करेगा ॥ 
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ग्रामसमभा के भश्रधिकार व कर्ठंग्य के बारे में पचायती राज पर प्रस्तुत 
सादिक गली प्रतिवेदत में कहा गया है कि सामसमा के अधिकार और कतंव्यों 
की परिभाषा नपे-तुले शब्दों में करवा कढ़िन है | घीरे-घीरे काम करने के माध्यम 
से एक परम्परा विकसित होगी और ग्रामसभा बह गहत्वपूर्ण स्थान श्राप्त कर 
लेगी जिमसे पचायती राज की ऊपर की सस्थाएं शक्ति श्राप्स करेंगी । हमारे 
विचार मे, ग्रामीण जीवन को प्रमावित करन वादे समस्त महत्वपूर्ण मामली पर 
ग्रामसभा को विचार करना चाहिए । लोगों रो यह अशुभव होना चाहिए कि 
ग्रामसभा स्थानीय विकास में उनकी ग्रावाज को बुल्न्द करने के लिए और उनके 
बष्टी को दूर करने मे सहायता देने के लिए है । ग्रामसभा को बँ ठक मे सामान्य 
विचार-विवर्श के लिए जो विपय कार्यक्रम में सम्मिलित किय्र जावे चाहिए, वे 
इस प्रकार हैं .१ 


पचायत का वजट 
पचायत की ऑॉडिट रिपोर्ट और इसका अनुपालन 
पचायत की योजना 
योजना की प्रगति और विक्रम की विभिन्न प्रद्वतियों की रिपोर्ट 
पच्चायत के काम काज का व्यौरा 
ग्रामस्त॒मा के निर्णयों की क्रियान्वित का लेख जोखा 
ऋगणा गौर सहायता के रूप मे प्राप्त घन राशि के उपयोग की रिपोर्ट 
सहकारी प्रान्दोलन सहकारिताधों से सम्बन्ध रखने वाले झाम विपय 
त्तवा सहकारी समितियों द्वारा सुमाए गए मुद्दों का विवरण 

9 ग्रामीणों के सामान्य हितो के मामले जैसे स्रामीण चरायाह, जलाशय, 

सार्वजनिक कुप्नो अादि, 

0. ग्राम पाठशाला का कार्य सचालन 
4.. महंत्वपरर्णा मूचनाओं झोर निर्णयो को जावकारी ! 


०० के एक हे + 3 + 


सादिर अली प्रतिवेदन में यह मी कहा गया है कि ग्रामसभा में होने 
वाले विचार विमर्श को केवल कार्यासूची मे सम्मिलित विषयो तक ही सोमित 
नही रहना चाहिए बल्कि जनता के झमाव अमियोगों का भी एक निश्चित विपय 
उसमे विचारार्थ लिया जाना चाहिए । इस विषय के ग्न्तगेंत केवल वास्तविक 
शिकायतो पर ही विवार विमशे वी अनुमति होनी चाहिए, मनावश्यक शोर 
पझनर्गेल टिप्पणियां करने को अनुमति नही दी जानी चाहिए । यदि शिकायतें ऐसी 
हो जिनको दूर करना स्थानीय पचायत के भ्रधितारों मे न हो तो ग्रामंसभा को 
चाहिए हि प्राम पचायत से शआ्राग्रह करे कि वह इस शिकायत को उच्च प्रधिवा- 
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रियो के ध्यान मे लाए । ग्रामसमा की दीं ठको में प्रारस्मिक एक घण्टे का समय 
प्रन्‍नोत्तर के लिए दिए। जाना चाहिए 0९ 


प्रामसमा की प्रभावी मूमिका : एक सुल्यांटन 


मासतव्ष के शिन जित राज्यो ने अपनी पर्रायती राज की व्यवस्था 
में ग्रामममा का प्रववयान किया है, उत सबके अदलोदन ओर मुल्यांवबन से यह 
सथ्य नि्यिवाद रूप में स्पष्ट हो गया है कि ग्रामसमा एक ऐसो प्रमावहीन संस्था 
है जो प्रामोण जनता पर बोई प्रमाव डालने सम मफ्ल सही हुई है । यह निष्वर्ष 
मारत सरकार द्वारा ।982 के, पत्राप्रती राज वी गरखना में ग्राशसमा की 
भूमिया के प्रध्ययन पे लिए नियक्त एक भ्ययन दल ने निदाला था । 


राजस्थान में मी ग्रामसमा, पचायती राज नो व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण 
स्थान नहीं बनता गयी हे झ्लौर इसीजिए राजस्थान में सन 96। में सरकार ने 
ग्रामममा को सक्रिय बत'न बे लिए ग्रामीण लोगो को संगठित बरन भौर इस 
दिशा में प्रावश्पर पहल बह के लिए श्रपनी ओर से सक्रिय धयत्न कियेये। 
राज्य सरकार वे विक्राम विमाग जिलापरियद तथा पचायत समितियों न ग्राम 
समा का सक्रिप बनाये के लिए ढ़र नमव प्रयत्त विये विन्‍्लु इन प्रयसनों से कोई 
सफलता नहीं मिल सरी । ।964 में सादिक भली प्रतिवेदन ने मी ग्रामसभा 
के बारे में यह सर्वेत्ृस्मत मत ब्यवतत किया कि “जिन लोगों से हम मिले हैं या 
पतन श्यव॒हार डिया है वे सनी इस दात पर एक मत हैं ४ ग्रामसमा 
७ शो तक एक प्रभावियाों सस्दा नहीं बन पायो है । यह पाया गया दे जि ग्राम 
समा की द॑ ठकें उियझित रूप से नटो बुठायी जाती हैं भौर बुद्ध भपवादों को 
छांदकर बौठको में उाम्पिति मो पच्छी नहीं हादी । गामसमा न भ्रमी तक क्षोंगो 
में प्रादेग्पक उत्माह प्रौर रूचि पंदा नहीं की है" ।?? 





राष्स्थात में दरामंगम' वो प्रमादशीलसा वे दारे में जो प्रनुमपान हुए 
है उनमें गह दिपर्ध स्वर विया गया है कि ग्रापसमाधों रा भायोहन गणदो में 
स्वय धावीशों ही बहुत और प्रदांस से नहों होता वहि/ट उटझा शभायोजल सर 
बार धौर उसमे राप रख दरशाखसिर पष्रिगारियों की पहल सेहोता है। इस 
ग्रामसमाधों पर धाय रशाणड के प्रमासनिक प्रविरारी प्ौर कक्‍्मंचारों, विशेष र 
राजस्व विभाग के बर्मचारी प्रमायो रप मे छाप सहते हैं ॥ द्रामोगा जनता वी 
उपास्दति भी प्रत्यन्त निराशाजनत पायो गथी है उनसे मो गहिसाफों को मस्पा 
सो एशड्स नश्ष्द थो 7 
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निध्करियता के कारण 


सादिक अली प्रतिवेदन मे ग्रामम्॒आा की निष्करियता के जो कारए बताये 
हैं वे इस प्रकार हैं 2 


). उच्चित प्रचार या प्रभाव 

इसकी बैंठको सम्बन्धी सूचना जारी नहीं की जाती है प्रौर समय पर 
उन्हे प्रचारित भी नही किया जाता । इस कारण प्रामौष्ठा जन ग्रामस्तमा की 
बंठक में भाग नही ले पाते है । 


2. श्रनुपयुयत्र समय 


बैठकें कमी-कमी ऐसे समय में भायोजित की जाती हैं जब लोग फसल 
के कार्य में व्यस्त होते हैं श्रौर कृपको के लिए वह समय उपबुकत नहीं रहता । 


3. सरपच को उदासोनता 
बहुत से सरपद ग्रामममा की झोर से उदासीन रहते हैं और बैठक 


प्रायोजित करव का 4८८ नही उठाते । कुछ विषयो में झ्ाालौचना के डर से भी 
वे तोगो की ग्राम समा में झने से डरते है । 


4. कानूनी मान्यता का भ्रसमाव 


इस समय पचरायती राज कानूद के अघीन ग्रामसभा का कोई निश्चित 
दर्जा नही है। इससे इस सस्था के विकास मे ग्रवरोय उत्पन्न हुप्ना है 


# कार्प झीर बायंक्षेत्र की भ्रपर्पाप्तता 


दम समय ग्रामसमा के वार्यों का सेन बहुत सीमित है । केवल प्राकडों 
की जानकारो दे देने शोर विभिन्न प्रवृत्तियों कॉ घिसा-पिटा ब्यौरा दे देने मा से 
लोगो में उत्साह पैदा नहीं होता । ग्रामसभा में जिन विषयों पर विचार-विमर्श 
किया जाय वे ऐसे होने चाहिए, जो लोगो की देनन्दिन समस्यापत्रों से सम्बन्ध 
रखते हो ! ग्रामसमा मे शुष्क और घिसे-पिटे ढय के विचार-विमर्श नहीं हीते 
चाहिए । 


6. लोगों को निरक्षरता 

गायों में निरक्षर लोगो की सहया अत्यधिक है । इस वारण उन्हे ग्राम 
समा की बैठयो में झ्रारृष्ट करने में अ्रतेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामता 
करना पड़ता है। 
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7. सचिव सम्बन्धी सहायता का प्रभाव 

इस ममय पग्रामसमा के लिए सचिव सम्बन्धी सहायता की कोई व्यदस्था 
नही है । 

ग्राममभा के प्रप्रमावी होने के कुछ अन्य कारण इस प्रकार है 
॥। लोगों को जानकारी का श्रभाव 


ग्राम पचायत झौर ग्रामसभा के बारे मे जो झनुसघान हुए हैं उतका भी 
यह निष्कर्ष है कि गांवों के लोगो को वस्तुत यह जानकारी ही नहीं होती कि 
ग्राम पदायत के प्रतिरिकत ग्रामसमा नामक एक झौर सस्था भी होती है। जिन 
ग्रामीणों को इल दोनो सस्थाग्रो वे अस्तित्व का मान मो था उन्हें मी यह जान- 
कारी नही थी फ़ि दोनो सम्थाग्रो के पृथन पृषक दायित्व और कार्य क्या है । 


2 प्रामसभा हेतु उपयुक्त स्थान को कमो 


ग्रामसमभा के प्रायोजन के प्रति निब्क्रियता का एक प्रमावशाली वारण 
यह भी प्पा गया है कि ग्र'्म पचायत व क्षेत्र मे कोई ऐसा स्थान प्राय नहीं 
होता है जो ग्राम वी समस्त वयस्क जनता के एकत्र होन हेतु सुविधाजनत्र झौर 
सर्वेमान्य हो । प्राय एक ग्राम पचायत के क्षेत्र म एक से भ्रविक गाव सम्मिलित 
होते हैं घत पचायत मुख्यालय पर झ्रायोजित होने वाली इस बँंठक में पचायत 
छेष मे भ्रस्प गाबो के लिए दूरी को प्रसुधिधा ने वारण उपस्थित हो पाने मं 
बाठिनाई अनुमव होती है । 


३ परचायत सदस्यों को शनिच्धा 


प्राय यह भी दखा गया है कि ग्राम पचायत मे एक बार चुन कर प्राय 
हुए मदस्प प्रामसमापो वे आयोजन के प्रति इसलिए इच्दुक नहीं होते क्योकि 
एमी बेठफों में गाम पचायत के व ये सलाथो प्रोर उसकी गतिविषियों व बारे म 
ने रैजल प्रश्त तिद्या जाता है बल्कि निर्याबित ट्ादस्पों घोर सरपच से उतके 
उत्तर शी धपेधा मो को जाती है । इस प्रकार के वातावरण से बचने के लिए 
पदामीन सदस्य सर्देव प्रदत्त बरते रहते है घोर दसते कारण ग्राससमा बे झायो- 
जत भी सूचना वा उचित प्रदार-प्रम।र इस अस्तनिटित प्वरोध मे बाराश नहीं 
हो सता है । 


4. प्रामोण जतता को पर्दा 


प्राम बे नायरिव प्राद ग्रामसम्ाधों गो यसौरता से नहीं जेजे। ग्रत्मीय 
जनेया शो इस पझूति बा एक कारए तो वर है हि गाव बे सोग गड़ पनुमय 
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करते हैं कि सत्ता पक्ष ऐसी सपाग्मो में ग्रनावश्यक रूप से छाया रहता है भौर 
सभी लोगों को श्रपने विचार प्रस्तुत करने का समुचित श्रवसर नही मिलता। 
पंचायत चुनावो मे पराजित हैग्ना पक्ष प्रायः ऐसी बैठकों का सामूहिक बहिष्कार 
करते हुए भी देखा यया है । 


प्रापभा फो प्रमावो बनादे के लिए सुझाव 


ग्रामसमा को सशक्त भर प्रशावी बनाने का प्रश्त ग्रामसमा की बैठक में 
होने थाली कार्यवाही की प्रकृति थौर ग्राम परचायतों को दिए गये कर्तव्यों भ्रौर 
ग्रधिकार वर निर्भर है। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए ग्रामसमा को 
सार्थक और प्रमावी बनाना पअत्यन्त ग्रावश्यक है । इसे सशक्त बनाने के लिए 
राजस्थान में पचायती राज पर नियुक्त उच्च स्तरीय गिरघारी लाल व्यास 
समिति ने निम्ताक्ति सिफारिशें की थी 74 

]... शजल्थान में मो ग्रुजरात को जाति प्रामसमा की वें पानिक मसास्यता 
प्रदान की जानी चाहिए। ग्रुजरात में ग्राम पचायत (ग्रामसभा बैठक 
एवं काये) नियम 964 के माध्यम से ग्रामसमा को न केवल वैधानिक 
मान्यता श्रदान को गयी है भ्रपितु उसयी कायें प्रक्रिया एब बैठक भायो* 
जित करने के विभागीय नियम भी घोषित किये हुए हैं । इसी तरह बी 
व्यवस्था राजस्थान में भी की जानी चाहिए। 

2. अध्येक ग्राम पचायत के क्षेत्र में कार्यरत प्रामसेवक और प्रूप सचिव के 
लिए ग्रामममा की दैदकू मे उपस्थित होता अनिवाय् घापित क्या 
जाना चाहिए | सरपच के लिए भी वैधानिक रूप से यहें भनिवायें बना 
पिया जाना चाहिए कि बह ग्रामसभा की बैठक में उपस्थित रहे ग्रौर 
यदि ग्रामसमा की लगातार तौन बैठकों मे वह भनुपस्थित रहे तो उसे 
सरपच पद पर बन रहने के अयोग्य घोषित कर दिया जाय ! नियमों 
में यह स्पष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए कि ग्रामसमा की बंठक 
आयोजित बरना सरपच का प्राथमिक दायित्व है। पचायत समिति 
हेः प्रयार प्रधिकारियों तथा विकास क्‍धिकारियी को मी ग्रामसभा की 
अठक में उपस्थित होने के लिए ऐसे निर्देश दिये जायें ताकि ग्रामसमा 
में व्यक्त विचारों के ग्राघार पर वे ग्रामीण विकास को व्यावहारिक 
दिशादे सके । 

3. वर्तमान मे ग्रामसमा की बेठके फसल बोने शोर फल की कटाई के 
समय होती हैं । इस व्यवस्था को बदल कर प्रति वर्ष इसकी दोनों 


प्रामसमा 


20॥ 


बँठकें मई-जून तथा दिसम्वर-जनवरी में श्रायोडित करने को व्यवस्था 
की जानी चाहिए । * 


ग्रामसमा की देंठक में सामान्य जनता को सक्तिय सहमागिता बस्तुता 
इस बात पर निर्मर करेगी क्षि उन्हे बैठक के परिणाम कितने सार्थक 
प्रतीत होते हैं। जनता की यह भागीदारी धोरे-घीरे स्वत बढ़ेगी । 
इसलिए ग्राम सभा की बैठक के लिए कोई गणपूति निर्ारित नही की 
जानी चाहिए ॥ 

पटवारी ग्रामीण जनता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कमंचारी होता 
है | पग्रामोशों की श्रघिकाश समस्याएं राजस्व विमाग से सम्बन्धित 
होती हैं परत पटवारी के लिए भी यह प्रावश्यक बनाया जाना चाहिए 
कि वह ग्रामसभा की बैठकों मे उपस्थित रहे । उप्की यह उपस्थिति 
ग्रामीण जनता के लिए पग्रत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी । 


ग्रामसप्रामों बी बंठकों मे, उपस्थित लोगों के सम्बे-्चौडें माषणों के 
स्थान पर नागरिकों को पचायत कार्यों के दारे में प्रश्न पूछते के लिए 
प्रोत्ताहित किया जाना चाहिए। उपस्थित सरपच झभौर पचों दो यह 
प्रयत्न करना चाहिए कि वे प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा को सतुष्ट करें । 
ग्रामसमा की बेठक में जो मी सुझाव शोर विचार प्रस्तुत बिये जायें 
उनका लिखित प्रमिलेख तैयार किया जाना चाहिए तथा ग्रामपचायत 
की अगली बेठक में उसे विचाराथ रखा जाये । ग्रामसमा मे उठाये गये 
मुद्दों पर ग्राम पचायत ने जो मी कार्यवाही को उससे ग्रामममा की 
झगलो बंठक में प्रवगत कराया जाना चाहिए । 


पचागत समिति के पशपिकारियों को तथा प्रामसेवक प्रादि को ग्रप्मीण 
शीत में प्रपन दोरे का कार्यंब्रम ग्रामसमा की बेंठको की तिथि के प्न- 
सार निर्धारित करना चाहिए ताकि ग्रामसमा की देंठको में वे उपस्थित 
शह सके । 

पचापत क्षेत्र के स्कुल प्रध्यापको के लिए मी ग्रामममा की बेठकों मे 
भाग लेता प्रनिवायं किया जाता चाहिए । 

लहमीसदार घौर मायब तहसीलदार को भी यधासमव पग्रामसमा की 
बेटको में उपस्थित रहना चाहिए । यदि सम्भव हो ता शोत्रीय उपयद 
छपितारों शो मो, इस बंठकों मे उपस्थित रहता चाहिए | प्रामसमा 
वो बेटकों मे, प्रसार प्रषिकारों द्वारा शिये गये शायों का घूल्यावन शौर 
विदार-विमर्श शरता भाहिए। 
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]. .ग्रामसभा की बैठकों से भाग लेने वाले लोगो में जब तक पूर्णा एचि 
जागृत न हो जाये तब तक ऐसी बैठकों के झायोजत के समय सिनेमा, 
कठपुतली का प्रदर्शन, समूहगान जैसे श्राकरपंक मनोरजऊ कार्यक्रम प्रस्तुत 
किये जाने चाहिए । इस प्रस्नार के कार्यक्रमों के ग्रायोजन का बैठक की 
तिथि के एक सप्ताह से पूर्व सम्पूर्ण पचायत क्षेत्र में सक्रिय प्रचार किया 
जाना चाहिए | ग्रामसभा की बैठक को ठीक समय पर प्रायोजित 
करने का दायित्व ग्रामसेवक को व्यक्तिगत रूप से दिया जाना चाहिए | 


]2..ग्रामसमा के कोई विशिष्ट कार्यक्रारो दायित्व नही है किस्तु ग्रामसमा 
को बस्तुत बसी हो भूमिका निभानी है जंसी कि केन्द्रीय सरकार की 
सरचना में समद निभातों है। पचायत क्षेत्र की योजना, ग्रामोण क्षेत्र 
की विभिन्न पराठशालाग्ो के कार्य, चरागाह, याम के तालाब, कृप, 
प्रचायत बजट इत्यादि ग्रामवासियों की सामान्य रूचि के समस्त विपयी 
पर ग्रामसमा की बैठकों मे विचार किया जाना चाहिए । 


ग्रामसमा की बैठकें आयोजित करने की सार्थक्ता इस तथ्य में निहित 
है कि यह नागरिको को ग्रामोणा विकास की व्यापक प्रक्रिया के प्रति, कितनी 
महमागी बन पाली है। ग्रामसभा की बैठकों में दागरिको की श्रच्छी उपस्पिति 
इस बात का प्रमाण मानी जा सकती है कि ग्राम के लोग पश्रपने गाव्र के विकास 
के प्रति कितने सजग, समपित और सक्निष्ठ हैं। ग्रामममा में ग्रामीणों को उप“ 
स्थिति से इस बात का प्रनुमात भी लगाया जा सकता है कि पचायती राज की 
सरचना को गाव के विकास के लिए कितना साथंक झौर उपयोगी माना है | 
महात्मा गाघी ने कहा था कि ग्राम स्वराज्य का मेरा विचार प्रत्येक ग्राम को एव 
ऐसी स्वतन्त्र इकाई बनाते से है जो अपने आप में झत्मनिर्मर हो | ग्राम पचायत 
अ्रपने नागरिकों के लिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की 
सम्मिलित भूमिका का निष्पादन करे। महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज्य का यह 
सपना यद्यपि पूर्ण रूप से साकार नही क्या जा सकता किन्तु ग्रामसमा को सक्रिय 
सार्थकता प्रदान कर, इस दिशा में आगे प्रयाणा भ्रवश्य किया जा सकता है । 
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नगरीय संस्थाझ्रों का कासिक प्रशासन 





कामिक प्रशासन, प्रशासकीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तथा जटिल 
आयाम है। किसी प्रशासकीय सग्ठन के सचालन मे जिन महत्वपूर्ण उप- 
करग्प और घटको की प्रावश्यकता होती है, कामिक वर्ग उसमे सबसे प्रावश्यक 
साघन होता है। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों का कल्याण सरकार की कुशलता 
पर निर्मेर करता है भौर यह कार्यकुशलता उसके कामिक वर्ग पर निर्मर करती 
है । इसलिए यह माना जाता है कि कामिक वर्ग के कुशल प्रशासन पर प्रबन्ध 
व्यवस्था की प्रभावशीलता निर्भर करती है । यही कारण है कि कामिक वर्गें का 
प्रशासन, भ्रध्ययनत एव मनन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाने लगा है । 


ग्राघुनिक युग मे यह निविवाद रूप से स्वीकार किया जाने लगा है कि 
यदि किसी प्रशासकीय संगठन का कार्यमार सक्षम” झोर कुशल कर्मचारियों के 
हाथो मे नहीं है तो वह सगठन न तो अपने उद्देश्यों की पूति कर सकता है और 
ते ही जनता के सम्मान और विश्वांस का पात्र बन सकता है। सफल, कुशल भ्रौर 
प्रक्षम सेवा वर्ग जहा एक ओर प्रशासन की उत्क्ृष्टता के लिए आ्रावश्यक है वही 
लोक कल्याण को अभिदृद्धि का भी आधार स्तम्म है। 950 के दशक के 
पश्चात यह तथ्य चिन्तन के स्तर पर स्थापित हो गया है कि प्रशासन में मानवीय 
पहलू की उपेक्षा करना स्वय प्रशासकीय सगठन के तिए घातक हो सबता है 
बस्तुत प्रशासन के नियता मां प्रशासकॉय यत्र को सचालित करने बाले लोगो का 
ध्यान न रखें तो सम्पूर्णो प्रशासक्रीय ढाचा चरमरा जायेगा झौर प्रशासकोम 
व्यवस्था प्रस्त व्यस्त हो जायेगी । बही प्रशासन सफल हो सकता है जो मानव 
स्वमाव ओर मानवीय झाकाक्षाओं के अभ्रनुरूप हो । कामिक प्रशासन, किसी मी 
प्रशासनिक व्यवस्था का ऐसा केन्द्र बिन्दु बन गया है. जिसके कलेवर मै प्रशासत 
की विविध समत्याझ्रों की छाया की अनुभूति की जा सकती है । 
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स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्थाग्रो मे मी कारमिक प्रशाप्तन का वही 
महत्व हैं जो महत्व उस राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रशासन मे प्राप्त है। किसी 
मी सगठन की कार्यक्षमता प्रस्तत- उसके कर्मचारियों पर ही निर्भर करती है भौर 
स्वायत्त शायन की संस्थाएं भी इसका झपवाद नहीं है । इन सस्थाप्री वी सफलता 
बहुत कुछ इस वात पर मो निर्मेर करती है कि उनके कर्मचारियों को कार्य कुशलता 
भ्रौर बाय क्षमता जितनी बढ़ी चढी है, कर्मचारी दर्म स्थानीय जनता को सेबाए 
देने के प्रति क्तिने तत्पर हैं और स्वायत्त शासन के माध्यम से लोकताब्रिक विके* 
न्द्रीकरण का लक्ष्य पूरा करने के प्रति वे कितन सचेष्ट हैं। हरमन फाईनर का 
यह मत है कि सरकार के राजतीतिक पक्ष में चाहे क्तिनी ही शक्ति हो, उसका 
राजनीतिक दर्शन कितना ही बुद्धिमता पूर्ण हो और नेतृत्व एवं प्रमुत्व कितने ही 
ऊथचे हो--ये सब प्रविकारियो, विशिष्ट मामलो से विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने 
वाले विशेषज्ञों भौर उन स्थाई कर्मंचारियो, जिन्हे विशेष रूप से कार्यो को बरने 
के लिए नियुक्त किया जाता है, के बिना प्रभाव शून्य होगे ।! इसी प्रकार ग्रामीण 
नगरीय सम्बन्ध समिति ने भी नगरीय सस्थाप्नों के कामिक प्रशासन के सम्बन्ध 
में थर विचार व्यक्त किये है हि “प्रमावी स्थानीय सवा के भ्रावश्यक उत्तर- 
दापित्वों में ऋमंचारियों की निष्ठा, दक्षता, निष्पक्षता और कतंव्यो के प्रति रामपण 
प्रादि को गणना की जा सकतो है । इस सब गुणी की पूतलि उन कर्मयारियों के 
माध्यम से की जा सकती है जो योग्यता वे आधार पर स्थाई रूप से, पद की 
सुरक्षा श्रोर पद्ोश्नति की प्रावश्यक समावना दर्शाते हुए उचित प्रोर पर्पाप्त बेन 
अ्राला में संगठित किय गये हैं।”? 


मसगरपालिए प्रो का प्रशासन मी कार्यों से आधिकय की समस्या से ग्रस्त 
हो गया है। प्रशासनिक यारयों से बदलती जटिलता कारणा नसगरपालिया प्रशाशन 
मे मचालन हेतु ब्यावक्ाथिक और तदनोरी ज्ञान की प्रावश्यकता पड़ने खग सयी 
है । नगरोप सम्धाप्रो से प्रथ देशमर मन बेवव सफाई, रोगनों झौर जल 
वितर श जैसे प्राथमित भौर प्रनिवायों कार्यों वे सम्पादन वी ही प्रपेषशा की 
जाती है भ्रदितु उनम भव गरीबी के उन्मूलन हेशु प्रायोजित विभिन्न बाय क्रमों 
में मी सक्रिय भूमिका निमान बी प्राशः को जाती है । यहों नहीं नंगरपरविकाप्रों 
बे स्तर पर विभिन्न निर्माण कार्य होते लगे हैं, पर्यावरध सरधण के विभिन्न 
कार्यक्रम भी इस स्तर पर संचालित किय जान लगे हैं. घौर गरोबी की सोमा 
रेखा मे नोके रहते याते सोगो को धावास इत्यादि दत'कर दत, शौचातयों भा 
उन्नत शिम्म से तिर्मारा तपा सफाई एवं खुरक्षा के प्रति बेशातिक दृष्टिकारा से 
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रखरखाव किया जाने लगा है। नगरीय सस्वथाझ्रो के दायित्वो मे श्राये इस परिं- 
बतेन के कारण इन सस्थाग्रों मे अप्रशिक्षित और झदक्ष कमंचारियों के स्थान पर 
कुशल और दक्ष तथा तकनोकी कर्मचारियों की आवश्यकता बढ गयी है। यह 
सुविदित है कि नागरिक सेवाश्ो का स्तर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की 
योग्यता पर निर्मेर करता है ॥ वस्तुतः नगरीय सस्थाग्रो द्वारा सम्पादित नगरीय 
सेवाग्नी के कुशल सम्पादन में जिन गुणों को झावश्यकता कामिक्र वर्ग मे बाछनोव 
होती है उनका उस वर्ग में प्रायः झ्माव इष्टिगोचर होता है । इस स्थिति का 
कारण यह दे कि सम्पूर्णो देश मे नगरीय प्रशासन में सुसगठित तथा प्रभावी 
कार्मिक व्यवस्था का पब्रमाव है । राजस्थान भी इस स्थिति का पभपवाद नही है। 
इसी सन्दर्म में, इस प्रध्याय में नगरीथ सस्थाग्रो मे कामिक प्रशासत की समस्याप्री 
में उनके वर्गीकरण, मर्ती, पद्दोन्नति प्रशिक्षण एवं पदोन्नति व्यवस्था तथा वेतन 
और प्रस्य सेवा शर्तों पर विचार किया जा रहा है । 


संविधान के अन्तर्गत स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है।* इसी 
कारण भारत वर्ष मे सभी राज्यों मे वगरीय स्थानीय शासन की सस्थाओो मे कर्थ- 
चारी वर्ग के सन्दर्म से भिन्न भिन्न प्रणालिया प्रवर्तित हैं। यद्यपि स्वतन्त्नता के तुरन्त 
पश्चात वे' काल मे 948 झौर 954 मे स्थानीय सस्थाप्रो के प्रथम और द्वितीय 
सम्मेलन मे प्रस्ताव पारित करते हुए यह माग की गयी थी कि राज्य के स्तर पर 
स्थानीय शासन की कामिक व्यवस्था को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए 
स्थानीय निकायो का राज्य स्तरीय सेवा संदग बनाया जाना चाहिए। इस 
प्रस्ताव का रथानीय शासन की केन्द्रीय परिषद ने मी 956, 59, और 60 में 
समर्थन किया था ।$ इसी तरह 963 मे राज्यो के नगरीय प्ियोजन मन्दत्रियो 
के चतुर्थ सम्मेलन में भो इस दिशा में श्रावश्यक अभिशस्रा की गयी | इस सम्मेलन 
में प्रस्ताव पारित करते हुए माग की गयी कि नगरीय सेवाशी की कुशलता और 
स्तर में ढृद्धि के लिए यह झावश्यक है कि राज्यो के स्तर पर नगरीय प्रशासन 
के लिए राज्य स्तरीय प्रशामकीय, स्वास्थ्य इजीनियरिंग और नगरीय नियोजन 
से सबन्वित सेवाप्रो का विकास किया जाना चाहिए ताकि अधिक कुशन प्रौर 
श्रेष्ठतर नगरीय प्रशासन उपलब्ध कराया जा सके ॥5 


इन अमिशसाप्रो के पश्चात मारतवर्ष में प्रायः सभी राज्यों की सर- 
कारो ने नथरीय सेदाग्ो के कामिक प्रशासन को व्यवस्थित आधार प्रदात करने 
की दृष्टि से इस सम्बन्ध में अनेक निम्रमों और विनियमो की उद्घोषणा की ! 
इन उद्धोपणाझों में नगरीय सेवाओं में नियोजित किये जाने वाले कर्मचारियों 
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की योग्यताओ, उनके चम्रन, नियुक्ति, पदोन्नति झौर झनुशासनात्मक कार्यवाही 
इत्यादि झ्ायामो को विनियमित करने हेतु आवश्यक नियमो की रूपरेखा त्रस्तुत 
की गयी । किन्तु जब राज्य सरकारों ने यह अनुभव किया कि नगरपालिकाए, 
उनके द्वारा घोषित सेवा नियमो की झनुपालता के प्रति लापरवाही और झवज्ञा 
का इष्टिकोण प्रदर्शित करती हैं तो प्राय अधिकाश राज्यों ने तगरीय सेवाझो 
के भिन्न प्रतिमानो को अपनाना आरस्म कर दिया | तमिलनाडु भारत का पहला 
राज्य था जिसने राज्य स्तरीय नगरीय सेवा का निर्माण जिया । इसके उदारण 
को पभ्रन्य पड़ोसी राज्यों केरल, आान्ध्रप्रदेश झादि ने भी झपने यहाँ श्रपनाया । 
विभिन्‍न राज्यो न नगरीय सेवाग्रो के जो भिन्न भिन्न प्रतिमान अपनाये हैं उनमें 
एक लक्षण यह परिलक्षित होता है कि जहा नगरीय सेवा के लिए एकीकृत 
स्थानीय सेवाप्रो री बशवस्था का चयन किया गया है उसके अन्तर्गत नगरपालिका 
कमिएतस्स को प्रमुव रूप से स्थान दिया गया है। 


कही कही स्वास्थ्य अधिफारी, राजस्व अधिकारी, इजीनियर्स को भी 
इस सेवा से तियोजित किया गया है किन्तु कुछ अन्य राज्यो में तकनीकी सेवा 
के इन पदाधिकारियों को राज्य की सर्मान्वत सेवा मे लिया जाता है झोर 
झ्रावश्यकतानुप्तार उन्हे राज्यों की नगरवालिकाप्रो में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता 
रहा है। नगर पालिकाक्ो में प्रतियुक्ति की अब्धि मे उनझे वेतन का मुगतात 
और लंबा शर्तों का निर्बा रण सम्बन्धित नगरपालिका के जिस्म होता है यद्यपि 
उम्तका झ्राघार वही सवा शर्ते होती हैं जो उस पर समन्वित सेवा में रहते हुए 
प्रभावी होती हो। प्रान्श्रप्रदेश में नगरपालिकागओ्रो के कमिशइनर्स के लिए राज्य 
स्तरीय नगरपालिका सेवा बनाथी गयी है । इखस्र सवर्ग के अधिकारियों की 
नियुक्ति राज्य की नगर पालिकाम्ो या वगर तियमा से ही क्रीजा सकती है। 
इसके विउ्वरीत स्वास्थ्य भौर इजीनिपरिंग सवा के अधिकारी राज्य की समन्वित 
सेवा में से ही लिए जाते हैं और नगरपालिकराश्रों मे उनकी प्रतिनियुक्ति निश्चित 
अवधि के लिए कर दो जाती है । उत्तरप्रदेश और कर्नाटक में नगरपालिकाओं 
के लिए स्वास्थ्य और इजोनिर्यरिय सवा का पृथक स तिर्माण किया गया है इसके 
विपरीत उडीसा में मगर पालिकाझ्ों में जो अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं वे 
राज्य की प्रशाव्फीय सेवा, इजोनिर्यॉरण सवा, जन स्वास्थ्य सेवा से लिए जात्ति 
हैं तथा जब बे नगर पालिकाओं में नियुक्त होते हैं तो उनका व्यय नगरप्रालिकाञों 
पर ही मारित होता है । विगत कुछ वर्षों में थ्द्यपि राज्यों के स्तर पर नगर 
पालिकाग्रों के लिए एकोकृत नयरीय सेदा के निर्माण की प्रवृत्ति वदी है क्रि भी 
महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी बगाल में वर्षों से प्रनुभूत पृथक कामिक प्रणाली 
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को प्रभी तक नहीछोडा है । कतिपय राज्यों ने अपते यहा नगरपालिकाप्रो के 
लिए नगर पालिका सेवा का राज्य सबर्ग बनाने की विधिवत घोषणा कर दी 
है तथापि उन्होने अमी तक व्यवहार में उसे क्रियान्वित नहीं किया है॥ गही 
कारण है कि मारतवर्ष के विभिन्न राज्यो मे नगरीय निकायो मे जो कामिक प्रणाली 
अपनायी हुई है उसे सुब्यवस्थित नगरीय कामिक प्रणाली नहीं कहा जा सकता। 
बर्तेमान मे नगर निकायो के कवामिक्र प्रशासन के संबंध में जो विभिन्‍न पद्धतिया या 
प्रणालिया विभिन्‍न राज्यो मे श्रपनायी हुई हैं उन्हे प्रमुख रूप से तीन वर्गों मे 
बाटा जा सकता है : 


4 पृथक कार्मिक प्रणालो 


इस प्रणाली के अन्तगगेत श्रत्येक मगरीय इकाई झपने कर्मचारियों को 
नियुक्ति करने श्रौर उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए पूर्णंव, पधि- 
कृत और स्वतन्त्र होती है । इन कर्मचारियों को नियुक्ति चू कि एक विशिष्ट 
नगर पालिका या नगरीय इकाई में होती है इसलिए किसी अन्य नगरीय इकाई 
में उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता । नगरीय निकायो द्वारा प्रायः 
निम्न स्तरीय पदो के लिए यह प्रणाली अपनायी जाती है । 


2 एकीकृत कार्मिक प्रणाली 


इस पद्धति के अन्तगेंत नगरीय निकायो के कतिपय पदो या समी प्रकार 
के कामिक पदो के लिए सम्पूर्णो राज्य के लिए एक सेवा होती है जिसका प्रशा- 
सनिक विनिमयन और नियन्यण सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । 
इस प्रणाली में राज्य स्तर पर नगरीय निकाय के विभिन्‍न सेवा संवर्गों के लिए 
कर्मचारियों की भर्ती को जाती है और उन्हे राज्यों के कार्यशील नगरीय तिकायो 
में कही भी नियुक्त और स्थानान्तरित किया जा सकता है। ये कर्मचारी केवल 
नगरीय प्रशासत के लिए ही नियोजित किये जाते हैं श्लौर नगरीय प्रशासन की 
इक्ाईयों भे हो पूरे राज्यो मे कही भी स्थानान्तरित हो सकते हैं । 


3. समन्वित कामिक प्रशाली 

इस पद्धति के ग्न्तर्गंत नगरीय निरायों के कर्मचारियों के लिए कोई 
विशेष प्रणाली नहीं झपनायी जाती बल्कि राज्य सरकार के विभिन्‍न प्रशाध्कीय 
विमागो झौर स्थानीय निरायो मे नियुक्त किये जाने वाले कमेंचारी एक ही सवर्ग 
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से लिए जाते हैं। समूचे राज्य की प्रशासकीय व्यवस्था मेंसे कमंचारियों को 
स्थानीय निकायों में भेजा जाता है और उन्हे स्थानीय निकरायो से राज्य प्रशासन 
के किसी भ्रन्य विभाग में नियुक्त प्रौर स्थानान्‍्तरित किया जा सकता है। सरल 
शब्दों में बहा जा सत्ता है हि राज्य सरकार का कर्मचारी वर्ग और स्थानीय 
तिकाय का कमंचारी वर्म एक ही सेवा के प्रंग होते है और उनका स्थानतान्तरण 
स्थानीय निकायों में ही नहीं अपितु राज्य सरकार के विभिन्‍न प्रशामगीय्र विभागी 
में कही मी किया जा सकता है । 


तीनों प्रशालियों का विश्लेषण 


उपरोक्त विवरण से यह विदित होता है कि देश भर में नगरीय स्थानीय 
शासन की इकाईयो के *भेचारी वर्ग की व्यवस्था के लिए इन तीनो प्रणालियों में 
से किसी एक प्रणाली को झपनाया हुम्ना है | प्रनुमव यह मी दर्गाता है कि किसी 
मी राज्य न श्रपने यहा इन सम्याप्रों मे कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए ऐसा 
भी नहीं किया है कि किसी एक प्रणाली को भ्रपना लिया है और अन्य प्रणालियों 
को उपेक्षा कर दी है। वस्तुत यह कार्य चू कि सम्बन्धित राज्य सरकारों के 
अधिकार क्षेत्र का है इसीलिए विज्ञाल सघीय व्यवस्था वाले देश में विभिन्न राज्यों 
भें इस भम्बन्ध से "एक प्रयोग! जेसी स्थिति दिखाई देती है । जिस राज्य ने जैसा 
चाहा इन सस्थाओ्रो के विभिन्न कमेंचारी चर्गों के लिए भिन्न कामिक्र प्रणालियों 
का अपना लिया । यही नही कालान्तर मे ऐसा भो हुआ कि यदि स्थानीय इकाई 
के सचालनकर्ता राजनीतिक दृष्टि से अ्रधिक प्रमावशाली सिद्ध हुए तो उन्होने 
राज्य सरकार पर इस बात का दबाव डाला कि वे प्रचलित कामिक प्रणाली में 
परिवतेन करें। इृष्टान्त तो यहा तक मिलते हैं क्रि यदि राज्य सरकार ने 
उनके ग्रनुरोध को उनकी श्रपेक्षाओं के झनुरूप महत्व नहीं दिया तो ऐसे प्रभाव" 
शाली स्थानीय राजतीतिज्ञो ने राज्य सरकार द्वारा इस बिपय मे जारी स्थाई 
निर्देशो प्रौर कामिक प्रणाली के स्थिर मानदण्डो की अवज्ञा या अवहेलना भी 
ग्रास्म्म कर दी । इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राज्यों की व्यावहारिक स्थिति का 
उदाहरण सहित विवरण दिया जाना यहां अमीष्ठ नहीं जान पड़ता किल्‍्तु 
स्थानीय शासन में कर्मचारी वर्ग के सम्बन्ध में मोठें दौर पर इस स्थिति का 
अनुमव न्यूनाथिक सभी राज्यो में इष्टियोचर होता है । 


जहां तक इन तीनो प्रणालियो की तुलना का प्रश्न है। इन तीनो ही 
के भ्रपने गुण दोष हैं। पृथक काजिक प्रणाली में स्थानीय शासन की इकाई को 
अपन क्मचारी स्वय मर्ती करने का झधिकार होठा है और ये कर्मचारी उनकी 


270 भारत मे स्थानीय प्शातव 


किसी एक इकाई द्वारा भर्ती किये गणे हैं इसीलिए दूसरी इकाईयो में उनदा 
स्थानान्तरण नहीं क्या जा सकता । स्थानीय इदाईयो के अपने कर्मचारी मर्ती 
करते के भ्रधिकार को उनकी “स्वशासन” की भावना झौर “स्वायत्तता” की 
अवधारणा के अनुरूप माना जाता है। विदेशों में यही प्रणाली बहुत लोकप्रिय 
है। इगलैण्ड मे झौर ग्रमेरिका के बहुत से राज्यों मे प्रत्येफ़ स्थानीय इकाई 
प्रपने कर्मचारी वर्क का प्रवन्ध अपने स्वय के हारा विनिर्मित नियमों के भन्तपंत 
करती है । किन्तु श्रमेरिका मे इस प्रण्याली के अपनाये जाने के कारण यह प्नु- 
भव किया गया है कि स्थानीय शासन में कर्मचारी वर्ग भे लूट-खसौट की प्रदृत्ति 
को बल मिला है । भारत वर्ष मे भी प्रधिकाश राज्यो मे मिम्त स्तर के कर्मचारी 
वर्ग के सम्बन्ध मे नगरोय सस्थ।झ्रो मे इस प्रणाली को अपनाया गया है किन्तु 
समीक्षको ते इस प्रदुभव को सतोषप्रद नही माना है | देश की परिस्थितियां भी 
इस इष्टि से उपयुक्त नहीं मानी गयी है क्योकि स्थानीय स्तर पर जो राजनीतिश 
चुने जाते हैं यदि उन्हे परथक कामिक प्रणाली के प्न्तर्गत अपने कर्मचारी स्वयं 
भर्ती करने का अधिकार दिया जाता है तो नगरीय शासन के समस्त पदों को वें 
अपने कृपापात्री भौर राजनीतिक समर्थकों से भर देते हैं ।॥ इस स्थिति के परि- 
णाम स्वरुप स्थानीय शासन की कुशलता गम्भीर रूप से प्रभावित श्लौर यहा तक 
कि क्षतिग्रस्त होती हैं। वेसे भी तगरीय शासन की झधिकाश इकाईया अपने 
भ्राकार और स्वरूप में इतनी छोटी और साधनहीन या अल्प साधन युक्त होती 
है कि वे कतिपय कामिकों के भ्रतिरिवत तकनीकी रूप से कुशल और व्यक्तियों 
को श्रपने यहा नियुक्त करने मे प्राय. समर्थ नहीं होती । इन सब कारणी से यह 
प्रनुमव किया गया झौर ग्रामीण नगरीय मम्वन्ध समिति ने भी झपने प्रतिवेदन 
में यह सुझाया है कि स्थानीय इकाइयो मे | मंचारी वर्य को चयमित करने की 
किसी सक्षम व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए। समिति का आराग्रह (हा 
है कि किसी भी ऐसी व्यवस्था को अपनाना स्थानीय इकाईयो के हित में होगा 
जिसमे योग्य और सक्षम तथा कुशल कर्मचारियों को स्थानीय इकाईयो के पदी के 
लिए श्राक्ृष्ट किया जा सके । 


इसके विपरीत एकीकृत वाामरिक प्रणाली में भरती किये जाने बाले 
कर्मचारी केवल उन पदो हेतु लिए जाते हैं जो पद धनन्य रूप से नगरीय स्थानीय 
शासन की इकाईयो के लिए होते हैं । इस व्यवस्था मे राज्य सरकार का स्वायत्त 
शासन विभाग यह प्रबन्ध करता है कि राज्यमर की नगरीय स्थानीय इकाईयो 
को कार्मिक भ्रावश्यकताझो का भाकलन करते हुए उनके समस्त पदों का तिर्षा- 
शित तरीके मे विकेन्द्रीकरण कर लिया जाये और इस थ्रकार वर्गीकृत पदो के 
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लिए राज्य स्तर पर भर्ती किये गये ऐसे कामिक राज्य सरकार या स्वायत्त 
शासन निदेशालय के द्वारा सम्पूर्ण राज्य की नगरीय इकाईयो मे वर्गीकृत पदों पर 
कही भी नियुक्त क्यि जा सकते हैं भौर नगरीय इकाईयो मे उनका स्थानान्तरण 
भी किया जा सकता है। स्पष्टतः यह भ्रधिकार राज्य सरकार में तिहित रहा 
है कि वे उपयुक्त पदों के लिए योग्य कर्मचारियों का किसी निरपेक्ष विधि से चयन 
करायें भ्रौर उन्हे नगरीय इकाइयो में नियुक्ति दें तथा ग्रावश्यक होते पर उनका 
स्थानान्तरण मी किया जाये | मारत वर्ष, थ्रीलका, तजानिया, कीनिया झादि 
ऐसे उदाहरण हैं जो इस प्रकार की श्रेणी मे माने जाते हैं ॥ 


इस तरह की प्रणाली की जो सीमाएं बतायी जातो है उनमे प्रमुख 
श्रालोचना यह है कि यह प्रणाली स्थानीय इकाईयो की स्वायत्तता की भ्रवंधारणा 
से सगत नही है श्रोर इसको ग्रपनाये जाने से स्थानीय शासन की इकाइयो की 
स्वायत्तता निर्णायक सीमा तक राज्य सरकार के नियन्त्रण में हो जाती है ॥ यह 
तक॑ भी दिया जाता है कि राज्य स्तर षर समस्त नगरीय सस्थाओ के लिए जब 
कर्मंच।रियो के पदों का वर्गीकरण और भर्ती की जाती है तो उनके वेतन भौर 
अम्य सेवा शर्तों का मी प्राय ऐसा निश्चय कर दिया जाता है जहां धासन कर 
पाना कभी कमी स्थानीय शासल की इकाईयो की क्षमता से बाहर होता है । इस 
प्रणाली भे यह गुर श्रवश्य है कि जो भी कर्मंचारी इसके माध्यम से भर्ती किये 
जाते है वे अ्रनन्‍्य रूप से नगरीय सेवा के पदो के लिए भर्ती होते हैं प्रौर उनको 
भर्ती का एक मात्र ग्राधार उनकी योग्यता, क्षमता ओर उस क्षेत्र में उनकी निपु- 
गाता होती है । राज्य भर में विभिन्न नगरीय इकाइयो मे कार्य करन और 
स्थानान्तरित होने से ये कर्मेचारी प्रायः ऐसा भनुभव अजित कर लेते हैं जिसके 
झाघार पर वे राज्य मे नगरीय इकाइयो की कुशलता बृद्धि मे अपना महत्वपूर्ण 
योगदान कर सकने मे सक्षम हो जाते हैं । किन्तु इस प्रणालो मे यह कमी मी 
है कि ऐसे कर्मेंचारी किसी एक ससस्‍्था के प्रति अपनी निष्ठा विकसित नहीं कर 
पाते भोर जब किसी एक इकाई मे कार्य करते समय वे उसके कार्य को पूरी तरह 
समझ चुके होते हैं प्रोर प्रपनी ओर से तात्विक योगदान करने की स्थिति में 
होते हैं तो ऐसे समय उनके किसी अन्य इकाई में स्थानान्तरण के ग्रादेश हो 
जाते है । इस कारण वे कमेचा री किसी इकाई की समस्याझ्रो का झ्राकलन करने 
के पश्चात मी उसके निराकरणा भे अपना योगदान करने वचित हो जाते हैं । 
इस प्रकार नियोजित क्मंचारियो को कभी कभी यह शिकायत भी रहती है कि 
कमी तो उन्हे उच्च श्रेणी को नगर परिषदों था पालिकाओं मे नियुक्त कर दिया 
जाता है और कमी उन्हें निम्न श्रेणी की मगर पालिकाओं भेज दिया जाता है । 
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सद्यपि ऐसा निर्णय करते समय राज्य सरकार के मानस में उनकी विशेषज्ञता का 
छोटी इकाइयो के हित मे उपयोग करने की इच्छा ही अन्तनिहित होती है गिलतु 
इस स्थिति को कर्मचारी समझ नहीं पाते हैं श्रौर उनका मनोबल प्रायः हृटता 
हृगा सा दिखाई देता है । मारत वर्ष में राजस्थान, तमिलनाडु, आन्धप्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि प्रनक ऐसे महत्वपूर्ण राज्य है जिन्होंने झसत 
व्यवस्था को अपने यहा अपनाया है किन्तु अनुभव यह दर्शाता है कि ये राज्य मो 
अपने यहा इस व्यवस्था को झ्ाद्श मानदण्डो के अनुरूप जारी रख पाते में सफल 
नहीं हो पा रहे हैं । भ्ागामी पृष्ठों मे राजस्थान के सन्दर्भ में इस प्रशाली का 
श्रौर विस्तृत विवरण दिया जा रहा है । 


जहा तक समन्वित कार्मिक प्रणाली का सम्बन्ध है इस व्यवस्था मेजो 
कमचारी नियोजित होते हैं वे देश की सम्पूर्णो प्रशासकीय व्यवस्था के लिए नियुक्त 
किये जाते है श्रौर उन्हीं मे से समकक्ष पदों पर प्रधिकारियो/करमंचारियों को 
स्थानीय इकाईयो मे श्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है । फ्रास प्रोर भारत वर्ष मे 
यही प्रणाली पायी जाती है। भारत मे नगरीय स्थातीय शासन मे उच्च पदों 
पर प्राय. स केवल नगरपालिकाश्ो/परिषदों में भ्ररितु सगर निगमों में भी जो 
अधिकारी, कमिश्तर, प्रशासक इत्यादि भेजे जाते हैं वे राज्य की प्रशासवीय सेवा 
से से या भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रधिकारियों में से भेजे जाते हैं ! गही 
नही इस, प्रक्रिया मे राज्य मे लोक सेवा झायोग, और फ्रांस से नेशनल स्कूल 
ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन झौर प्रन्य प्रशासकीय विभागों की मदद ली जाती है) 
राज्य की प्रशासनिव सेवा के वरिध्ठ पदाधिकारी न केवल राज्य के प्रशासन व 
में भपितु शैक्षणिक इकाइयो से भी उसके कार्यों का प्रवन्ध करने के लिए नियुक्त 
किये जाते हैं ॥ मारत बर्ष मे बिभिन्न राज्यों मे काम करने वाले भारतीय प्रशासे- 
निक सेवा के अधिकारी और समागीय आयुक्त या जिला कलक्टर या डिप्टी 
कमिश्नर के पदो पर कार्य करते हैं वे भगरीय स्थानीय शासत की इकाईयो का 
पर्मवेक्षण, तिरंशन भौर नियन्त्रण करने के लिए प्रधिकृत होते हैं। इसी तरह 
स्थानीय स्वायत्त शासन का निदेशालय मी भारतोय प्रशासनिक सेवा या राज्य 
की प्रशासनिक सेवा के अधिकारी द्वारा निर्देशित होता है। वहा बार्ये करने 
बाले उच्च स्तरीय भ्रधिकारी भी राज्य की नौकरणाही के भ्विभाज्य भ्रंग होते 
हैं भौर समय समय पर भ्रन्य सरकारी विभागों में उतका स्थानान्वरण रिया 
जाता रहता है । इस प्रकार की पद्धति जहां-जहा भपनायी जाती है उसमे स्थानीय 
इकाई के निम्त पदो पर भर्ती करते का अधिकार नगरीय इकाई के प्रध्यक्ष या 
नगर आयुक्त या किसी स्थाई समिति को दिया जाता है । | हर 
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भारत वर्ष और फ्रास मे यह प्रय्याली जहा-जहा भ्रपनायी जाती है उसमे 
तीन प्रकार के कामिक लक्षण दिखाई देत हूँ । प्रथमत , मारत जैसे देश मे मार- 
तीय प्रशासनिक सेदा के श्रधिकारी, जिनका कि पदस्थापन केन्द्र सरकार, राज्य 
सरकार झौर स्थानीय इकाइयो में कही मो हो सकता है । फ्रास मे प्रीफेक्ट मी 
ऐसे ही प्राधिकारी है जो केर्द्र सरकार झ्लौर स्थानीय इकाई दोनो की सेवा मे 
नियुक्त किये जा सकते हैं। दूसरे, उच्च स्तरीय और मध्यदर्ती ऐसे प्राबिकारी 
जो किसी स्थानीय इकाई में नियुक्त किये जाते हैं ओर जिनका स्थानान्तरण दूसरी 
स्थानीय इकाईपो भे भो किया जा सकता है तथा आ्रावश्यगता पड़ने पर उन्हें 
अपने पैतृक विभाग में भी भेजा जा सकता है। ऐसे प्राधिकारी प्राय राज्य 
संवर्ग से स्थानीय इकाईयो मे प्रतिनियुक्ति पर होते हैं मर उतकी लेबाओ का 
आवश्यकतानुसार उपयोग करते हुए स्थानान्तरण सभव होता है । तीसरे, ऐसे 
तिम्ने स्तरीय पदाधिकारी जो प्राय म्थानान्तरण से मुक्त होते हैं थे कर्मचारी 
स्थानीय शासन के प्राधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर नियुक्त किये जाते हैं 
श्रौर उनका उस इकाई से दुमरी इकाई में स्थातान्तरण समव नहीं होता । भारत 
बर्ध में स्थानीय इकाईप्रो मे झ्लातरिक भ्रकेक्षण के कार्य का निष्पादन करन वाले 
जो करमेचारी होते है वे प्राय भारत के नियन्त्रक श्रौर महालेखा परीक्षक के 
प्रधीन कारयें करने वाले कर्मचारियों मे से प्रतिनियुक्ति था झनुवन्ध पर लिये 
जाते हैं । 


भारत मे झवनायों गई नगरीप कामिक व्यवस्था के बारे मे गुण तो यहें 

बताया जाता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य की प्रशासनिक सेवा 
के उन दक्ष अधिकारियों को सेवा का उपयोग करने का भ्रवेभर स्थानीय इकाईयो 
को भी मिल जाता है भर उनकी प्रशिक्षित दक्षता से स्थानीय इकाईया भ्रपनी 
भेवाओ भे सुधार करने मे सफल रहती हैं ॥ प्रशासतिक सेवा्ो मे से लिए जाने 

वाले थे अधिकारी चू कि व्यापक रूप प्ले प्रशिक्षित किये जाते है इसलिए ऐसे 

प्रशिक्षित अधिकारियों बी सेवा इस प्रणाली के माध्यम से नगरीय इकाईयो को 
उपलब्ध रहेती है जो ग्रपने आप मे एक महत्वपूर्ण उपलब्पि है किन्तु इस प्रणाली 
के ग्रशज्ाओं प्याल मे; स्थाज्ीए इत्दाईयो, का मोड़रणए्टटीकरण दी, लाना है. ग्रोर 

स्थानीय शासन के माध्यम से लोकतात्रित्त साबना वा जो विस्तार निम्नतम स्तर 

तक किये जाने थी झाकाक्षा स्थानोय स्वशासल को अवधारणा में की जातो है 

बह फ्लीभूत नहीं हो पाती । इस प्रणाली के प्रपनाये जाने से, विद्वानों का भी 

“ मानना है कि, स्थानोय शासन को इकाईयो में लोकतन्व को गहरा श्राघात लगा 
है | यह मत भी व्यक्त किया गया है कि इस प्रण्यालो के कारण स्थानीय शासन 


र 
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की इकाइया प्रशासनिक सेवा के भ्रधिकारियों की प्रशिक्षण स्थली मात्र बन कर 
रह जाती है । प्रशासनिक सेवा के झ्धिकारी जब अपना प्रशिक्षण पूरा कर सैवा 
मैं नियुक्त किये जाते हैं तो आरम्मिक वर्षों में उन्हे इन सेवामो में नियुक्त किया 
जाता हैं और जब वे यतुक्रिचित भनुभव और दक्षता भराप्त कर लेते हैं वो उन्हे 
राज्य या केन्द्रीय प्रशासन में स्थातवास्तरित कर दिया जावा है । इस वीरण 
स्थानीय शासन को इकाइयो को सर्दव नये भ्रधिकारी मिलते हैं भौर वे अधिकारी 
जब स्थितियो को समझकर कुछ करने की क्षमता प्रजित बरते हैं तब सरकार 
उन्हें अपने नियमित प्रशासव त्त्र में स्थानान्तरित कर खेती है! इसी सूतता 
के कारण इस प्रणाली को स्थानीय शासन को कुशलता और क्षमता शृढि के हित 
म्रे नही माना जाता है । 

मारत वर्ष में विभिन्न राज्यों मे जो कामिक प्रणाली स्थानीय शासत 
में अ्पनायी गयी है उनसें प्रायः इन सब प्रणालियों कॉ मिलाजुला सा रूप दिलाई 
देता है । देश के नगर नियमों में प्रारभ से ही समन्वित सेवा प्रणाली की झएताया 
गया है । इसमें नगर पायुकत की नियुक्तित श्रखिल भारतीय सेवा या राज्य वी 
प्रशासतिक सेवा के भ्रधिकारियों में से की जाती रही हैं । राजस्थान सहित कुछ 
गन्‍्य राज्यों में बडी नगर परिषदो में लम्बे समय तक निर्वाचन न हो पाने के 
काररा प्रशासक के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं वे भारतीय प्रशातत- 
निक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं । इसी प्रकार 
छोटी नगर पालिकाप्रों के ध्रायुकत भ्रादि के पद पर जो तियुवितया की जाती हैं 
दे राज्य की नगर पासिवा सेवा, जिसके प्रधिकारियों का चयन राज्य के लोक 
सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है, में से की जाती रहो है । इसी तरह नगर* 
पालिकाओं में कार्मे करने काले व निष्ठतम श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं उसमें से 
अधिकांश को प्रायः देशभर में पृथक कामिक प्रणालो के अतुस्तार नियोजित किया 
जाता रहा है / इस प्रकार देश भर में नगरीय सस्थाधो मे जो कामिक प्रणाली 
अपतायी जाती है उसका कोई स्पष्ट स्वरूप नही उमर सका है । 

अरब गद्द अह्ठी है क्रि हंगर विश्ायरे सरे उश्रोशत बरशिव हामिक अएार 
लियो में से किस कार्मिक श्रशाली जो भपनाना चाहिए । इसके विपरीत मूल 
प्रश्त यह है कि वह कौन सी कार्मिक प्रणाली है जो कर्मचारों वर्ग की इ्टि से 
उन गुणों मा ऋादर्शों की पूछ्ति करती जो किसी कुशल और सदाम कार्मिक व्यवस्था 
में अपेक्षित होते हैं ॥ यदि कोई देश अपने यहा लोकतन्त्र के गुणों को आम 
झादमी तक पहुचाना चाहता है तो इसमे कोई सन्देह नहीं कि उस देश को पपती 
स्थानीय शासन को प्रणाली को लोक्तात्रिक स्वरूप देना होगा । लोकताबित 
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स्वरूप को सुदृढ़ करने के लिए यह अ्रपरिहाये है कि स्थानीय शासन की इकाईयो 
की भ्रशासकीय व्यवस्था कुशल झ्ोर सक्षम बने । इसीलिए यह विचारणीय है कि 
स्थानीय शासन की इकाईयो में अ्रपनायी जाने वाली कामिक प्रणाली मे कौन से 
गुण होने चाहिए जिससे उसकी परिगधना कुशल और योग्य कामिक भ्रष्माली मे 
की जा सकती है। विद्वानों ने कुशल और योग्य कामिक प्रणाली के निम्नाकित 
गुण बताये हैं :९ 


], 


3. 


स्थानीय शासन के पद, वेतन एवं पदोन्नति की समावना की इृष्टि से 
उतन ही पश्राक्पंक होने चाहिए जितने कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकार 
के पद होते हैं । 

अर्ती का एक सात्र भ्राधार योग्यता को बनाया जाना चाहिए । इसके 
साथ-साथ प्रत्याशी के चारित्रिक गुणों, विशेष रूप से ईमानदारी को 
भी पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए । 


सेवा मे योग्यता तथा वरिष्ठता के भ्राधार पर पदोन्नति प्राप्त होने की 
प्रत्याशा होनी चाहिए । 

कर्मेचारियों को इस बात के लिए भी श्राश्वस्त किया जाना चाहिए कि 
उन्हें राजनीतिक तथा भ्रन्य प्रकार के दबावों के करण ख्ताया नहीं 
जायेगा । 

कर्मेचारी वर्ग स्थातीम शासन की इकाईयों मे परस्पर स्थानान्तरित हो 
बयोकि ऐसा होने से उन्हे विविध प्रकार का अनुभव ध्राप्त करत का 
प्रवसर मिलता है । इससे एक लाभ यह मो होगा कि यदि पझधि- 
कारियो/कर्मचारियो तथा निर्वाचित पदाधिकारियों मे किन्‍्ही कारणों 
से समन्वय और सहयोग नही वन पा रहा है तो स्थानातरण के माध्यम 
से कर्मचा।रयो का स्थान बदला जाना समय हो ताकि इन दोनो वर्गों 
के पारस्परिक सम्बन्धो को कट होन से बचाया जा सके | यद्यपि 
इस प्रक्रिया मे यह सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है कि कर्मचारियो 
का स्थानान्तरण क्वल राजनीतिक झाधार पर नहीं किया जायगा 
ओर स्थानान्तरण की प्ाद्ति भी विवेकपूर्ण तरोके से सोमित रखी 
जायंगी । 

अधिकारियो/कर्मचारियो को उनके सेवाकाल की अउवि मे प्रशिक्षण की 
समुचित ब्यवस्थाए की जाये जिससे कि वे नागरिक सेवाओं का प्रभावी 
सम्पादन करने के लिए अपनी क्षमताओं से यथोचित इृद्धि कर सर्के ॥ 
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4... नागरिक अधिकारियों को यथासमव उस इकाई के प्रति निष्ठादान होदा 
चाहिए जिमकी सेवा मे वे नियुक्त झिये गये हैं। उन्हे चाहिए कि वे 
नगरीय प्रशातन के निर्वाचित पदाधिकारिमो को परामर्श देते मय 
पक्षपात या अन्य किसी प्रद्यार के दवाव से मुक्त रहकर काये करें। 
उन्हे यह सुविश्चित करता चाहिए कि निर्वाचित पदाधिकार्रियों के 
द्वारा विनि्मित नीतियों और लिए गये निर्णयो को निष्ठापूर्दक 


कार्यान्वित करें । 


8. स्थानीय शासन के निर्वाचित पदाधिकारियों भोर कामिकों पर्थाद्‌ 
सरकारी और गैरसरब्टारी पदाधिकारियों में सौहारदपूर्ण सम्बन्धो को 
स्थापना के लिए सस्थागत रूप से औपचारिक और झनौपचारिक प्रयत्तो 
को प्रोत्याहत दिया जाना चाहिए। 


9, प्रधिक्ारियो और कर्मचारियों को सदैव जन आकाक्षाओं श्रौर उत्त 
भमुदाय की इच्छाप्रो के प्रति सवेदनशील होना चाहिए जिसकी सेवा 
करने के सि6 वे नियुक्त किये गये हैं । 

राजस्पाम की मंगरोय संस्थाश्रो में फामिर प्रशासन 


राजस्थान नगरपालिका झघिनियम मे राज्य सरकार को अधिकृत किया 
गया है कि इस अधिनियम को कार्यान्वित के निमित्त वह नियम बना सकैगी।? 
अधिनियम द्वारा प्रदत्त इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजः 
स्थान सेवा नियम 963 निमित झौर घोषित विये हैं।१ इन नियमों में राज- 
स्थान की नगरीय सम्धाश्रो मे उनके निर्माण से पूर्व में कार्य कर रहे कमवारियों 
के समामेलन के पश्चात बचे रिक्त पदो की भर्ती करने के तीन तरीके बताये गये 
हैँ. १ 
. प्रत्यक्ष मर्त्ती द्वारा, 
2. पदोन्नति द्वारा; भरौर 
3. स्थाजए्तरर द़ारए ९ 
राजस्थान सरकार द्वारा जो यक्त नियम मर्ती को परिचालित करने केलिए 
दिनियमित किये गये हैं उनमे यह रहा गया है कि चतुर्थ श्रे शो को नगरपालिकाप्रो 
के अधिणावी अधिकारी के पद पर गियुक्ति शत प्रतिशत रूप से प्रत्यक्ष गर्ती के 


हारा होगी और तृतीय श्रेणी की नगरपालिका के भ्रधोणापी भ्रधिकारी के पद 
पर शतग्रतिशत भर्तों पदोन्नति द्वारा होगी, जिसमे पाच साल के प्रनुमव शाष्त 
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चतुर्थ श्रेणी के नगर॒पालिकाओ्ो के अधिशापी प्रधिकारियो को 60 प्रतियत, राज्य 
स्तर के 20 प्रतिशत कर निर्धारको तथा कार्यालय अवीक्षक्रों मे से 0-0 प्रति- 
शत पदोन्नति की जायेगी ॥ नियमो में इनकी योग्यताए भी निर्धारित की गयी है | 
इन्ही तियमो मे झागे कहा गया है कि द्वितीय श्रेणी की नगरप्रालिकाओ के 
अभ्रधिशासी अ्रधिकारी या नगर परिषद के सचिव के पद पर शतप्रतिशत भर्ती 
तृतीय श्रेणी के भ्रधिकारियो में से पदोन्नति द्वारा होगी | ऐसी पदोन्नति के लिए 
5 ब्ष का अनुझव झनिवाय मानः गया है । इसी प्रकार प्रथम श्रेखी की नगर 
परिपद के प्रशासनिक अ्रधिकारी या नगर आयुक्त के पद पर निय,क्त हेतु द्वितीय 
श्रेणी की नगर पालिका के भ्रधीशाषी अधिकारियों को ही शतप्रतिशत पदोन्नति 
का झधिकार दिया जायेगा इस हेतु भी 5 वर्ष का अनुमब आवश्यक माना गया 
है ॥!९ इसी प्रकार तकनीकी प्रधिकारियो से प्रथम थे ग्ी के राजस्व अधिकारी के 
पद पर नियुक्ति द्वितीय श्रेणी के राजस्व ग्रधिकारियो मे से शतप्रतिशत पदोन्नति 
द्वारा की जायेगी । किन्तु द्वितीय श्रेणी के राजस्व अधिकारी शतप्रतिशत प्रत्यक्ष 
मर्ती द्वारा चुने जायेंगे । नियमों में उनको योग्यता मी निर्धारित की गयी है ॥!7 


तकनीकी श्रेणी के अ्रधिकारियों मे कनिष्ठ भ्रभियन्‍ता के पद पर 
शतप्रतिशत मर्ती प्रत्यक्ष रूप से की जाती है और सहायक प्रभियन्ता के पद पर 
50 प्रतिशत भर्ती प्रत्यक्ष रूप से तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति के द्वारा करत का 
प्रावधान किया गया है । इससे उच्च पद अधिशापी भ्रमियस्ता के लिए शत- 
प्रतिशत सहायक झमियन्ताओो में से पदोन्नति की जाती है। इम हेतु न्यूनतम 
5 बर्षे का ग्रनुभव नियमों में वाँछित माना गया है। स्वास्थ्य अधिकारी झौर 
मेडिकल ग्रॉफिसर के पद पर शतप्रतिशत नियुक्ति प्रत्यक्ष मर्ती के माध्यम से की 
जाती है। प्रत्यक्ष भर्ती के समस्त पदो केलिए नियमों मे योग्यता का निर्धारण भी 
क्रिया हुप्रा है । लेखाधिफारी और सहायक लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति सहायक 
लेखाघिकारियो तथा लेखाकारो में से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा की जाती है। 
पघरितशमन प्रधिकारी के पद पर सहायक अग्ति शमन अधिकारियों में से शत 
प्रतिशत पदोन्नति की जाती है। इसी तरह विधि अधिकारी के पद पर 50 
प्रतिशत पर प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा और शेप 50 प्रतिशत पद पैरोकार ग्रेड प्रथम में 
से पदोन्नति द्वारा मरे जाते हैं 72 


नियमो मे प्रावधान किया गयाः है कि नगरपालिकाग्रो में अधिकारियों 
तथा कर्मचारियों की भर्ती करते समय झनुस्नचित जातियो तथा जन जातियो के 
लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित आदंशो के झनुसार झारक्षय रखा जायेगा ।३ 
समस्त राज्य की नथर पालिकाप्रो मे रिक्त पदो की गणना करने झर उनका 
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निर्धारण करते हुए भर्ती के प्रत्येक तरीके से उन पदो हेतु रीति निर्धारित करने 
का अधिकार स्थानीय निकाय के निदेशक मे निहित किया गया है ।4 प्रत्यक्ष 
भर्ती के लिए आयु मी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित आयु के 
झनुसार निर्धारित की जायेगी । नियमों मे विभिन्‍न प्रवार के आयु सम्बन्धी छूट 
के प्रावधान भी छिये गये हैं! इसी प्रकार नियमों मे प्रत्याशियों को शैक्षणिक 
योग्यताप्रो, हिन्दी श्रथवा राजस्थानी मापाओं के ज्ञान और अच्छे चरित्र तथा 
शारीरिक स्वास्थ्य की भ्रपेक्षाएं मी की गई हैं ।76 


राजस्थान तगर पालिका सेवा नियम 963 के अन्तगंत जिन पदों की 
उपरोक्त विश्लेषण में भर्ती सम्बन्धी विवरण दिया गया है उसके सम्बन्ध में यह 
उल्लेखनीय है कि इन समस्त पदो पर प्रत्यक्ष भर्ती करन का अधिकार, नियमों के 
प्रनुसार, राजस्थात लोक सेवा प्रायोग को दिया गया है !!? नियमों में ग्रायोग 
द्वारा स्‍्रावेदत पत्र प्रामत्रित करने, प्रावेदन पत्र की फ़रीस, क्‍रवेदन पत्रों की छटनी 
तथा अपनी निर्धारित प्रक्रिया के प्रनुसार सुयोग्य पाये जाने वाले प्रत्याशियों के 
नामो की सूची तेयार करना भौर जितने पदो के लिए प्रायोग्र को भर्ती करने का 
भराग्रह क्या गया था उसकी 50 प्रतिशत सख्या में झारक्षित सूची तैयार करने का 
प्रावधान भी किया गया है 78 आयोग योग्यता क्रम मे बनायी गयी यह सूच्दी 
निय,क्ति प्रभिकारी को मिजया देता है भौर इस सूची के आधार पर तिगुवित 
अधिकारी चयनित अत्याशियो को नियक्ति दे देता है। 


राजस्थान नगरपालिका सेवा नियमों में पदोन्नति के माध्यम से दी 
जाने वाली नियू क्तिया प्रथवा की जाने वाली मर्ती के लिए भी भ्ावश्यक प्लावधात 
किया गया है । पदोन्नति हेतु निम्नतर पद पर भ्रजित प्रनुमव आदि का विवरण 
मी नियमों मे दिया गया है । इस हेतु जो विभागीय पदोन्‍नति समिति निर्णय 
करती है उसका गठन भो इन नियमों में दिया गया है जो इस प्रकार है: 
] ममिति में राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विमाग का सचिव प्रध्यक्ष 
होगा, 


2-.. कामिक विभाग का प्रतिनिधि, जो उप सचिव के भीचे का स्तर का में 
हो, समिति का सदस्य होगा. तथा 
3... स्थानीय निकाय का निदेशक इस समिति का सदस्य सचिव होगा ! 


यह समित्ति पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों करी वरिध्यता भौर 
झनकी योग्यता का परीक्षण कर नियमानुसार रिक्त पदों पर नियक्ति भौर पदो- 
न्नति हेतु ग्रमिशंपा करतो हैं ॥१ 
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इन्ही नियमों मे दिय,क्तिकर्ता अधिकारी के बारे मे भी स्पष्ट निर्देश दिए 
गये हैं । नगरपालिका आय कत, राजस्व अधिकारी, स्वास्थ्य श्रधिकारी सभी नगर 
पालिकाशो के इजी नियर्स तथा द्वितीय श्रेणी नगर पालिकाओो के श्रधिशापी अधि- 
कारियो की नियक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जायेगी जब तक कि इस अधि- 
कार को राज्य सरकार ने किसी को प्रत्यायोजित न कर दिया हो ।?९ तियमों 
मे यह भी कहा गया है कि इन पदो के अतिरिक्त इन सेवा नियमों के प्रन्तर्गत की 
जाने बाली निय्‌ क्तिया निदेशक, स्थानीय निवाय द्वारा वी जायेगी 2 


नियमो से रिक्‍स पदों पर, आयोग द्वारा चयनित प्रत्याशी उपलब्ध होने 
तक या आयोग द्वारा प्रस्तुत चयनित प्रत्याशियों की सूची के पूरी तरह खप बजाने 
के पश्चात भी रिक्त रह गये पदों पर प्रस्थाई निय्‌क्ति करने का ग्रधिकार 
विमागाध्यक्ष भ्र्थात निदेशक स्थानीय निकाय को दिया गया है ॥* किन्तु ऐसी 
नियूक्तिया एक वर्ष से श्रधिक की अवधि के लिए नहीं की जायेगी और इस 
झबधि में उत पर लोक सेवा शायोग की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी और यदि 
ऐसी स्वीकृति न मिले तो उन निय,बितयो को समाप्त क्या जायेगा । राजस्थान 
के स्थानीय निकाय निदेशालय के नियन्नणकर्ता अधिकारी निदेशक द्वारा ऐसी 
निय,कितिया व्यवहार में की जाती रही हैं और झ्ाज मी चतुर्थ श्रेणी नगरयालिका 
के ग्रधिशापी अधिकारी या राजस्व अधिकारियों के पद पर ऐसे 64 अधिकारी 
बिगत्त 5 वर्षों से झस्थाई तौर पर कार्यों कर रहे हैं। इन भधिकान्यों की 
निय्‌ बित का इस अवधि में न तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन 
किया गया है और न ही उनकी सेवा को समाप्त क्रिया गया है 2 

राजस्थाव नगर पालिका सेवा नियमो मे इस प्रकार के प्रविकारियो 
की वरिष्ठता सूची, परिवीक्षा भ्रवधि स्थायीकरण इत्यादि के प्रावदान भी जिये 
गये है ।१! इसी प्रकार इत अधिकारियों के वेतन, मविष्य निधि तथा पेन्शन 
इत्यादि का प्रावधान भी नियमों में किया गया है ॥? 


उपरोक्स विवरण में राजस्थान नगर प्रालिका सेवा नियम 963 में 
राजस्थान के नगर निकापो के लिए पभ्रधिकारियो के सेवा विषयक कार्मिक प्राव- 
खघानो का आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया गया है। यहा यह उल्लेखनीय है कि 
राजस्थान की नगरपालिका के प्रधीनस्थ और मन्त्रालयिक कर्मचारियों के लिए 
भी सेवा नियम राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त नियमों के साथ साथ घोषित किये 
गये हैं ।१९ इन नियमो में राजस्थान की नगर पालिकाओ में नियोजित किये जाने 
वबाले प्रधीनम्ध झौर मम्त्रालयिक कर्मचारियों की मर्ती पदोन्नति, ग्रस्थाई नियुक्ति, 
बेतन झोर अन्य सेवा विषयक प्रावधान किये गये हैं । 
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प्रत्येक नगर पालिका में कमंचारियों वी सख्या का निर्वारण उस 
पालिका की परिषद द्वारा, राज्य सरकार की परुवे अनुमति से किया जायेगा ।/ 
राज्य के मगरीय निकायो मे नियोजित होने वाली इस श्रधीनस्थ एवं मंत्रालयिक 
सेवा में रखे जाने वाले विभिन्न वर्गों से सम्बन्धित पदों का औपचारिक प्रावधान 
भी इन्ही नियमों में किया गया है ।7* इन प्रावधानों के प्रमुसार इस सेवा मे 
विविघ प्रभागी मे निम्नाकित पद रखे गये हैं : 


(प्र) राजस्व से सम्बन्धित पद 


... कर निर्घारक 2. राजस्व निरीक्षक 
3. सहायक राजस्व निरीक्षक 4. नाकेदार/मोहरिर 
5. सहायक नाकेदार/नायब मोहरिर 


(व) स्वास्थ्य से सम्बन्धित पद 


]... मुख्य सफाई निरीक्षक 2... सफाई निरीक्षर ग्रेड प्रथम 
3. सपाई निरीक्षक ग्रेड द्वितीय 4. सहासक सफाई निरीक्षक 
5... खाद्य निरीक्षक 6... होम्योप॑धिक चिकित्सक 
7... बंदर प्रथम श्रेणी एवं 
द्वितीय श्रेणी 8. उप वैद्य 
9. जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला ।0. जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला मे प्रयोग 
में रसायनज्ञ शाया सहायक 
],  एक्मरे तकनीकी ]].. क्रम्पाउण्डर 
43. नसें/मिड वाइफ ]4. दीका लगाने वासा, शौर 
]5. दरोगा । 
(स) विधिक पद 


]. पैरशोकार ग्रेड प्रथम 
2, पैशेकार ग्रेड द्वितोम 
(द) सार्वजनिक निर्माएए विभाग से सम्बन्धित पढ 
. सर्वेक्षक (ओवरसीयर) ग्रेड प्रथम एव द्वितीय 


2... ड्राफ्ट्समैन 3. ड्राप्ट्समैन कम सर्वेबर 
मिस्त्री/सर्वेयर 5. गजघर 


ट्रेसर 7. रोड रोलर ड्राइवर 
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(य) सोटरखाना से सम्बन्धित पद 

]. मोटर घर ग्रधीक्षक कम मुख्य यात्रिक 

2. यात्रिक 3. मोटर वाहनों के चालक 
(२) उद्यान एव पार्क से सम्बन्धित पद 

. उद्यान निरीक्षक 2. पम्प चालक 
(ल) गलियों में रोशनी से सम्बन्धित पद 

]। रोशनी निरोक्षक 2. सहायक रोशनी निरीक्षक 
(व) प्रस्निशमन से सम्बन्धित पद 

]. सहायक अग्तिशमन तिरीक्षक 2 अश्निशामक परिचालक 
(श). जलदाय से सम्बन्धित पद 


].  इजीनियर सहायक / जब्नदाय निरीक्षक 

2. वरिष्ठ फ्ल्टिर परिचारक एव कनिष्ठ फ्ल्टिर परिचारक 

3. यात्रिक / इलेक्ट्रीशियन / फोरमैन 

4... पम्प चालक ग्रेड प्रथम एव द्वितीय. 5 मिस्त्री / फिटर / लाइन मैन 

6. मीटर रोडर कम बिल क्लक 7 हैल्पर ग्रेड प्रथम 8 मोटर इसपेक्टर 
(ध) सार्वेज्ननिक पुस्तकालय 

पुस्तकालयाध्यक्ष 
(स) मंत्रालयिक सेवा 


]... कार्यालय अधीक्षक 2. सुख्य लिपिक 
3 वरिष्ठ लिपिक 4. कनिष्ठ लिपिक 
5. वरिष्ठ शीक्ष लिपिक 6 कनिष्ठ शीघ्र लिपिक 
7. शीघक्रलिपिक कम टकक 8 लेखाकार ग्रेड प्रथम एव द्वितीय 
9... आन्तरिक अकेक्षक ]0. समयपालक 
।].  मोहरिर ]2 जन्म मृत्यु लेखक 


इन पदों के अलावा नगरपालिका के अघीन चलते वाली शैक्षणिक 
सस्थाझ्नो एवं विद्य त गृहों मे कितने पद होगे यह भी समय-समय पर राज्य सर- 
कार द्वारा प्रत्येक नगरपालिका के सम्बन्ध मे नियत किये जायेंगे ॥ इसके साथ ही 
नियमों मे यह प्रावधान मी किया गया है कि राज्य सरकार उपरोक्त पदो के 
प्लावा किसी मी सेवा के भ्रस्तगेत किसो मो नये पद का सृजन कर सकती है 28 
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लगर पालिका प्रधिनियम के प्रवर्तित होने की तिथि 7 झप्रैल 959 तक नगर 
पालिका सेवा में जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे उन्हे उनके सम्बन्धित पदो पर 
अस्थाई रूप से नियुक्त माना गया था भ्रौर जो स्थाई रूप से कार्य नही कर रहे 
थे उन्हें परिवीक्षा अवधि पर माना गया तथा उननयी सेवाश्रों को नियमानुसार 
स्थाई क्यि जाते का प्रावधान किया गया । 


भर्तों की विधि 
इन नियमों के प्रवर्तन के पश्चात नगरीय निव्ययों मे रिक्त होने वाले 
पदों पर भर्ती की विधि के सम्बन्ध में निम्नाकित प्रावधान किया गया है 
]. मेवा के निम्नतम पद पर प्रत्यक्ष भर्ती, 
2. उच्च पद पर प्रघीनस्थ पद से पदोन्नति, 
9, श्रन्य तगर पालिकाओं में समान पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के 
स्थानान्तरणा द्वारा, 
4. राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


प्रत्यक्ष एवं पदोष्नति द्वारा भर्ती का श्नुपात 50-50 प्रतिशत निश्चित 
किया गया है। राज्य सरकार के समय समय पर घोषित नियमो के प्रनुसार 
इस सेवा के विभिन्न पदो पर गनुसूचित जातियो, जन जातियो तथा भूतपूर्व 
सँनिको के लिए पदो के आरक्षण का प्रावधान किया गया है ॥0 


रिक्तियों का निर्धारण 


नियम यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार के निर्देशों एवं इन 
नियमों के झघीन रहते हुए प्रत्येक नगर पालिका/परिषद के प्रधिशाधी श्रधिकारी 
प्रत्येक वर्ष के प्रारम्म मे प्रत्येक श्रेणी और सेवा के रिक्त पदो का तथा उन पर 
की जाने वाली नियुक्तियों का प्रॉकलन/निरीक्षण करें ११ इसी प्रवार भर्ती किये 
जाने वाले प्रत्याशियों की राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक योग्यता, चरित्र, स्वास्थ्य 
इत्यादि के बारे में मो आवश्यक दिशा निर्देश नियमो मे निर्धारित किये गये हैं ।** 


प्रत्यक्ष भर्तो को प्रक्रिया 


राज्य की नगर पालिकापो/परिषदो के भ्रधीनस्थ झौर मत्रालयिक फर्म- 
चारियो के रिक्त पदो के सन्दर्म मे प्रत्येक नगर परिषद के भषिशाधी अभ्रधिकारी 
को इस यात के लिए भ्धिकृत किया गया है कि वह प्रत्येक बर्ष के भ्रारम्म में 
अपने अधीनस्य निकाय मे श्रत्येक अं णी के रिक्त पदो का एक विवरण तैयार 
करें | इस विवरण में पद का नाम, पदों की सख्या भौर उसके लिए निर्धारित 
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योग्यदाओं का उल्लेख करते हुए तथा यह लिखते हुए कि वह पद बजट मे 
स्वीकृत है या नहीं उस विवरण को निदेशक स्थानीय निराय को प्रस्तुत करें | 
राज्य की समस्त नगरीय सस्थाग्रो से प्राप्त ऐसी सूचना और विवरण को मिदेशक 
सकलित करेगा और उस प्रपत्र को सेवा चयन आयोग को मर्ती की पझ्रावश्यक 
कार्यवाही करने के लिए भेजेगा ।35 सेवा चयन ब्रायोग, निदेशक द्वारा प्राप्त 
रिक्तियों मम्बन्धी उस प्रपत्र के प्राधार पर भर्ती के लिए प्रावेदन पत्र उस प्रक्रिया 
में प्रामल्त्रित करेगा जो प्रक्रिया बह ग्रपनाना उचित समझे । वह प्राप्त आवेदन 
पन्नों की जाच करेगा और उनका साक्षात्कार/परीक्षा लेते हुए योग्य प्रत्याशियों की 
एक सूची प्रत्येक नगर परिषद में नियुक्ति के लिए प्ललग-झलग तैयार करेगा । 
भ्रायोग द्वारा तैयार की गयी यह सूची नियुक्ति के लिए प्रत्येक नगर परिषद/ 
पालिका को भेज दी जायेगी । प्रायोग से प्राप्त इस मूचों मे से नियुक्ति करने 
का अभ्रधिकार प्रत्येक नगर पालिका के अधिशापी अधिकारी को नियुक्ति श्रधि- 
कारी के रूप मे दिया गया है । नियुवित अधियारी रसी क्रम मे प्रत्याशियों को 
नियुवित पत्र जारी करेगा जिस क्रम में उनका नाम आयोग द्वारा प्रेषित सूची से 
ससूचित किया गया है 86 


सेवा चयन श्रापोग 


विनिश्वित नियमों में सेवा चयन आ्रायोग का उल्लेख तो मिलता है 
किस्तु सेवा चयन आयोग बनाये जाने के बारे में न तो अ्रविनियम मे कोई प्राव- 
घान मिलता है प्रौरन ही इन सेवा नियमो में ऐसा कोई प्रावधान सकलित 
किया गया है । इस सम्बन्ध मे राजस्थात पचायत एवं स्वायत्त शासन ग्रघी नस्थ 
सेवा सायोग के गठन की ग्रधिसूचना प्रथम बार ० भ्रप्नेल 9 /4 को राजस्थान 
सरकार द्वारा जारी की गयी थी ।२? इस अधिसूचना मे यह कहा गया है कि 
जन साधारण क्री जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान 
प्रचायत समिति एवं जिला परिषद प्रधिनियम, 959 की घारा 86 (ग) के 
अधोन दिनाक 9 ] 6] को अधिसूचना द्वारा स्थापित '"पचायत समिति एव 
जिला परिपद सेवा चयन आयोग” एवं राजस्थान अधीनस्थ एवं मत्रालथिक सेवा 
नियम, 963 के नियम 3 के खण्ड (ज) के अन्दर्गंत स्थापित आयोग ग्रब से 
“'राजस्थान पचायत एवं स्वायत्त शासन अ्धीतस्थ सेवा आयोग” के नाम से 
जाना जायेगा । इसका अभिप्राय यह है कि राज्य की नगर परिषदो/पा लिकाओ 
मे प्रधीनस्थ एव मतरालयिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए जिस झायोग का उल्लेख 
किया गया है वह झ्रायोग तथा जिला परिषद एवं पचायत समितियों के लिए 
बनाया गया सेवा चयन श्रायोग दोनो एक ही संस्था है | पूर्व मे पचायत समिति 


224 भारत मे स्थानीय प्रशायत 


एवं जिल्ला परिघदों के लिए 960 में जो सेवा चयन आयोग बनाया गया था 
उसी झ्रायोग को 974 की उपरोकत अधिसूचना द्वारा राज्य की नगर पालि 
काप्रो से कर्मचारियों को मर्ती करने हेतु चयनित करने का दामित्व भी दे दिया 
गया । 


श्रापोग को समाप्ति 


राजस्थान पचायत समिति एबं जिला परिषद (सशोघन विधेयक) 987 
द्वारा राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 959 में सशोधन 
करके घारा 84 को उपधारा 6 के स्थान पर नयी उपधारा श्रस्थापित की ग्र्यी 
है जिसके अनुसार राजस्थान पचायत एवं स्वायत्त शासन अ्रधीनस्थ सेवा ग्रायोग 
का अस्तित्व अब नही रहा है ।28 


लगे झ्रायोग का ग्रठत 


जैसा कि पूर्व पक्तियो मे स्पष्ट किया जा चुका है कि 987 मे पचाथत 
समित्ति एवं जिला परिपद अ्रधिनियम में किये यये एक संशोधन के माध्यम सें 
स्वायत्त शासन संस्थाओं में प्रधीनस्थ कामिको की भर्ती के लिए जिम्मेदार भ्रायोग 
का समापन कर दिया गया है। इसके पश्चात राजस्थान संगरपालिका प्रधीनस्थ 
एवं मत्रालियक सेवा नियम 963 के नियम 3 के खण्ड (एच) मे प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ते उपयुक्त नियमो के प्रयोजनार्थ निम्नलिखिंत 
श्रधिका रियो का एक आयोग गठित किया है -१ 


(क) निदेशक स्थानीय निकाय या उसका नामाकित ग्रधिकारी-प्रध्यक्ष 
(ख) सम्बन्धित तगर परिपद/मण्डल का अध्यक्ष, प्रशासक--सदस्य 
(ग) सम्बन्धित उप निदेशक-- सदस्य सचिव 


प्रायोग के गठन के सम्बन्ध में जारी इस अधिसूचना में यह भी कहा 
गया है कि भ्ायोग के समस्त निर्णय बहुमत से लिए जायगे। इस ग्रायोग की 
बैठक में यदि निदेशक या उसका नामाक्ित अभिकारो उपस्थित नही होता है च्चो 
आयोग का कोरम पूरा नही माना जायेगा । प्रायोग की बैठक जिला मुल्यालय या 
नगर परिषद/पालिका मण्डल के मुख्यालय पर आयोजित होगी तथा यह ब्रायोग 
सम्बन्छित तगर परिषद/पालिका में अधीनस्थ एवं मन्त्रालयिक सेवा में होने वाले 
रिक्त पदों के लिए भर्ती से सम्बन्धित कार्य को पूर्ण करेगा ॥8९ 


पदोन्नति के लिए पदोन्नति मण्डल का प्रावधान 


राजस्थान नयर पालिका अधीनस्थ शुव सन्त्रालयिक सेवा निमयो में 
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प्रत्येक जिले के लिए नगर पालिकाओ के कर्मचारियों हेतु एक पदोन्नति मण्डल 
का गठन निम्नानुसार किया है 7 


। जिले का जिलाधीश या उसके द्वारा नामित कोई अधिकारी जो अति- 
रिक्त जिलाघीश से नोचे के स्तर का न हो--अध्यक्ष 
सम्बन्धित नगर निकाय का अध्यक्ष प्रशासक--सदस्य 
सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक--सदस्य सचिव 


इन नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिलाधीश पदोन्नति 
मण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा उप्तके उपस्थित न होन॑ पर पदोन्नति 
मण्डल का कोरम पूर्ण नही माना जायेगा । पदोन्नति मण्डल के सभी निर्णाय बहुमत 
से लिए जायेंगे श्र उसकी बैठकें जिला मुख्यालय पर आयोजित होगी ॥$ 


इसी प्रकार निय क्ति अधिकारियों को किसी अस्थाई पढे पर एक वर्ष 
की अवधि के लिए अम्धाई तौर पर निय,क्ति करने की शब्ित प्रदान की गयी 
है (3 इत नियमों में आगे विस्तार से सेवा की वरिध्ठता परिवीक्षा अर्वा्य, 
स्थायीकरशा, वेतन, मविष्य निधि, पेन्शन, स्थानान्तरस्प इत्यादि के आवश्यक 
नियमों का विवरणा भी दिया गया है ॥॥$ 


राजस्थान सगर पालिका चतुर्य श्रेणी सेवा 


राज्य की नगरीय सस्थाओं में चतुर्थ श्रेणी कमंचारियों वी भर्ती और 
पदोन्नति तथा अ्रन्य सेवा शर्तों * लिए भी राज्य सरकार ने नियम बनाये है ।45 
इन नियमों के अन्तर्गत इस सेवा के जिन पदो को सम्मिलित क्रियः गया है. उनमे 
चपराप्ती, फर्राश, साइकिल सवार, चौकीदार वाटर मैन, कुली मालो गाडी 
चालक, खलासी, बेलदार, क्लीनर, मिश्ती, पुस्तकालय परिचारक नाव चालक, 
पम्प ड्राइवर का सहायक, ऑफ्सि जमादार, सफाई जमादार, फ्टिर, टर्नर 
लुहा र, पेन्टर, खाती, कारीगर वायर मैन, दफ़्तरी, हैल्पर तथा अन्य अवर्गीक्त 
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रभुख हैं। 97] मे इनका वेननमान प्रवर्तित करते 
समय इनके बारे में कुछ अन्य नियमो में तथा विनियमों की घोषणा माँ की गयी 
है । इसके पश्चात 973 में भी इन सेवा नियमों तथा वेतन प्रवर्तित करते 
खसज्य नणे निएसण घोष्िल सिऐ पे हैं | इण के सण्स्त कर्मचारियों के सन्त पदों 
पर भर्ती करने का श्रधिकार सम्बन्धित नगर परिषद को, सरकार की पूर्व अनुमति 
से, दिया गया है । रिक्त पदों पर नगर परिषद/पालिका का ग्रध्यक्ष या नगर 
पालिका आरायकक्‍त सीधो भर्ती करने मे सक्षम है ५४५ इस सेवा में भी राज्य सर 
कार द्वारा समय समय पर घोषित श्रारक्षण नियमो को अनुसूचित जाति तथा 
जन जाति के लिए प्रमावो माना गया है । इसके अतिरिक्त नियमों मे प्रत्याशियों 
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की झायु, चरित्र, शारीरिक योग्यता, सीयी भर्ती के लिए प्रक्रिया, वेतन, परिवीक्षो, 
स्थायीकरणा, भ्रवकाश, पेन्शन, ग्रेच्यटी और अनुशासन के नियमों की घोषणा की 
गयी है ।६7 इस सेवा के कर्मचारियों का स्थानान्‍्तरण एक नगर पालिका से दूसरी 
नगर प लिका में दिया जा सकता है, यदि स्थानीय सिकाय निदेशक ऐसा करता 
राज्य की नगर पासिकाओ के हित में ग्रावश्यक समर ॥8 

प्रशिक्षण व्यवस्था 


देश भर मे स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्थाझ्रो के कर्मचारियों के लिए 
प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था का प्रभाव इव्टिगोचर होता है। यही कारए है 
कि स्थानीय शासन की संस्थाएं अकुशलता का प्रतीक बन गयी हैं। रथानीय 
शासन में निर्वाचित किये जाने वाले कर्मचारियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण 
के लिए कोई सुव्यवस्पित तन्‍त्र नहीं होने के कारण इन कर्मचारियों की कार्य 
क्षमता का पूर्ण चिकास नहीं हो पाया है । वैमे भी स्थानीय शासन की सस्थाग्रो मे 
नियोजित किये जाने थाले सभी कर्मचारी चू कि विभिन्न राज्यो की सरकारों तथा 
विभिश्न नगरीय सस्थाओं के द्वारा नियोजित किये जाते है इसलिए उनकी प्रकृति, 
गुण और चरित मे पर्याप्त भ्रन्तर देखने को मिलता है। स्थानीय शासन के कम 
चारियो के लिए जो ध्रधिनियम राज्य की सरकारो के द्वारा पारित किया गया 
है तथा उन झ्रधिनियमों कै अन्तर्गत जो नियम निर्मित किये है उन सब में भधिर 
कारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति, वेतन तथा भ्रन्य सेवा शर्तों के बारे 
में तो विशद्‌ प्रावधान देखने को मिलते हैं किन्तु प्रशिक्षण के बारे मे उनमे कोई 
व्यवस्था की हुई नहीं पायी जाती है । 

स्थानीय शासन लोकतन्व्र वी आधारशिला माना जाता है । स्थानीय 
स्तर पर गठित की जाने वाली सम्थाग्रो में जो कर्मचारी तियोजित किये जाते हैं 
उनके बारे में यह माना जाता है कि उनमे विशेष मानसिक दक्षता के स्थान पर 
शारीरिक दक्षता धौर श्रम की श्रावश्यक्ता अधिक होती है । किन्तु यह घारणी 
इसलिए सही नही मानी जा सकती क्योंकि झ्राज कल शासन के किसी भी तिकाय 
के द्वारा नागरिकों की सेवा के लिए जो कार्य सम्पादित किये जाते हैं उन्हें 
अधिक ग्रुयवत्ता से सम्पन्न कया जा सकता है यदि उन्हे सम्पन्न करने के 
लिए उत्तरदायी अधिहारियों तथा कर्मचारियो को इस हेतु प्रशिक्षित 
किया जाये । हिस्तु दुर्माग्य से किसी भो राज्य की सरकार ने इस तथ्य को 
पृर्णोतः झ्ात्ममात नही कया है । यही कारण हैं कि भारत के किसी भी राज्य 
में स्थानीय शासन के क्मेचारियों के प्रशिक्षण को कोई ऐसी आधारभूत सुदृढ 
व्यवस्था विकसित नही हो सकी है जिसे स्थानीय शासन के कर्मचारियों के प्रशि 
क्षण वी आदर्श यार मानक व्यवस्था माता जा सकता हो । 
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नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा इन लोकल सैल्फ गवनंमेन्ट' नाम 
का पाठ्यक्रम सचालित किया जाता है जो नगरीय स्थानीय प्रशासन के भावी 
कामिको को शिक्षण झोर प्रशिक्षण प्रदान करता है । वैसे तो देश के अवक विश्व- 
विद्यालयों में स्‍्वातक एवं स्वात्तकोत्तर स्तर पर लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम चलाये 
जाते हैं जिनमे स्थानीय स्वायत्त शासन से सम्बन्धित पाठ्य सामग्री मी उनका 
अनिवाय भग दोती है किन्तु इसे लोक प्रशासन झौर स्थानीय प्रशासन का शिक्षण 
तो माना जा सकता है पर प्रशिक्षण की कोटि में समवत इसे सम्मिलित नहीं 
किया जा सकता । 


बम्बई में स्थापित झखिल भारतीय स्थानीय स्वायत्त शासन मस्थान 
(ऑल इण्डिया इन्सटीट्यूट प्रॉफ लोकल सैल्फ गवर्नमेट) अधीनस्थ एवं निम्त 
वर्गीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है । इसी तरट भारतीय 
लोक प्रशासन सस्थात नई दिल्‍ली द्वारा भी स्थानीय सम्थाझ्रो के पधिकारियों 
के लिए नियमित रूप से कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित क्यि जाते है जो 
देश भर मे स्थानीय सस्थाओ के प्रधिकारियो के बीच काफी लोकप्रिय रह हैं । 
किन्तु भ्रत्विल मारतीय स्तर पर कार्यरत इन दोनो ही प्रशिक्षण सस्थाप्रोके द्वारा 
स्थानीय शासन के प्राधिकारियों था कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण बी कोई 
व्यवस्थित योजना क्रियान्वित नदी की गयी है जिसकी देश में बहुत प्राव- 
श्यकता है । 


963 में इस विषय मे स्थापित नुरूद्दीन समिति ने यह सुझाव दिया 
था कि केन्द्रीय स्तर पर एक ऐसे सस्थान वी स्थापना की जानी चाहिए जो स्था 
नीय संस्थाओं के कार्मिको को प्रशिक्षण को तत्काल व्यवस्था कर सके ॥११ समिति 
ने यह सुझाव मी दिया था कि राज्यो के स्तर पर ऐसे भी प्रशिक्षण सम्थान स्थापित 
किये जायें । यदि कोई राज्य वित्तीय कठिनाईयो के कारण इस प्रकार के प्रशि- 
क्षण सस्थान स्थापित न कर सके तो उस स्थिति में दो या दो से अधिक पडोसी 
राज्य मिलकर ऐस ससम्धान की स्थापना का निर्णय कर सबते हैं ।? धमिति का 
सुझाव था कि इप प्रकार स्थापित सस्थानों ऊे साध्यम से स्थानीय शासन के 
मरकारोी गैर सरवारी दोनो प्रकार के प्राधिकारियो के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था 
करनी चादिए । विशेष तौर से केन्द्रीय सस्थान को निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्य 
वो प्राथमिकता से श्रायोजित करने का सुझाव भी दिया गया 


4.  तज्कनीकी ग्रविकारियो के लिए विशेष अग्रिम प्राठ्यक्रम की व्यवस्था 
करना, 


2... राज्य सम्थाघ्रो के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, 
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3... पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (स्फ्रिशर कोर्स) की व्यवस्था करना, 

4... राज्यों के सस्थानों द्वारा भ्रायोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
में समन्वय स्थापित करना, 

5. एक केन्द्रीय पुस्तकालय की ब्यवम्था करना, 


6. सूचनाओ्रो के एकत्रीकरण एवं उनके प्रसारण को इकाई के रूप में कार्य 
करना 


इसी प्रकार राज्यों में स्थापित क्ये जाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों के 
उत्तरदायित्वों तथा प्रमुख कार्यत्रमो के बारे में भी प्रतिवेदन में यह बहा गया हि 
ये सस्याएं राज्यो के लिए मध्यम एवं निम्न श्रेणी के लिए उपयोगी प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों का सघालन करेंगी तथा विशेय तौर से क्षेत्रीय समस्याओ के प्रमुत्तधान 
पर बल दिया जाना चाहिए । 


ग्रामीण नगरीय सम्बन्ध समिति (966) ने मी केन्द्रीय सरकार एवं 
राज्य मरकारो रो स्थानीय शासन के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कदम 
उठाने का पझ्राग्रह क्या था ! प्रपने प्रतिवेदन मे समिति ने, नुजरूद्दोन समिति की 
ग्रनुशसाप्रों से पूरी तरह सहमति व्यक्त की थो । समिति ने यह भी प्रकित विया 
कि भारतीय लोक प्रशासत स्थान में नगरीय शोध केर्द्र की स्थापना वाज़ों 
निर्णय लिया गया है वह इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है किन्तु 
नगरीय प्रशामन के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं ध्रनुसधान को और अधिक प्रोत्साहन 
देन की प्रावश्यक्ता है और इस हेतु न केवल केन्द्रीय स्तर पर भ्रपितु राज्यो के 
स्तर पर भी सस्थागत प्रयास छिया जाना चाहिए । मारतीय लोक प्रशासन सस्थाने 
में स्थापित नगरीय प्रशासन के भ्रध्ययन भोर अनुसघान के केन्द्र ने, केन्द्रीय स्तर 
पर नगरीय सेबाझ्ो के अधिकारियों के प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण प्रादुयक्रमों को 
आयोजन किया है । इस केन्द्र ने प्रशिक्षण पाठयक्ष्मो के अलावा राष्ट्रीय स्तर 
की समोष्ठिया प्रायोजित करने के श्रतिरिक्त नगरीय प्रशासन के क्षेत्र वी सम- 
स्पाओ्ो श्रौर भ्नुसघानो को प्रोत्साहन दिया है । इस केन्द्र के द्वारा एक जैमासिक 
पद्निका का प्रकाशन 'नगर लोक के नाम से नियमित किया जा रहा है जिसमे 
देश मर के विद्वानों के लेख मगरीय समस्याग्रो के सम्बन्ध मे प्रकाशित किये 
जाते हैं । 


ग्रामीण नगरीय सम्बन्ध समिति ने न केवल नगरीय प्रशासन के क्षेत्र 
में कार्यरत सरवारी भ्रधिकारियों के प्रशिक्षण पर ही बल दिया अ्रपितु नगरोय 
इकाईयी में निर्वाचित सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था किये जाने का मी विचार 
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व्यक्त किया है । समिति का विचार था कि नगरीय निकायों में जनता द्वारा 
चुने जाने वाले पार्षद भी प्रशासन की जटिलताप्नो को समम्दें इस हेतु यह झ्ाव- 
श्यक है कि उन्हे राष्ट्रीय भौर राज्य स्तर पर ऐसे पाठ्क्रमो मे श्रावश्यक प्रशिक्षण 
झौर अनुमव द्वदान किया जाये जो नगरीय समस्याभो के सन्दर्म मे विचार विमर्श 
को प्रोत्साहन देते हो । समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि औौद्योगीकरण के 
फलस्वरूप नवीनीकरण की जो प्रक्तिया वढ़ रही है उससे उत्पन्न होत वाली 
नगरीय समस्याझ्मों के श्रनुसघान को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। समिति 
ने भारी मन से अपने प्रतिवेदन मे यह भी अ्रकित किया कि न तो राज्य सरकारों 
के स्तर पर और न ही देश के विश्वविद्यालयों मे नगरीकरण से उत्पन्न समस्याप्रो 
पर अनुसघान की दशा में कोई उत्साह दिखाया गया है । इस दिशा में समिति 
की अ्भिशसा थी कि देश मे विश्वविद्यालयों को नगरीय प्रशासन की समस्याप्रोे 
पर शोध-प्रनुसघान करने के लिए वित्तीय झनुदान प्रोर सहायता की व्यवस्था 
की जानी चाहिए । 


नगरोय प्रशासन के क्षेत्र मे शोध और अनुसधान के महत्व को रेखाकित 
करते हुए 970 के दशक मे केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन एवं नग- 
रीय विकाप्त मत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर एक “नगरीय प्रशासन प्रशिक्षण तथा 
शोघ केन्द्र” की स्थापना की है| इस केन्द्र की ग्रब 'नेशनल इसटीट्यूड प्रॉफ 
अरवन भ्रफेयर्स' के रूप मे जाना जाता है, जो नई दिल्‍ली में कार्यरत है । यह 
केन्द्र नंगरीय प्रशासन को स्फूर्ति तथा बल प्रदान करने के लिए नगरीकरणा से 
उत्पन्न नगरीय प्रशासन की समस्याभ्रो के प्रति जन साधारण में जागृति लाने के 
उद्देश्य से शोध एवं श्रनुसबान को प्रोत्साहन देता है तथा नगरीय समस्याओं पर 
विभिन्न प्रकार के भ्रनुसधान स्वयं भी भ्रायोजित करता है। इस केन्द्र ने नगरीय 
समस्याझ्रो के सन्‍्दर्म मे जो अनुसघान किये हैं उनसे मारत के नगरीय विकास 
मत्रालय को अपनी नीति निर्धारित करन मे पर्याप्त समायता मिली है। यह 
केन्द्र प्रमुख रूप से निम्नाकित कार्यों को सम्पन्न करता है :*£ 
।, नगरीय विकास तथा नगरीय प्रशासन के प्रशिक्षण हेतु पाद्यक्रमो का 
प्रायोजन, 
2, मगरीय समस्याओं विशेष तोर पर नगरीय निकायो से सम्बद्ध समस्थाओ 
पर गरोष्ठियो और सम्मेलनों का आयोजन, 
3... मगरीय शासन से सम्बद्ध समस्याझो पर शोघ झनुसधघान, 
4... नगरीय स्थानीय शासन तथा इसके प्रशासन के सम्बन्ध मे केन्द्र सरकार 
को परामशं, 
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5. सूचना सकलन देन्द्र एव विनिमय केन्द्र के रूप में कार्य, 


6. नगरीय शासन तथा प्रणासन के अध्ययन, प्रशिक्षण तथा शोब मे सलग्न 
विश्वविद्यालयों तथा श्रन्य सस्थानों से सहयोग एवं समरंत्य । 


इसके झतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर समय समय पर यह सुझाव दिया 
जाता रहा है कि देश के उन विश्वविद्यालयों को, जहा राजनीति विज्ञान तथा 
लोक प्रशासन के शैक्षणिक पाद्यक्रमो को संचालित किया जाता है, स्थानीय 
शासन हेतु प्रशिक्षण पीठो की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए । ऐसा 
किया जाने से ने केवल इन शैक्षशिक रस्थानो में उपलब्ध नगरीय प्रशासत के 
शिक्ष गो भर विशेषज्ञों का ही श्रेष्ठतर उपयोग हो सकेगा भ्रपितु पठत-पाठन के 
इन प्रनुभूत केन्द्रों वर नगरीय प्रशासन करे क्षेत्र मे प्रशिक्षण की झ्रावश्यकृता को 
भी पूरा क्या जा सकेगा । इस प्रवार की झावश्यकताों की पूर्ण कर रहे वर्त- 
मान विश्वविद्यालयों तथा शैक्षरि[क सस्थानों को इस विषय मे आवश्यक 
पाठ्यक्रमों को विरुसित करने में रुचि प्रदर्शित करनी चाहिए । स्थानीय घासत 
के उद्देश्यों, संगठन तथा फार्ये व्यवहार को भ्रविकः परिस्क्ृत करने तथा इस सवध 
में भ्रवृमव की जाने वाली समस्याओं के निवारण मे इस प्रकार के प्रयत्त महत्व- 
पूर्ण योगदान दे सकते हैं। विश्वविद्याल्यों के स्टर पर सामान्य पाठ्यक्रमों के 
साथ साथ इस प्रकार के विषययुक्‍त्त भौर अल्पकालीन पाठ्य#मों की व्यवस्था बी 
जा सपती है । इस भ्रकार के पाठ्यक्रमो को प्रशिक्षण वार्यक्रम के डरा सचालित 
करने से न केवल विश्वविद्यालयों से उपलब्ध विशेषज्ञों का भी उपयोग किया जा 
सकेगा प्रपितु नगरीय प्रशासन के क्षेत्र मे जो सक्रिय और अनुभवी प्रशासक हैं 
उनको मेवाओ का उपयोग भी समव होगा । विश्वविद्यालयों के स्तर पर जहा 
लोक प्रशासन में स्थानीय शासन को पाद्यक्रम का श्रग बनाया गया है वहा 
नगरीय प्रशासन के क्षेत्र मे श्रनुमव को जाने वालो ज्वलन्त समस्याओं पर शोच 
को गति प्रदान किये जाने की आवश्यक्ता भी इस सन्दमम मे स्वयण स्पष्ट है । 


राजस्थान मे राज्य स्तर पर नगरपालिका सेवा के जित अधिकारियों 
का चयन राज्य के लोक सेवा ग्रायौग द्वारा किया जाता है उनके झाधारभूत 
प्रशिक्षण की व्यवस्था जयपुर स्थित हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक 
प्रशासन सस्यान में को जाती है । इस सम्बन्ध में जो पाद्यक्रम प्रशिक्षण हेतु 
प्रायोजित किये जाते हैं वह सनन्‍्य राज्यस्तरीय सेवाग्रो तथा नगरपालिका सेवा 
के लिए समान ही होते है । इस प्रशिक्षण सस्यान में नगरीय प्रशासम के क्षेत्र मे 
प्रशिक्षण के विशिष्ट पाठ्यक्रम का निरपण एवं सचालन वरने के लिए सगरीय 
विकास का एक केन्द्र स्थापित विया गया है । यह केन्द्र नगरीय प्रशासन के क्षेत्र 
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में शिक्षण और प्रशिक्षण को अधिक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए 
आवश्यक नियोजत का कार्य कर रहा है, राज्य सरकार के नगरीय विकास 
विभाग की सहायता से राज्य स्तरीय नगपालिका संवा के अधिकारियों को इस 
प्रशिक्षण केन्द्र मे प्रशिक्षित करने के कुछ पाठ्यक्रम आयोजित भी किये गय है । 
यद्यपि इस केन्द्र द्वारा जो कार्यक्रम ग्रायोजित किये गय हैं उसका राज्य स्तर पर 
कोई व्यापक प्रमाव परिलक्षित नही हुआ है तथापि ग्रपत्त आप में यह शुरूआत 
बहुत अच्छी हे जिसे राज्य स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के अलावा अधीनस्प 
एवं निम्त वर्यीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु भी विस्तार दिये जाने की आव- 
अयकता है । 


जयपुर मे स्थित राजस्थान रवायत्त शामन सस्था नामके एक स्वायत्त 

शासी सस्थाद भो नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में कतिपय प्रशिक्षण पार्यक्रमों का 
आयोजत करता है। यह सरथा एल. एस. जी डी, एम झाई , तथा भसेसर 
इत्यादि के लिए कुछ ऐसे पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु सचालित करती है जिनको पूरा 
कर लेने पर प्रत्याशियों को उक्त क्षेत्रो मे डिप्लोमा प्रदान किया जाता है । राज- 
की नगरीय सेवाओं में उपरोक्त योग्यताग्रो के ग्राधार पर विभिन्न पदो पर मर्ती 
मे भ्रत्याशियो को सहायता मिलती है । नगरीय सेवाश्रो के लिए जो पद सपोजित 
किए हुए हैं उनमे आवश्यक याग्यताओो मे इस प्रकार के डिप्लोमा श्रादि को प्राध- 
मिकता दी गयी है | यहा यह उल्ब्रेखनीय है कि यह सम्था जो उपरोक्त प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम प्रायोजित करती है वे राज्य सरकार द्वारा न कवत मान्यता प्राप्त हैं 
बल्कि वित्तीय रूप से भी समथित है । राज्य सरकार न इस सम्था का स्वरूप 
स्वायत्तशासी वना रखा है भौर राज्य की समस्त नगर पालिबाग्रो के प्रध्यक्षो के 
द्वारा इसकी सचालन समित्ति का चुनाव किया जाता है। यह सचालन समिति 
संस्था द्वारा प्रयोजित क्यि जाते वाल पाठ्यक्रमो का निरूपणा करती है तथा 
उनके ग्रायोजन को सभव बनाती है। राजस्थान का यहे स्वायत्त शासन सस्थान 
नगरीय कारमिको के सेवा पूर्व प्रशिक्षण को ही व्यवस्था करता है। यह सस्यान 
जो डिप्लोमा इत्यादि देता है उनके झ्राघार पर प्रत्याशियों को नगरीय सवाझो मे 
प्रदेश के लिए योग्यता के सदर्म मे सहायता मिलती है । यह सस्थानत अशकालीम 

श्राघार पर क्तिपय ऐसे प्रशिक्षण वार्यक्रम भी श्रायोजित करता हैं जो सेवारत 
भधीनस्थ कर्मचारियों को दिये जाते है । आवश्यकता इस बात की है कि सस्थान 

में ऐसे पाठुयक्रमो का विस्तार क्रिया जाय जो तगरीय सस्थाप्रो मे काम करते 

वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाये गये हो । सम्धा के त्रायंकलापो 

के सन्दर्म मे राज्य सरकार का झ्मादश्यक जाच पडताल और समीक्षा हेतु अध्ययन 
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आयोजित कराना चाहिए और उसके निष्कर्षों के आधार पर इस चिन्तन को 
दिशा दी जानी चाहिए कि सस्था के कार्मकलापो को कैसे प्रशिक्षण के क्षेत्र मे 
सुदद बनाया जा सकता है । राजस्थान का यह सस्थान भखिल भारतीय स्थानीय 
स्वायत्त शासन सस्थान वम्बई से सम्बद्ध है झौर श्रपने कार्यक्लाधो में प्रावश्यक 
दिशा निर्देश वही से प्राप्त करता है । बम्बई के सस्थान की तरह यह सस्याव 
भी एक पर्मीकृत सस्था है। इसके द्वारा जो परीक्षाएं प्रायोजित की जाती हैं 
उनका आयोजन बम्बई स्थित सस्थान के निर्देशन मे किया जाता है और परीक्षा 
परिणाम मी उन्हो के द्वारा घोषित किया जाता है । किन्तु सस्था के कार्यकलापो 
की ब।रे मे जानकारी रखने वाले चिन्तको का यह विचार है कि यह सस्या जो 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ग्नौर परीक्षाएं आयोजित करती है वे अकादमिक रष्टि में 
उतने सुदृढ नही होते अतः इस न्यूनता का निराकरण यथा शीघ्र किये जात की 
आवश्यकता है ताकि राज्य मे अधीनस्थ एवं निम्न वर्गीय नगरीय कर्मचारियों के 
लिए प्रशिक्षण देने वाले इस एक भात्र संस्थान की गतिविधियों को व्यवस्थित 
स्वरूप प्रदान किया जा सके + 


ब्वेतनमान 


राजस्थान में नगरीय सस्थाओ में राजस्थान मगरपालिका सेवा, राज- 
स्थान नगरपालिका प्रधीनस्थ एवं मच्ालगिक सेवा तथा राजस्थान नगरपालिका 
चतुर्थ थेणी सेवा के कर्मचारी एवं प्रधिकारी कार्य करते हैं। इनके अतिरिक्त 
नगरपालिका भ्रायुक्त एवं श्रशासको के पद पर नगर परिपदों में भारतीय प्रशासः 
निक सेवा तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के भ्रधिकारी भी, यपा भावश्यक्रता, 
नियुक्त किये जाते हैं । 


जहा तक वेतनमान वा प्रश्न है. नगरपालिकाओों में नियुक्त एकीकृत 
सेवाग्रो अर्थात्‌ भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा भ्रौर राज्य की 
लोक सेवा के प्रन्य पदो के भ्रधिकारियो को बेतन उसी वेतन म्छखला में राग्य 
सरकार हारा विनिश्चित किया जाता है जिम शखला में वे नियुवित के समय 
चेत्तन प्राप्त कर रहे थे । उनके प्राप्त वेतन मे न तो कोई कमी वी जा सकती है 
और न हो नगर परिषदो/पालिकाओों मे नियुक्ति के समय उन्हे कोई विशेष वेतन 
दिया जाता है । यद्यपि नगरवालिका/परिषद में नियुक्ति के समथ उनका बेतन 
उसी पालिका/परिषद के वजड पर भारित होता है जिसमे वे नियुक्त होते हैं । 
इसी प्रकार राजस्थान नगरपालिका सेवा के पदाधिकारियों की चेतन श्ृखला की 
राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किये जाने वाले वेतनमानों हे पुनरीक्षण के 
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समय निश्चित की जाती है और इस सवा के अधिकारी उसी वेतनमान मे वेतन 
प्राप्त करते है जो वेतनमान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित किया 
जाता है। राजस्थान नगरपालिका अ्रघीनस्थ एवं मत्रालथिव सवा के पदाधि- 
कारियो के वेततमान भी राज्य सरफ़ार के द्वारा ही निश्चित किय जात है। 
इसी प्रकार राजस्थान नगर पालिका चतुर्थ श्रणी कमंचारियों के वेतनमान भी 
राज्य सरकार ही निश्चित करती है । राज्य सरकार द्वारा राज्य मर की नमर 
परिषदो/पालिताओों में नियक्त इन कर्मचारियों के वेतन मान का राज्य स्तर पर 
मिर्घारण करने का लाभ यह होता है क्रि वेतनमान के सम्बन्ध में मगरपालिका' 
परिषद के कर्मचारियों में क्रिसी प्रकार वा वैविध्य होने का असतोप नहीं पन- 
पता + श्रम तौर पर होता यह है कि जय जब भी राज्य सरकार वेतनमान के 
पुनरीक्षण के लिए कोई समिति या झायोग निययत करती है था जब ऊफेंद्ध 
सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतनमान पुतरीक्षित किये जाते है तब राज्य सरकार 
“उन्ही वेतनमानों के अनुरूप वेतन देने के लिए अपने यहा भी समिति का गठन 
करती है । यही समिति अपने विचार विमर्श भौर विश्लेषण की प्रक्रिया मे यह 
देखती है कि स्थानीय निकायो के जो कमचारी राज्य सरकार की सेबा के पदो 
के समान पदों पर कार्ये कर रहे हैं उन्हें उन्ही पदो के समान वेतन निश्चित किया 
जाये । ऐसा कर दिये जान से एक ओर सारे राज्य में स्थानीय निय्रायो के कमं- 
चारियो के प्रेतममाम में एक्स्‍्पता स्थापित हो जाती है वही दूमरी झोर 
कमंचारियों में मी कोई असतोप नही रहता | बेतनमान के यह मियम उन पदों 
पर भी लागू किये जाते हैं जिन पदों पर नग्रपालिक्राओों को अपते यहा नियुक्ति 
करने कया स्वय को अधिकार होता है क्योऊफि जिन पदों पर वे नियुक्ति करती है 
उन पदो पर राज्य मरकार में क्‍या वेतनमान प्रस्तावित किया हुग्ना है. उसी 
अनुरूप नगरपालिकाग्रों में नियुकत्र क्रिय गये कमंचारियों को वेतन प्रदान 
करती है । 


श्रनुशासनात्मक कार्यवाही 


नगर परिपदो/पलिकाओं मे नियक्त कर्मचारियों एवं ग्रधिकारियों पर 
तात्कालिक नियन्‍नणा उनके उच्चाधिकारियो द्वारा क्रिया जाता है । नगर परि- 
घदो/पालिकाओं भे जो अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक 
सेवा के नियुक्त किग्ने जाते हैं उन पर नियस्त्रण राज्य सरकार का होता है श्रौर 
अ्रपती इस नियुक्ति के दौरान यदि बे क़िसी प्रकार की त्रूटि करते हैं तो उसके 
लिए उन पर ग्रनुशासनात्मक कार्यवाही के वे ही नियम प्रवतित होते हैं जो राज्य 
सरकार में उन पर प्रवर्तित माने जाते हैं । इसी प्रकार राज्य की नगरीय 
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सस्थाश्रों के नगरपालिका सेवा के पदाधिकारियों के लिए भी राज्य सरकार मे 
समकक्ष पदों के पदाधिकारियों के लिए प्रवर्तित भ्रनुशासनिक नियमों को प्रभावी 
माना जाता है। राजस्थान नगरपालिका प्रधीतस्य एवं मचालविक सेवा 
तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा के कमंचारियों के लिए मी राजस्थान सरकार द्वारा 
अनुशासनात्मक कार्यवाही के 2958 में घोषित सेवा नियमों को ही प्रभावी माना 
जाता है। राज्य मे नगरीय विद्रास विभाग एवं स्थानीय निकाय निदेशक द्वारा 
प्रपने कमेश्ारियों एर अनुशासनात्मक कार्यवाही के पृथक नियम बनाने की प्रपेक्षा 
राज्य सरवार द्वारा सुचितित रूप से निर्मित उन्हीं प्रनुशासनिक नियमों को लागू 
किया गया है जो राज्य सरवागर ने स्वीकार किये हुए हैं । एक दृष्टि से यह 
व्यवस्था भ्रच्छी भी है क्योंकि समान पदों पर जो भ्नुशासनात्मक कार्यवाही के 
नियम राज्य सरकार में लागू होते हैं. उन्हे स्थानीय निकायो में लागू करने से न 
केवल प्रनुशासनात्मक बायंबाही के प्रम/्वी प्रावधानों मे एकरूपता दृष्टियोचर 
होती है श्रपितु कमंचारी मी किसी प्रकार के विविधयारी प्रावधानों के शिकार 
नही होते । यह सर्वेविदित है कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी ही भनुशासनातत 
कार्यवाही वे लिए अधिकृत होता है । इस नियम के अनुसार जिन पदों पर 
नियुक्ति नगर परिषदो/बालिकाओं में राज्ण सरकार करती है उत् पदो पर काये 
करने वाले प्राधिकारियों के ।लए प्रनुशाप्ननात्मक कार्यवाही के लिए वही सक्षम 
होती है । इसके विपरीत जिन पदों पर नियुक्तित का भ्रधिकार निदशक स्थानीय 
निकाय को हीता है उतके लिए प्रनुशासनात्मक दगर्यवाही भी विमागाध्यक्ष के 
रूप में बही करने मे सक्षप्र होता है ग्रौर जो कर्मचारी तगर परिवदो/पा लिकाग्रों 
के अविशासी प्रधिकारियो/मध्यक्षों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं उन पर सेवा 
नियमो क अनुसार अनुशासतात्मक कार्यवाही करने की शक्ति भी उही में निहित 
होती # । 


सेवानिवृत्ति लाम 


राजम्घात की नगर १रिषदो/पालिकाशो के वर्मचारियो के शेवा निहृत्ति 
लामो के सम्बन्ध मे 30 सितम्बर, 987 तक मविष्य निधि की व्यवस्था थी । 
इस तिथि तव राज्य की मगरपालिकाझो मे नियक्‍त कर्मचारियों के लिए पेन्शन 
की व्यवस्था नहीं थी किन्तु राजस्थान सरकार ने अभ्रपनी घोषणा द्वारा । प्रकट 
बर, ।987 से नगरपालिका क्मं॑चारियों के लिए पेन्थन योजना की स्वीकृति 
प्रदान की है। राजस्थान नगरपालिका झधितियम, 959 के श्रन्तर्गत प्राप्त 
अधिकारों वा प्रयोग करते हुए राज्य सरवाट ने इस हेतु राजस्थान जगरपालितवा 
सेवा [पेन्शन) नियम घोषित किये हैं ।68 यह नियम राजस्थान नगरफालिवा 
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सेवा (पेन्शन) नियम 989 कहतनायोंगे और एक अक्टूबर, 4987 से प्रभावशील 
माने पये हैं | इन नियमों को एक प्रज़्टूबर, 987 से पूजे सेवा तिदव हो चुके 
लोगो, विशेष कार्यों पर निय्‌क्त कर्मचारियों, दैनिक वेतन मोगी कमेचारियों 
ठेका प्रणाली पर कार्यारत कर्मचारियों और प्रतिनिय्‌क्ति पर झागयरे कर्मचारियों 
पर लागू नहीं माना गया हैं । इन नियमों को समस्त राजस्थान नेरपरालिका 
मण्डल, परिपद, जापित क्षेत्र समितियों से दिनाक । अक्टूबर, 987 से कार्या रत 
प्रधिका रियो, कर्मेंचारियों एवं इसके पश्चात समो कार्यो रत कर्मचारियों (उपरोक्त 
वशित को छोडकर) जिनके द्वारा पेन्गन लेने का विकल्प दिया गया है, के लिए 
पेन्शन हेतु प्रवर्तित होगे ।$० इस प्रकार अब राजस्थान राज्य की नगर परियद/ 
पालिकाओं से नियक्त कर्मचारी भी एक अक्टूबर, ।987 के पश्चात, राज्य सर 
कार के कर्मचारियों की माति ही, उपरोक्त नियमों ने! अधीन पेन्शन के पात्च हा 
गये है । राजस्थान में बिगत कुछ वर्षो से स्वायत्तशासी निकायों के कमंचारियों 
ने झ्पनी भविष्य तिधि योजना के स्थान पर पेन्शन नियमों को अपनाने हेतु मात- 
सिक झुभान स्पष्ट किया है। राजस्थान की नगरपालिकाओं मे प्रवतित य नये 
नियम इसी मानसिकता के प्रमाण है । 

कामिक प्रशासन की समीक्षा 


स्थानीय निकायो के कर्मचारी वर्ग से सम्बन्धित कामिक अ्रगासन बे 
क्षेत्र मे, कतिपय समस्याएं श्रनुभव की गयी है | इन समस्या स्थलों का रेख्लाक्त 
और उतका समाधान स्थानीम निकायो की सफलता को इष्टि से अत्यन्त आब- 
श्वक है * 

. स्थानीय निकायों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए किसी एक प्रणाली 
का अनुमय समूचे देश की स्थानीय सस्थाओ्रों मे इष्टिगोचर होता है । 
यह अनुभव किया गया है कि स्थानीय सम्थाओं न प्रपनत अ््िकारियों 
एवं कर्मचारियों की मर्ती एव नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राय तीनों ही 
प्रणालियो--समन्वित, एकीकृत एबं पृथक प्रयाली--को अपनाया है । 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि यथा आवश्यकता इन तोनों प्रणालियों का 
समन्वित उपयोग किय्रा जा सक्ता है किन्तु यदि देशमर में म्थानोय 
निकायों के कमेचारियों की भर्ती हेतु सुचितित आघारो एवं प्रणालियों 
का विकास किया जाये तो वह नगरीय सस्थाग्रों की कार्य कुशलता 
बढाने में सहायक सिद्ध हो सकती है 

2. यह सुझाव दिया जाता रहा है कि जिस प्रकार उच्च पदों के लिए 
नगरीय निकायो मे समन्वित एवं एकोकृत प्रणालो को झपनाया जाता 
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है उसी प्रशार निम्त वर्गीय पदों के लिए भी पूरे राज्य के लिए एकोइत 
प्रणाली का विकाप्त किया जाना चाहिए । होता यह है कि निम्न वर्गों 
पदा पर राजस्थान जैसे राज्य मे, भर्ती करने का अनन्य ग्रश्चिकार सब 
घित नगरीय निकाय के अ्षिीशापोी श्रधिकारी या अध्यक्ष को मिल जावा 
है भ्रार ऐसी श्विति मे वे राजनीतिक दवाव के ग्नन्तर्गत ऐसे लोगो को 
नियाय में भर्तो कर सेते है जो योग्यता के मानदण्डो पर तो खरे उतस्तें 
2 नहीं पति केवल राजनीतिक दबाव से बे सेवाओ मे प्रविष्ठाहो 
जात है । ऐसे कमंचारी सैवाओ्रो की कार्य कुशलता एवं प्रनुशासन को 
आरी ठेस पहुचान हैं। यदि स्थानीय तिकायो वा स्वतन्त परिचालन 
लोक तन्त्र के हित में आवश्यक माना जाता है तो इस बिन्दु पर राज- 
नीतिक तटस्थदा के स्वस्थ इेप्टिशोण स विचार वर कोर्ट उचित टृपत 
निराला जाना चाहिए । 


सभी स्तरों पर कामिकों के चयन में राजनीतिक हस्तक्षेप और देवाव 
को कम किये जाने का प्रयत्त किया जाना चाहिए और चयन की 
आधार केवल योग्यता होनी चाहिए । एक निश्चित वेतनमान से प्रधिक 
वेतन पान वाले पदो पर राज्य में लोक सवा आयोग वी व्यवस्था को 
चयन किया जा सकता है और यदि ऐस। समव न हो तो स्थानीय 
तिकायो के लिए पृथक्त से सेवा चयन झायोग नियुक्त किया जाता 
चाहिए । राजस्थान में सवा चयन आयोग पूर्व में बनाया गया था किग्ठु 
बह्‌ अधिक दिनो तक कार्यशील नही रह सका और ग्रब जो सेवा चयत 
ग्रायोग बनाया गया है उसमे स्थानीय निकाय के निदेशक, सम्बन्धित 
उप निदेशक श्रीर सम्बन्धित नगर परिपद/पालिका के प्रध्यक्ष/प्रधिशापी 
अधिकारी का सदस्य बनायर गया है | प्रथम तो इसे आयोग नही माता 
जा सकता ओर द्वितीयत यह निष्पक्षता को भी सुनिश्चित नहीं करता 
है। इस सम्बन्ध में यह सुकाव दिया जा सकता है क्लि कामिकी के चयर्न 
के लिए ऐसा स्वतत्व झमिकरण बनाया जाये जो योग्यता के आधार पर 
स्थातीय निकायों मे कर्मचारियों की भर्ती को सुनिश्चित कर सके । 


कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की भी ऐसी प्रणाली, विशेषज्ञों के पर्याप्त 
विचार विमर्श के पश्चात, विकसित की जानी चाहिए जिससे सभी 
कर्मचारियों को समयवद्ध पदोन्नति सुनिश्चित हो सके । यदि परदोष्नति 
दिम्रा जाना समव न हो तो कम से कप उच्चत्तर वेतन त्रम तो एक 
निश्चित प्रवधि के पश्चात सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए। ऐसा 


नगरीय सस्थाओं का कामिक प्रशासन अ्उा 


कर दिये जाने से जहा एक झार दर्मचारियो का मनोबल बना रह 
सकेगा बही दूसरी ओर वे सरकार के प्रति भा सौटादेपूर्ण मना बिक- 
सित्र कर सकेंगे और सरकार मी उनस उचित कय ४ति की स्पक्षा 
कर सकेगी | 


कामिकी की कार्यक्षगता वडन के मी प्रयास किय जन की श्रावश्यक्ता 
है | ऐसा अनुभव (या गया है ५ स्वानीय निकायों मं क्मचारिया 
के प्रशिक्षण को कोई व्यवस्थित प्रणाली बिक्मित नही की गया है । 
यह सुविदित है कि कमेचारियों की कार्वक्षमता बटान में कवत प्रशिक्षण 
ही एक मात्र महत्वपूर्ण सहायक तत्व हो सकता हु । प्रशिक्षण के कार्ये- 
क्रमों को सुनियोजित करन के लिए देश भर के राष्ट्रीय, साज्य्रीय प्रोर 
स्थानीय लाऊक प्रशासन सस्थानो, विश्वविद्यासयों लथा प्रनुमबी जिमारीय 
अधिव्रारियों का सहप्रोग लिया जाना चाहिए । 


इन मस्याओ में कार्यशील कर्मचारियों के वततमान सथा कार्य वी दरशाग्रो 
में भी सुधार वी बड़ी द्रावश्यक्रता है। इस सस्थाड्रों मे नियुक्त जिये 
जाते वाले कर्मचारियों के जिए प्रतिनियक्ति पर भेजे जान वात ब्धि- 
कारियो वो ऐसा लगता है जँसघ व य तब भेजे जात है चब सरकारी 
विभागों में सरकार द्वारा उनकी संव ए प्राय” ग्रवाछित सी महसूप्त की 
की जाती है । इस स्थिति प्रौर मनोदशा मे यरिवरर्तत थी भ वध्यक्सा 
है । नागरिकों के प्रतिदिन के जीवन में स्थानीय सस्था ही सर्वाधिक 
प्रभाव डालती हैं । इन सस्थाग्नो की काय ठुशतत्ता नागरिकों के सुख ग्रौर 
दुख का कारण बनती हैं। इमलिए यह प्रत्यत आवश्यक है कि इन 
सस््याओं में नियुक्त किये जान वाल कर्मचारी एवं पदाधिकारी निर्विधाद 
रूप से कुशल, सक्षम और प्रतिमावान हा ताकि अपनो बुशलता से वे 
इन सस्याझ्रो की कार्यकुशलता स बद्धि करें और लोकतन्‍्त्र की जहो को 
मजबूत करने में अपना पूर्ण योगदान दें । 

इन सस्थाओो के कमंचारियों मे अनेशासन वी मी कमी पायी जाती है । 
अत्यक्ष रूप से राजतीतिर हस्तक्षेप इस कमी बे उत्तरदायी कारकों पे 
एक प्रभुख घटक माता जाता है | कसी भी सस्था म कार्य करते वाले 
कर्मचारियों को भ्रपने प्रदाधिम्परियों के प्रति सम्मान और यनुशासन 
दिखाना सेवा की एक ग्निवाये शर्त है। इस गझनित्रार्य शर्त में यदि 
राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कोई कमी आती है तो इसे उन्तरदायी 
लोगो को अनुमव करना चाहिए गौर ऐसा वातावरण उततन्न करना 
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भारत मे स्थानीय प्रशासत 


चाहिए जिसके द्वारा नगरीय सेवाप्नो की कुशलता और दक्षता नका* 
रात्मक रूप से प्रमातित न हो सके । 


कर्मचारियों मे व्याप्त अनुशासनहीता के कारणों पर किये गये शोध के 
यह निष्कपं हैं कि इन सम्थाओं में कार्यारत झधिवारी जब अपने पद 
की शक्तिप्रो का दुरुपयोग करने लगते हैं छौर अपने अधीनस्थ उमंचारियी 
की उचित सम्मान नहीं देते या उनकी छोटी छोटी कठिनाईयो दो हन 
करने के प्रति न केचल उदासीनता अपितु एक सीमा तक उपेक्षा प्रोर 
पक्षपात मी दिखाते हैंतो ऐसे में अ्रनेक ऐसे कमंचारी जो पूर्ण 
निष्ठा श्रोर लगन से काम करना चाहते है उनके मनोबल पर विप- 
रीन धसर पडता है । यह निविवाद तथ्य है कि यदि हम कर्मचारियों 
को अनुशासित वनाय रखना चाहते है तो उन्हे प्रनुशासित रखने के तिए 
अधिदारियों को स्थय सयत व्यवहार का परिचय देना होगा । 


सेवा की भ्रसतोपजनक शर्तों, पदोन्नति के झ्रवत्तरो के भ्रमाव तथा निसत* 
स्तरीय बेतनमानों के पलस्वरूप इन सस्थाओ मे काम करन वाले कर्म 
चारियों की मनोदशा थ्रत्यम्त गिरी हुई रहती है। एक प्रध्ययन के 
दौरान यह पता चला क्रि 48 में से 46 १ मंचारियों का यह विचार पा 
कि थदि उन्हे अवसर मिले तो वे दूसरी जगह चले जायें । कार्मिको की 
इस मनोदणशा का विश्लेषण वरते हुए इस स्थिति में सुघार की महती 
आावश्यफता है । 


नगरीय प्रशासन में मो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे सम्बन्धित 
कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सके ।०० ऐसा कर दिए 
जाते से निप्ठावान कर्मचारी अपने उत्त रदायित्वों को ठीक से समझकर 
निष्पादित कर पायेगे । प्रशासन भी एक बार का्मिको का उत्तरदायित्व 
विश्चित कर देने के पश्चात ब्मठ पौर ध्रालसी कर्मचारियों मे गेद पर 
सक्रैया प्रौर यदि मप्वश्यकता हो तो उन्हे पुरस्कृत झौर दण्डित भी 
कर सकेगा ॥ 


कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति माह सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों 
की सार्वजनिक रूप से पुरम्छत करन की योजना पर भी विघार किया 
जा सकता है । अ्रनेक बार कर्मचारियों मे भ्रापस्ती अनिस्पर्धा भौर 
मोर प्रतियोगिता से भी उनकी कार्योक्षमता में विकास किया जा 
सकता है । 
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स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के जो सगठन या यूनियन बनी हुई 
हैँ उन्हे चाहिए कि वे कुछ सकारात्मक का्यंवाहियाँ हाथ मे लें। 
आमतौर पर यह देखा गया है कि कार्मिक सघ कवल अपने वेतन एवं 
सुविधाएं इत्यादि बढाने के लिए हडताल आ्रादि का सहारा लेते हैं 
और कामिक लक्ष्यो तथा सेवा में सुधार के लिए कोई रुचि नहीं 
दिखाते | इस स्थिति में परिवतत किय जाने की ग्रावश्यकता है । 
कर्मचा रियो को यह अनुमव करना चाहिए कि उनके वेतन झार सेवा 
दशाप्रो में सुधार तभी समव है जब वे नागरिक सेवापश्नो के स्तर को 
अश्रेष्ठततर बनायें । 


नगरीय सस्थाग्रो में निर्वाचित पव्यधिकारियों और सरवारी गधिका- 
रियो में जहा तक समव हो एक दूसरे को सोढ़ादंपूर्ण सम्जन्घों को 
प्रोत्साहित करना चाहिए । लोक्तन्‍्त्र मे यह प्रपरिहाय ही होता है कि 
निर्वाचित श्रधिक्रारियों और सहुकारी भ्रधिकारियों मे तनाव के अवसर 
भा जाते है किन्तु दोनो ही पक्षो को इस समझ से काम लेना चाहिए 
कि भ्र-ततोगत्वा उन्हे शोक सेवा के लिए गह दागित्व दिया गया है 
और लोक हित मे उन्हे झ्रागे कदम उठाना चाहिए वे यदि इस एकमात्र 
प्रेरणा मे प्रेरित हो तो समवत तनाव को कम क्या जा सकता है | 


इन सस्थाओं में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि कर्म- 
चारियो स सम्बन्धित कोई निएंय लेन के पूर्व यदि उनके मान्यता ग्राप्त 
स॒घो में बिचार विमर्श कर लिया जाये तो वह न केवल नगरीय 
सस्थाश्रो के हित में रहेगा अपितु सरकार के हित मे भी हाथा | 


नगरीय सस्थाप्रो के कमंचारियों दरग पेन्शन के स्थात पर जो मविष्य 
निधि आदि की योजना थी, कुछ रणज्यो ने उसे बदलकर उन्ह भी सर- 
कारी कर्मचारियों की माति पेन्शन देना स्वीकार कर लिया हैं। 
राजस्थान उनमे से एक राज्य है| अन्य राज्यो को भी इन कर्मचारियों 
के हित में ऐसे निरुय लेने की पहल करनी चाहिए । 


किसी भी सम्धान मे नियुक्त प्रशासकीय नतृत्व की पहल करने की 
भक्ति और इच्छा उस सस्था की कार्यदुशलता के स्वरूप का निर्धारण 
करती है । इन सस्थाओं में नियुक्त किये जाने दाले अधिकारी ग्रपने 
अनुभव के भ्राधार पर रेखाकित समस्याओं के समाधान के प्रति पहल 
करते हुए यदि नयी कार्य याजनाए घोषित करें तो ऐसा करने मेन 
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भारत में स्थानीय प्रशासद 


क्ेबल उ-हें सरकार का सहयोग प्राप्त होगा अपितु नगर की जदता भी 
उनऊा स्वागत करेगी । उनवी इस पहल से नगरीय कर्मचारियों मे भी 
एक नयी प्रेरणा और शक्ति का सचार होगा। उथिनन्‍्तु यह मानद 
स्वभाव है क्रि कुछ नया कार्य हाथ में सेन के प्रति उनमें सकोच रहता 
है । इस विधा का विवास करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के अशिक्षण 
सम्थानों में गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किये जाने की अवश्य- 
कक्‍ता है । ऐसा कर दिये जासे से निश्चित ही इन सम्धाझो की वार्य- 
कुशलता में निर्शायक दृद्धि की जा सकती है । 

इस सम्धाशों में नियवत्र कर्मचारियों को स्थानीय लोकतन्त के हित में 
यह सोचना च'हिए कि इन सस्थाओ्रों की श्रामदनी में कैसे सुधार गौर 
वृद्धि की जा सकती है। विश्व के इतिहास में कोई देश स्थादीप 
सस्थाप्नो के बिता प्रमति नही कर पाया है। इस ऐतिहासिक झ्रनुभव 
से कुछ सीख लेने की झावश्यकता है ताकि देश के लोकालन्त्र नी इते 
पाठजशालाभो को हम सुव्यवस्थित रूप प्रदान कर सकें । 
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सविधान की राज्य सूची में पाचवी प्रविष्टि: 


एस के भोगले, लोकल ग्रवम्मेंस्ट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इडिया, परिमल 
प्रदाणन, औरगावाद, ]977 पू 26! 


रूरल भरवन रिलेशनशिप कमेटी रिपोर्ट, 966, उद्छत मोगले, पूर्वोक्तः 
पृ. 26-62 


एस. प्रार- माहेश्वरी, पूर्वोक्त पृ 250-5! 
राजस्थान नगरपालिका भ्रघधिनियम, 959, घारा 297 
राजम्थान नगरपालिका सेवा नियम, ॥963 के विस्तृत प्रध्ययन हवैतु 
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उपरोक्त, घारा 2, 3, 4, 5 

उपरोक्त, घारा ।7 

उपरोक्त, धारा ]8 ल्‍ 

उपरोक्त, घारा 9, 20, 2, 22 

अधिसूचता स एफ. 8 (+) नि (ए-!] )/69 दिनाक 5 अ्रप्रेल [974, 
यह श्रधिसूचना राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) (7) विशेषाक दिनाक 
5 श्रप्रेल 974, पृ. स. 5 पर प्रकाशित हुई । इस सम्बन्ध में राज्य सर- 
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सुनीता दाघीच, राणस्थान पचायत एव जिला परिषद प्रधिनियम, खण्ड2 
ए बन एजेन्सीज, जयपुर, 983 पृ 398-403. 

यह प्रायोग राजस्थान पंचायत सम्रिति एवं जिला परिषद (सशोधन विधे- 
यद) 987 द्वारा समाप्त घोषित किया गया है ( 


ग्रादेश सख्या राजस्थान सरकार सवा. शा. वि. एफ 2/36 (20)/$8॥/ 


238 दि 28.॥ 89 
उपरोक्त 


राजस्थान नगरपालिका (अधिनस्थ एव मत्रालयिक सेवा) नियम, 963 
घारा 23 (१) 

उपरोक्त, धारा 23 (2) (3)(4)(5) 

उपरोक्ता, घारा 27 

उपरोक्त, घारा 28, 29, 32, 35, 38 

राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ श्रेणी सेवा) नियम, 964 

उपरोक्त, घारा 5 

उपरोक्त, घारा 7,8,9,80,॥, 2, 4, 5. 

उपरोक्त, धारा 20 

रिऐ्ट धॉफ दी दमेटी भॉन ट्रेनिंग ऋोफ दी स्पुनिप्तिषल एम्पलाइज, गवने 
मेट आप इंडिया, मिनिम्ट्री श्रॉफ हैल्थ, 963 पृ. 8 

वी एम सिन्हा, भारत मे नगरोय सरकारें, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रका* 
दमी, जयपुर 986, पृ 6 

उपरोबत 


एस झार मः्टेश्वरी, पुर्वोक्त, पृ 265 
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53. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 959 की धारा 297(बी) उपघारा 
2 के अन्तर्गत प्रदत्त भ्रधिकारो का प्रयोग करते हुए राज्य सरवार ने 
पेन्शन नियम घोधित किये है । 

34. रामजी लाल शर्मा एवं सीताराम शर्मा, राजस्थान नगरपालिका पेन्शन 
नियर, विजय प्रकाशन, जयपुर, 989, पृ । 

55 उपरोक्त, पृ. 3 

56. वी. एम, सिन्हा, पूर्वोकत, पृ. ।2] 
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पंचायती राज संस्थाशत्रों का 
कामिक प्रशासन 


ना 


जिस प्रकार नगरीय क्षेत्रो के निवासियों की स्थानीय प्रावश्यकताप्रो की 
पूत्ति उन क्षेत्रों में कार्यरत स्थानीय सस्थाप्रों भौर विशेषकर उते सस्पाग्रो मे 
बार्यरत कर्मचारियों के द्वारा की जाती है उसी प्रकार भारंत के ग्रामीण भव 
के निवासियों की स्थानीय आवश्यकतादो वी पूर्ति ग्रामीण स्थानीय प्रश्न 
प्र्थाव्‌ पचायती राज की सस्थाओं मे नियोजित कर्मचारियों के द्वारा होती है। 
सविधान के प्रवर्तन के पश्चात राजस्थान ऐसा प्रथम राज्य था जिसने ग्रामीण 
स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र मे पचायती राज के महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर रेपा- 
कित क्या और पूर्ण डत्साह से पचायती राज को अपनाया । इसके पश्चात 
भारत के दूसरे राज्यों ने मी पचायती राज को झगीकार किया और इस प्रक्रिया 
में ऐसा भ्रनुभव हुआ कि भारतीय सघ की राज्य सरकारों ने सविधाम के निर्देशों 
की भावना के अनुरूप लोकतात्रिक विकेन्द्रीकररस को प्रोत्साहन देता स्वीकार 
किया है श्र सामुदायिक विकास तथा इसी तरह के अन्‍य कार्यक्रमों के अन्त 
अनेक परियोजनाग्रों को क्रियान्वित करने का दायित्व पचायती राज सस्यागो 
झोर उनमे कार्यरत कर्मचारियों को देमा भ्रारम्म कर दिया है । 


स्वायत्त शासन की सस्थाप्रो के कार्ये सचालन मे सेवाप्रो का वेडा 
महत्वपूर्ण योग्दान होता है । स्वायत्त शासन की सस्थाएं सामास्यतया नौतिशे 
का निर्धारण और प्रावश्यक्तानुसार निर्देशों का प्रसारण करती हैं किन्तु उनके 
कार्यान्वयन को सेवाप्नो पर छोड दिया जाता है। नौतियो एवं कार्यों का सफल 
एवं प्रमावणील कार्यान्वयन सेवाओं की गुणवत्ता एवं योग्यता पर निर्मेद कदता 
है। सेवाओ्रो द्वारा कार्ये चचालन से इन सस्यायों को स्थापित्व प्राप्त द्वोता है । 
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बस्तुत: किसी मी लोकतात्रिक व्यवस्था मे निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा उन 
लक्ष्यो का निर्धारण किया जाता है जिनके द्वारा समाज को घीरे धीरे आगे बढाना 
है। इय प्रक्रिया मे सेवाप्रो की भी समान महत्वपूर्ण भूमिका होती है. क्योकि 
उन्ही के द्वारा इन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं कार्यान्वयन किया जाता है । 
भ्रजातात्रिक सस्थाओ मे जत प्रतिनिधि एक निर्घारित ग्रवधि के पश्चात बदल दिए 
जाते हैं किन्तु सेवाओं की स्थायी सरचना नीतियो के निष्पादन को निरन्तरता 
प्रदान करती है । लोकतनन्‍्त्र मे और विशेष तौर से लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण की 
प्रक्रिया मे प्रसूत पचायती राज की सस्थाग्रो मे नीति निर्माता उन प्रतिनिधियों 
झौर उतके निष्पादन हेतु उत्तरदायी सेवाओ पर परस्पर सौहार्द से कार्य करने 
की एक प्रतिररिक्त जिम्मेदारी होती है ।* 


सादिक श्रली समिति ने यह माना था कि प्रचायती राज की सस्थाओं 
की सेवाप्रों में भर्ती, नियुक्ति श्लौर सेवाओ का झनुशासनिक नियत्रश बहुत महत्व- 
पूर्ण है इसलिए उनका नियमत कतिपय स्वतन्त्र सिद्धास्तो्वारा किया जाना 
चाहिए। समिति की राय मे ये सिद्धान्त निम्नलिखित है * 


). सेवाझ्नो की नियुक्ति की पद्धति में शीघ्रता, निष्पक्षता तथा सही चयन 
की मभावना निहित होनी चाहिए | विभिन्न पदो बे लिए भर्ती करते 
समय उस काये की आवश्यकताग्रों को ध्यान मे रखा जाना चाहिए । 
यह भी आवश्यक है कि मर्ती के लिए जो व्यवस्था है उसके प्रति लोगो 
में सामान्य विश्वास हो । समूचे राज्य में सेवाश्रो की शर्तों तथा योग्य- 
ताओो के बारे से मी एकरूपता सुनिश्चित की जानी चाहिए । 


2. भर्ती, पदोन्नति तथा ग्रमुशासनिक नियन्त्रण क लिए व्यवस्था करते 
समय जो सबसे महत्वपूर्ण उद्दृश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए वह है 
सेबाग्नो को राजनीतिक व स्थानीय प्रमाव से कंसे बिलग और सुरक्षित 
रखा जाये । सेवाए ऐसी स्थिति में नहीं पडनी चाहिए जिमसे वे 
स्थानीय दलो अ्रथवा प्रमावशाली व्यक्तियों के साथ अपना गटबन्धन 
करना बहुत आवश्यक तथा लाभप्रद मानते लग जायें। इस प्रकार की 
स्थिति से सेवाओ्रो में प्रका्येकुशलता व्याप्त हो जाती है और उनका 
मनोबल गिरता है । 

3. सेवाओं का झनुशासनिक नियत्रण त्वरित एदं प्रमावशीन होना चाहिए। 
नियन्त्रण को दिशा और प्रक्रिया में विसी प्रकार की पस्पप्टता नहीँ! 
होनी चाहिए । 
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पचायती राज में सेवाशो को श्रेणियां/वर्गोर रख 


पंचायती राज म सेवाप्ो को दो श्रे णिया हैं : 
] दे प्रधिकारी और कर्मचारी जो पचायती राज सस्थाप्रों मे र/ज्य सर- 
कार री ओर से प्रतिनियुक्ति पर हैं, ओर 


2. वे सेधाएं जो पचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा में श्रे णीवद्ध वी 
गयी हैं । 


सभी राज्यो मे पचायती राज सस्थाप्रो के बरिष्ठ कर्मचारी राज्य की 
लोक सेवा के सदस्य होते हैं प्रौर राज्य सरकार उन्हे इन सस्थाग्रो में कार्य करने 
के लिए नियुक्त करती है । इस प्रकार नियुक्त किये गये लोव सेवक झौर पदा- 
घिकारी ग्र'मीण स्थानीय प्रशासन की इन इकाईयो में भ्रपनी सेवा का कुछ क'ले 
विताकर पुन राज्य सरकार के झन्य विभागों में र्थानान्तरित कर दिये जाते हैं। 
उनके घापस बुला लिए जाने से पंचायती राज की इन सस्थाओं में जो स्थान 
रिक्त होता है. उन्हें राज्य के भ्रन्य लोक सेवको मे से नियुक्त द्वारा भर दिया 
जाता है । इस भ्रकार प्रथम श्रेणी की सेवाओ वी मर्तों, पदोन्नति एवं नियलश 
राज्य सरकार कै ग्रधिकार क्षित्र में होता है । यद्यपि राज्य सरकार यह व्यपत्था 
करती है कि इन अधिकारियों का स्थानास्वरण करते समय उन सम्याद्ों के 
राजनीतिक मुसियाओ से सम्मति ले ले जहां वे नियुक्त हैं । इस तरह इन पधि- 
कारियों एवं कर्मचारियों पर नियन्त्रण की भप्रन्तिम शवित राज्य सरकार मे 
सच्चिहित होती है । राज्य सरकार ही उन मधिकारियों को स्थानान्तरित, पदोष्नत 
प्रथवा पदावनत या दण्डित ऊरने में सक्षम होती है। ऐसे अ्रधिकारी या कर्म 
चारी पचायती राज वी जिस संस्था में नियुवत होते हैं वह सस्या उन पर केवल 
देतिक नियम्त्रगा ही रख पाती है । 


प्राय. झधिकाश राज्यो से पचायतो राज सस्थाओो मे प्रथम पौर द्वितीय 
श्रेणी के अधिकारी राज्य सरकार कोवाभिक सेवा के सदस्य होते हैं गौर 
पचायती राज सम्धाग्रों मे प्रतिनियुक्त किये जाते हैं। राजस्थान एवं कर्तोटिक 
जैसे बुछ राज्यों मे तो तृतीय थ णी सेवा के कर्मचारी भी इन सम्धाग्ों म राज्य 
वी सेवा से प्रतिनियुकवति पर भेजे जाते हैं। दूसरी झोर प्रान्ध्य प्रदेश, ग्रुजरात, 
महाराष्ट्र तथा राजस्थान मे दूसरी श्रे खी की सेवाशो में कामिकों का एक ऐसा 
वर्ग बनाया गया है जिनकी भर्ती, पदोन्नति, एवं अ्नुशासतिक नियन्‍नण पचायती 
राज सस्थाओ्रो के अपने प्रधिकार क्षेत्र मे है भौर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर 
उनका नियन्त्रण क्रशः “जिला प्रतिस्थापन समिति” तथा “राजस्थान पचायर्त 


पचायती राज सदत्धाग्नों का कामिक प्रशासन खा 


समिति एवं जिला परिषद सेवा ग्रायोग”” द्वारा होता है। राजस्थान में पचायत 
सम्रिति एवं जिला परिषद के लिए एक पृथक पचायती राज सेवा की स्थापना 
की है जो “राजस्थान पचा्यत समिति तथा जिला परिपद सेवा” कहलाती है । 


गुजरात राज्य ने भी राज्य पचायत सेवा वी रचता की है जो राज्य 
सेवा से भिन्न है भौर जिसे कुछ राजपत्रित और कुछ प्रराजपत्रित कमंचारी सौंप 
दिये गये हैं। इस राज्य न अपन यहा पचायत्ती सेवा में एकरूयता लाने का इष्टि 
से पचायत से वा कः प्रुथक वर्ग स्थापित किया है और यह कहा गया है कि यह 
सेवा राज्य बी राजकीय सेवा से भिन्न होगी भौर इसका निधारण भो ग्रुजरात 
पचायत भ्रधिनियम 959 के अन्‍्तगंत विनिमित नियमों के अनुसार हाथा।* 
यद्यपि इस ग्रधिनियम में यह व्यवस्था भी वी गयी है कि पचायत से वा की तन 
श्रेशिया जिला सदर्ग, दालुका सबगें और स्थानीय सवगे बनायी जायेबी तथा 
इन सवर्गों में प्रारम्भिक थदो की सख्या वा निधारण राज्य सरकार द्वारा क्रिया 
जायेगा ।5 इसी सन्दर्भ में झ्रागे पह व्यवस्था भी घोषित वी गई है कि जिला 
सगे का कोई मी अ्रधिकारी ओर कर्मघारी जिले के प्रन्तगंत ।कसी तलुका में 
भो पदोन्नत था स्थानान्तरित क्रिया जा सकना है भर इसी प्रकार तालुका सवर्ग 
का कोई अधिकारी या कर्मचारी उस तालुका के तन्तग्रेत विसी ग्राम या नगर की 
इकाई में भी नियुक्त, पदोन्नत या स्थानान्तरित किया ज' मकता है ४ इसी 
प्रकार राज्य सरकार को इस बात के लिए भो अधिकृत किया गया है वि. जब 
भी बह ग्रावश्यक समझे पचायती राज को सम्थाओं में सवा के [लए भारतीय 
प्रशासनिक सेवा या गुजरात राज्य की प्रथम ग्रोर ह्वितीय श्रेणी की सेवा के 
अधिकारियों को निर्दिष्ट कार्यों के सम्भादन के लिए नियुक्त कर सक्रती है । 
उनकी सेवा वी अवधि, सेवा शर्तों और लिदिप्ट कार्य उसी प्र'देण से स्पष्ट 
किये जायेंगे जिस आदिश के द्वारा उन्‍हें पचावती गाज संवा म नियुक्त किया 
जाता है ।? इस प्रकार यिंयुक्त किय गयय भ्रधिज्ञारिया का वेतन श्रोर भत्ते, जब 
तक वे पच्ायती राज को सस्था्रों में नियुक्त है. उतत सनन्‍्थाझ की निधि स ही इय 
होगे ।8 इसी तर; यह झधिनियम यह प्रावधान भी करता हैं यदि राज्य सरकार 
आवश्यक समझे तो राज्य की तृतीय श्षेणी की सवा के कमेचारियो को ऐसे विशेष 
श्रादेश द्वारा उसो आदेश मे निदिष्ट कार्यों के सम्पादन के लिए पच्चायती राजे की 
सम्धाप्रो मे भेज सकती है ॥१ इसी प्रकार पचायती राज संस्थाओं को मी यह 
भ्रधिकार दिया गया है कि वे चाहे तो राज्य सरगार सो इस आणय का निवेदन 
कर सकती हैं कि उन्हे राज्य सरकार के क्रिम्ही अधिकारियों की सदा परथायतो 
में सेवा के लिए उघार लेनी है ॥० 
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गुजरात पचायत सेवा के उपरोक्त बशित पृथक सवर्ग हेतु कर्मचारियों 
की भर्ती करने के लिए ग्रधिनियम एक त्रिसदस्थीय गुजरात पचायत सेवा चयन 
श्रायोग के गठन का प्रावधान करता है।?! इस धायोग का एक सदस्य 
राज्य नी लोक सेवा में कार्यरत या सेवा निडृत सदस्य होगा । इस सेवा चयन 
आयोग के भ्रध्यक्ष पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी (7£ सेवा 
चयन भायोग के तीसरे सदस्य के बारे मे अधिनियम मौन है| सेव! चयन ग्रायोग 
के सदस्यों का वेतन श्रौर सेवा शर्तें राज्य सरकार अपने प्रादेश द्वारा निर्धारित 
बरेगी । यह झायोग गुजरात राज्य की पचायत सेवा के लिए नियमानुसार भर्ती 
का कार्य करेगा | आ्रायोग से यह मी अपेक्षा की गयो है कि वह अधिनियम द्वारा 
निर्दिष्ट भूमिका का सम्पादन करेगा ॥) 


राज्य स्तरीय इस सेवा चयन आयोग के ग्मतिरिक्त भ्रधिनियम में गुज- 
रात जिला पैचायत सेवा चयन समिति का प्रावधान भी किया गया है जो जिला 
स्तर पर पंचायत सेवा के पदो, जिनमें जिले की प्राथमिक शिक्षा भ्रौर इसी प्रकार 
के पद सम्मिलित हैं, की भर्ती का कार्य करेगी ।११ इस जिला स्तरीय सेवा चयन 
समिति में भी गुजरात मे तीन सदस्यो का प्रावधान किया गया है 
(अ) एक सदस्य गुजरात पचायत सेवा चयन झायोग का जिसे सेवा चयत 
प्रायोग का अ्रध्यक्ष नामित करे, 
(व) जिले की जिला पचायत का भ्रध्यक्ष, 
(स) राज्य सेवा या पचायत सेवा का एक ऐसा प्रधिकारी जिसे राज्य सर- 
कार नामित करे ।7* 
जिला स्तरीय पचायत सेवा चयन समित्ति के प्रतिरिफ जिला स्तर पर 
भी राज्य सरकार चाहे तो एक जिला प्राथमिक शिक्षा सेवा चयन समिति का 
गठन भो कर सकती है जो प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षको की भर्ती का यार्ये 
करेगी । इस सम्रिति का गठन शक्तिया और कार्य सम्बन्धित भादेश में निदिष्ट 
किया जायेगा (25 


महाराष्ट्र में मुस्य कार्यक्रायो ग्रधिकारी, उप कार्यकारी श्रधिकारी, 
जिला कृषि प्रधिकारी, जिला पशुपालन प्रधिकारी, जिला समाज कल्याण पस्‍्धि- 
कारो, कार्यकारी प्रमियसता, शिक्षा निरीक्षक तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी सभी 
राज्य सेवा के सदस्य होते हैं । किन्तु उन्हें जिला परिषद के प्धोन कार्य करने 
के लिए नियुकत किया जाता है ! महाराष्ट्र मे तीन पृथक सवर्गों को रचना की 
गई है * जिला तकनीकी सेवा वर्ग (3), निला सेवा वर्ग (3) तथा जिला सेवा 
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वे (4) । ये सेवाएं प्रत्येक जिले के पृथक पृथक स्थापित को गयी हैं। 
एक आदेश द्वारा राज्य सरकार ने उन सब कर्मचारियों को भी जिला परिषद की 
सेवा के पग्रन्तगंत ले लिया है जो पहले के स्थानीय तिकायो के अधीन काम करते 
थे और उन कार्यों को भी जिला परिषद के अन्तगंत ले लिया गया है जो उन 
निफायो के द्वारा सम्पादित किये जाते थे ॥7 


राजस्थान में कार्मिक वर्ग की स्थिति 


राजस्थान मे कामिको को पचायतो राज की सस्थाझ्नरो के कार्यो के 
निष्पादन के लिए ही उत्तरदायी नहीं बनाया गया अपितु इन सस्थाप्नों में सद- 
स्यत्ा भी कतिपय अधिकारियों को प्रदान की गयी है । उदाहरण के लिए जिले 
के जिलाधघीश को जिला विकास शझ्रधिकारी के रूप में जिला परिषद का पदेन 
सदस्य भी बनाया गया है + इसी तरह सण्ड विकास अ्रधिकारी को पचायत 
समिति का सचिव बनाया गया है यद्यपि उन्हे इन सस्थाप्रो भे मताधिकार नहीं 
दिया गया है । 

राजस्थाद् मे पचायती राज सस्थाओं मे प्रथम श्रेणी की सेवाशो के वे 
प्रधिकारी और कमंचारी जो प्रायः राज्य सरकार की शोर से प्रतिनियुक्ति पर 
होते हैं उनमे प्रमुख तौर पर ; 

... जिला परिषद के सचिव, 

2, जिला परिपदे के सहायक सचिव 

3 पचायत समिति के विकास प्रधिकारी, 

4. पचायत समितियों के प्रसार अधिकारी गण तथा कृषि प्रसार अधिकारी, 
पशुपालन प्रसार अ्रधिकारी, शिक्षा प्रसार ग्धिकारी, सहकारिता प्रप्तार 
अधिकारी, उद्योग प्रसार अधिकारी एवं कनिष्ठ प्रमियन्ता इत्यांद तथा 

5. पचायत समितियों के लेखा लिपिक, होते हैं । 


दूसरी और कनिष्ठ पदों के लिए जो पृथक सेवा राजस्थान पचायत 
समिति एवं जिला परिषद सेवा निमित की गयी है उसके लिए राज्य सरकार 
द्वारा बुछ् नियम घोषित किये गये हैं ॥ इन नियमों के अनुसार इस सेवा में 
कर्मचारियों की सख्या उतनी होगी जो प्रत्येक पचायत समिति के लिए प्रधिनियम 
को घारा 3] के झनन्‍्तगंत और प्रत्येक जिला परिषद के लिए प्रधिनियम की 
घारा 60 के प्रन्तयेंत समय ममय पर निश्चित को जाये ॥११ इस सेवा हेतु पदो 
के जो वर्ग घोषित ड़िये गये है वे इस प्रकार हैं : 
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.. ग्राम सेवक 2. ग्राम सेविकाएं 

3. प्राथमिक पाठशाला अध्यापक 4. कोल्ड मैन 

5... स्‍्टाक मैन 6 स्टाके सहायक 

7... पशु चिरित्सा रुम्पाउप्डर 8 कुक्‍कुंट पालन प्रदर्शक 
9... भेड़ तथा ऊन पर्यवेक्षक 0, ड्रेससे 


!... टीका लगाने वाले 
2.. () उच्च लिपिक (जिनमे लेखा लिपिक मी शामिल है) 
(2) लिपिक (जिनमे टाइपिम्ट मी शामिल हैं) 


॥3 ड्राइवर 44 प्रोजेक्टर चालक 
45. मेट (उद्योग) 46 ग्रुप पचायत सचिव 
7.. कार्यालय सहामक ]8 कृषि पनुदेशक 


राजस्थान पच्रायत समिति एवं जिला परिषद सेवा नियमों में यह स्पष्ट 
क्या गया है कि इस सेवा के गठन के तत्काल पूर्व पचायत समिति या जिला 
परिषद की सेवा मे नियुक्त सारे व्यक्ति, इन नियमो के प्रावधानों के प्रधीन नवीन 
पदों पर नियुक्त समझे जावेंगे । यद्यपि उन्हे इस सेवा मे बन या न बने रहने का 
90 दिन में विकहप देने का प्रवसर भी दिया गया था । 
भर्ती 
उपरोक्त नियमो क प्रवर्तेव के पश्चात रिक्त स्थानों पर मर्ती हेतु तिम्त 
प्रावधान किये गये 2९ 
(क) प्रत्येक वर्ग के निम्नतभ ग्रेड मे सोधी भर्ती करके, 
(ख) उसी वर्ग मे निचले ग्रेड से ऊचे मे पदोन्नत करके, 
(ग) जिसी भी पचायत समिति, जिला परिषद या सरकार के ग्रघीन समानु- 
रूप पदों पर काम करने वाले ब्यक्तियों का स्थानान्तरण करके । 
बिसी भी सरकारी कर्मचारी के एक सेवा से दूसरों मे स्थानान्तरण के 
लिए तियमों मे यह प्राठ्धात किया गया कि इस हैतु उसकी पूर्व सहमति प्राप्त 
की जायेगी । इसी प्रकार वरिष्ठ लिपिक की श्रेणी मे रिक्त स्थानों को स्थाना- 
तरणा या सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की मी ध्यवस्था की गयी, यदि ऐसे रिवत 
स्थानों को भरने के लिए सेवा का कोई धदस्य परदोश्नति का पात्र नहीं पाया 
जाये | इन सेवाशो से अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिए सरकारी 
श्राक्ष'झो और नियमों के ग्रनुसार ग्रारक्षण का प्रावधान मी किया गया है ।श 
इन नियमों के प्रावधानों प्ौर सरवार के निर्देशों के प्रधीन रहते हुए पंचायत 
समिति या जिला परिपद को इस बात के लिए अधिकृत किया गया कि वे वर्ष मे 
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दो बार अर्थात्‌ पहली जनवरी और पहली जुलाई को झागरामी 6 महोनत की 
प्रवधि मे प्रत्येक वर्ग के लिए प्रत्वाशित रिक्त स्थानों वी सख्या ऑर भर्ती किये 
जान वाले व्यक्तियों को सख्या तिश्चित करेगी श्रौर श्रायोग को ससूचित 
करेगी ।7? उम्मीदवारों की झ्रायु शैक्षणिक योग्यताए, झनुमव, चरित्र, शारीरिक 
योग्यता इत्यादि के बारे मे मी नियमो मे श्र।वश्यक श्राववान किया गया है झौर 
सामान्य योग्यतायो जैसे राष्ट्रीयता और आयु के सम्बन्ध में प्रचलित सरकारी 
नियमो को इन संवाओ हेतु क्‍प्रगीकार किये जाने की घोषणा की ययी है ।73 


राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा म निष्पक्ष भर्ती 
के लिए राज्य स्तर पर एक सेवा चयन श्रायोम गठित किया गया था जिसे 
आरम्भ में राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिपद अधिनियम के अधीन 
नवम्बर, 9<9 में स्थापित क्या गया था ॥27 यद्यपि इसकी स्थापना री अधि- 
सूचना !96] में ही जारी हो पायी थी + इसके पश्चात इस झायोग क कार्यों 
में विस्तार किया गया झौर पश्चातवर्दो वर्षों म इसके कार्यो में पचायन समिति 
तथा जिला परिषदों में कमंचारियों की भर्ती के -तिरिकत नगर पालिकाओं में 
अधीनस्थ एवं मन्त्रालयिक कर्मचारियों की भर्ती का कार्य मी जोड दिया गया ॥/ 
प्रायोग के बायों मे इस विम्तार के कारण झायोग का नाम भी परिवर्तित कर 
दिया गया और इसे “राजस्थान पत्तायत एवं स्वायत्त शासन अधीनस्थ सेवा 
अ्रायोग” के नाम से भ्रभिहित क्या गया ।* इस आयोग में राज्य सरकार 
द्वारा नियुक्त दो सदस्य होते रहे हैं जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वाश 
तीन धर्ष की श्रवधि के जिए की जाती थी । इन दो सदस्यों से स एक सदस्य वो 
कम से कम दम वर्ष की केन्द्रीय या राज्य की सरकारी सेवा का झनुमव होना 
झावश्यक माना गया । ये सदस्य सरकार को सक्रिय सेवा में या उससे सेवानिदृत 
हो सकता था । नियुक्तित के लिए उसकी न्यूनतम झायु 32 वर्ष झोर अधिकतम 
60 वर्ष रखी गयी थी । यह प्रावधान भी किया गया था कि इस प्रकार नियुक्त 
किये जाने वाले सदस्य आयोग में 3 वर्ष की सेवा पूरी करम या 60 वर्ष की 
आरायु पूरी करन, जो भी पहले हो, पर प्रायोग से सेवानिवृत होगा । उपकी प्रति" 
नियुक्ति पर बोरई रोक नहीं लगायी गयी थी । भायोग के तीसरे सदस्य के रूप 
में सम्यन्धित जिले वी डिला परिषद के ज़िला प्रमुख का प्रावत्रान क्या 
गया था। 


आयोग का प्रमुख वार्यालय जयपुर में स्थित था ! इसका राज्य स्तर 


पर गठन अवश्य किया गया था डछिस्तु व्यवहार मे चयन की सारी प्रक्रिया जिले 
के स्तर पर ही सचालित को जातो यो । अत्पेंक जिले में रिबत्र पदों का जिलेबार 
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विद्यापन जिला परिषद के द्वारा ही जारी किया जाता था किन्तु अत्याशियों से 
यद्द अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने आवेदन पत्र जयपुर स्थित कार्यालय में ही 
प्रस्तुत करेंगे । व्यावहारिक स्थिति यह रही कि अग्योग का श्रष्यक्ष या एक 
सदस्य एवं संबंधित जिले का जिला प्रमुख मिलकर पचायत समिति एवं जिला 
परिषद सेवा हेतु रिक्त पदों पर मर्ती का कार्य करते थे । इस आयोग को प्रन्त- 
जिला स्थानान्तरण करने का अधिकार भी प्रदान किया गया था । 


झायोग की कार्य प्रणाली ओर जिलो मे उसके द्वारा सम्पादित चयन 

प्रक्रिया के बारे मे विभिन्न समितियों ने विचार किया और यह पाया कि जिस 
उद्देश्य के लिए श्रायोग का गठन क्या गया था वह पूरा नही हो पाया है? 
गिरघारी लाल व्यास समिति ने नो अपने प्रतिवेदन मे यहा तक ग्रक्ति किया 
कि जयपुर औ्रौर राज्य के समस्त जिलो के हमारे दौरे की प्रक्रिया मे न केवल जन 
प्रतिनिधियों ने श्रवितु कामिक सधो ने भी इस सेवा चयन झायोग की समाप्ति 
के बारे मे सुव दिए । इस प्रक्रिया मे शिकायतकर्ताओ्ों ने यह बताया कि 
रिक्त पदो पर झावेदन पत्र मागना, उनके लिए साक्षात्कार आयोजित करना पीर 
प्रस्त मे उत्का परिणाम घोषित करना इत्यादि चरणो के सम्पादन में आयोग ने 
अत्यधिक समय व्यतीत क्षिया और कामिक सधो के सचालको ने ए+ स्वर से यह 
झारोप लगाया कि सेवा चयत आयोग इस समूची प्रक्रिया में पक्षपात झौर धअ्रष्टा- 
चार से नही बच सका है। व्यास समिति ने जन साधारण भौर कामिक सधो 
द्वारा प्रस्तुत इन विचारों पर यद्यपि गम्मीरता से ध्यान दिया श्रौर यह भ्रतुमव 
किया कि सेवाश्रों मे चयन की प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष होती चाहिए अपितु 
चयन करने वाला तन्‍्त त्वरित भी होना चाहिए तथा उसकी कार्यप्रणाली ऐसी 
होनी चाहिये जिससे जन साधारण में उसकी सत्यनिष्ठा और ईमातदारी के बारे 
में एक विश्वास का भाव पैदा हो । किन्तु जयपुर भौर राज्य के भन्‍्य जिलो मैं 
हमारे दौरे के दोरान यह झनुमव हुआ कि झ्रायोग को चयन प्रक्रिया प्रत्यत 
विलम्बकारी और व्ययसाध्य रही है । समिति ने यह भी झ्रक्तित किया कि भ्रायोग 
के प्रध्यक्ष ने अपने साक्षात्कार मे यह बताया कि जिला प्रमुखों के द्वारा चयन 
की निष्पक्षता को विपरीत दिशा मे प्रमावित किया जाता रहा है । इसलिए व्याप्त 
समिति मे राज्य की पचायती राज सेवा मे निष्पक्ष चयन के लिए इस झायोग 
बी समाप्ति का सुझाव दिया था झौर यह भी सुकाया था कि इस झ्ायोग के 
स्थान पर दिस्तरीय तत स्थापित किया जाना चाहिए । पहला तन्द जिला स्तर 
चर स्थापित किया जाये जिसे तृतोय और चअतुर्ष श्रेणी के रिक्त पैदो पर भर्ती का 
काम दिया जाये तथा दूसरा तनत्र राज्य स्तर पर भर्ती वा काम करे जो द्वितीय 
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श्रेणी के श्रधिकारियो के प्रधिकारियो के चयन का कार्य करे | द्वितीय श्रेणी के 
इन झधिकारियो में विस्तार अधिकारियों को सम्मिलित किया गया द्था तृतीय 
श्रेणी मे ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, प्राथमिक स्कूलों के ग्रध्यापक, कनिष्ठ लिपिक एवं 
वरिष्ठ लिपिक तथा इस प्रकार के झन्य पदों भौर चतुय॑ श्रेणी मे चपरासियो 
तथा उसके समकक्ष पदो को सम्मिलित किया गया ॥2 


द्वितीय श्रेणी की सेवा मे कार्य करने वाले समस्त विस्तार अधिकारी, 
विकास ग्रधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी और इसी प्रकार के समान पदों पर 
कार्प करने वाले प्रधिकारियो के लिए समिति ने यह सुभाव दिया कि उन्हें राज्य 
स्तरीय राजस्थान पचायत समिति और जिला परिपद सेवा का अग माता जाये 
ओऔर समव हो तो उनकी वर्तमान प्रतिनियुक्ति प्रथा के स्थान पर राज्य स्तर पर 
एक सवर्ग बनाकर उस सवगं में से सस्थाग्रों मे नियुक्ति दी जाये। ऐसा करना 
इसलिए आवश्यक समझा गया क्योंकि वर्तमान में प्रतिनियूक्ति पर श्राये हुए 
विस्तार अ्धिक्तारी पंचायती राज सस्याओ के प्रति निष्ठा का भाव विकसित नहीं 
कर पाये और भपने मूल विमाग के प्रति ही उनकी निष्ठा वनी रही । इस कारण 
पचायती राज सस्थाओं को प्रदत्त कार्यक्रमो के निष्पादन मे प्रमावशीलता की कमी 
अनुभव होती रही है । समिति ते यह्‌ मी झनुमव क्या कि पचायत समितियों 
में जो विस्तार अधिकारी निय,क्त होते हैं उत पर विकास अधिकारी, जन प्रति- 
निधियों तथा अपने पंतृक विभाग के अधिकारियों के नियस्वण का जिकोण बन 
गया है । यह स्थिति पचायती राज सस्थाझो के लिए अत्यन्त दुखदायी झौर घातक 
रही है। समिति का विचार था कि इस स्थिति से तात्विक परिवर्तेन श्राने की 
सम्भावना है यदि विश्तार गधिकऋारियो के पदो धर नियवित के लिए रषज्य स्तर 
पर पचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा म ही एक सवर्ग स्थापित कर लिया 
जाये ॥2? राज्य स्तरीय इस सवर्गे मे भर्ती के लिए राज्य स्तर पर एक परचायती 
राज सेवा ग्रायोग स्थापित करने का सुझाव दिया जिसके तीन सदस्यो मे से कम 
से कम दो सदस्थ सेवा का अनु मव रखने वाले होने चाहिए । 


व्यास समिति ने तृतीय श्रेणी की सेवा्नो मे भर्ती के लिए जिला स्तर 
पर एक जिला चयन मण्डल स्थापित करने का सुझाव भो दिया जिसका गठत 
इस प्रकार सुझाया गया 


) मुख्य कार्यकारी ग्रधिकारी अध्यक्ष 
2, सम्बन्धित जिला स्तरीय क्‍झ्धिकारी सदस्य 


3. उप मुस्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव 
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समिति ने यह सुझाव भी दिया कि पचायत समिति को रिक्त पदों पर 
अस्थाई तियूक्तियः करने का वर्तमान श्रधिकार जारी रहे किन्तु ऐसी नियू क्तिया 
करने के धूर्वे जिला चयन मण्डल से झ्रनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाना 
चाहिये 20 समिति ने यह सुकाव मी दिया कि कृषि क्षेत्र में बढ रही तकनीकों 
ग्रावश्यकताओ को देखते हुए ग्राम सेवकों के पदों पर कृषि स्नावकों को ही 
निय,क्ति दी जानी चाहिये श्रीर इन पदो पर मेघावी लोगो को आकरपित करने के 
लिए इसकी वेतन ख्ूखला मे भी सुघार किया जाय । इसी प्रकार समिनि ने यह 
सुझाव मी दिया कि चतुर्थ श्रेणी कमंचारियो की नियू क्ति का अधिटार पंचायत 
समिति मे विकास ग्रधिकारों मो झौर जिला परिषद से उप मुख्य कार्याकारी 
अधिकारी को होना चाहिए । 


सेवा चयत शझ्रायोग का विलोपन श्रौर जिला स्थापना समितियों कय गठन 


राजस्थान राज्य में पचायती राज सस्थाओरो के विभिन्न झायामो को 
समीक्षार्थ नियुक्त सादित्र अली भोर गिरधारी लाल ब्यास समिति के प्रनिवेदनो 
में सेवा चयन झायोर के ऊार्यक्रण के सम्बन्ध में व्यक्त विचारों पर लगभग एक 
दशक से भी प्रधिक के विचार विमर्श के पश्चात राजस्थान राज्य को सरकार 
द्वारा 4987 में सेवा चयन झायोग का विलोपन कर दिया गया। इमर 
सम्ब ध मे राजत्थान प्रचायत समिति एवं जिला परिषद (सशोघधन विधेयक) 
]987 झीर राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिधद म्धिनियम 959 म 
सशोधन करके प्रारा 86 की उप घारा 6 के राव पर नयी उपधारा प्रस्थापित 
की गयी हे ! जिसके अनुसार राजस्थान पचायत एवं स्वायत्त शासन प्रधीनस्थ 


मेथा चयन ग्रायोग का अस्तित्व नही रहा है ! 


यहा यह्‌ उल्लेखनीय है कि उबत सेवा चयन ग्रायोग राजस्थान वी 
पंचायती राज सस्थाओं एवं स्वायत्त शासन (नगरीय) सस्याझ्ो दोनों के लिए 
ही चयन कार्य करता था । किन्तु पच्ायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 
से उक्त सशोधन के माध्यम से इन ढोनों ही प्रकार की सस्थाप्रो में चवत के कार्य 
के लिए नयी स्थचस्थाएं की णंणी हैं * 


राजस्थान सरकार ने विज्लौपित सेवा चमन भ्रायोग के व्यवट्ारिक कार्य- 
करण को ध्यान मे रखते हुये पचायती राज की सस्थाझ्रों मे कर्मचारियों के चयन 
के कार्य हतु जिल्चा स्थापदा समितियों का गठन कर दिया है। उपरोष्त वछ्ित 
सस्थाओ्रो के माध्यम से सेवा चयन आयोग के स्थान पर प्रत्येक जिले के लिये 


पचायती राज सस्थाश्रो का कार्मिक प्रशासन 235 


जिला स्थापना समिति का गठन किया गया है। इस प्रकार की जिला स्थापना 
समिति का गठन निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है 


3. जिला प्रमुख अध्यक्ष 
2. कलेक्टर सदस्य 
3. अ्रपर/उप जिला विकास अधिकारी सदस्य 
4... वरिष्ठ उप जिला शिक्षा ग्रधिकारी शिक्षा विमाग की भर्ती के 

सबंध में सदस्य । 


इस सम्बन्ध मं घोषित नियमों और घोषणा में कहा गया है कि 
मीघी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी पचायत समिति या जिला परिषद द्वारा, राज्य 
सरकार के इस निमित्त बनाये गये नियमो के ग्रधीन जिला स्थापना समिति द्वारा 
चयनित व्यक्तियों मे सेफ्ी जायेगी। जिला स्थापना समिति के जो दायित्व 
घोषित किये गये है वे है 
. जिले मे पचायत समिति और जिला परिषद वी सवा में विद्यमान 
विभिन्न ग्रेडो और प्रवर्गों के पदो के लिए चयन राज्य सरकार के इस 
निमित्त बनाये गये नियमो के अनुसार करेगी । 
2... प्रस्थायी नियुक्ति का आदेश विनियमित करेगो भौर एमी नियुक्ति को 
6 साह से द्राग्रे बढाने के लिये आवश्यक अनुशला करनी । 
3. पदोन्नति के लिए व्यक्तियों बी सूचिया विहित नीतियों से तैयार 
करेगी । 
इस प्रकार राजस्थान की पचायत समितियों एवं जिला परिषदो में मर्ती 
के लिये 959 भें गठित सेवा चयन झआ्रायोग के स्थान पर 987 के उक्त सशोधन 
से प्रत्येक जिले मे जिला स्थापना समितियों का गठन विया गया है। इस सस्था 
के माध्यम से सरकार ने यह व्यवहारिक निराय लिया है कि पचायती राज की 
उच्च स्तरीय दोनो सस्थाग्नों के लिए कामिकों के चयन कार्य जिला स्‍तर पर ही 
सम्पादित किया जाना चाहिए । राज्य सरकार ने यह निर्ायंय्र विलोपित प्रायोग 
को उस कण्येप्रणाली को ध्यान मे रखकर क्रिया है जिसमें गेसे झ्रायोग का प्रावधान 
राज्य स्तर पर होने के बावजूद चयन का वाह्तविक कार्ये जिलों में हो सम्पन्न 
होता था ! 987 में घोषित इन जिला स्थापना समितियो न प्राय ग्रब सभी 
जिलो में कार्य करता आरम कर दिया है । 
पदोक्नति तथ३ स्थानाम्तरएा और मर्तों को प्रक्रिया 


अधिनियम के पब्नन्तगेंव निर्मित उपरोक्त वर्णित सेवा नियमों में यह प्राव- 
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धान भी तिया गया है कि उच्चतर पदो पर ऐसे लोगो को भी मियुक्त किया जा 
सकेगा जो पदोन्नति के प्रयोजन से इन सेवा मे बरिष्ठता एवं योग्यता के मान- 
दण्डी पर खरे उतरते है। इस प्रकार की पदोन्नति के लिए उम्मीदवार का चुनाव 
करने में उनकी तकनीकी अहंताए, उनका चातुयं, काम करने की शक्ति तथा बुद्धि, 
उनकी ईमानदारी तथा सेवा के उनके पूर्व रेकार्ड क। ध्यान रखा जायेगा ॥ जब 
कभी भी सेवा की विभिन्न श्रे शियो तथा वर्गों मे रिक्त स्थान पदोन्नति द्वारा भरे 
जाने हैं तब जिला स्थापना समिति या जिला परिपदो से अनुशसाएं भ्रामन्त्रित की 
जायेगी । जिन व्यक्तियो को पदोन्नति दी जानी है या जिन्हे अधितक्रमित किया 
जाना है उनकी वाधिक गोपनीय रिपोर्ट तथा उनके सेवा सम्बन्धी अन्य रिकार्ड 
पर विचार करने के पश्चात उन व्यक्तियों की उच्च श्रेणी में पदोन्नति हेतु जिले- 
बार सूची प्रकाशित की जायेगी और यद्वि किन्‍्ही व्यक्तियों को पदावनत किया 
गया है तो उसके कारण भी बताये जायेंगे । इस प्रकार की पदीक्षति हेतु पात्रता 
का क्षेत्र वरिष्ठता एवं योग्यता या केवल योग्यता या दोनो के श्राधार पर भरे 
जने वाले रिक्त स्थानों की सस्या का पाच गुना होगा १ 


किसी पचायत समिति या जिला परिषद को इस प्रकार की माग प्राप्त 
होने पर कि सेवा मे किसी पद पर पदोन्नति से या श्रन्य पद्चायत समिति या जिला 
से स्थानास्तरण से नियुक्ति के लिए सेव का कोई सदस्य उपलब्ध नही है श्रौर 
वह पद उप्तके समान राज्य सेवा भे पद घारण करने वाले व्यक्ति के स्थानानतरण 
द्वारा भरा जाना है, तो सवधित जिला भ्रधिकारी ऐसे सरकारी कर्मचारी की 
सहमति द्वारा और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की अनुमति के बाद जिला स्थापना 
समिति को ऐसे व्यक्त के स्थानान्तरण के लिए सिफारिश भेजेगा । जिला स्था- 
पना समिति ऐमसे व्यक्ति को सम्बन्धित पचायत समिति या जिला परिषद को 
झावटित करेगी और उसके पश्चात वह व्यक्ति राजस्थान पचायत समिति 
(विकास प्रधिकारियो, श्रसार अधिकारियो प्रौर प्रन्य भधिकारियो की प्रति- 
नियुक्ति की शर्ते) नियम 959 में व्थित शर्तों पर उस पद पर नियुक्त क्रिया 
जायेगा ॥28 


प्रस्यायी नियुक्तियां 


यदि किसी रिक्त पद का भरा जाना प्रत्यावश्यक रूप से अपेक्षित हो 
और उम पग्रवस्था मे जवकि श्रायोग द्वारा चयनित कोई ध्यकित उपलब्ध न हो तो 
6 महीने को भवधि के लिए तियोजक प्राधिकारो द्वारा भस्थायों नियुक्ति बी 
जा सकती है । इस प्रकार के रिक्त पद के लिए यदि सीधी भर्ती बी जानी है तो 
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निकटतम नियोजन कार्यालय से अपेक्षित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के 
रिक्तियो की सख्या से कम से कम पाच गुना व्यक्तियों के नाम मंगाने होगे और 
उतत सूची में से नियोजन भधिकारी उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करेगा। 
किन्तु यदि इस प्रकार के रिक्त स्थान को पदोन्नति द्वारा मरे जाने का प्रस्ताव 
है तो निम्न श्रे णियो मे से सबसे वरिष्ठ कमंचारी को ऐसे पद पर नियुक्तित दी जा 
सकेगी । इस प्रकार की गयी नियुक्तिया एक वर्ष की भ्रवधि से भ्रधिक आयोग की 
सहमति के बिना जारी नही रखी जा सकेंगी। इस नियम के प्रन्तगंत की गयी 
प्रस्थायी निधुक्तित जैसे हीं झ्रायोग द्वारा चुना गया उम्मीदवार उपलब्ध हो, समाप्त 
हो जायेगी ।११ 


राजस्थान की पचायत समितियों एवं जिल्ला परिषदों में चतुर्थ श्रंणो 
कर्मचारियों के लिए भी उनकी मर्ती, पदोन्नति और मेवा के प्रन्य झ्रायामो के 
लिए ग्रावश्यक नियम घोषित किये हुए हैं ।१* चतुर्थ श्रेणी सेवा के लिए की जाने 
चाली भर्ती, अनुसूचित जाति, जन जाति के लिए आरक्षणा, श्रायु, स्थानास्तरणा, 
बेतत, अवकाश, मत्त, पेन्शन इत्यादि झ्रावश्यक नियम इन सेवा नियमों में घोषित 
किये गये हैं । 


पदोन्नति की सभावनाओ्रों से सेवाग्नों को यद्यपि प्रोत्साहन मिलता है। 
भ्रच्छे भौर कुशल कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए सेवाप्नो की पदोन्नति के सम्बन्ध 
में एक निश्चित और पूर्व निर्धारित नीति प्रावश्यक है । सेवा्नो के सदस्य प्रपनी 
भावी पदोन्‍नति की उत समावताओो, जो उन्हें मिल्ल सकती है का झनुमान लगाने 
की स्थिति में होने चाहिये । पदोस्नति देने के लिए निष्पक्ष व्यवस्था मी भ्रावश्यक 
मानी जाती है । इस सम्बन्ध मे पचायती राज की विभि-न स्तरों की सस्था्रों मे 
डिसी सुब्यवस्यित झ्ौर सुचितित नीति के प्रमाव को देखते हुए सादिक अली 
समिति ने यह भ्रमिशसा की थी कि पदोन्नति नीति और उससे सम्बन्धित सिद्धांत 
राज्य सरकार द्वारा निर्घारित किये जाने चाहिये। यद्यपि इस निर्ारित नीति के 
प्रतुर्प कपंचारियों के वास्तविक निर्णय जिला स्तर वर जिला परिषद के द्वारा 
किये जाने चाहिये समिति का यह भी सत्र था कि जिले की सामूटिक वरिध्कता 
मूची तंयार की जाय झौर पदोन्नति वरिष्ठता सूची के झ्राघार पर वरिष्ठता एवं 
परोग्यता के छिद्धातों के अनुसार की घाहिये ।26 


इस समिति ने ग्रग्मीरा प्रशासन की इन सस्थाझों में कार्य करने वाले 
प्राममेव छो प्रसार अधिकारियों, ग्रध्यापको एवं विकास अधिकारियों की पदोश्नति 
के सम्बन्ध में प्पने सुकाव प्रतिवेदन मे भ्रकित किये थे । समिति ने यह सुझाव 
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दिया था कि सहकारिता प्रभार अधिरारियो के कम से कम 25 प्रतिशत पद 
ग्रामतवको मे से पदोन्नति के द्वारा भरे जान चाहिए तथा कृषि प्रसार »घिकारियों 
के सम्बन्ध में नी ग्रामसवको की पदोन्नति का प्रतिशत इसी झनुरूप बढ़ाया जानता 
चाहिए | समिति ने यह भी अकित किया था कि ग्रामसेवकों को कृषि प्रसार 
अधिकारी के रूप में पदोन्नत किये जाने की स्थिति मे उन्हे क्रपि कालेजों मे लग- 
भग 6 माह का झत्पकालीन प्रशिक्षण दिया जा सकता है| शिक्षा प्रसार अधि- 
कारी के पदों पर पदोन्नति अध्यापकों में स की जानी चाहिए तकि शिक्षा 
विभाग में सबसे नीचे के स्तर के ये कमंचारी भो पदोन्नति की सभावनाशों से 
प्रेरित हीवर झपना उत्साह बनाये रख सकें । इस उपाय स अध्यापकों को बहुत 
प्रोत्साहन मिलेगा ।2? प्रसार अधिकारियों को पदोन्नति क॑ उपलब्ध भ्रवसरों के 
बारे मे समिति ने मन्‍्तोष व्यक्त किया था । समिति का यह सुझाव था हि जिले 
में ग्राम सेवको और प्रसार अ्रधिक्षारियों कै लिए प्रतियोगिताएं श्राशेजित की 
जानी चाहिए तथा राज्य भर मे प्रथम और द्वितीय घोषित होने वाले अभ्यायथियो 
की एक प्रग्रिम वेतन बृद्धि देकर उनके उत्साह मे बुद्धि दी जा सकती है । इसी 
प्रकार वो प्रतियोगिताएं ग्रामीण क्षेत्रो भे कार्य करने वाले ग्रध्यावक्रो के लिए भी 
झायोजित की जा सती हैं श्रोर जिले मे प्रयम प्राने वले अध्यापको और 
राज्ण स्तर पर प्रथम आने बाले भ्रध्यापक्रो को एक प्रग्रिम वेतन द्वंद्धि दी जानी 
साहिए। समिति ने इन विक्तास ग्रधिरारियों को, जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं, जिला 
परिषद में वरिष्ठ पदों पर नियुक्त क्रिये जाने की झमिशसा को थी । भ्रतियो- 
गिता प्रायोजित बरने का सुझाव इस स्तर के अ्रधिकारियों के लिए भी दिया 
गया था। 


पदोन्नति के सम्बन्ध में मिर्धघारी लाला व्यास समिति ने भी सादिक 
अली समिति के सम'न ही सुझाव दिए हैं । इस समित्ति न भी परह मत व्यक्त 
कया था कि मिडिल स्तर तक की शिक्षा जिला परिषद को दे दिए जान के 
पश्चात ग्रध्यापओो के पदो में स्वत. वृद्धि हो जायेगी ॥ पचायती राज के सस्याह्रों 
भें मन्त्रालधिक सेवा प्लौर लेखा सेवा के कर्मचारियों की परदोश्नति हेतु उच्चतर 
पदो के सृन का सुझाव मो ध्यास समिति न दिया था । इस सम्रिति ने सह- 
करिता प्रसार ग्रधिक्रारियों, विभिन्न निरोक्षतों, कृषि सहायको इत्यादि के पदों 
पर 50 प्रतिशत भर्ती ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं मे से पदोन्नति द्वारा किये जान 
की ग्रभिशसा की थी | इसी प्रकार टीकाकरसा कर्मचारियों, कम्पाउण्ड्स झौर 
कनिष्ठ लिपिको वी पदोन्नति के लिए उच्च पदों के धधिक सख्या मे सृजन का 
सुभाव दिया गया था। समिति ने यह श्रमिशत्ता मो की कि परिश्रमो प्रौर 
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निष्ठावान विकास झेधिकारियो को जिला परिषदो में उप मुझ कार्यकारो झ्धि- 
कारी के पदो पर पदोन्नत किया ज्यना चाहिए | 


राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद सेवाग्रों में प्रनुशासन 
बनाये रखने के लिए भी कुछ निधम बनाये गये हैं ४१ पचायत समितियों एवं 
जिला परिपद्दों में कार्य करन वाले क्मंचारियों के अनुशासन हेतु निर्मित थे नियम 
राजस्थान ग्रसैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्तण्य एवं अ्रपील) नियमों के आधार 
पर ही बनाये गये हैं। इन तियमो में कमंचारियो के निलस्बन, दण्ड क॑ प्रकार, 
साधारण दण्ड की ध्रक्रिया, सयुक्त जाच, विशेष मामलों की प्रक्रिया, ग्रपीलों की 
विपय सामग्री, उसझ्ा प्रस्तुतिक्रण सम्प्रेषण लथा अपील को रोकना और उसकी 
क्रियान्विति इत्यादि की विस्तृत व्याख्या की गयी है । इसी प्रकार राजस्थ न की 
प्रचायत समितियों एवं जिला परिषदों में कर्मचारियों के सेवा तिहति लाम के 
लिए भी राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद (सवर्ग एवं पेन्शन मोगी 
भ्राचरण ) नियम निमित रिये गये हैं ।/९ राज्य सरका+ न ये नियम राजस्थान 
प्रचायत समिति एवं जिला परिषद भ्रधिनियम ।959 की धारा 79 की उपघारा 
] तथा प्रन्य सक्षमता प्रदग्त करने वाले प्रावधानों मे प्रदत्त श्रधिकारो रा प्रयोग 
करते हुए बनाये हैं । 


प्रशिक्षण 


आधुनिक लोकर ल्थाणकारी सरकारो के सभी स्तरों के समक्ष लोगो की 
प्रपेक्षाओ के अनुरूप खरा उतरने की गम्मोर चुनोती विद्यमान है । सभी के समक्ष 
उपम्धित इस चुनोती के कारण शासन श्रौर प्रशासन दोनो के लिए निरन्तर यह 
चिन्ता झौर चिन्तद का विषय है कि लोगों को प्रदान की जाने वाली मंवाह्रो का 
प्रमावी भ्रोर तुशल सम्पादन कैसे किया जाये । वस्तुत इस गरम्मोर चुनौती का 
हल प्रशासन तन की क्षमता मे, प्रशिक्षर्प के माध्यम से, छद्धि द्वारा किया जा 
सकता है । इमीलिए प्रशामन के सभी स्तरो पर विशेष तौर से पच्रायती राज की 
उन सस्थाप्रो, जो विकाम कार्यक्रमों के निष्पादन में गम्मीर भूमिका निमाती है, 
के लिए प्रशिक्षण भौर भी महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमम्त्री 
प नेहरू ने यह विचार व्यक्त किया था कि “मसामुदायित्र विकास मार्यक्रम”, 
जिसवा लक्ष्य सम्पूर्णा समाज की रचना को परिवर्तित करना श्रौर हमारे विचारों 
भ्रौर कार्यों मे परिनतेन करना है. यदि कमी अपने उद्देश्य की प्राप्ति में प्रसफल 
होते हैं तो वह इस्ललिए नहीं कि इसके लिए घन की कमी है भपितु सम्भवतः 
इसलिए होगा कि हमारे पाप प्रशिक्षित कामिको की कमी है ((! इसमें यह स्पष्ट 
हो जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशंता इस तथ्य से मत्री माति 
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श्रधगत थे कि ग्रामोरण विकास के कार्यक्रमों के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की 
पझपरिहार्थ ग्रावश्यकता है । 


स्थानीय सस्थाझ्रों में काये करने वाले कर्मचारियों एवं निर्वाचित पदा- 
घिकारियो के प्रशिक्षण के तीन कारण बताये गये हैं : 


] प्रथम तो यह कि इन सस्था्रों मे कार्य करने वाले कर्मचारी सरकार के 
अन्य स्तरो के कमंचारियो वी तुलना में शक्ति, वेतन एवं सेवा शर्तों की 
हृष्टि से हितकर या प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं ॥ यही स्थिति 
इन सस्थाप्रों में कार्य करने वाले निर्वाचित पदाधिकारियों के सन्दर्भ मे 
भी दिखाई देती है । इस कारण इन संस्थाओं में कार्ये करने वाले कर्म- 
चारियो एवं निर्वाचित पदाधिकारियों की गुणवत्ता मे सुधार के लिए 
प्रशिक्षण एक आवश्यक विधा है । 


2... इन सस्थाओ्रों में कार्य करने वाले क्मंचारी एवं पदाधिकारी प्राय भ्रपन 
प्रभावित नागरिको के देनिक सम्पर्क में झाते हैं इस कारण सरकारी 
एवं गेर सरकारी पदाधिकारियों को प्रपने पर्यावरण एवं झावश्यक- 
ताप्नो के प्रति सचेष्ट होते के लिए प्रशिक्षण को झावश्यक्ष माना 
जाता है। 


3, इन सस्थाओरो के निर्वाचित एवं ग्रेर निर्वाचित पदाधिकारी परिषद और 
उम्की समितियों में एक टीम ग्रथवा समूह के रूप में कार्य करते हैं 
इसलिए उनमे परस्पर एक विशेष प्रकार का भम्बन्ध विकप्तित होना 
प्रावश्यक होता है । यह उल्लेख करने की कोई भ्रावश्यकता नहीं है कि 
इन दोनों प्रकार के पदाधिकारियों की पारस्परिक भूमिका को ग्रधिक 
दीघेजीवी भौर स्पष्ट मानदण्डो पर भाघारित करने मे प्रशिक्षण वी 
एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है ! 


प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानोय सस्थाग्रो मे कार्य करने वाले पदाधि- 
ऋषरियों वी शमतपफों को कृद्धि कप यहू खपाय आधुनिक युग में अधिक उत्साह से 
अपनाया जा रहा है । ग्राम तौर पर प्रशिक्षण को जो विधिया प्रचलित हैं उनमे 
से मेवा कालोन प्रशिक्षण की विधि को सबसे प्रधिक मितव्ययोी, लाभकारी और 
प्रमावी माना जाता है। स्थानीय सस्थामो के पास चू कि साधनों का प्रमाव 
होता है इसलिए सेवाकालोन प्रशिक्षण वी विधा को भ्रधिक मात्रा में प्रषनाया 
जाता है ४2 
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ग्रामीण स्थानीय शासन की इकाइयों मे उपरोक्त प्रशिक्षण उतना ही 
हत्वपूर्ण कार्मिक झ्रायाम है जितना कि योग्यता के आधार पर कर्मचारियों को 
सेवा में भर्ती करने का काये महत्वपूर्णो है। भ्राज स्थानीय प्रशासन प्रनेक जटिल 
समस्याझो का सामना कर रहा है इसलिए उन समस्याग्रो के समुचित समाधान 
के लिए पूर्ण प्रशिक्षित श्रीर दक्ष कामिको की झावश्यकता अधिक तेजी से ग्रनुमव 
की जा रही है । इसी कारण कर्मचारी के सेवा प्रवेश पूर्व प्राप्य शिक्षण और 
ज्ञान की पर्याप्त नही माना जातर और इस बात को प्रावश्यकता गस्मोीरता से 
भ्रनुमव की जा रही है कि कर्मचारियों के सेवा मे प्रवेश के बाद उन्हे प्रशिक्षित 
करने के लिए स्वतन्त्र प्रशिक्षण सम्यात्रो को स्थापना की जानी चाहिए ताकि ये 
प्रशिक्षण सस्थाए स्थानीय सस्थाओरो में काम वरने वाले कमंचारियो में नेतृत्व, 
भ्राचरएण और निर्णय क्षमता का विकास कर सकें तथा ये प्रशिक्षण सस्याए इन 
सस्थाम्री के शोघ-अनुसधान और प्रशिक्षण कार्य्रमों के केन्द्र के लिए विकसित हो 
सकें । ऐसी प्रशिक्षण सस्याप्रों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन निम्ना- 
किन उद्देश्यों को ध्यान मे रखवार करना चाहिए ३४ 

] कॉनेज ओर विश्वविद्यालयों के उन क्षेत्रों जहा स्थानीय प्रशासन के 
क्षेत्र में रूचि हो, को स्थानीय शासन की सवाओं के प्रति झाइृष्ट 
करना । 

2. स्थानीय प्रकृति की प्रशासनिक समस्याओं के प्रति जनता में चेतमा 
उत्पन्न करना और उत समस्याओ्ो के समाधान के लिए उपयुक्त कार्य- 
क्रमो की योजना बताना । 

3. स्थानीय प्रशासन के सचालन में उन्नत प्रशासनिक तकनीक को अपनाने 
की प्रक्रिया को वीद्र वरना । 

4. स्थानीय स्तर प६ ब्यवस्थित आपोजना और शासतवीय सत्िविधियों के 
मूल्यांकन के लिए उचित मागक्रो बा विकास, तथा 

5. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास और उनका सचालन | 


राजस्यान की पचायतो राज सस्याप्रों मे प्रशिक्षण 

राजस्थान मे प्रारम्म से हो सामुदायिक्त विकास कार्यक्रम और उसके 
पश्चात पचायती राज वी सस्थाप्रों मे समुचित प्रशिक्षण को पर्याप्त महत्व दिया 
गया है| राज्य सरकार ने यह मलीभावि झनुझव जिया है कि लोकतातिक 
विकेन्द्रोक रण की प्रणालो से, जिसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिविधियों को सत्ता का 
हम्दान्तरण करना है, जन प्रतिनिधियों बे लिए उचित प्रशिक्षण अत्यन्त प्राव- 
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श्यक है। इसी के साथ सरकार ने इन सस्थाग्रों मे सलग्त सेवाझ्नो के लिए भी 
परिवर्तित परिवेश मे प्रशिक्षण को ब्यावश्यक सप्रका है। # 959 भें जब 
पंचायती राज की सरचना का शुमभारम राजस्थान में किया गया तब प्रशिक्षशों 
के लिए प्रशिक्षण सेवाओं का आयोजन किया गया था। यहो नहीं ग्रामीण 
जनता तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को पचायती राज के उद्देश्यों के बारे में 
शिक्षित बारने के लिए कदम उठाये गये और इसके अन्तगंत प्रत्येक पचायत 
क्षेत्र में प्रसार अधिकारों या एक सामाजिक कायबर्ता का गावो में भेजा गया 
जिसने पचायती राज की याजना झौोर व्यवस्था को समभाने के लिए यावो में 
सामान्य सभाझ्रो का आयोजन किया । इसी प्रकार उदथपुर में मन्त्रियों, प्रमुखो, 
प्रधानों तथा सामुदायिक विकास "व पचायती राज से सम्बन्धित राज्य एव 
केन्दीय सरवार के भ्रधिक्नारियों के शिविर भी आयणेजित किये गये । इन सस्थाओं 
के निर्वाचित सदस्यों तथा ग्रामीण नीतियो के प्रशिक्षण वे लिए मो विभिन्न स्तरों 
पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन क्या गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपयो- 
गिता के सन्दर्म मे भी विचार व्यक्त किये गये हैं ग्रौर इसी क्रम मे एक प्रच्छे 

प्रशिक्षण कार्यक्रम के निम्नाकित तत्वों को रेखाकित किया गया है :१९ 
। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षणाथियो को भ्रपने वत्तंब्य पूर्णत' निभाने के 
लिए तैयार करना होना चाहिए। प्रशिक्षण रा पर्याप्त सैद्धान्तिक 

आधार होगे के साथ ही वह व्यावहारिक मी होना चाहिए । 


2. प्रशिक्षश कार्यक्रम रूचिकर एवं आर्पषक होना चाहिए। इंग उद्देश्य 
की पूर्ति प्रशिक्षण के लिए अच्छा वातावरण, पुस्तकालय, बाचनालय 
एवं मनोरजन की सुविवाए इत्थादि सुलम कराके वी जा सकती है । 
ब्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण कार्यक्म बी ओर स्वत' अपये आपको भादृष्ट 
झनुमव करें ऐसा घातावरण सुजित किया जाना चाहिए । 

3. प्रशिक्षण कार्यक्रम स प्रशिक्षणाथियों में पच्यायती राज सस्घाग्नो एवं 
इनमे बार्य 7रने चालो के प्रति मही दृष्टिकोण वे निमणि में सहायता 
मिलनी चाहिए । 


प्राम सेदक एवं पदेन सचिय प्राप पचायत का प्रशिक्षण 


राजस्थान में पहले ग्रामसेवक झौर पचायत समिति के सचिव के पद 
पृथक थे किन्तु मव इन दोनो पदों ज्रो एक कर दिया गया है। राजस्थान में ही 
नहो बल्कि सम्पूर्ण मारत वर्ष मे ग्राम सेवको के लिए प्रशिक्षण बी सार्थक भाव- 
श्यकता सबसे पहले अनुमव की गयी । यही कारण है कि पैचायती राज सस्थाग्रो 
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में ग्राममेवक के प्रशिक्षण के लिए सबसे पहले प्रशिक्षण सस्थाओ को स्थापता के 
कदम उठाये गये । ग्राम सेवक ऐसा कईर्थकर्ता होता है जो ग्रामेण जतना के 
सर्वाधिक निकट सम्पर्क मे रहऊर कार्य करता है। इसीलिए इनक प्रशिक्षण की 
गहन आवश्यकता अनुमव का गयी और प्रारम्भ में उनका प्रशिक्षण जो केवल 
6 पम्ाह के लिए होता था झव 2 वर्ष कः कर दिया गया है । 


सन्‌ ।96व में ग्राम सेबच्ते को उच्च विक्षा और उच्च प्रशिक्षण के 
लिए कृषि महाविद्यालयों श्रौर प्रशिक्षण केन्द्रों मे भेजन की व्यवस्था झ्लारस्म की 
गयी । कतिपय ग्रामसेवक्तो को पशु चिकित्सा में स्नातक डिग्री के अध्यपन के 
लिए मी भेजा गया । जिस्तु क लान्तर में ऐसी योजनाएं जारी नही रह सकी 
और झधिक कठिताइयों के कारण राज्य सरकार न प्रशिक्षण के इस व्यापक 
कार्यक्रम को प्राय बन्द कर दिया * इस स्थिति का प्रमुख ज्ारण यह भी था कि 
नयी कृषि विस्तार योजना के अन्तग्रत कृषि प्रसार का सम्पूर्ण थर्य क्रषि विभाग 
ने त्पने हाथ मे ले लिया और इम हेतु ग्र म विस्तार : स॑कर्माश्रों की नियुक्तिया 
की गयी । इसका परिणाम यह हु » क्रि ग्राम विस्तार दार्सर्स्ताशों के सये पदो 
बा सुजन किया गया और इन पदों पर तीन वर्ध से अधिक समय भ कार्यरत ग्राम 
पचायत के सचिवों को छटनी (स्फ्रीनिंग) करमे हुए इस पद पर निप्रक्त कया 
गया है। ग्रामसेघकों को भी इत पदों पर समायोडित किया गया । ग्राम सेवक 
तो पहले से हो 2 बे का सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए थ। इसके प्रति 
रिक्त नव नियुक्त ग्राम सेवक एवं परेन सचिव ग्राम पचायन को राज्य सरकार 
द्वारा एक ससिति की प्रनुशसा के ग्राधार पर 6-6 माह हा प्रशिक्षण दिय)। गया 
है । यह प्रशिक्षण जोधपुर के पाम मण्डोर प्रशिक्षण केन्द्र मे दिया गया है। 
राज्य मरकार के इस प्रशिक्षण को 6 माह से दश्यकर एक वर्ष ऊरम को योजनाएं 
भो बनायी है ॥४7 


ग्रामसेयिका, प्रेष्यापकु और महिला प्रशिक्षरा 


।97७ के दशक में राजस्थान में कोटा और भण्डार मे ग्राममंवक्ों के 
प्रश्क्षय के दा बन्‍्द्र थे जिनमे से कोटा केन्द्र को 975 मे बन्द कर देन के 
बाररण केवल मण्डोर प्रशिन्षण केसद्र ही चल रहा है । राजस्थान मे ग्रामसेवको के 
पद समाप्त कर दिये जाने के पर्चात प्रधमिक शालाझों की महिला प्रश्याविक्राप्रो 
को हो मण्डौर प्रशिक्षण केद्ध मे प्रशिक्षण देन की व्यवस्था चच रहो है| ग्राम 
झतर पर जो महिला उार्सक्र्ता और सेविकाए कार्मग्रील हैं उनके भी झल्य अवधि 
के प्रशिश्रण कार्यत्रम इस केन्द्र में धायोद्ित किये जाते हैं । 
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हरिश्चन्द्र साथुर राजस्थान राज्य लोकप्रशासन संस्थान, जयपुर/उदयपुर 


यह सर्वेविदित है कि राजस्थान में हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य 
लोक प्रशासन सस्थान जयपुर और इसको उप शाखा उदयपुर राज्य स्तरीय दोक 
सेवको के प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का सम्पादन कर रही है । 
यह संस्थान 982-83 के पश्चात से पचायत्ती राज के क्षेत्र मे कर्मंचारिश्नो और 
जन प्रतिनिधियो को प्रशिक्षण करने के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्मक्रमो का 
सचालन कर रहा है। उदयपुर स्थित सामुदायिक विकास श्रौर पचायती राज 
सस्थान द्वारा जो कार्य सम्पादित किया जा रहा था उन कार्यों की अ्रब हरिश्चद्ध 
माथुर सस्थान को सौंप दिया गया है और सामुदायिक्र विकास सस्थान अव केवल 
ग्रामी एा विकास अध्ययन केन्द्र के रूप में कार्यशोल है। जयपुर स्थित लोक प्रशा* 
समन सस्थान मे भी ग्रामीण विकास अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गयी है तथा 
भारत सरकार से इस अध्ययन बेन्‍्द्र के ुदढीऊकरण के लिए बुछ वर्षों से सहायता 
मिल रही है। श्रव ग्रामीण स्थानीय शासन की इन इकाइयो-पचायत समिति 
तथा जिल। परिपद के जन प्रतिनिधियों तथा क्मंचारियो के प्रशिक्षण वी व्यवस्था 
लोक प्रशासन सस्यान द्वारा की जा रही है । ग्रामस्वरीय जन प्रतिनिधियों तथा 
राज्य कमियो के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व यद्यपि ग्रामीण विकास एव पचायती 
राज विभागों को दिया गया है किन्तु व्यवहार में इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु 
भ्रव जयपुर स्थित इन्दिरा गाधी पचायती राज एव ग्रामीस्य विकास सस्थान मूतन 
भूमिका निष्पादित कर रहा है | 


जब से राज्य सरकार ने ग्रधिकाश पचायत समितियों मै विक्रात्त अधि- 
कारियो के रुप में राजस्थान श्रशासनिक सेवा के भ्रधिकारी नियुक्त बरने का 
निर्णय लिया है तब से नव नियुक्त ऐसे विकास पभ्रधिकारियो को परचायत्ती राज 
की सस्थाओ से सम्बन्धित 5 दिवसीय प्रागमन प्रशिक्षण कार्यक्रम का ग्रायोजन 
हरिश्चर्द्र माथुर प्रशिक्षण सस्थान द्वारा जयपुर में किया जाता है । इस प्रशिक्षण 
कार्यक्रम के माध्यम से पंचायत समितियों मे नियुक्त क्ये जाने वाले राजस्थान 
प्रशासनिक सेवा के अधिकारियो को राजस्थान से सम्बन्धित भोग्रोलिक भौर 
झाधथिक विकास से सम्बन्धित जानकारी के अलावा पचायती राज भौर ग्रामीण 
विकास के दायित्वों से ग्रवगत कराया जाता है और उन्हे इस हेतु तैयार क्या 
जाता है कि वे विवारा के श्रेष्ठ ससथान के रूप से पत्चायत्त समितियों का ब्रशास- 
निक नेतृत्व कर सर्के ।8 इसके भ्रतिरिक्त मारत सरवार एवं राज्य सरकार की 
सहायता से यह सम्धान विभिन्न स्तरों के ग्रधिकारियो तथा जन प्रतिनिधियों के 
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लिए अल्प भ्वधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सगोष्ठियो का समय-समय पर 
झायोजन करता रहता है । 


इन्दिरा णधी पंचायती राज़ एवं ग्रारोएए विकास सस्यान 


राजस्थान मे पचायती राज के क्षेत्र में अध्ययन-प्रध्यापन, प्रशिक्षण झौर 
अनुसन्धान के क्षेत्र मे पहल करने एवं तत्सम्बन्धी कार्य करने के लिए 984-85 
में इन्दिरा गाघी पच्रायती राज एव ग्रामीण्प विकास सस्थान की स्थापना की गयी 
है । राजस्थान में राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण उत्तरी मारत में पचायती 
राज की एक स्तरीय सम्था के रूप मे इस सस्थान मे झ्पता एक विशिष्ट स्थान 
इस अल्प अ्रवधि में बना लिया है । यह सस्थान पचायती राज की सम्धाओओो में 
सरकारी एवं गैर सरकारी क्‍्मधिकारी तथा जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए 
कार्यक्रमों का झ्रायोजन वरसे लगा है । पचायत समितियों के विकास झधिवका- 
रियो तथा प्रधानतो जिला परिषदो के प्रमुणो, ससपचो एव घिभागीप अधिका रियो, 
जिला परिपद के वायेकारी भ्रधिकारी तथा पचायत समितियों के पशुपालन, सह- 
कारिता, कृषि एवं पचायत शिक्षा तथा इसी प्रकार के श्रन्य प्रसार अधिकारियों 
और लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक अमियन्ता एव अन्य किस्म के 
प्रधिकारियों तथा कमंचारियो के लिए विमिन्न प्रकार के श्रशिक्षण कार्यक्रमों का 
नियोजन और निरूपण यह सस्थान करने लगा है । राज्य सरकार की यह प्रमि- 
लापा है कि यह सम्थान पचायती राज से सम्बन्धित विभिन्न प्रधिकारियों तथा 
कर्मचा रियो एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के उचित समन्वय झौर ग्रामीण विकास 
के प्रति रूमान विकसित करते के लिए एक आदर्श सस्यान के रूप में विकप्तित 
ही । इन्ही उद्देश्यों को ध्यान भे रखते हुए यह सस्था पचायती राज एब ग्रामीण 
विकास पर कभी तीन दिवसीय, कमी एक सप्ताह तथा कमी कभी एक पसवाड़े 
के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रायोजन करती रही है । यह सस्थान पचायती राज 
सस्याप्नों मे नियुक्त होने वाले नवीन प्रधिकारियो या नवीन जन प्रतिनिधियों के 
लिए 5 दिवसीय प्ागमन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करता है तथा इसी 
प्रकार पूर्व मे जो अधिकारी तथा जन प्रतिनिधि ग्लागम प्रशिक्षण कार्यक्रम से 
लामान्वित हो चुके हैं उनके लिए 3 दिवसीय संग्रोष्ठियों घोर पुनश्चर्या प्रशिक्षण 
आयोजित करने का प्रयत्न करता है। यह सस्थान निरन्तर पचायतों राज एवं 
प्रामोण विकास के क्षेत्र मे, अपने नाम के अनुरूप, प्रध्ययन-प्रनुसन्धान तथा प्रशि- 
झ्षरा के सवर्द्धान के लिए निरन्तर प्यत्नशोील है । इस सस्थान में भारतीय 
प्रशासनिब सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा शोर राजस्थान लेखा सेवा भादि के 
विभिन्न प्धिकारी प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये हैं सौर सरकार यह चाहती है कि 
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एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रौर अनुसन्धान सस्थान के रूप में यह अपनी ख्याति 
अजित करे (११ 


राजस्थान में हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान 
तथा इन्दिरा गाधी पचायती राज एव ग्रामीण विकास सस्थान दोनो ही इस बात 
का प्रयत्त कर रहे हैं कि पचायती राज की सस्थाग्रो मे जो नियन्त्रक प्रधिकारी 
नियुक्त हैं चाहे वे जिलाधीश, विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी प्रधिकारी, 
भ्रध्तार ग्रधिकारी हो और चाहे विभिन्न स्तरो के जन प्रतिनिधि हो उन सब के 
मध्य परस्पर सोहादं और समन्वय स्थापित किया जाय । सस्थान ग्रपसे द्वारा 
प्रायोजित सगोष्ठियों से पचायती राज सस्थाओं के स्वशासन भौर सरचना, पघा- 
ग्रती राज के आधिक विकास के विभिन्न पक्षो, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थि- 
तियो और पर्यावरणीय चुनौतियों सथा ग्रामीण विकास कार्यत्रमो भर उससे 
सम्बन्धित सस्थागत ढाचे श्रोर न्यूनतम प्रावश्यकेताओ तथा राज्य सरकार द्वारा 
ग्रामीण विकास के लिए चलाये जा रहे शेद्षिक, चिकित्सा सम्बन्धी श्रोर प्रन्य 
कार्यक्रमों की समस्याग्रो एव समाधान से सम्बन्धी चर्चा को प्रोत्माहन देता है | 
इस प्रकार की सगोष्ठियों मे समूह चर्चा पर विशेष बल दिया जाता है। गोष्डियो 
में सम्मागियों की सलया जब अ्रधिक होती है तो उसे विभिन्न छोटे छोटे कार्यकारी 
दलो मे विचार विमशं के पश्चात जो सर्वश्रेष्ठ बिन्दु उमरकर सामने प्राता है 
उन पर पूरी ग्रोष्ठी मे विचार विमर्श और बहस को प्रोत्साहन दिया जाता है । 
समीक्षकों की ऐसी मान्यता है वि. झ्धिकारियो एवं जय प्रतिनिधियों के लिए 
आझ्रायोजित यह सामूहिक प्रश्चिक्षण कार्यक्रम बहुत उपयोगी सिद्ध हुए है। उतका 
ऐसा मानता है कि इन सग्रोष्ठियो के माध्यम से अधिकारी श्रौर जन प्रतिनिधियों 
को न केवल एक दूसरे को समझने का झअवसर मिलता है भ्पितु एकजुट होकर 
कार्य करने दी प्रेरणा भी मिलती है ।१९ 


प्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय संस्थान 


पचायती राज में कार्यरत कर्मचारियों भौर इन सस्थाप्रों में चुने हुए 
जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के तिए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक 
प्रशिक्षण सम्थान को स्थापना 958 में मंसूरी मे की गयी थी। 964 में यह 
संस्थान मधुरी से हैदराबाद स्थानान्तरित वर दिया गया श्रौर उसके एक वर्ष 
वश्चात उसका एक रजिस्ट्रीकृत सत्यान के रूप से पजीकरण कर लिया गया। 
मह सस्यान ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय सस्थान के नाम में जाता जाता है। 
इस सस्थान को स्थापना अग्रलिखित उ्ं श्यो को भाघार बनाकर को गयो थी .है 
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). सरकारी कर्मचारियों एव गर सरकारी कार्यकर्ताप्रों की सामुदायिक 
विकास और पचायती राज के सिद्धान्तों तथा उदंश्यों के वारे में 
प्रशिक्षए' के लिए शीषंस्थ सस्था के रूप में कार्य करने के लिए।॥ 


2. देश के विभिन्न भागों के प्रशिक्षण केन्द्रों का शैक्षणिक मार्यदर्शन भोर 
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण । 


3. सामुदायिक विकास कार्यक्रम और इसी प्रकार के अन्य वार्यक्रमों के 
माध्यम से सुनियोजित साम्राजिक परिवतंन को महत्व देते हुए समाज 
विज्ञान मे अध्ययन और झनुसघान को प्रोत्साहन । 


4. सामुदायिक वित्रास ग्योर पचायती राज सम्बन्धी सूचना के लिए सूचना 
केन्द्र के रूप में कार्य करना । 


यह सम्घान इस क्षेत्र मे प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करते के लिए राज्य 
सरकार को परामश्श देने का कार्य करता है । इसी क्रम मे यह सस्थान सरकारी 
प्रौर गैर सरकारी दोनो प्रकार के लोगो को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण का कार्य 
भी सम्पादित करता है + इस संस्थान द्वारा विनिर्मित पाठ्यक्रमों का मुर॒य उहश्य 
न केवल सामुदायिक विकास और धचायती राज की विचारधारा वो झागे बढाना 
है बल्कि इस क्षेत्र मे कार्यरत कर्मचारियों के भ्ननुमवों का सवर्ध न करते हुए उनके 
विचारों का झादान-प्रदान मी यह समव वनाता है। सस्थान द्वारा जो प्रशिक्षण 
वार्येक्रम प्रायोजित फिये जाते हैं उनके माध्यम से पचायती राज मे कार्य- 
रत कर्मचारियों भौर जन प्रतिनिधियों मे विकास के प्रति एक नूतन इृष्टि विकसित 
की जाती है। 


प्रशिक्षण से सम्बद्ध समस्याएं 


पंचायती राज की सस्थाप्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं निर्वा- 
चित्त जन प्रतिनिधियों के श्रशिक्षण के जा कार्यक्रम राजम्धान में तृतीय पचवर्षीयव 
योजना के काल मे प्रारम्म किये गये थे वे झागे जारी सही रह सके झौर प्रशा- 
सनिक व्यय में मितब्ययता के माम पर उतमे से प्रधिकाश प्रशिक्षण केन्द्र पश्चातु- 
बर्ती वर्षों मे बन्द बर दिए गये । गिरघारी लाल ब्यास समिति ने मी झपने प्रति- 
वेदन से सरकार के इस प्रकार के निर्णय को भालोचना की है | समिति ने इस 
बात पर भी विचार फ़िथा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण बेहद्रो का गैर सरकारी 
सम्यांघो द्वारा सवालन सिलना उपयोगी हो सकता है । समिति विचार विमर्श के 
पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुचा कि पचायती राज के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का 
बाये सरकारी प्मिकरणो की तुलना मे गैर सरवारी असिकरणों द्वारा भघिकत 
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प्रभावी तरीके से नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की सर्थाओो पर विकास 
विभाग मी अपना प्रभावी नियन्त्रण नहीं रख पाता इसलिए व्यास समिति ने यह 
अमिशसा वी थी कि ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों को सरकारी क्षेत्र मे ही ले लिया जाना 
चाहिए ।* राज्य सरवार मे इस अभ्मिशसा की पालना की दिशा में कोई वार्य- 
वाही पश्चातवर्ती वर्षों मे नहीं की है और भब स्थिति यह है कि श्रशिक्षण का यह 
कार्य गैर सरकारी क्षेत्र मे लगभग बन्द हो गया है। यद्यपि इन्दिरा गाघी पचायती 
राज एब ग्रामीण विकास सस्थान की स्थापना के पश्चात्‌ प्रशिक्षण के क्षेत्र मे 
सरकारी प्रयतनो को एक निर्णायक गति मिली है । 

प्रशिक्षण के क्षेत्र मे परिव्याप्त समस्याप्रो मे सबसे वडी समस्या सुयोग्य 
प्रशिक्षकों के ग्रभाव की है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता बडे-बडे भवनों के 
निर्माण और ग्राघुतिक उपकरणों की उपलब्धि से ही सम्मव नही है भ्रपितु प्रशि- 
क्षण का स्तर भोर प्रभावशीलता उन प्रशिक्षको की योग्यता, दक्षता और ज्ञान 
पर निर्भर करती है जो प्रशिक्षण प्रदान करते हैं । भारत मर मे यह समस्या समी 
क्षेत्रों मे भ्रनुमव की जाती है कि प्रशिक्षको को कंसे प्रौर कहाँ उचित प्रशिक्षण की 
व्यवस्था की जाये । पचायती राज के क्षेत्र मे यह समस्या और भी जटिलता से 
अनुभव की गयो है। इस समस्या के समाघान के लिए हैदराबाद में ग्रामीण 
विकास के लिए राष्ट्रीय सस्थान श्रौर नीलीखेरी से प्रसार शिक्षा सस्थान मे 
विभिन्न राज्यो के प्रशिक्षण केन्द्रों के प्राचार्यों भौर अन्य सहयोगी प्रशिक्षकों के 
प्रशिदाण की व्यवस्था की गयी है। 965 से पूर्व बिल्ली से भी पचायती राज 
पर प्रशिक्षण श्रौर शोध के लिए एक केन्द्रीय संस्थान या किन्तु उसके अवस्तायन 
के पश्चात्‌ पच्चायती राज के प्रशिक्षण कार्यक्रम वी गति ्रवरुद्ध हुई घी। राज- 
स्थान मे प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उदयपुर में विशेष ब्यवस्था की गयी है । 
राज्य सरफार राज्य के भ्रशिक्षको को प्रशिक्षण हेतु नीलीखेरी मे प्रसार शिक्षा 
सस्थान में भी भेजती है और उच्च प्रशिक्षण तथा भनुसघान के लिए हैदराबाद मे 
ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय सस्थान में मी विभिन्‍न पाद्यक्रमों में भेजा जाता है । 
यही नहीं, यदि विदेशो मे भी इस प्रकार के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यत्रमो का 
प्रायोजन होता है तो राज्य सरकार अपने प्रशिक्षकों को यथासम्भव उनमें प्रनुभव 
ब्राप्त करने के लिए भेजती है । 


प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुधार हेतु प्रस्ताव 

जँसा कि पूर्व मे उल्लेख किया जा चुका है पचायती राज की सस्थाप्रनो 
से जुडे हुए कर्मचारियों और राजनीतिज्ञो के प्रशिक्षण के लिए पंचायतो राज के 
प्रारस्मिक दिनो में राजस्थान मे सरकारी स्तर पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था १ 
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किन्तु इस सन्दर्भ में पश्चातवर्ती वर्षों मे सरकारी निरांय विषादपूरं रहे हैं, क्यो 
कि मितव्ययता के नाम पर राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र मे श्रनेक प्रशिक्षण 
केन्द्रों को बन्द कर दिया । मानव सस्राधन के अधिकतम विकास झौर उपयोग 
को सुनिश्चित करने मे प्रशिक्षण की प्रप्रतिम भूमिका होती है। इस दंष्टि से 
पचायती राज के क्षेत्र मे राजस्थान में प्रचलित वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्यन्त 
न्यून हैं । स्थिति यह है कि जो प्रशिक्षण कंन्द्र और प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं 
उनमे उपलब्ध सुविधा और साधनों का भी पूर्ण उपयोग नही हो रहा है | यह भी 
अ्रभुमव किया गया है कि राज्य स्तर पर अधिकारी प्रशिक्षण मस्वान जयपुर/ 
उदयपुर थ नवीनतम इन्दिरा गाधी पचायती राज एव ग्रामीण विकास सस्थान के 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे मी समन्‍्वय का कोई भ्राघारभूत ढावा विकसित नही क्रिया 
जा सका है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने के बारे में विभिन्‍न 
समितियों और प्रध्ययत दलों द्वारा अनेक सुभाद दिए गये हैं। इन सुभावों के 
साराश को यहा अभिव्यक्ति दी जा रही है : 

]. प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भ्धिकतम प्रभमावशील बनाने के लिए यह 
आवश्यक है कि प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे प्रशिक्षकों 
की नियुक्ति वी जाये जिसे इस विधा मे व्यक्तियत रुचि हो पग्रौर वे 
प्रशिक्षण के प्रति पूर्ण लगन ग्रौर सत्य बिध्ठा से कार्य करें । यह सुझाव 
मी दिया गया है कि प्रशिक्षकों के चयन में झन्तिम तिर्णय राज्य के 
विकास विभाग का ही होना चाहिए । 

2 ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों मे जो प्रशिक्षक नियुक्त क्ये जायें इन्हे नि शुल्क 
प्रावासीय सुविधा और कठिन परिश्रम के लिए निर्धारित शुल्क तथा 
उच्च वेतन जैसे आकर्षक प्रस्ताव किये जाने चाहिए जिनके प्रति आकृष्ट 
होकर वे मी प्रशिक्षण सस्यानो में प्रपती याग्यतानुसार ग्रोगदान 
कर सके $ 

3. श्रशिक्षण हेतु विनिश्चित पाद्यक्रमों का प्रति पाच वर्ष पश्चात नदीती- 
करण किया जाता चाहिए । 

4. जन प्रतिनिधियों ओर पदाधिकारियों को प्रशिक्षरा ऐस समय दिया 
जाना चाहिए जब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का काये भ्रधिक मही होता 
है । 

5. प्रशिक्षण पराद्यक्रमों को पर्याप्त रुचिकर बनाया जाना चाहिए । कार्य- 
क्रम के दौरान मनोरजन एवं राज्य के दर्शनीय व पर्यटक स्थलों के 
भ्रमण की व्यदस्या द्वारा इन कार्यक्रमों मे रुचि वद्ायो जा सक्‍तो है। 
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मारत में स्थानीय प्रशासव 


प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्णातः झकादमिक प्रकृति के झौर पुस्तकों पर प्राधा- 
रित न होकर क्षेत्रीय समस्याझो पर आधारित होने चाहिए । 


राजस्थान मे, हिन्दी राज्य के लोगो द्वारा आसानी से समझी जाती है 
इसलिए प्रशिक्षण का माध्यम भौर श्रध्ययन सामग्री भ्रधिकतम हिन्दी मे 
ही उपलब्ध करायी जानी चाहिए । 

प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीणों के दृष्टिकोण परिवर्तत भौर ज्ञान इद्धि 
दोनो उद्देश्यों पर सम्मिलित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए! 

समी स्तर के कर्मचारियों भ्रीर जब प्रतिनिधियों के लिए धागरमन प्रशि- 
क्षण के भ्रतिरिक्त समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का श्रायोजन भी 
किया जाता चाहिए । 

प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था मी 
की जाती श्रपेक्षित है 

प्रशिक्षण सस्थानो के प्रशिक्षकों और कर्मचारियों को श्रन्य अ्रशिक्षण 
केन्द्रों के कर्मचारियों से विचारों का पारस्परिक सामयिक श्रादाने 
श्रदान भी करता चाहिए । 

राज्य सरकार को चाहिए कि यचायती राज के क्षेत्र मे प्रशिक्षण वी 
आवेश्यकता को अनुभव करे और तदूनुरूप प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को 
प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराये । भ्रब तक का 
अनुभव इस दिशा मे उत्साहवर्द्धंक नही है। इस स्थिति मे परिवतेव 
किये जाने की भ्रावश्यकता है । 

राजस्थान में पचायती राज सस्थाओ के कर्मचारियों तथा जन प्रत्ति- 


निधियो के प्रशिक्षण कार्यक्रम को 985 में स्थापित इन्दिरा याधीं पचायती राज 
एवं ग्रामीण विकास सस्थान से निर्ख्ायकत्र गति मिली है। राज्य सरकार का यह 
निर्णय पचायती राज के प्रशिक्षण के क्षेत्र मे यद्यपि उत्साह चरद्धेक स्थिति का 
सकेत करता है तथापि भ्रावश्यक्ता इस सस्थान के और अधिक विकास करने की 
है ताकि यह सस्थाय न केबल राजस्थान में भ्रपितु समस्त मारत में पधामती राज 
के प्रशिक्षण के क्षेत्र मे अपना उत्कृष्ट स्थान और सम्मान बना सके 7 


पचायती राज संस्थाओं के वर्मचारियों एवं भ्रधिकारियों पर प्रनुशासना- 


त्मक कार्यवाही और सेवा निदृत्ति लाम के सन्‍्दर्म मे वे ही नियम लागू होते हैं जो 
नियम राज्य सरकार के शासकीय क्मेंचारियों के लिए उक्त सन्दर्मों मे प्रवतित 
हैं । इन नियमों का सकेत नगरीय स्स्थाझो के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से 
सम्बद्ध विगत अध्याय मे किया जा चुका है ॥ 
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पंचायती राज संस्थाश्रों 
का धित्तीय प्रशासन 





स्थानीय शासन की सस्थाप्रो की सफलता एक निर्णायक सीमा तक उनके 
पर्याप्त वित्तीय स्रोतो एवं सुदढ भाथिक व्यवस्था पर निर्भर करती है | कोई भी 
सस्था था सगठन अपने मूलभूत दायित्वों का उचित सम्पादन तब तक नहीं कर 
सकता जब तक कि उन कार्यों को सम्पन्त करने के लिए उसके पास पर्याप्त 
श्राथिक साधन न हो । लगभग सभी विद्वान इस तथ्य पर एकमत हैं कि 'वित्त 
प्रशासन का जीवन रक्त है और वित्त' प्रशासकीय यत्र का ई धन है जिसके श्रमाव 
में कोई भी प्रशासनिक क्विया सम्पन्न नहीं की जा सकती । शासन के कसी भी 
काये के सम्पादन हेतु कुछ साधनों की झावश्यकता होती है उनमे से सर्वाधिक 
महँत्वपूर्णो साधन वित्त है । प्राचीन भारत के महान राजनीतिक चिंतक झौर भर्थ 
विशेषज कौटिल्य ने यह माना है कि सभी उद्यम वित्त पर निर्भर हैं अत कोपा- 
गार के प्रबन्ध के प्रति सर्वाधिक घ्यान दिया जाना चाहिए । 


समस्त विश्व में जोक कल्याणकारी राज्य की प्रवधारणा की स्वीका- 
रोकित के साथ ही लोक प्रशासन से जब साधारण की अपेक्षा भोर भाकाक्षाप्रो 
में भारी दृद्धि हुई है। इसी कारण मारत मे मी स्थादीय निकायो के कार्यों का 
क्षेत्र श्रत्यन्त व्यापक हो गया है । किन्तु यह भी सच है कि अधिकाश स्थानीय 
निकाय, चाहे वे पचायती राज सस्थाए हो या नगरीय सम्थाए, प्रपने दायित्वों के 
निर्वहन में प्राय - असफलता और परिणामस्वरूप क्‍प्लालोचना के पाश्न बनते हैं । इस 
स्थिति का मूल कारण इन सम्धाप्रों के प्रप्याप्त वित्तीय साधन या झाथिक प्रक्ष- 
मता ही होती है । गावो भ्रौर नगरो वी बढती जनसख्या झौर तदनुसार सेवाप्नो 
की उमरती ग्रावश्ययवाएं, आवश्यक निधि के भमाव मे पूरी नहीं हो पाती हैं । 
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स्थानीय शासन को सस्थाग्रो को वित्त के अमाव में समस्यात्रो का 
सामना क्यो करता पड़ता है इसका मूल कारण स्थानीय शासन झौर उच्चतर 
शासन मे एक तात्विक अन्तर का होना है। हमारे सधीय ढाचे मे सघीय सरकार 
तथा राज्य स्तर पर कार्यरत सरकार को वित्तीय साधनों का प्रावटन सविधान ने 
किया है और इन दोनों ही शासकीय स्तरो को उनके वित्तीय प्रबन्ध, व्यय के 
स्लोत और करारोपण के स्पष्ट अ्रधिकार दिये गये हैं। किन्तु स्थानीय शासन प्रमुत्व- 
हीन होता है भतः उसके सन्दर्भ मे यह स्थिति एकदम मिसन है | शासन का यह 
तृतीय स्तर यद्यपि स्पष्ट तोर पर सविधान निर्माताप्नो ने मी इग्रित किया है जब 
उन्होने साविधान के विभिन्‍न भागों में स्थानीय सस्थाग्रो के गठन प्रधवा पचायती 
राज सस्थाप्रों के विकास को राज्य द्वारा प्रोत्साहन की बात की है । किन्तु यह 
व्यवस्थाए करते हुए उन्होने शासन की इस तीसरी इकाई “स्थानीय शासन' को 
वित्तीय प्रवस्ध, व्यय के स्रोत या करारोपए के स्पष्ट भ्रधिकार प्रदान नही किये 
हैं । उन्होने तो सघीय सरकार झौर राज्य सरकारो के मध्य वित्तीय साधनों के 
बटवारे के यथोचित भ्राधार सुमाने के लिए एक वित्त आयोग भी स्थापित कर 
दिया डिन्‍्तु ऐसा कोई द्रायोग स्थानीय सस्थाओो के लिए उन्होने नहीं सुझाया । 
इस स्थिति फा परिणाम यह हुआ कि दोनो प्रकार की स्थानीय सास्थाएं पृर्णतः 
राज्य सरक्षार पर भ्रवलम्बित हो गई ॥ वित्तीय दृष्टि से भी ग्रौर सगठन तथा 
कामिको की इृष्टि से भी । इस स्थिति मे इन स स्थाझ्रो को करारोपरा का जो भी 
अधिकार प्राप्त है वह स विधान प्ले प्राप्त नही है। इन स स्थाध्रो बी रचना करते 
समय सम्बन्धित श्रधिनियमों द्वारा जो कर लगाने सम्बन्धी प्रधिकार उन्हे दिये 
गये हैं वे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार है और भ्रधिनियम उन ग्रधिकारो 
पर यह सीमा भो आरोपित क्रता है कि वे सस्‍याए प्रधिनियम मे प्रस्तावित 
करो को लगाने के पूववे भी राज्य सरकार को स्वीकृति प्राप्त करेंगी । राज्य सर- 
कार को इस बात थी पूर्ण स्वतश्नता होती है कि उसने वरो की जो सूची स्थानीय 
शालन वो अन्तरित कर दी है उसमे बह इच्छानुसार परिवर्तन कर दे । 


भारत जैसे विक्रासशील राष्ट्र वे लिए, जिसने नियोजित प्र व्यवस्था 
का मार्ये भपनाया है, यह अत्यन्त ग्रावश्यक है कि जन साधारण की भ्रत्यन्त निकट- 
वर्ती इन स्थानीय सस्याओं का वित्तीय भग्घार शक्तिशाली और मजबूत बनाया 
जाए ताकि ये संस्थाएं सही भौर व्यापक सन्दर्म मे जनप्ताधारणा के कह्याए के 
लिए कार्य कर पाने में सक्षम हो सकें । झाज-क्ल जन साधारण की प्राधिक दशा 
इतनी झस्त-व्यस्त घभौर झामदनी इतनी न्यून है कि वह स्थानीय स स्थाप्रो द्वारा 
भ्रारोपित करो को झद्ा करने मे झपने प्रापक्ों सक्षम भनुमव नहीं करता । 
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कारण स्थानीय निकाय अनेक ऐसी सेवाझो को भी हाथ में नही ले पाते शिनकी 
उपयोगिता जन साधारण के लिए श्रपरिहार्य होती है। यही नही अर्थाभाव के 
कारण उन मेवाओ में भी निरन्तर अ्माव की स्थिति बनी रहती है जिन्हे ये 
स स्थाए यूरव॑तः सम्पादित कर रही हैं ॥ वस्तुत मारत से आमीण एवं तयरीय 
स्थानीय स स्थाए जिन महंत्वपूर्णो सावंजनिक सुविधाओं और कार्यों का सम्पादत 
करती हैं उनके सस्तोषजनक स चालन के लिए इन सस्थाओो का ग्राथिक प्राधार 
सजबूत होना नितात ग्रावश्यक है । 


विभिन्न राज्यों में पचायती राज सस्थाओं के वित्तीय प्रशासन कौ 
व्यवस्थाशरो के प्रवलोव न से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वित्तीय प्रशासन के संचा- 
लग के लिए प्राय. ग्राम पचीयत स्तर पर किसी पृथक तन्त्र की स्थापना नही की 
गई है । प्रारम्भ मे वित्त से सम्बन्धित कार्य सरपच द्वारा और बाद में सचिव द्वारा 
त्तथा अब यह कार्य ग्रूप सचिव द्वारा किये जाते हैं ॥ पचायत समिति स्तर पर यह 
दायित्व विकास ग्रधिकारी अपने कार्यालय स्टाफ की मदद से निमाता है । इसी 
तरह जिला परिषद मे उसका सचिव अपने भ्रधीनस्थ लेखा कर्मचारियों की सहा* 
यता से वित्तीय प्रशासन का नियमन, संचालन झौर नियत्रणा करता है | इस तरह 
यह स्पष्ट है कि वित्त प्रशासन के लिए ग्राम पचायत स्तर पर कोई विशिष्ट 
स स्था या इकाई की स्थापना नही की गई है । ऐसा इसलिए भी है कि ग्राम पचा- 
यत स्वय इतने छोटे स्तर पर कार्य करती है कि इस हेतु पृथक प्रशासकीय तन्त्र या 
स गठन को स्थापना व्यवहारतः सम्मव भी नही है । 


पचायती राज स स्थाप्नो के वित्तीय प्रशासन को दो भागों में विभक्त कर 
समझा जा सकता है : 


. विभिन्न सस्याप्रो को भाय के स्रोत जिसमे उतके करारोपण की 
शक्तिया भी राम्सिलित है; तथा 


2. विभिन्न स स्थाो की बजट निर्माण एवं लेखा प्रणाली । 


वित्तीय प्रशासन को उक्त दो मागो में विभक्तकर देखना इसलिए 
झावश्यक है ताकि इन विभिन्न स स्थानों के आघीन आय के स्रोतों का पृथक-पृथक 
प्रस्तुतीकरण किया जा सके तथा इन स स्थाप्रों द्वारा अपने आमदनी के स्रोतों से 
जो प्राप्ति होती है उसका बह बजट बनाकर व्यय भौर लेखाकन कैसे करती है 
इसको भी पृथक से और स्वतत्र रूप से समझा जा सके 4 
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पिभिन्‍न सस्थाझों की आय के स्रोत 


सक्षेप मे पचायती राज स स्थाग् के तीनो स्तरो पर झाय के स्लोत्रो का 
पृथक-पृथक प्रस्तुतीकरणा इस भ्रकार है : 
प्राम पंचायत स्तर पर श्राय के स्ोत 

ग्राम पचायत के वित्तीय स्लोतो को मुख्यत दो मागो मे बादा जा सकता 


है. 
] कर एव शुल्क से प्राप्त भ्राय, एव 
2. सरकारी झनुदान और ऋण । 


सादिक झली ने अपने प्रतिवेदन (964) में पचायतों के ग्राथिक 
साधनों का विवरण देते हुए निम्नाकित स्रोत गिनाये हैं ! 

]. जनप्त ख्था के आघार पर प्रति व्यक्ति सरकारी अनुदान, 

2. आरोपित करो से आय, 

3. पशुध्रो के बाडो से होने वाली ग्राय, 

4. प्रशासनिक मामलो से जुर्मान, 

5. घुलम की गई सेवा्नो के लिए शुल्क, 

6, चरागाहो से प्राय, 

१. भूमि के ग्रस्थाई उपयोग के लिए शुल्क, 

8, पचायतो को हस्तान्तरित तालाबों से सिंचाई करने वालो से 
वयूलियाँ; 

9. तालाबों में मत्स्य पालन तथा उनको ठ के पर देना, 

0, भ्राबादी भूमि का विज्ञय, 

. प्रत्येक पंचायत को सरकार ने 5 बीघा भूमि दी है उस भूमि का 
वह प्रपती इच्छानुमार विकास कर सकती है. इसमे झ्ाय 


]2. झिस पचायत से सरपच और 80% सदस्यों का चुताव सर्वंसम्मति 
से होता है, उस पचायत को उसके कार्यकाल के लिए जनमस स्था के आधार पर 
प्रतिव्े प्रति व्यक्ति विशेष पनुदान दिया जाता है । 

प्राय के खोतो की उपरोक्त सूची जो सादिक भ्रली प्रतिवेदन में दो गई 
है उसके प्रवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ऊपर जिन दो प्रमुख शीप॑को का 
सबेत हमने किया है ये सभी बिन्दु प्राय उन दो शीप॑ंको मे व्यापक रूप से समा- 
हित माने जा सकते हैं । 
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() फर छुप शुल्क से झाय 

सामान्यतः पचायत क्षेत्र के लिए ग्राम पचायत झौर पचायत समिति 
दोनो को ही कर लगाने का ग्रधित्ञार दिया गया है। जिला परिषदो को कर लगाने 
का कोई अधिकार नही है ।? 

प्चायत झौर पचायत समिति दोनो के स्तरों पर ही कर लगाने का 
अधिकार ऐच्छिक है । कोई भी कर अनिवाये नही रखा गया है ।? 

ग्राम पचायत निम्नलिशित कर लगा सकती है 


. मबनों पर कर (ग्रह कर); 

2. पशुश्रो या माल श्रथवा दोनो पर चु'गी; 

3. कृषि कार्यों में प्रयुक्त किये जाते वाले वाहनों के प्रतिरिक्त अन्य 
वाहनों पर कर; 

4. यात्री कर; 

5, पेयजल की व्यवस्था पर कर; 

6. वाणिज्यिक फसलो पर कर; 

7 निजी शौचालयों पर कर; 

8 पचायत क्षेत्र में पीने के पानी के प्रबन्ध के लिए कर; 

9. सरकार की पूव॑ स्वीकृति से पचायतें कोई पन्य कर भी लगा सकती 
हैं किन्तु राजस्थान की ग्राम पचायतें पचायत क्षेत्र के हर व्यावसायिक नागरिक 
पर पचायत क्षेत्र मे विकराम कर मी लगा सकने मे सक्षम है; 


]0 मवेशीखाने, चरागाह, भूमि के भस्थाई उपयोग, तालाबों में मत्स्य 
पालन, ठके से प्राप्त शुल्क प्थवा भ्रन्य जुर्मानों से प्राप्त झाय मी प्रचायतों के 
राजस्व के सुपरिचित स्रोत माने जाते हैं । 


उपरोक्त कर ऐसे हैं जिन्हें भारोषित करने का निर्णय भाम पचायत 
स्वय, चाहे तो, लेती है। इनके प्रतिरिक्त भी ग्राम प्रचायत क्षेत्र कै लिए, सण्ड 
स्‍तर पर सृजित प्रचायत् समिति को भो कुछ कर लगाने के अधिकार अधिनियम 
द्वारा दिये गये हैं । पचचायत समिति इस प्रकार जो कर लगा सकती है वे हैं : 


. भूमि के उपयोग या कब्जे के लिए मूमि-घारी द्वारा देय या प्राप्त 
लगाने पर प्रथवा भूमि के अनुमानित लगान पर पांच पंसा प्रति रुपये के हिसाद से 
कर; 

2. व्यापार, पेशो, धन्धो झोर उद्योगों पर कर; 
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3. प्राथमिक शिक्षा उप कर, और 
4. मेलो पर कर । 


चूकि पचायत श्रौर पचायत समितियों द्वारा कर लगाया जाना प्रतिवार्य 
नही है, ग्रत' यह भ्रनुमव जिया गया है कि ये सस्थाएं साम्रान्‍्यत करारोपण के 
सम्बन्ध मे उदासोन रही हैं ॥ पचायतों एव. पचायत समितियों की करारोपण के 
प्रति इस उदासीनता का कारण्य मुख्यत उनकी निर्वाचकों से निकटता है। इन 
स॒स्थाप्नों के पदाधिकारी मतदाताझो की नाराजगी के भय से कर लगाने में सक्रोच 
का भ्रनुमव करते है ; लोगो द्वारा स्थानीय स स्थाग्रो के करो का विरोध क्‍्ये जाते 
का एक वारण यह मी कहा जा सकता है कि लगाये गये करो को सार्वजनिक 
लामो से सम्बद्ध रखने का प्रयत्न नही क्या गया है | यह स्पप्ठ हो है कि कर 
का भ्रारोपण एक प्रप्रिय वार्य है और सामान्यत करो के सम्बन्ध मे लोगो की प्रति* 
क्रिया भी श्रनुकूल नहीं होतो है। फिर मी यदि लागो को यह ग्रामास होन लगे 
कि करो के अनुपात में ही उन्हे सेवाओं के रूप म प्रत्यक्ष लाभ भी मिलेंगे तो 
निश्चय ही करो के विरोध को स्थिति मे पर्याप्त कमो प्रा जाएगी ।९ 


राजस्पान में ग्राम पचायतों ने उनके गठन के भश्रारम्मिक वर्षों में कुछ 
कर प्रवश्य लगाये थे किन्तु वे मी समस्त ग्राम पचायतों न नहीं झपितु 739 
पचायतो मे से कुल 00 पचायतो ने ही कर लगाने म पहल की थी । ऐसे 
भारोषित करो में गृह कर और वाहन कर मुख्य हैं । कुछ बडी पचायतो न चुगी 
मो लगाई थी । किन्तु ग्राम पचायतों द्वारा कर लगान की इस स्थिति में ।964 
के वाद एक निर्णायक गिरावट स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हुई है । 964 तक तो 
'पचायतों ने कुछ कर लगाकर अपनी स्‍भामदनी का प्रारम्मिक प्रयत्न ढिया था 
विन्तु 964 के पश्चात पचायतों राज सस्थाओ के चुनाव नियमित समय पर 
प्रायोजित नहीं किये जा सके और इसका एक व्यापक प्रमाव यह हुप्ना कि ग्राम 
पचायत्ो के पदाधिकारियों ने पूरे राजस्थान मर से प्रपती जनता पर कर लगाने 
की दिशा में कोई रुचि मही ली। यही नही वल्कि प्रघम बार निर्वाचित प्राम 
पंचायतों ने जो ॥र लगाये ये उनको भा अनपरत्‌ जारी रखत में व मफ्च नहीं 
हो शके । 

राज्य की 352 पचायत्र समितियों में से मार्च 964 बे' झन्त तक केवल 
80 पचायत समितियों ने क्षिसी न क़िसी प्रकार के कर लगाये थे । इन बरो से 
जो पभ्राभदनी हुई है उसका दिवरण सादिक भ्दी प्रतिवेदन के परिशिष्ट में दिया 
गया है । इस समिति ने प्रउने प्रतिवेदन मं यह झ कित किया है । कि प्रचायत 
समितियों द्वारा जितने भो कर सगाये गये थे उनमे मू-राजस्व पर दरझइए सर्वाद्मि 
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लोव प्रिय रहा हैं। इसका कारण यह था कि राजस्थान के 26 जिलो में से 0 
जिलो में जिला बोर्ड थे और सभी जिला दोडों ने पहले से ही भू-राजस्व उप कर 
लगा रखा था ' इसलिए प्रायः सभी स्थानो पर यह कर प्रासानी से लगा दिया 
गया था । पचायत समितियों द्वारा लगाये गये मदीन करो में सिर्फ घधों भौर 
भेलो पर कर तया प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी उप कर हैं | कुछ पचायत समितियों 
ने मतोरजन कर भी आरोपित किया किन्तु इस दिशा मे जो कुछ प्रयत्त किया 
गया है, वह सुनियोजित एवं नियमित नही पाया गया है । 


कर लगाने के सम्बन्ध में पंचायती बौर प्रचायतत समितियों को जिस 
दुविधा का सामना करना पडा है उससे मुक्ति दिलाने के लिए सादिक झली 
समिति ने यह सुझाव दिया था कि कुछ करो का लगाया जाना झ्निवार्य कर 
दिया जाना चाहिए या कर लगाने की शक्ति सुदूर स्तर पर दी जानी चाहिये । 
समिति ने अपने प्रतिवेदन मे यह कहा है कि समिति के दोरो के दौरान सरप चो 
और प्रधानो ने यह स्पध्ट राय व्यक्त की थी कि कुछ करो को पनिवार्य कर 
दिया जाना चाहिए । उनकी राय मे ऐसा कर दिये जाने से पचायतो और पचा- 
यत समितियों के समक्ष करारोपणा के सम्बन्ध मे जो दुविधा है उसकी सो समाप्ति 
होगी ही साथ ही इन सस्थाप्रो की एक न्यूनतम प्राय भी निश्चित हो जायेगी । 
इसबा एक और परिणाम यह्‌ भी होगा कि राज्य के समी क्षेत्री में समान कर 
नीति का सूत्रपात हो सकेगा । करो के प्रारोपण मे प्रसमानता की दिशा में उन 
पचायतो या पचायत समितियों के विरुद्ध जन मावना जाग्रत हो जाती है जो कर 
लगाने की दिशा मे पहल करती है क्योकि झाम तौर पर नागरिक यह तर्क मी 
देने लगते हैं कि जब पडौस के क्षेत्रों मे कोई कर नहीं है तो वह हमारे क्षेत्रों मे 
ही क्यो लगाया जा रहा है ?९ 


सादिक भली समिति ने करारोपणा के सम्बन्ध मे विचार करते समय 
यह मत व्यक्त किया कि स्थानीय प्रशासन एवं विकास के सम्बन्ध में चूंकि रुछ 
आवश्यक कार्य ग्राम पचायतो, पत्रायत समिति या जिला परिषदो को करने हैं, 
पत उनके पास भी झपने स्वय के साधन होने चाहिए ताकि वे अपने दित्तीय 
साधनों में झृद्धि कर भधिकाधिक स्वतन्त्रता एवं प्रपने विवेक के प्रनुसार निर्दिष्ट 
कत्तब्यो का पालन कर सके? 


सादिक अली समिति ने झपने प्रतिवेदन में यद्द व्यक्त किया है कि पचा- 
यत, पचायत समिति, भौर जिला परिपद्‌ इन तीनो ही सस्यापो के स्वय के भाय 
के साधन भरी होने चाहिए । इसी तथ्य को ध्यान मे रखकर समिति ने सिफारिश 
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की कि इन तीनो ही सस्थाओं को निर्धारित क्षेत्रो मे कर लगाने का भ्रधिकार दे 
दिया जाना चाहिए । समिति ने यह अक्ति किया है कि जो कर सिर्फ स्थानीय 
महत्व का एवं सामान्य प्रकृति का हो, वह पचायतो के पास रहना चाहिए इसके 
विपरीत जो कर व्यापक प्रमाव वाले हैं, जितका निर्धारण करने के लिए अधिक 
प्रबन्ध किया जाना ग्यावश्यक हो उन्हे अपेक्षाकृत ऊची सस्था को दिया जाना 
चाहिए ताकि प्राप्त आय उस क्षेत्र में समान रूप से वितरित की जा सके । 
समिति ने पचायत स्तर पर निम्तलिब्लित कर लगाये जाने की सिफारिश की थी १ 
() गृह कर 

गृह कर स्थानीय महत्व का है श्रौर इसलिए वह पचायतो द्वारा पग्रारो- 
वित किया जाना चाहिये | स्ादिक अली अध्ययन दल ने अपनी एक उप-समिति 
पचायती राफ की वित्त ब्यवस्थ! के सम्दन्ध में गठित को थी जिसते सिफारिश 
की कि गृह कर लगाया जाना ग्रनिवार्य कर दिया जाना चाहिएं। भ्रपनी उप- 
समिति द्वारा प्रस्तुत इस सस्तुति से थ्रादिक झली अ्रध्ययन दल सहमत हुंप्रा किन्तु 
फ़िर भी उन्होंने यह श्नुभव किया कि भाधिक परिस्थितियों एबं ग्रह गिर्माण के 
स्तर में प्रत्यघिक मिन्‍्नता के कारण इस कर को ग्ननिवार्य बनाया जाना चाहिए। 
उन्होंने इसके मकान के पू'जीगत मूल्य पर प्रारोपण एवं उसकी न्यूवतम श्रौर 
भ्रधिकतर दरें भी सुझायी थी। उन्होने यह मी ज्यवत्त किया कि पचायत द्वारा एक 
बार गृह कर लगा दिये जाने के पश्चात्‌ उसमे किसी प्रकार की छूट नही दी 
जानी चाहिए | 
(2) चु'गो ४ 

खसादिक झर्ल। समात ने चुगी के बारे से यह विचार व्यक्त जिया है 
कि यह एक प्रतिगामी कर है प्रत उन्होंने यह प्रभिशसा की कि चु कि कर लगाने 
की शक्ति केवल नगर पचायतो को हो दी जानो चाहिए । ग्राम पचायतों को चु यी 
लगाने की शक्ति देता हम उचित नहीं समभते । वास्तव में बहुत सी ग्राम प चा- 
यत्रो मे तो चु गी कर आमदनी के महत्वपूर्ण साधतो में हो मी नद्ठी सत्रा है। 
इसलिए सप्तिति ने इसे पचायतो के क्षेत्र से भलग रखने की भ्रभिशमा ही की थी ।* 
(3) मेलो और घाजारों वर कर 


समिति ने प्रचायत, पचायत समिति और जिला परिददो के बोच मेलो 
भौर बाजारो वा वर्गीररण कर दिये जाने की अमिशप्षा की थी । इस वर्गीकरण 
के भाषार पर हो इत सस्थाओं को +र लगाने का प्रधिकार दिया जाना चाहिए। 
पंचायतों बे ्धिकार क्षेत्र मे ल्वाने दाले भेलो झौर बाजारों पर लगाये गये करों 
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की क्राय पचायतो को दी जानी चाहिए, किन्तु जो मेले झौर बाजार वर्गीकरण 
में पचायत समिति था जिला परिषदो क॑ अन्‍्तंगव प्रायें, उन पर लगाए गए कर 
की आय पच।यत्र, पचायत समित्रि श्रौर जिला परिषद्‌ इन तीतो ही सल्याप्रों मे 
बाट दी जानी चाहिए । मेलो और वाजारो का वर्गीकरण करने को शक्ति राज्य 
सरकार में सिहित करने की अभिशसा सम्मित द्वारा को गई थी 


(4) यात्रो कर 

मेलो गश्रौर बाजारों की भाति ही यात्रा केद्धों का वर्योकरण विभिन्न 
सस्थाग्रों के मध्य किये जाने का सुझाव समिति ने झपने प्रतिवेदन मे अकित किया 
है | यात्रा कर से होने वाली आय के सम्बन्ध में सम्रिति मे उपरोक्त मेलो श्रौर 
बाजारों पर कर के सस्वस्ध मे जो प्रावधान सुकाया है वही लायू करने की सिंका- 
रिश भी की है । 
($) बाहन कर 

वाहन कर प्रनिवाय होना चाहिए भौर यह पचायत स्तर पर लगाना 
चाहिए | धोटर गाडियो को इस फर से छूट दी जानी चाहिए क्योकि उन पर 
कर सम्बन्धी विशेष कानुन लाग्रू होते हैं। खेती के काम में आने बाली बैल- 
गाडियो को छोडकर प्रम्य किसी मी प्रकार के वाहनों को इस कर से छूट नहीं दी 
जानी बाहिए । समिति ने यह सुझाव दिया कि किराये पर चलने वाले वाहेतो 
पर भ्रन्य वाहनों की प्रपेक्षा अधिक कर लगाया जा सकता है | समिति ने इस 
कर की न्यूनतम ग्रोर भ्धिक्तम दरें भी श्रपने प्रतिवेदन में सुकाई हैं ।70 


इस प्रकार उपरोक्त पांच कर ग्राम पचायत स्तर पर प्रारोपित किये 
जाने का सुझाव सादिक श्रली समिति ने अपने भ्रतिवेदत में ठिया था। समिति ने 
प्रचायत समिति एव जिला परिषदों के लिए भी इसी प्रकार के कुछ कर आरोपित 
करने का सुझाव दिया था जिनका उल्लेख यथास्थान किया जायेगा । 


करो फा ब'टवारा 

समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह भ्रकित किया कि पंचायतों राज 
ससस्‍्थाप्रो मे प्रापस में करो के बटवारे की व्यवस्था कर दी जाए तो करो की 
बसूनी के सम्बन्ध में श्रौर भ्रधिक प्रयत्व किए जा सकते हैं । इस सम्बन्ध में 
समिति ने सुझाव दिया कि : 

. जो कर पंचायत द्वारा शगा्या जाय उसको प्री आमदनी पचायत 
को हो णानी चाहिए । 
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2... प्रचायत समिति द्वारा लगाये जाने वाले करो की भामदनी का बटवारा 
पंचायत समिति और पचायत के बीच 75:25 के झनुपात में होना चाहिए। 


3. जिला परिषद द्वारा लगाये जाते वाले करो की आमदती का बटवारा 
जिला परिषद, पचायत समित्ति श्रौर पचायत के मध्य 40 . 30 : 30 के पनुपात 
में होना चाहिए । 


जब करो का बटवारा ऊचे के स्तर की सस्था के दारा नीचे के स्तर 
की सस्थाओरों के साथ किया जावे तो नीचे के स्तर फी सस्याप्रो में भ्रापस मे 
बंटवारा जनसख्या के प्राघार पर किया जाना चाहिए । 


करो के भ्रलावा ग्राम पचायतों को कुछ शुल्द वसूलते के झधिकार दिये 
हैं। पचायतें पीने के पानी की व्यवस्था करते या सार्बेजनिक उपयोगिता के 
निर्माण बार्यों वे रिए्ए जो कर लगा सकती हैं सादिक अली प्रतिवेदन पे उन्हें 
शुल्क की परिमाषा में सम्मिलित किया गया है। समिति ने पचायतो को निम्न- 
लिसित शुल्क वसूसये का अधिकार देने ठी झमिशसा की है 
), ज्ल प्रदाय, जलोत्सारण, (ट्रे मेज), रास्तो की रोशनी तथा भू-सरक्षण 
ग्रादि कार्यों के लिए शुल्क ! यदि पचायन द्वारा ये सेवाएं अपने क्षेत्र बे कसी 
भाग विशेष के लिए ही को गई है तो जिन लोगो को प्रथवा परिवारों को इन 
सुविधाभ्ो से लाम नही मिला है उन्हे स्वाभाविक रूप से इन शुल्कों से छूट दी 
जानी चाहिए । 
2... प्रधायत द्वारा बनाये गये बस-स्टेण्डो के उपयोग के लिए शुल्क । 
3. कतिपय कार्यों को रजिस्टर करने भौर उनके लिए लाइसेस देने के लिए 
शुल्त । 
4. खाली भूमि झौर स्थानों के उपयोग के लिए शुल्क । 
राज्य सरबार नियम बनाकर इन शुल्कों की दरो को नियमित कर 
सकती है। लाइसैस जारी करने घौर फोस बसूलने आदि के लिए मी राज्य 
सरकार को कोई सीधघो भौर्‌ स्पष्ट प्रणाली निर्धारित करनी चाहिए 
करों के प्रतिरिक्त प्रस्प प्राय हेतु दिये गये सुकाव 
सादिक प्रली समिनि ने पपने प्रतिवेदन मे यह माना है कि साथन 
जुटाने के लिए करो का क्षेत्र गतिवासंत्रः सौधपित है । श्रत पयायती राज समस्याओं 
केलिए करों बे अतिरिक्त भ्राय हे भन्य साधनों का विकास किया जाता भो नितांत 
प्रावायक है । इस सन्दर्भ में समिति द्वारा दिये गये खुमावों में भाददी मूमि की 
दित्री, पशु बाड़ा प्र्यात्‌ दवावखाना, राज्य सरकार द्वारा दम एक्ड कृषि भूमि 
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से आग, पोखरो और तालाबो मे मत्त्य पालन, घोषित चारायाहो की भूमि से 
भ्राय, हृड्डियो के ठेके और फ्लोद्यात एवं श्ाकोद्यान की बाडियो से आय ग्रादि 
प्रमुख हैं। इतमें से कुछ स्रोत पचायतो को और कुछ गन्य पचायत समिति एव 
जिला परिषदों वे लिए सुभाये गये । समिति न यह घुकाक भी दिया कि इत 
सस्थाओ्रो को ग्रपने साधनों से दुकानें, बाजार, होटल, सिनेमाघर, ट्रैक्टर, ट्रक श्रादि 
ल!भप्रद आस्तिया (ऐसेट) करने मे भ्रावश्यक सहायता दी जानी चाहिए । 


(2) सरकारों झनुदान तथा ऋण 


कर तथा शुल्क सेप्राप्त भाय के अतिरिक्त ग्राम पचायतों को भ्रति 
व्यक्ति के हिंसाव से सरकार द्वारा अनुदान नी दिया जाता है । राजस्थान मे 
978 से पूर्व 25 पैसा प्रति व्यक्ति भ्रनुदान पचायतो को दिया जाता था । जिन 
ग्राम पचायतों के सरपच भौर 80% पचो का चुनाव स्वेसम्मति से होता है उस 
पकायत को उसके पूरे कार्यकाल के लिए जतसख्या के ग्राधार यर 25 दैसा प्रति 
व्यक्तित अतिरिक्त अनुदान मो दिया जाता है । महाराष्ट्र मे कुछ निश्चित शर्तों 
को प्रूरा करन पर पचायतो के क्षेत्र से वसूल भूमि कर की कुछ राशि उन्हे प्रनु* 
द्वान के रूप में वापस लौटाने की व्यवस्था की गई है । 


राज्य सरकार द्वारा पचायती राज सस्थाप्रो को दिया जाने वाला बह 
अभ्रभुदान सबसे ज्यादा मात्रा मे पचायत समितियों को दिया जाता है । राजस्थान 
में पचायत समिति ही कार्यफ़रारी इकाई है इसलिए विकास के प्रनेक कार्यक्रम 
उनकी निधियों सहित इसे हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं। ग्राम पचायत झौर 
जिला परियद की यह झनुदान भ्रपने सह्थायत व्यय के लिए न्यूबतम ही दिया 
जाता है। ग्राम पचायत के स्तर पर प्र्थवध्यवस्था इतनी सुदृढ़ मही हीती कि 
उसे ऋण लेकर कार्यक्रम चलाने की अनुमति दी जा सके । इसीलिए राज्य मे 
इन्हे ऋणा लेकर कार्यत्रम चलाने की कोई परम्परा विकसित नहीं हो सकी है । 
यदि सादिक झली ने अपने प्रतिवेदन में यह पनुशसा की थी जि राज्य सरकार 
को पचरायती राज सम्थाओं के लिए छोटे उद्योग-घन्धो और कार्यों को हाथ में 
लेने की न केवल अनुमति देनी चाहिए अपितु इस हेतु ऋणो बी व्यवस्था भी 
की जा सत्ती है । 


विभिन्न [पचायतो की ग्राय मे विभिन्न राज्यो मे यहा तक कि एक ही 
राज्य में मी भ्न्तर पाया जातः है । किन्तु देश को समी पचायतों में एक बात 
सामान्य रूप से देखने यो मिलती है, वह है साधनो की न्यूनतम । चूंकि भारत 
में स्थानीय शासन की सबसे बडी दुर्बलता “वित्त का भ्रमाव रहो है प्त' समु- 
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चित घन निधि को व्यवस्था करके ही उनकी कुशलता भर क्रियाशीलता को 
बढाया जा सकृता है। पचायतो के वित्तीय साधन अ्रत्यधिक सीमित होने से 
सामान्यत वह प्रपने अ्निवाये कार्यों का सम्पादन भी न कर पातों हैं, वैकल्पिक 
कार्पों को सम्पन्न करन का तो प्रश्त ही नही उठता है । यही प्रमुख कारण है कि 
पचायतो में गरिमा तथा शक्ति का प्रम/व देखने को मिलता है | 


भारतवर्ष मे अब तक नियुक्त प्रायः समी आयागा तथा समीक्षाकारो 
समितियों न यह अनुभव किया कि पचायतों के आ्िक प्राय स्रात, उनसे अपे- 
क्षित कार्यों की तुलना मे भ्रत्यन्त न्‍्यून हैं अत यह आवश्यक है कि उनकी ग्राथिक 
स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु किसो ठोस अर्थनीति का विकास किया जाय । पचा- 
यतो को कर एवं ग्रतिखित प्राय स्त्रोतों के विकास करन की दिशा में उत्साहित 
किया जाना नितात प्रावश्यक है ॥? 


पंचायत समिति को प्ाय के स्तोत 


मारत मे, अधिकतर रज्यो ये, 'पचायत समिति' ग्रामीण स्थानीय शासन 
में पचायती राज़ व्यवस्था की घुरी है। महाराष्ट्र तथा गुझरात को छोड प्नन्य 
समी राज्यों से वह सुरुष कार्यकारी निराय है जिसे सापुदायिक विकास कार्यक्रम को 
क्रियान्वित करने का उत्तरदाधित्व सौंपा गया है । इसके उत्तरद'यित्व के क्षेत्र में 
कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, प्राभीण सफाई, सचार ध्यवस्था, सामा- 
जिंक शिक्षा, सहकारिता, एवं कुटीर उद्योग आदि सम्मिलित हैं। इसके भ्नतिरिक्त 
पदायत समिति खण्ड स्तर पर राज्य सरकार की अभिकतता के रूप म भी कार्य 
करती है भ्ौर इस रूप में उसे वे सब कार्य करने पड़ते हैं जिन्हे राज्य सरकार 
समय-समय पर विशिष्ट रूप से उन्हे सौँवती है । प्रचायत समिति ही अपने प्रधि- 
कार क्षेत्र के ग्रन्तर्भत स्थित पचायतों के कार्यों का पर्यवेक्षण प्रोर तियस्रण मी 
करती है। वही पचायतों को आवश्यक तकतोकी और वित्तीय सहायता भी उप 
लब्घ कराती है । इन मद कारणो से सामुदायिक योजना पर अध्ययन दल, राष्ट्रीय 
विस्तार सवा तथा पचायतों राज वित्तीय प्रध्ययन दल ने भ्रपन प्रतिवेदनों में यह 
अमिशसा की थी कि सभी प्रगुख वित्तीय स्तोत पचायत समितियों का स्थाना" 
तरित कर दिय जाने चाहिए ॥। अधिकाश रोज्यो न इनकी पस्तिफापिशो को स्वीकार 
कर लिया जिनह प्रनुमार पदायत समितियों के वित्तीय स्वातों को तिम्ताकित 
मागो में रखा जा सकता है । 


(।) बर एवं भग्य भाय स्त्रोत 


उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात को छोड कर समो राज्यों के विधान, 
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परचायतत समिति को करतिपथ कर लगाने का अधिकार देते है। उदाहरणार्े राजन 
स्थान पवायत समिति एव जिला परिषद अधिनियम, पचायत समिति को निम्व 
कर झारोफित कर सकने के लिए ग्रधिकृत करता है ; 


(क) भूमि के उपयोग या कब्जे के लिए, भूमिहारी द्वारा देय या प्राप्त किराये 
पर झथवा भूमि दे ग्रनुमानित लगान पर पाच पैसा प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर 


(ख) व्यापार, पेशो, धन्धो श्रोर उच्ोगो पर कर 
(ग) प्राचमिक शिक्षा पर कर 
(घ) मेलो पर कर 


व्यवसाथ कर, प्राथमिक शिक्षा उप कर तथा पचायत समिति के क्षेत्र 
में मेलो पर कर झारोपित करने के लिए पत्नायत समिति को राज्य सरकार को 
भ्रनुमति लेनी होती है । करारोपण की प्रणाली या उसे झारोपित करने का 
तरीका “राजस्थान पचाथत समिति (करारोपण) नियम, 960'' में विस्तार से 
दिया गया है ग्रौर समस्त प्रचायत समितियों से ग्रवेक्षा की जाती है कि वे 'हर 
लगाते समय इसमे निर्धारित प्रक्रिया से निदिष्ठ होगी 77 


कर लगाने के लिए पचायत समिति में उसकी स्थाई समिति प्रस्ताव पास 
करेगी परन्तु कर लगाने का प्रस्ताव पचायत समिति की साधारण बैठक में ही 
पारित क्या जायेगा । जिन करो को प्रारोपित करने की पूर्व अनुमति राज्य 
सरकार से लेना झ्रावश्यक हो! उसके सम्बन्ध में प्रचायत्त समिति द्वारा इस प्राशय 
के पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि तथा उस पर भ्राप्त भाषत्तियों का विवरण धौंर 
टिप्पणी तथा कर लगाने वो अनुशति देन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र हैयार कर पचायत 
समिति निदेशक, आमीण विकास एवं प्रच'्यत विमाग को श्रस्तुत करेगी ) राज्य 
सरकार के इस विभाग की झनुमति प्राप्त होने के बाद हो पचायत समिति कर 
जगाने में सक्षम हो सकेगी ॥8 
(2) सामुदामिक विकास फण्ड 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी, भ्रब विकास विमाग से पचायती राज 
की इस प्रमुख सस्था को दिया गया है। इन कार्यत्रमो को सम्पत्न करने की निधि 
पंचायत समिति के प्रधिकार में बजट द्वारा दे दी जाती है। विभिन्न मदो-सस्षा- 
पतन, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य सिंचाई, सामाजिक शिक्षा, सचार आदि पर व्यय 
की जाते वाली राधि का निर्धारण चूकि पूर्व मे बजट द्वारा ही कर दिया जाता 
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है अत: इस फड में ही एक दूसरे कार्य म राशि हृस्तातरित कर पाने के अलावा 
प्रन्य कोई विशेष अधिकार समिति के पास नही बच जाते हैं । 


सरदारी प्नुदान 


प्रचायत समितियों को अपने उन कार्यों के निष्पादन के लिए मी सहा- 
यहा मिलती है जो कार्य पचायती राज की स्थापना के पूर्व सरकारी विभागों 
द्वारा क्ये जाते थे किन्तु अब पचायत्त समितिया अपन स्टाफ द्वारा उच्च स्तरीय 
अधिकारियों के निर्देशन मे सम्पन्न करती हैं ।।४ राज्य सरकार पचायत समितियी 
को जो परियोजनायें क्रियान्वित करने के लिए देती हैं उनके निष्पादन हेनु धन 
राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य मे जो भू-राजस्व वसूल किया जाता है 
उसया मी एक भाग, जो ग्रलय अलग राज्यों मे ग्रलग-ग्रलग निर्धारित हैं, 
पचायत समितियों को उपलब्ध कराया जाता है । इसके प्रतिरिक्त परचायत समि- 
तिया जिला-परिषद्‌ से झनुदान प्राप्त करती हैं तथा कभी-कभी जिला परिपद्‌ व 
राज्य सरकार की स्वीबृर्ति से ऋएणा भी लेती हैं। इस तरह प्राय पैचरायत समि- 
किया राज्य सरकार से मिलने वाले श्नुदान तथा ऋणो पर एक निर्णायक सीमा 
तक निर्मरता वी स्थिति मे रहती हैं । 


पचायत समिति की प्राय के उपरोक्त सभी साधनों को सम्मिलित करते 
हुए सादिक [बली समिति ने अपने श्रतिवेदन में पचायत समिति को आय के 
साधनों को एकोक्ठत रूप से इस प्रकार ब्यक्त किया है 7९ 


« करो प्रोर शुल्कों (फोस) से प्राप्त होने वालो ग्राप , 
+ सम्पत्तियो के विक्रय से भाग, 

हड्डी के ठेको से भाय, 
» जनता से चदे शौर अशदान , 


फ्. ऋे ७ | लत 


विभिन्न विकास विश्ाग द्वारा हस्तातरित दायित्वों के लिए दिया 
सपा सरवारी पघनुदान; 
6 याविब, सदय॑ प्रनुदान; 


7 पचायत समिति के क्षेत्र बी जनसस्या पर श्रति ब्यक्ति 25 पंसे के 
हिसाव से भू-राजस्व का माग; 


$. हस्तातरित योजानाझो के लिए समान अनुपात में दिया जाने वाला 
अनुदान; घोर 


9, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण ॥ 
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राज्य सरकार द्वारा पचायत समितियों को जो झनुदात दिया जाता है 
वह तो निर्धारित मानदडो के अनुप्तार समी पचायत समितियों को उपलब्ध 
कराया ही जाता है विन्तु राज्य सरकार इन्हें कुछ मैचिग ग्राण्ट भी उपलब्ध 
कराती है । इस अनुदान के अ्न्तर्यंत राज्य सरकार पंचायत समितियों से एक 
निश्चित मात्रा में स्वयं के साधन एकत्र करने की अपेक्षा करती है भौर ऐसा हो 
जाने की सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार उतनी ही मात्रा मे श्रनुदान राजकोपों 
से पचायत समितियों को उपलब्ध कराती है । इस प्रकार का ग्ननुदान प्राय 
निर्माण कार्यों भ्रथवा पचायत समिति के क्षेत्र मे रहने वाले लोगो की सामाजिक 
सुविधाओ मे इद्धि करते के लिए दिया जाता है । 

हस्तांतरित योजनाओ और दायित्वो के लिए जो घन राशिया पचायत 
समितियो को दी जाती हैं वे सब उन्ही प्रयोजनो के लिए व्यय की जा सकती हैं 
जिनके लिए उन्हे जारी किया गया है। इस प्रकार इस सम्बन्ध में पंचायत 
समितियों नो बहुत्त ही कम स्वतत्नता दी गई है। यह भी कहा जा सकता है कि 
पचायत समितिया प्लिर्फ उन्हीं धन राशियों को अपने विवेकानुसार खर्च करने के 
निए स्वतन्त्र हैं. जिन्हे वे स्वय भ्रपने साधनों से उगाहतों हैं । पंचायत समितियों 
की ग्रपने साधनों से होने वाली आय में यद्यपि उत्तरोत्तर इृद्धि हो रही है तथापि 
उनसे बढ़ती हुई सामाजिक सेवाओ की माय की तुलना में श्रमी तक यह परयप्ति 
नही मानी जा सकती है ! 

राज्य सरकार द्वारा मनोरजन कर, स्टाम्प ड्यूटी पर अधिमार (सर- 
चाजज ) भौर वाशिज्यक फसलो भ्रादि पर कर लगाने का झधिकार पंचायत 
समिति को दिया गया है । इमी तरह शिक्षा उप-कर, मू-राजस्व पर उप-क्र 
लगाने की शक्ति भी पच्चायत समिति को दी गई है # 
कर लगाने की सम्रवर्तों शक्तियां 

सादिक ग्रली समिति ने अपने श्रतिवेदन में यहू व्यक्त किया है कि 
पंचायती राज सस्थाओं में से पचायत समितियों और जिला परिषदों को रुछ 
कर लगाने के सम्बन्ध में हमने जो समवर्ती शक्तिया देमे की सप्रिफारिशं की हैं 
उनके मूल में हमारी मशा यह रही है कि कर लगाने बाली छत्ता टूर के स्तर 
वाली हो, परन्तु पंचायत समिति का उत्साह झौर पहल करने की क्षमता मी 
समाप्त न हो । सनोरजन कर घोर भु-राजस्व पर उपन्व र, स्टाम्प ड्यूटी पर 
अधिमार, वाशिज्यिक फ्सलो पर कर, शिक्षा उप-कर तथा भू-राजरव पर बढी 
हुई दर से उप-क्षर लगाने को शक्ति जिला परिषद झोर पचायत समिति दोनो मे 
ही निहित होगी । झ् 
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समिति ने यह मत भी प्रकट किया कि जो कर प चायत समिति और 
जिला परिपद्‌ दोनों के ही द्वारा लगाये जा सकते हैं उनके सम्बन्ध में यह 
सुनिश्चित करना पडेगा दि दोनों ही सस्थायें उन करो को एक साथ न लगा दें । 
यदि क्सी कर के जिला परिपद्‌ द्वारा लगाये जादे का निरुंय लिया जाता है 
ग्रौर वह कर किसी पचायत समिति द्वारा पहले ही आरोपित किया जा चुका है तो 
पंचायत ममिति द्वारा पूर्व आरोवित कर की दर ही प्रभावी गहेगी । यह स्पष्ट है 
कि कर लगाने की समवर्ती शक्ति का प्रावधान करते समय समिति के मन-मानस 
में प्िफि एक ही तथ्य प्रमावी रहा कि स्थानीय सम्याग्रो के द्वारा चू कि प्रपने 
मागरिकों पर कर लगाने में सकोठ किया जाता है प्रत इस स्थिति के प्रतिकार 
के लिए कर लगाने की शक्ति उन्होने उच्चतर सस्था को देना उचित समझा । 
पंचायत समिति निधि 
राजस्थान में प्रचलित अधिनियम के प्रन्‍्तगंत यह व्यवस्था की गई है 
कि पचायत समिति द्वारा प्राप्त की गई समस्त धन राशिया पचायत समिति 
“निधि” मे जमा कराई जाएगी भ्ौर निर्धारित रीति या नियमों के प्रनुसार 
निर्धारित प्रयोजनो के लिए उपयोग मे ली जा सकेगी ।!? यह निधि सरकारी 
कोपायार या उप-कोंपागार में रखी जाएगी इसे “पी डी श्रकाउन्ट” के नाम से 
जाना जाएगा । इसमे मे निधि ऐसे चेक द्वारा निकाली जाएगो जित पर विकास 
प्रधिकारी या इस काय॑ के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत ग्रधिकत्रारी के हस्ताक्षर 
होगे । पाच हजार से भधिक रवम के डक पर प्रधान के प्रति हम्ताक्षर प्रावश्यक 
होते है ।११ प्रतिदिन के खर्च वे लिये विकास ग्रधिकारी के पाम्त स्थाई प्रप्रिम 
(इम्प्रेस्ट) राशि रहेगी, जिसकी सीमा जिला परिषद्‌ द्वारा निश्चित की जातो है। 
पंचायत सम्तिति का बजट 
प्रचायत समिति का विकास प्रधिकारी प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के 
बध्स्म्म होन से पूर्व भ्रागामी वित्तीय वर्ष के लिए पचायत समिति वी वास्तविक 
प्राप्तियो तथा व्यय का पूरा सेखां तैयार कर पचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत 
7रता है ।!१ इस प्रकार तैयार बजट प्रनुमानों मे पचायत समिति प्न्य बातो के 
साथ साथ धविनियय था अ्रव जिसो विधि द्वारा सवायात सविति पर प्रारोपित 
कर्तंध्यो के पालनार्थ पर्याप्त भौर उपयुक्त प्रावधान करती है । यही नहीं पचायत 
समिति द्वारा लिये गये ऋण झौर ब्याज की सभी दय शिश्तों के यधा समय मुग- 
तान के लिये भी इसन प्रावधान किया जाता है । 
बजट तंपार करने सम्बन्धी अधिनियम के निर्देशों को ढार्यास्दित क रने 
कहे लिए “राजस्थान पचायत समिति (वित्तीय सेजा तथा बजट नियम)” बनाये 
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गये है । पचायत समितियों से अपेक्षा की, जाती है कि बजट बनाते समय वे पूरी 
तरह इन्ही नियमो से निदिष्ठ हो 2९ 


अधिनियम मे भपेक्षित है कि विकास अधिकारों द्वारा तँयार इस 
बजट को . 

]. पचायत समिति द्वारा पारित किया जायेगा। 

2. इसे जिला बिक्रास अधिकारी को भेजा जायेगा जो, प्रपनी टिप्पणी 
सहित जिला परिषद्‌ का प्रस्तुत करेगा । 

3. जिला परिषद्‌ उसे स्वीकार कर लौटा देगी या प्रपनी टिप्पणी सहित 
सशोघन हेतु पचायत समित्ति को वापस भेजेगी । 

4. पचायत समिति उस टिप्पणी पर विचार कर जो उचित समझे 
बैसा बजट पुर. पारित कर सक्रेगी | इसके वाद उप्ते जिला परिषद्‌ की स्वीकृति 
की प्रावश्यकता नही होगी ॥87 


यदि जिला परिपद्‌ द्वारा पचायत समिति का इस भ्रकार स्वीकृति हेतु 
प्रस्तुत बजट समय पर नही लौठाया जाता है तो पचायत समिति प्रमारित मदो 
पर खर्च कर सकती है परन्तु भ्रन्य मदो पर उसके पास निजी साधन होगे पर ही 
व्यय किया जा सकेगा । नियमो में यह व्यवस्था भी की गई है कि जहा व्यय की 
किसी मद पर समतुल्य (मंचिग) प्रनुदान मिलता हो, उन मदो पर ऐसी स्थिति 
में वह कोई व्यय नहीं कर सकेगी 9 किसी वर्ष के बीच में मी पंचायत समिति 
श्रपने बजट को परिवर्तित या सशोधित कर सकेगी या पूरक बणट बना सकेगी 
किन्तु इस सम्बन्ध मे उसे उपरोक्त पूरी कार्यवाही करनी पडेगी ३ 


लेखा तथा भ्रंके क्षरा 

अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि पचायव समिति प्राय-व्यय के 
लेखे निर्धारित प्रक्रिया मे रखेगी | श्रत्येक पचायत समिति में झ्ाय तथा व्यय के 
लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे तरीके से सघारित किये जायेंगे, जैसा कि 
निर्धारित किया जाये 42? 


पचायत समिति के वापिक सेसे का सक्षिप्त विवरश्य जिसमे प्राप्ति 
की प्रत्येक मद के अधीन उसी प्राय, स्थापना पर व्यय, निर्माण कार्य श्लौर उन 
पर खर्च की भई राशि, प्रवधेष श्रौर इसी प्रकार की भन्य सूचना, विकास मधि- 
कारी द्वारा विहित प्रपत्र मे रो जावेगी झोर उसे प्रचायत समिति के समक्ष 
उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा । ऐसी स्वीकृति के पश्चात बापिक 
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लेले का सक्षिप्त विवरण जिला विकास अ्रधिकारी को भेजा जायेगा जा उसे 
प्रपनी टिप्पणी सहित राज्य सरकार भौर जिला परिषद को आगामी वित्तीय वर्ष 
के दूसरे महीने की ।5 तारीख तक प्रस्तुत करेगा ।/5 विकास अधिकारी, निर्धा- 
रित प्रपए में, पचायत समिति के ग्राय और व्यय का एक जै-मासिक विवरण मी 
जिला विकास अ्रधिकारी को भेजता है, जो उसके द्वारा अपनी टिप्पणी सहित 
जिला परिषद को प्रेषित कर दिया जाता है 3 


पचायत समिति द्वारा रखे गये ग्रौर सघारित ममम्त लेखों का प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र राज्य के परीक्षक, स्थानीय निधि 
प्रवेक्षक द्वारा भ्रकेक्षणा किया जाएगा और उसके अक्रेक्षणा के पश्चात भारत के 
महा-अक्ेक्षर मी ऐसे लेसो का परीक्षख्-प्रकेक्षण (टेस्ट ऑडिंट) कर सकते है ।** 
अधिनियम यह प्रावघान मी करता है कि इस प्रकार के श्रकेक्षण प्रतिवेदन का 
निरीक्षण के पश्चात राज्य सरकार जो भी निर्देश जारी करना उचित समझे, 
पंचायत समित्ति उनकी प्रनुपालना के लिए बाध्य होगी ।!? पचायत समिति इस 
प्रकार के प्रवेक्षण के व्यय के रूप मे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि का 
भुगतान पचायत समिति, निधि में से करेगी ।१6 


जिला परिषद फ्रो प्राय फे साधन 


विभिन्न राज्यो की जिला परिषदो बी आथिर झ्ामदनी में, उसमें प्रपे- 
क्षित कार्यों और भूमिका वी दृष्टि से भ्रतर किया जाता है। तमिलनाडु, राज- 
स्पान आनस्ध्र प्रौर पजाव प्रादि राज्यों में जिला परिषद मात्र सलाहकारी सम्था 
है जिगका अपना वोई कोष नहीं होता । इन राज्यों में प्राय जिला परि- 
पदों को कर लगाने सम्बन्धी प्रधिक्ार मी नही हैं अपने सस्थापत खर्चों के लिए 
इसे राज्य मरकार से झनुदात मिलता है-तथा पच्ायत समितियों द्वारा प्रारोवित 
भूमि कर त्रा बुछ माग मी इन्हे देय होता है। उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र भौर गृज- 
रात ने जिला परिपदों को वरारोपण की शक्तिया दे रखी हैं। महाराष्ट्र जिला 
परिषद एर भ्रमुर और महत्वपूर्णो निकाय हैं जिसे जिले को सीमा मे व्यक्तियों के 
व्यवसाय पर कर लगाने, सार्वजनिक जल व्यवस्था, मनोरजन, तीर्यस्थान श्रूमि व 
मदन तथा वे धन्य कर, जिन्हे भारोपित करन ही स्वीडृति विघान-मण्डल द॑ दे, 
सगान का अधिकार प्राप्त है । चू कि महाराष्ट्र व गुजरात म जिला परिषद को 
विश्रिन्न क्षेत्रों में क्रायंकारी शक्तिया प्रदान की गई है इसलिए वहा इस पचायतोी 
राज व्यवस्था बे सद से शक्तिगालो निकाय के रूप से प्रसिरल्थित किया गया 
है। इत दो राज्यों को छोड़ कर पघन्य राज्यों मे जिला परि्द एक पर्यवेक्षातप्र 
सधा समन्दयकारी निझाय दै । जिला परिषद्दों की घाय के मध्य धतर पाये जाने 
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का एक मात्र उत्तरदायी कारक यह है कि किस राज्य में उप्ते क्या भ्रूमिका प्रदात 
की गई है ? जिला परिपदो मे सब से सुदृद स्थिति महाराष्ट्र राज्य की है जहा 
राज्य की सम्पूर्ण याय का एक तिहाई ये परिपदें ही खर्च करती हैं ।77 

महाराष्ट्र जहा जिला परिषद को कार्यकारी शक्तिया देकर एक शरक्ति- 
शाली निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, में उसकी ग्याय के निम्नाकित 
साधन प्रदान झिये गये है 26 


बृत्ति, व्यवसाय, व्यापार भ्रथवा नौकरी पर कर, 
तीथे यात्रा पर कर 

जल कर, 

योजना अनुदान, 

सरकार से ऋण, 

हाट में बिकने वाले माल अथवा पशुओं पर शुल्क, 
सार्वजनिक मनोरजन के साधनों पर कर, 

भू राजस्व अनुदान, 

सहकारी अनुदान, 

0, . सस्थापना-अनुदात, 

१]. समृह-अनुदान, 

।2... कसाइयो से प्राप्त लाइसेंस शुल्क, 

33. परिषद की समिति से श्राय, 

]4.. घाटा पूर्ति प्रनुदान, 

45. प्रयोजनात्मक-अनुदान, 

]6, राज्य से प्राप्त अनुदान, 


9०० ० एफ की फल 


राजस्थान मे जिला परिषद की भ्राय तथा व्यय 
राजस्थान में जिला परिपद के कोष मे निम्नाकित दो साधनों से भाय 
होती है : 
) राज्य सरकार से प्राप्त घनराशि अर्थात स्‍्नुदात, 
2. पचायत समितियों भथवा जनता से किसी भी रूप मे प्राप्त भशंदान 
या दास । 
जिला परिषद ग्रपनी आय से जो व्यय करेगी उसमे प्रमुख रूप से उसके 
अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतव एवं भत्ते तथा उसके सदस्यों के भत्ते 
सम्मिलित हैं। अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि जिला परिषद के प्रधि- 
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कारियों तथा क्मंचारियो के देतन एवं मत्तो तथा उसके सदस्यों के मत्तो का 
मुगतान जिला परिषद को निधि पर प्रयम प्रभार होगा और ऐसा प्रभार निर्दिष्ट 
रीति से प्रवतित किया जाएगा ।7१ 

जिला परिषद का सचिव जिसे मुस्य कार्य पालक अधिकारी के नाम से 
जाना जाता है, जिला परिषद व बजट सैयार करन के लिए उत्तरदायों होता 
है। इस प्रकार तैयार बजट स्वीकृति के लिए जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत 
किया जाता है झौर जिला परिपद इस बजट को पारित कर राज्य सरकार जो 
स्वीकृति हेतु मिजवाती है । इस प्रकार धाप्त बजट पर जिला परिषद इस दृष्टि 
से विचार करती है कि उसमे आप-वब्यय के जा मद दिल्लाये गय हैं वे प्रधिनियम 
के उपबन्धा को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त हैं या नही । यदि राज्य सर- 
कार को इम दृष्टि मे उसमे कोई कमी दिखाई देतो है ता प्रपनी टिप्पणियों सहित 
राज्य सरकार उस बजट को जिला परिपद को बापस लोटा सकती है। जिला 
परिषद इस भ्रकार वापम आप्त बजट पर पुनरविचार करती है झोर ऐसे झूपान्तरों 
बेः साथ उसे पारित करती है जेसा दह ग्रावर्यत्र समझती हो | 

यदि राज्य सरकार निदिप्ट समय के मीतर जिला परिषद को बजट 
लौटाने मे भसफल रहे तो जिला परिषद एसे मदों पर, जिन के लिए वह झावत्रद 
है, व्यय कर सकेगी । यदि वित्तोय वर्ष के दौरान जिला परिषद झपने बजट में 
परिवतन की प्रावश्यकता भ्रनुमव करे तो निर्धारित रीति से प्रनुपूरक था सशभो- 
घित बजट बनाकर अनुमोद्धित, प्रस्तुत तथा रूपान्तरित किया जा सकेगा ॥30 


किला परिषद निधि 


जिला परिषद को प्राप्त होन वालो समस्त घनराशि को जमा कराया 
जाएगा घोर एक निधि गठित की जाएगी, जो “ जिला परिषद निधि” बहलाएगी, 
झौर वह भ्रधितियम में विनिदिष्ट प्रयोजनों लथा ऐसे प्रयोजनों क लिए, जो 
कालान्तर में निश्चित डियि जायें, प्रयोग मे सायी ज'एगो | इस प्रावधान के 
साथ यह व्यवस्था मी की गई है कि जिला परिषद द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण घतराशि 
निकटतम सरकारों कोयागार में या उप-ोपागार भे रखो जाएगी। जिला 
परिषद की निधि ये से मुगतान हेतु दी गई समस्त आज्ञाप्रो या चेक पर सचिव, 
जिला परिषद के हस्ताक्षर होंगे हिन्तु ऐसी सब प्राह्लाए या चंद जो 2000 देपय 
पे प्रविरक राशि के हो, जिसा परिषद के प्रमुख द्वारा प्रति हस्ताक्षरित स्वि 
जायेगे। पपने धावश्यक प्रशासनिकत्त वामनदाज को चलान के लिए जिला 


परिषद की. निर्धारित राशि सबिव के प्रशासतिक नियन्त्रग में मी रखो जा 
सकेगो । 
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जिला परिषद के लेखा तथा अकेक्षण के बारे मे अधिनियम यह उपबध 
करता है कि पद्यायत समिति के लेखा तथा अकरेक्षण के सम्बन्ध में जो प्रावधान 
किये गये हैं वे ही जिला परिषद के लेखो तथा श्रकेक्षण के सम्बन्ध में प्रभावी 
माने जायेंगे ।३2 


पचायत समिति और जिला परिषद के बजट एवं लेखा प्रणाली पर 
विचार व्यक्त करते हुए सादिक अली प्रतिवेदन मे यह कहां गया है कि पचायत 
समिति और जिला परियद के लिए बजट बनाने और हिसाव रखने की जो 
प्रणाली निर्धारत की गई है बह करीब-करीब समान हो हैं। फिर भी जिला 
परिपदों के लिए बजट बनाने या हिसाब रखने की कोई विस्तृत प्रणाली इसलिए 
नही है क्योकि उनके पास व तो उपयोग के लिए विशेष घन हो है और न ही उनके 
विस्तृत कत्तंव्य हैं। भतः बजठ और लेखो के सम्बन्ध मे अधिनियम ध्ौर नियमों 
के प्रावधान यथार्थ रूर में केवल पचायत समितियों पर ही भ्रमावी होते हैं। 


पचायत समितियों और जिला परिषदों दोनों को ही एक निधि की 
स्थापता करनी होती है, यह निधि सरकारी कोषागार या उप-कोपागार मे रखी 
जाती है पग्रौर दोनो के ही प्रशासनिक अधिका रियो को निर्धारित प्रपत्न मे संस्था 
की अनुमानित प्राय और व्यय का वापिक बजट तैयार करना होता है, उसे प्रनु- 
मति हेतु उच्च सत्धा को भेजना होता है और अनुमति प्राप्त होने पर द्वी उतका 
व्यय नियम पतम्मत माना जाता है । 


पचायत समिति एवं जिला परिषद को अपने-अ्रपने बजट बनाने के लिए 
एक बजट कलैंडर भी निर्धारित किया हुम्रा है जिसकी उन्हे पालना करनी होती 
है! उनकी अपनी स्वय की आमदनी के उपयोग के लिए कोई विशिष्ट नियम 
नही बनाये गये हैं वस्तुत उतकी भ्पनी भ्रामदनों का उपयोग उन योजनाओं के 
लिए किसा जा सकता है, जिनकी सम्बन्धित विभाग की श्राविधिक श्रनुमति के 
पश्चात क्रियान्वित किया जाता है । 


स्वय की प्राय से होने वाली प्राप्तिया भी पी डी. खाते में जमा की 
जाती है । पचायत समिति द्वारा आरोपित करो और ऋणी की किश्तो की 
वसूली राजस्व एजेन्सो द्वारा की जाती है । इस प्रकार क्यूल की गई राशियों 
को तहसीलदार एक निर्धारित ग्रवधि मे पी डी खाते से जमा कराता है और 
इसकी सूचना पच्रायत समिति को देता है । जो राशि सीधी पचायत समिति 
द्वारा वसूल वी जाती है वह मी तुरन्त ही परी डी खाते में जमा कराई जानी 
आवश्यक है । राज्य सरकार द्वारा जो राशिया पचायत सम्रिति और जिला 
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परिषद के पी डी खाते मे स्थानान्तरित की जाती है, उन्हे उसी वित्तीय वर्ष में 
खर्च बरता भ्रावश्यक नही है। ये सस्थाए इन राशियो को भ्रपनी इच्छानुसार 
वित्तीय वर्ष के बिना प्रतिबध के कमी मी झच कर सकती है । 


पचायत समिति द्वारा अपने हिसाब क्तिव के रख-रखाव के क्रम में 


. रोकड बही, 2. प्राप्तियों ग्रौर व्यय का वर्गक्षित सक्षेप, 
3, सामान्य खाता बही, 4 माय बसूली रजिस्टर, *. छ णा प्रत्याशोघन 
का रजिस्टर, 6. निर्माण कार्यो का रजिस्टर, 7 स्थाई प्रग्रिम (इम्प्रेस्ट) 
को रोकड वही, 8. विनियोजन रजिस्टर, 9 सहायताये झनुदान का रजि- 
स्टर झ्रौर प्रत्याभूतियों का रजिस्टर पग्रादि पुस्तकें व्यवस्थित रूप से रखी जाती 
हैं । इसो प्रवार जिला परिषद द्वारा भो रोकड वही व सामान्य खाता बहीं में 
अपने प्राय व्यय का विवरण रखा जाता है । 


समीक्षा 


पचायती राज सस्थाओ की प्राय के साघनो बी उक्त जानकारी से एक 
तथ्य यह प्रमाणित द्वोता है कि इन सस्याप्रो को ग्रधिकतर रारबारी भनुदान पर 
निर्गेर गहना पडता है। जहा तक इन सस्थाओं द्वारा करारोपण से साधन एकत्र 
करने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में कोई उज्जवल आसार दिखाई नहीं देते हैं । 
प्रत, पचायती राज सस्थाप्नो के श्रेष्ठतर कार्यकरण एवं सचालन के लिए यह 
भ्रावश्यक है कि इनके वित्तोय स्त्रोतों, सरकारी ग्नुदानों तथा ऋण प्रादि के 
सम्बन्ध में किसी ठोस नीति का विकास किया जाय । पचायती राज सस्वाप्रो 
के कार्य की समोक्षा के लिए निर्मित विभिन्न समितियों प्रौर प्रायोगो ने “पचायती 
राज वित्त निगम” की स्थापना को सिफारिश की है जो इन समस्याओं को जिला 
परिषद की भोर से ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम हो सके । 


पचायती राज सस्थाप्रो का कुशल पायंकरए इस बात पर निर्मर करता 
है कि उनकी वित्तीय स्थिति कंसी है। किस्तु इन मस्‍्थाप्रो वी वित्तीय स्थिति 
इस बात पर प्रदलबित रहती है कि राज्य सरकार उन्हे साधथिक पभनुदान उपलब्ध 
करान ये हशितनी उदार ध्ौर समय की वावन्द है । 


बस्तुत पचायती राज सस्थापो की राजस्थान के विशेष सन्दर्म में वित्तोप 
ब्यवम्था शोर ट्माब को वर्तमान दज्ना का तटस्थआवलन झौर मूल्यायन यदि 
किया बाय तो ऐसा प्रतोत होता है कि यह स्थिति सतोषप्रद नदी है। ऐसा 
इसलिए हि शत सस्थाप्रों के विशाम ह्लौर इनके कार्य क्षेत्र मे वृद्धि के साथ-साथ 
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उनके प्रशासन तंत्र को सुबढ बताने, उसकी स्ऋरचना को स्पष्टता देने, उसके काये 
व्यवहार के नियमों को निर्धारित करने एवं उनके अनुरूप समयबद्ध भ्राचरश करने 
की दिशा में राज्य सरकार के उत्तरदायी विभाग ने कोई सटीक कार्यवाही नहीं 
की है। पचायती राज की इन सस्याग्रो को निरन्तर नये-नये दायित्व तो दिये 
जा रहै है किन्तु उन दायित्वों को निभाने के अनुरूप उनकी प्रशासनिक सस्थाओो 
कार्य विधियों, प्रक्रियाभो और सरचना में आवश्यक परिवतेन औौर सुधार यदि 
नही किया जा रहा है तो इस स्थिति में इन सस्थाग्रो की असफ्लता को स्थानीय 
निकायो की झ्सफ्लता न मानकर नीति नियोजको भर उच्च स्तरीय निर्देशन 
की भ्रसफलता माना जाएगा । श्रब तक की स्थिति के बारे मे समालोचको की 
यही राय बनी है + 


प्रथम तो पचायती राज की सल्थाएं जिन करो को लगाने के लिए 
सक्षम बनाई भई है उन करो का वे विधिवत आरोपर ही नहीं करती और यदि 
उनमे से कुछ करो को वे लगाती भी है तो उनका पूरी तरह एकत्रण नहीं कर 
पाती श्रौर जो कुछ राशि वह एकत्र कर रही हैं उसका सही तरीके से वे व्यय 
नही कर पाती हैं । यह स्थिति इन सस्थाझ्रो कौ एक विषैले चक्र मे उलभा रही 
है भौर सबमे दुर्माग्यजनक तथ्य यह है कि सघीय सरकाश और राज्य सरकार 
नित्य प्रति जनता के प्रत्यधिक तिकट की इन साम्धाश्री को भ्रधिकाध्रिक प्रधिकार 
और द्वायित्व देने के प्रति तो ग्रपनो निष्ठा व्यक्त करती रहती हैं किन्तु उन की 
कार्यक्षमता में दृद्धि के अनुरूप उनके वित्तीय प्रशासन को कार्यक्षम बनाने कै लिए 
उन्होने कोई ठोस कायेवाही नही की है। यदि हमारे नीति निर्माता इस स्थिति 
का सही तरीके से ध्ाकलन नहीं करेंगे तो जनतन्त्र को सबसे नीचे के स्तर तक 
पहु चाने का उनका स कल्प ठीक से कार्यान्बित नहीं हो पायेगा । 

इन स स्थाप्नों की लेखा प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। यह ऐसी होनी 
चाहिए कि इन स स्थाओो के कर्मचारी इसे भली-माति समझ सके । इस स्थिति 
में सुधार के लिए कुछ शुघारी पर विचार किया जा सकता है 

]. लेखा प्रक्किया को निर्धारित करने के लिए उलमानपूर्णप्रप्रों को सरल 
और रपष्ट बनाये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है । 

2. राज्य सरकार इन स स्थाओ्रो को जो अनुदान और विशिष्ट प्रयोजनो के 
लिए जो घनराशि उपलब्ध कराती है वह उन्हे सही समय पर मिल जाय यट 
सुनिश्चित किया जाना चाहिए । 

3. अनुदान और ऋणा के वितरण की प्रक्रिया भी सरल होनी चादिए । 
यह गनुभव जिया गया है कि प्रनुदान प्रौर ऋण राशियो के मुग्तान की वर्तमान 
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प्रय्याली विलम्बवारी है । इस प्रणाली मे सुधार के लिए उच्च स्तर पर विचार 
विमर्श कर निणेय लिए जाने की आवश्यकता है । 


4. इस स स्थाओं को राज्य सरकार द्वारा जो धनराशि आवटित की जाती 
है उनके प्रावटन का आधार मी सुनिश्चित स्‍ग्लोर समान होना चाहिए ताकि कोई 
भी सस्‍्या झयने लिए वित्तीय आवटन के बारे मे न केवल निश्चित रह सके 
अपितु किस्ती भी प्रकार के उच्च स्तरोय पक्षपात की बात उनके मन-मानस को 
विचलित भो न कर सके । लेखा शीर्ष भी यथा सम्मद कम होने चाहिए ताकि 
हिसाब रखने के मामले मे कम से कम कठिनाइया उपस्थित हो । 


5 पचायती राज स स्थाप्रो के लिए प्रशिक्षित लेखा कर्मचारियों की व्यवस्था 
किया जाना प्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । राज्य सरकार को यह बात मी देखनी चाहिए 
कि इन स स्थाप्रो में स्वीकृत पद ग्रधिक समय तक रिक्त न पड़ें रहे क्योकि रिक्त 
पड़े इस प्रकार के पद इन स स्थाप्रों के काम-काज पर इतना भारी बोर उत्पन्न 
कर देते हैं कि उम्के निस्तारण के लिए ये स्र॒स्थाएं कोई पार्म नहीं दूढ़ पात्ती 
भ्रौर वर्षों तर ये सस्‍्थाएं राज्य सरकार की इस पझ्तिणोय की स्थिति से मुक्त 
होकर सक्रिय और जीवन्त नही बनपांती ॥ 


6 जो निधियां राज्य सरकार से इन स स्थाप्रो को हस्तातरित की जाती हैं 
घनमे से प्रधिकतर किन्ही विशिष्ट योजनाप्रो के लिए निर्धारित होती हैं प्रत ये 
स स्थाएं ऋण झौर भनुदान की प्राप्त राशियों को भ्रपनी सूम-ब्रक के अनुसार 
खर्च करने के लिए स्वतन्त्र नही होती हैं । इस स्थिति का परिणाम यह होता है 
कि ये समस्याएं स्थानोप आवश्यक्ताभो भोर परिस्थितियों के प्रनुमार अपने 
प्रापकों राशि के पुनवियोजन करने मे प्रक्षम पाती हैं जिससे एक मद में तो राशि 
पड़ी रह जाती है जबरि दूसरों सद मरे घतामाव के कारण कास रोक देने पढ़ते 
हैं। यह स्थिति इन स स्थाप्रों की प्रस्त प्रेरणा पर विरास लगाती है । उपयुक्त 
प्रशासनिक शर्तों या मानदण्ट्ी के निर्धारण द्वारा इग कठिनाई का हल निकाला 
जा गवता है । 


7 राजस्थान में पचायती राज स॒ स्थाए प्रद तक प्रायमसित्र शिक्षा और गठ 
व से उच्च प्रायमिक शिक्षा का स चालन कर रही हैं। छघिक्षा के इस धाघार- 
मूत डाबे को सशक्त बनाने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन 
ससथाप्रों को पर्याप्त शिक्षा भनुदान मिसे शौर समूचे राज्य मे समो मस्याध्रो को 
उनही प्रावायक्ता बे प्रनुमार राशि दी जाय 

8. प्रधायतों राज की सम्यायों को इस तरह विकसित किया जाय किये 
से स्याए प्रामोण शेत्रो से स्थाप्त बेरोजगारी शौर क्‍झद्धं-बेरोजगारी को स्थितिसे 
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सुक्ति दिलाद के लिए ग्रामीरा युवक को काम दिलान हेतु छोटे छोटे उदच्योग-घन्वे 
शुरू कर सकें । इस प्रकार के उद्योग-धम्घो के लिए राशि जुटाना इन सं स्थाम्रो 
के सामर्थ्य की वात नहीं होगी ग्रत इस हेतु कुछ ऐसा व्यावहारिक सिद्धान्त 
विकसित किया जाता चाहिए कि एक न्यूनतम राशि ये सस्‍्थाएं अपने स्तर पर 
एकत्र करें तो उसी झनुपात मे समझूप अनुदान के रूप भे एक बडी राशि राज्य 
सरकार भी उपलब्ध करा दे । इस तरह की व्यवस्था कर दिये जाने से न केवल 
इन स स्थाओं की पहल शक्ति हो विकसित होगी अपितु विभिन्न सस्थाम्रों के 
मध्य स्वस्थ प्रतियोगिता का वातावरण भी बन सकेगा । राज्य के विक्वास हेतु 
यह बदम उपयोगी सिद्ध होगा । 


9, स्थानीय सम्थाप्रो को सार्वजनिक उपयोग के निर्माय्य कार्य, दुकानों, 
बाजार शोर सिनेमाघरों के निर्माण, कुए खोदने ओर चटूटानें तोडने की मशीर्ने 
रखने तथा झादे, तेल, चावल इत्यादि की छोटी-छोटी शोद्योगिक इकाईया स्थापित 
करने की दिशा मे प्रोत्साहित करने बेः लिए झ्राधिक मदद दिये जाने के 
उपाय सोचने चाहिए | इस प्रकार के उपाय किये जाने से इन सस्थाड्रों की 
कार्यमहत्ता ही नही बढ़ेगी अपितु कुछ वर्षों मे ये सत्याएं आधिक रूप से इतनी 
सशक्त बन जाएँगी कि राज्य सरकार का अनुदान उनके लिए निर्मरता का विषय 
नही रहेगा बल्कि नाथरिको के लिए ग्रतिरिक्त सुविधाएं जुटाने के लिए एक स्रोत 
थन जागरेगा $ 


0... पचायती राज़ की स्थानीय संस्थाएं विशेष तोर पर ग्राम पचायत लोक- 
तन्त्र वी श्राधारभूत इकाई है। इस इकाई से लोगो की सावंजनिक अपेक्षा यह 
रहती है कि वह स्थानीय सफाई, रोशनी, पाती, सडक इत्यादि की मूलभूत सुवि- 
धाए उपलब्ध करायेगो । यदि सरकार इन सस्याप्नो को वास्तव में सफल प्रौर 
सक्षम बनाना चाहती है तो सर्वप्रथम उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य 
को समस्त पचायतें अर्थात प्रत्येक पचायत प्राथिक दृष्टि से इतनो सक्षम बने कि 
उपरोक्त मूलभूत सुविधाएं वे झपने नागरिको को निरणवाद रूप से उपलब्ध कराने 
मे सफल हो | यदि सरकार यह सुनिश्चित कर दे तो न केवल इन सस्थाप्रो से 
जनता की ग्ास्था जागृत करने में सफल होगी झदितु ऐसा कर के दह्‌ खविधान 
के नीति निर्देशक तत्वो द्वारा उम पर आरोधित अपन कततंव्यों के सम्यक्‌ निर्याह 
मे भी सफल हो सकेगी । 


जहा तक राजस्थान का सवाल है, 978 के पश्चात राजस्थान मे 
पंचायती राज सस्थाप्रो को भ्रधित्ष म्रधिकार देने के प्रति राज्य सरकार सल्पदद्ध 
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दिखाई दी है । 978 मे प्रथम बार राज्य सरवार ने यह निश्चय किया कि 
ग्राम पचायतों को 25 पंसे श्रति व्यक्ति के स्थान पर ढाई रुपया प्रति व्यक्ति अनु- 
दान दिया जायगा । दुर्माग्य से तव से लेकर भ्रव तक यह झनुदान सप्नोधित 
नही किया जा सवा है। 988 में हुए पचायती राज सस्थाग्रो के चुनावों के 
पश्चात तो एक और हभान राज्य सरकार का स्पष्ट हुप्ना है जिसके अल्त्गेत ऐसा 
लगता है कि वह जिला परिषद को मी मात्र द्शंक-इकाई के रूप मे नहीं रखना 
चाहती प्रवितु पर्यवेक्षण प्रौर परीक्षण के भधिकारो के अलावा कुछ परियोजनाग्रो 
के निष्पादन में बह उसे सक्रिय भागीदार बनाना चाहती है। ग्रामीश क्षेत्र से 
जल वे वितरण. हैड पम्पो के रख-रखाव प्रायुर्वेदिक चिक्त्मालयों की व्यवस्था 
करना, उच्च प्रायमिक शिक्षा का प्रबन्ध टत्यादि ऐसे झ्रायाम हैं जिनमे राज्य 
सरकार जिला परिपंद को सक्रिय रूप से जोडना चाहती है । 


बिन्‍्तु उपरोक्त सभी निश्चय राजनीतिबा ध्रौर प्रशासनिक दृष्टि से भले 
ही स्वागत योग्य माने जायें किन्तु इस स वल्प को तब तक साकार नहीं किया 
जा सकता जब तक राज्य सरकार पचायती राज स स्थाप्रो को उपलब्ध करायी 
जाने वाली वित्तीय सहायता, श्रनुदान, ऋण झौर प्रन्य प्रकार के कदमों से 
सशक्त बनाने का व्यवस्थित निर्ोय नही लेती है। प्रव तक की राज्य सरकार 
की इच्छा वी मीमासा से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वह इन सस्‍्थाओं को 
वित्तीय दृष्टि मे सक्षम बताने के प्रति गमोर या चिन्तित है। उसकी धोपणापो 
से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों का प्रसन्न करन की इच्छा तो प्रमी तब व्यक्त हुई 
है किन्तु प्रशामनिक चिन्तकों वो यह वात भ्रमी चिन्ता में डाले हुए हैं हि पचा- 
यती राज स स्थााप्रो वो सशक्त बनान की राजनीतिक धोषणाप्रों को व्यावहारिक 
रूप दत के लिए जो प्रशासनिक और वित्तीय प्रबन्ध के निर्णाय राज्य सरकार को 
ले लेन चाहिए थे वे अमी तव वह नही ले सकी है। इस स्थिति के समाधान का 
उपाय किप्र बिना पचायती राज स स्थ्वए0 जनसाघारणए बी प्राक्यक्षाशों की कसौटी 
पर खरी नही उतर पायेंगी । 
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व 


नगरीय स्थानीय संस्थाओं 
का वित्तीय प्रशासन 





प्राय ग्रामीण एवं नगरीय दोनो क्षेत्र मे कार्यरत स्थानीय रास्थाओं की 
वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर होती है कि ये सस्थायें पर्याप्त घन के प्रभाव में 
नागरिको द्वारा अपेक्षित और कानून द्वारा प्रवतित श्रपने झनिवाये दायित्वो का 
सम्पादत भी मही कर पाती हैं। इस स्थिति का एक ऐतिहासिक कारण है ॥ 
वस्तत' 935 के भारत सरकार ग्रधिनियम मे हमारे स विधान तिर्माताप्री के 
चितन को एक निर्णायक सीमा तक प्रमावित किया है। उक्त अधिनियम मे करो 
की किसी स्थानीय सूची का उल्लेख नहीं था, इस कारण जब 937 में यह 
अ्रधिनियम प्रवर्तित हुआ तो स्थानीय स स्थाए करारोपण के विशिष्ट ग्रधिकार से 
वचित हो गई । हमारे सविधान के निर्माताञ्रो ने मी स्थानीय शासन की स स्थाप्रों 
को न तो करारोपस्य की विशिष्ट शक्तिया प्रदान की और न ही राज्य झौर स्था- 
नीय शासन के बीच झाय के स्रोतो का वैसा विभाजन किया जंसा सधीय सरकार 
और राज्य सरप्ारों के मध्य किया गया है । 


बिश्त के विकसित राष्ट्रों मे यदि स्थानीय शासन की संस्थायें नांगरिको 
की स'तोपजनक सेवा करने से सफल हो रही हैं तो इसका एकमान कारणा उनका 
वित्तीय दृष्टि से सक्षम होना है। इसके विपरीत विकामशील या भ्रद्धं विकसित 
देशों में स्थानीय शासन » स स्थाग्रों के प्रमावशीण न होने बी जो स्थिति दिखाई 
देती है उसका एक मात्र कारण श्राथिक इध्टि से उनका ग्रक्षम होना है । प्रव तक 
जितने मी शासकीय प्रायोग या समितिया सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय 
सस्‍्थाभो की समीक्षा के जिए नियुक्त को यई हैं उनके प्रतिवेदनों मे स्थानीय 
शासन के सुधार के विषय पर उनकी वित्तीय व्यवस्था का भ्ायाम एक प्रमुस 
विचारणीय विधय रहा है ? मारतवर्ष में मी विभिन्‍्त राज्य सरकारो के 
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अतिरिक्त स् धीय सरकार न भी स्थानीय स म्थाओ की समस्याश्रो श्र यहा तक 
कि स्थानीय वित्दीय प्रशासव की समीक्षा के लिए विभिन्न झायोग और समितिया 
नियुक्त की हैं 


स्थानीय सम्थाओ की वित्तीय स रचना कई तत्वों पर निर्भर करती है 
जिनमे प्रमुख हैं स्थानीय शासन की राजनीतिक स रचना, स्थानीय इकाईयो का 
स्‍तर झौर प्राफार, उसके द्वारा प्रदत्त सेवाए गौर कार्य तथा उन पर सरकार का 
नियन्त्रण । वस्तुत स्थानीय ससस्‍्थाओं के वित्त कौ स रचना भौर उसके क्षेत्र की 
निर्धारित करने में इन समस्त तत्वों का सम्मिलित योगदान होता है ॥ यदि 
किसी स्थानीय सस्था की वित्तीय स्थिति बमजोर होती है जर अपनी श्राय की 
तुलना में व्यय ग्रधिक होता है तो इसमे उनके कामकाज में केन्द्रीय या राज्य 
सरकार का हस्तक्षेप बटता है जिसके परिस्थामस्वरूप उनकी स्थानीय स्वायत्ता 
सकुचित होती है । 


इसी तरह स्थानीय इकाई का आझ्राक्ार मो उनकी दित्तीय स रचना की 
पर्याप्तता या भ्रपर्याप्त्ता को विनिश्चित करने वाला एक म-त्वपूर्ण कारक माना 
जाता है । एवं स्थातीय इकाई प्रपत आकार पश्ौर उसमे निवास करन बाली 
जनता की दृष्टि से यदि बिस्तृत प्रौर बडी इकाई है तो एक छोटी इफ़ाई की 
सुलना में उसकी वित्तीय स्थिति ग्रधिक सुद्ढ होगी। छोटी इफाईया सर्देव 
प्राधिक सह,यता के लिए मुखापेक्षी रहती है +॥ समालोच हे की मान्यता यह मी 
है कि स्थानीय इकाईयों को प्राधित्र ससाघन का झावटन उन्हे प्रदत्त वायों के 
क्षेत्र और विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। राज्य सरकार या 
उच्चतर शासत की इकाई निरन्तर उन स स्पाध्रों के कार्य निष्पादत पर दृष्टि 
रखती है प्ोर यदि उन्हे ऐसा प्रतीत होता हैं कि ये सम्यायें उपलब्ध स साधनों 
की सीमा में अपन दायित्वों का निष्पादन वुशलता पूर्यक्ष नही कर पा रही हैं ती 
या तो उनके ससाधन बठाने का निणय लिया जाता है या पिर उनके ढ्रहृत्तर 
दापित्वों में मे कुछ दाणिस्वों को कम बर दिया जाता है जिससे वे सस्वाये विनि- 
दिष्ट बस्तंब्यों का समुचित निर्वाह कर सके । इस सन्दर्भ म एक उदाहरण यह 
दिया जाता है कि जल वितरण का काम स्थानोय सम्प'भों जा हुपा करता था 
रिन्‍्तु जल वितरण हेतु निर्माण कार्यों पर जो मारी सर्च झाने लगा है उसे देखते 
हुपे यह शा स्थानीय सम्याधो की ध्रवेज्ञा सरदारें पने स्तर पर करन सभी हैं। 
विगत मुष्ठ वर्षों मे यह तथ्य मी उमर कर सामन प्राया है कि लोर बल्याणारी 
राज्य बी धवपारणा के बरारण स्थानोय स स्थाशों वे हाउमार में जा दृद्ध 
है पौर राष्ट्र तिमाणा को गतिविधियों में उन्हें पधिक भागोदारो दी जाने लगी है 
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उसी के अनुझूप सरकारी सहायता और अनुवान मे भी बुद्धि स्पष्ठतः इृष्टिगोचर 
हुई है ॥* 

स्थानीय स स्थाओ की वित्तीवः सरचना उनकी अपनी स्वय की इच्छा 
पर निर्मर नही होती अ्रपितु यह राज्य सरऊार द्वारा निर्धारित की जाती है। 
इसे निर्धारित करते समय राज्य सरकार को स्थानीय स स्था द्वारा नागरिको की 
दी जाने वाली सेवाग्रो एवं राष्ट्रीय सेवाप्नो से उनकी प्रासग्रिकता के सन्दर्भ मे 
निर्णय लेना होता है। वे सस्‍थायें जो कर भ्रारोपित कर सकेगी उनकी अनुमति 
मी राज्य सरकार देती है और इस प्रकार एकत्र ससाधन यदि उनके दायित्वो के 
सम्पादन के लिए न्यून पडते हैं तो उन्हे राज्य सरकार ग्रपने कोष से भनुदात भी 
देगी । राज्य सरकार ही क्योकि उनके दायित्वों के क्षेत्र का निर्धारण करतो है 
अत उनकी वित्तीय सरचना का क्षेत्र भी एक प्रकार से उसी के द्वारा निर्धारित 
होता है । 

स्थानीय सस्थाश्रो की वित्तीय व्यवस्था पर उच्च स्तरीय सरकार का 
यह नियत्रण एक विश्वव्यापी विशेषता है । इस तथ्य को विकसित श्लौर विंकास- 
शीक्ष समी देशों से भ्रनुभव किया जा सकता है यद्यपि स्वीडन झ्लौर यूगोसलाविया 
इसके विशिष्ट अपवाद है ॥4 


किसी नगरीय स्थानीय शासन की इकाई के वित्तीय प्रशासन का एकी- 
क्रुत॒ रूप उसके बजट के अ्रवलोक्न से स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है। यह 
बजट श्राय और व्यय दोनी का पूर्वातुमान होता है ! इसलिए नगरीय शरसत की 
स्थानीय इकाईयो के वित्तीय प्रशासन के इस श्रध्याय वो अ्रष्ययन की सुविधा की 
इृष्टि से तीन भागों मे विभक्त कर देखना उचित होगा : 

) आबथ के स्रोत, 

2 बजट का निर्मास्य भ्ौर उसमे व्यय की विभिन्‍न मर्दे, और 

3 लेखा पालन तथा लेखा परीक्षण । 


भ्राय के स्नोत 

जैसा कि पूर्व मे व्यक्त किया जा चुका है कि भारत के स विधान द्वारा 
करारोपसा की शक्तियों का विमाजन केन्द्रीय सरकार एवं राज्यों के मध्य किया 
गया है । उसमे ऐसे करो का उल्लेख नही है जो भ्रनन्‍्य रूप से स्थानीय शासन के 
लिए हो । स्थानीय शासन प्रपनी वित्त व्यवस्था का संचालन राज्य सरकार की 
सहायता से और उसके द्वारा विनिश्चित की गई परिसीमा में करेगा । इस प्रकार 
स्थानीय शासन को प्रमुत्वहीन कर के उसे सम्बन्धित राज्य सरकार वा एक 
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निकाय या इकाई बना दिया गया है ॥ राज्य सरकारें स्वय राज्य सूची मे वरणित 
विषयो तक कर लगाने के लिए स्वतन्‍्त्र हाती हैं ॥ इस तरह राज्य सरकार का 
वित्तीय क्षेत्र सीमित होन के कारण उसको ये नमरीय सरकारे भी वित्तीय कमी से 
प्रमावित होती है । स्वतन्त्रता वे पश्चात्‌ देश के विकास की मुख्य समस्या शहरी- 
करण थी रही है। शहरो के बढते हुए झ्राकार प्रौर उन पर निरन्तर होते जन- 
स॒रूया के दबाव ने स्थानीय ससस्‍्थाझ्नो द्वारा किये जाने वाले कार्यो श्रौर उनकी 
महत्ता को पर्याप्त बढ़ा दिया है। इस कारण स्थानीय ससस्‍्थाप्तो को पश्मपनी 
प्रतिष्ठा बचाने एवं श्रारोपित दायित्वो के कुशलता पूर्ण निर्वाह के लिए झ्धिका- 
घिक साधन जुटाने के लिए निरन्तर सघपरत देखा जा सकता है किन्तु उसे 
प्रदत्त साधनों की सीमा इस स्थिति से मुक्ति का कोई मार्ग सुझा नही पाती है । 


नगरीय स्थानीय शासन की इकाईयो के आ्राय के साधनों को निम्नाकित 
शीर्धों के प्रम्तगंत देस्वा जा सकता है 


. ब्रारोपरा द्वारा प्राय या करो से प्राय, 

2, बरो से भिन्न साधनो द्वारा शझ्राय, 

3. राज्य सरबार द्वारा प्रारोपित एव एकत्रित करो मे से हिस्सा, 
4. राज्य सरझ़ार द्वारा अनुदान, 

5 उधारया ऋण । 


स्थानीय शासन वी प्राय का मुख्य स्रोत उनके द्वारा प्लारोपित कर होते 
है । भाय का यह स्लोत स्थानीय शासन वी राज्य सरकार पर निर्मरता को कम 
करता है प्रन्यधा वे भपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व खो बर राज्य सरकार के हक विमाग 
मात्र बन सकते हैं । जिस स स्था के पास बरारोपण की शत्तिया ध्धिक होती हैं 
वह सरथा राजनीतिक दृष्टि से उतनी हो स्वायत्तता का उपयोग करती है प्रौर 
इससे उसके प्रात्मसम्मान मे मो दृद्धि होती है ।!* मारतवर्ष मे नगरीय स स्थाप्रो 
द्वारा प्रारोपित जिए जाने वासे करो में भी कोई एकरूपता था समानता दिखाई 
नही देती है । यह इसलिए क्रि प्रथम तो नगरीय स्थानीय शासन की इकाईयां 
राज्य मरवारो के नियत्रएः में होतो हैं, घत समी राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में 
पृषक तिर्णय करती हैं प्ोर दूसरे इसलिए वि नगरों में पाई जाने वाली ये 
ससस्‍्यायें भो एक जंसो नही हाती ।॥ कही नगर निगम होता है तो कही नपर- 
परिदद्‌ मौर बही-बही पर स्‍शम्प प्रद्यर की स स्याये + इस प्रवार मिश्न राज्गे में 
जिसने सिल्‍न प्रश्वार वो इन नगरोय इकाईयो द्वारा घारोपित बरों में स्वाभायितर 
झूप में झममानता पार्द जाती है । 
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स्वतन्नता के पश्चात्‌ समय-समय पर यह माग की जाती रहो है कि 
नगरीय सस्यथाओों के लिए वित्त को व्यवस्था स विघान द्वारा ही कर दी जानी 
चाहिए । जिस प्रकार स॒ विधान द्वारा भाय के ससाधनो का कैन्द्र एवं राज्यों के 
बोच वितरण कर दिया गया है, उसी भ्रकार स्थानीय सस्पाओ के लिए मी 
स विधान मे समुचित सशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की जानी चाहिए । 
इसके भ्रमाव में स्थानीय स स्थाए आज पूर्ण रूप से राज्य सरकारो पर निर्मर हैं। 
इस स्थिति को समाप्त करने की दिशा ग्रे 95॥ मे स्थानीय वित्त जांच समिति 
(लोकल फाइनेंस एनक्वारी कमेटी), 953-54 में करारोपण जाव झायोग 
(टैक्सेशन एन्कवायदी कमीशन), भिनिस्टसों कमेटिप्रॉत आंगमेन्टेशन झ्लॉफ फाइ- 
सेंसेज श्रॉफ श्ररबन लोकल बॉडीज तथा ग्रामोण नगरीय सम्बन्ध समिति (रूरल 
अरबन रिलेशनशिप कमेटी) !966, ने मी अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत 
की थी । इनमें से 95] मे नियुक्त स्थानीय वित्तजाच समिति ने यह सिफारिश 
की थी कि निम्नलिखित कर स्थानीय स स्थाम्मो के उपयोग के लिए सुरक्षित किये 
जाने चाहिये 


! वायु, जल, एवं रेल मार्ग द्वारा लाये गये यात्रियों एवं माल पर 
सीमात कर, 
भूमि एवं मवन कर, 
3. खनिज प्रधिकारों पर कर, 
4. स्थानीय सस्‍या के सीमा-क्षेत्र में उपमोग, उपयोग या बिक्री के 
लिए लाये गये माल पर कर, 
5, विद्यूत के उपभोग एव बित्री पर कर, 
6, समाचार-पत्रो मे प्रकाशित विज्ञापनों को छोडकर पन्य विज्ञापनों 
पर कर, 
7 सडक एवं झान्तरिक जल-मार्ग से लाये गये माल एवं याशत्रियो पर 
कर, 
8 वाहन कर, 
9. पशुझो एवं नावी पर कर, 
0. मार्ग कर, 
]., व्यवसाय, ब्यापार, भाजीविका तथा सौकरी पर कर, 
]2 प्रति व्यक्ति कर, 
3. मनोरजन कर । 
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इसी प्रर्ार इस समिति के प्रतिवेदन वे दो वर्ष बाद सन्‌ !953-54 
मे करारोपरा जाच आयोग ने मी इस समस्या पर विचार किया झ्लौर निम्नाकित 
दस बर स्रोतो को स्थानीय सस्थाग्रों के लिए सुरक्षित रखने का सुकाव दिया 

4, भूमि एव भवन कर, 

2 चु'गी, 
3, कमीशन चलित वाहनो के भतिरिक्त प्रन्य वाहनों पर वाहन कर, 
4, पशुद्रो एब नौका पर कर, 


मु 


व्यवसाय, व्यापार, भराजीविका तथा नौकरी पर कर, 

6 समाचार-पत्रो में प्रकाशित विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों 
पर कर, 

7 श्यगिटर कर, 

8 सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर, 

9, सडक एवं प्रान्तरिक जल माण् द्वारा लाये गये यात्रियों एव माल 
पर कर, 

0 मार्ग कर । 


इस प्रायोग ने यहे भ्रमिशसा भी की कि यदि राज्य सरकार इन करो 
के प्रतिरिक्त कोई प्रोर कर के स्रोत स्थानोय सस्थाप्रो को देना घाहे तो वे दे 
सकती हैं । इस पग्रायोग ने स्थानीय सम्धाप्रों के उपयोग के लिये धाय वे' माघनो 
वो सुरक्षित करने के लिए स वैधानिक म शोधन के पराम्ध से तो प्रसटमति प्रकट 
की, पर उन्होने राज्य सरकारों से यह प्रनुशसा की कि उपरोक्त बरों से प्राप्त 
धनराशि स्थानीय संस्थाप्रों के उपयोग के लिए सुरक्षित रखने वी परम्परा 
बत यी जानो चाहिये ।१ 

उपरोक्त बशित स्थानोय वित्त जाच समिति तथा कटारोपण जाच 
प्रायोग की प्मिणमाप्रों पर तुलनात्मक इब्टि से यदि विचार बरें तो यह स्पष्ट हो 
जाता है शिदोनोंही स्थानीय सस्थाशों दे उपयोग के लिए प्रधिव पनराशि 
उपलब्ध कराते बे पक्ष में हैं ॥ इन दोनो वा ही मल्तस्य यह रहा है जि यदि 
मे विधान तिर्माताप्रों ने स्थानीय स स्थाध्यों जो भाय के साधनों का भावटन नहीं 
किया है सो स्वग्प्प परम्पराधों वा सृजन बरत हुए राज्य सरवारी को चाहिए 
हि इन सरदाप्रों र तिए आप वे बुद्ध साधन सुरक्षित बर दें त'कि इन से स्पाधों 
बा ऋविष्य सुरक्षित हो सत्र । 
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इन सस्थाझ्रो के द्वारा जो कर लगाये जाते हैं उन्हे भी दो मांगों मे 
वर्गीकृत किया जा सत्ता है 


, अप्रत्यक्ष कर, और 2. प्रत्यक्ष कर 
अ्रप्रत्यक्ष कर 


इस श्रेशी मे चु गी, सीमात कर, मार्ग कर श्रादि आते हैं। ये कर यद्यपि 
कर दाताझ्रो द्वारा देय हैं पर इनका मार पूर्ण अथवा ब्राशिक रूप से करदाता, 
उपभोकत।प्रो से बमूल कर लेते हैं । उदाहरशार्थ माल पर चु गी लगायी जाती है, 
किन्तु व्यापारी अपने माल पर भुल्य बढाकर चु गो की राशि उपमोक्‍्ताओ्रों से 
वयूल कर लेते हैं। इसी प्रकार मार्ग कर दी राशि यद्यवि यात्री परिवहन देते हैं 
किन्तु टिकिट की दर बढ़ा कर वे इस राशि को यात्रियों से ही वसूल करते हैं । इस 
तरह ये ऐसे कर हैं जो उपमोक्‍ताओ को प्रत्यक्षत नही ग्वितु प्रप्रत्यक्ष तरीके से 
वहन करने होते हैं । इसीलिए इन्हे प्रप्नत्यक्ष कर कहा जाता है ! 
भ्रप्रत्यक्ष करो में चु गी तथा सीमात कर श्रत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं। ये 
दोनो ही कर वैकल्पिक है. प्रर्थात्‌ नगर-परियद या नगरपालिका इन दोतो में से 
एक क्र का आरोपणा करती है । इनमे मी चु गी बहुत ही पुराने समय से लगाये 
जाने वाला कर है जिसर्ता विवरण्स विस्तार से दिया जाना अपेक्षित है । 
चुगी 
शब्दकोप मे चु गी का अर्थ है, नगर मे लायी गयी मिफ्री की वस्तुप्नो पर 
करे सविधान मे इसका उल्लेख-किसी स्थानीय क्षेत्र से उपयोग झ्यवा बिक्री के 
लिए लाये गये माल पर कर के रूप में किया गया है ।? चुगी कर इतता प्राचीन 
काल से आरोपित किया जा रहा है कि यह नगर शासन मा नगरपालिका वा 
पर्याय बन गया है | जहा चुगरी वसूल की जा रही है वहा नगरपालिका का भ्रतु- 
मात किया जा सकता है श्रौर जहा नगरपालिका है वहा चुगी अवश्य लगायी जाती 
है यह्‌ बात स्वामाविक रूप से समझी जा सकती है| नगरपालिका का ही दूसरा 
नाम चु'गी है । 
चु'णी स्थानीय निमायी की अप्य का एक प्रपुख सप्दत है ५ दह देश के 
सभी स्थानीय निकायो के सम्पूर्ण कर राजस्व का एक चौथाई के लगमग है और 
अनेक राज्यो मे तो वह उनकी भाय वा प्रमुख भाग है ॥ देश को नगरपालिकामों 
में जो कर वसूल किया जाता है उसके प्रत्येक 00 रुपये में से एक भनुमान के 
भनुसार राजस्थान में 82 रपये, पजाब में 80 रपये, गुजरात में 77 झुपयें, भोर 
मध्यप्रदेश में 70 रुपये चुगी से प्राप्त होते हैं॥ यद्यपि देश के अनेक राज्यो- 
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लिनमे प्रान्धप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, असम, विहार, पश्चिमी बगाल-इत्यादि मे 
यह कर वसूल ही नही किया जाता है १ 


प्रत्येक राज्य मे तथा एक्त ही राज्य मे विभिन्न श्रेशी की नगरपालि- 
काझ़्नो, नगर परिपदों तथा नगर निगमो में चु गो वी दरें ग्रलग-भलग होती हैं । 
इसे बमूल करने का प्राघार माल का तौल या मूल्य होता है । कही तो वह वजन 
ये झ्राधार पर, और कही मूल्य के ग्राघार पर, तो कही नगो ग्रर्थात्‌ गिनती के 
आधार पर इम आरोपित किया जाता है $ गरीब वर्गों के लिए उपयोगी साधान 
जुँंग पशुग्रो का लाना, हरी घास, हरी सब्जिया, खट्र झादि पर साधारणातंया 
चुगी नही लगायी जाती है। उच्च वर्गों के उपयाग मे प्राते वाले सामान, 
बिजली के उपकरणों तथा लकडी के फर्नीचर इत्यादि पर चुगी की दरें प्राय 
प्रधित्त लगायी जाती हैं । 


चुगी काफी पुराना कर है सिन्‍्तु ब्रिटिश काल से ही इसके विधय में, 
पक्ष गौर विपक्ष मे बहस होती रही है। ग्राम तौर पर इस कर का एणा की 
इृष्टि से देखा जाता है। किन्तु दूसरी भ्ोर इसका कोई सुविधाजनक बिकत्प भी 
दिखाई नही दिया है । इसकी इस अविकल्पनीय स्थिति के वारण, इसक कुछ गुण 
बताये जाते हैं । 
चुगो के गुए 

) चुगी प्रायप्रद कर है। स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाओं या इससे 
काफो लाम होता है । कई राज्यो में तो इन सस्थाप्नों वी भाय का यही प्रमुश्त 
सोत है । 

2. चु गो के बकाय' रहने वा प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। दिन प्रतिदिन 
बे ब्यप वे लिए इन सस्याप्नों के पास घनराशि एकत्रित होती रहती है । 

3 चुगो में लचीलापन है। ज॑से ज॑से शहर का विकास हाता है, 
बाजार विकमित होता है वंसे-वैस चु री से घाय भी बाती जातो है ॥ 

4 चुगी बहुत दिनो से प्रचलित करो मे से एक है | पत जनता को 
इसे चुराने वो प्रादत हो गई है । कहावत मो है, पुराना कर, कर नहीं रह 
जाता है । 

चु गी बे इन गुणो के घनुपात मे इसरी घालोचना प्रघिक को गई है । 
इसकी झालोचना बह प्रयुस्न कारण यह है झि इसस धाम प्रादमी के उपयाग को 
घोहो पर प्रसर पड़न से यहोद प्रादमो पर इसका मार पढ़ता है यह उध्ोग 
घोर स्यापार पर मो प्रतिवूस प्रसर दासतों है। सर चास्स ट्रेवेलियन ने इसे 
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“सा्ंमौम करारोपण की बेर प्रशाली का ग्रवशेष” कहा हूँ १ सर जोसिया 
स्टाम्प ने चेतावनी दी थी दि मैं अपने सेद्वान्तिक चिंतन तथा प्ननुमव दोनो के 
पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि वह देश कमी भ्रगतिशील नही हो सकता 
जो चु री पर, जिसमे लगमग हर भ्रवगुण विद्यमान हैं, विसी सीमा तक निर्भर 
करता हु 0 
चुगी फी दोष 

चु गी, जो नगर निकायों की अग्राय का एक मुख्य ख्रोत है, मे निम्ब- 
लिपित दोप बताये जाते है 77 

]. चु गी प्रतिगामी है । यद्यपि चु ग्री वी दरो में गरीब वर्गों को राहत 
देने का प्रयास किया जाता है पर इससे मन्य नहीं किया जा राजता कि यह प्रति- 
गामी कर है । इसका प्रधिकतर भार समाज के गरीब वर्गों १र ही पढ़ता है । 

2. करदाताग्रो को इसमे बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है । 
चु गो चौकी पर घण्टो ट्रकों तथा दूसरे वाहनो एवं व रदाताग्रो बा खडा रहना तो 
सामान्य बात है । 

3 इन सस्थाभी के ग्रल्प-वेततमोगी कक्‍्मंचारियों द्वारा चु गी वसूल की 
जाती है । ये प्राय करदात्ामों से रिश्वत झादि लेकर उन्हे प्रपने सीमा-क्षेत्र मे 
माल ले आने को प्रनुमति दे देते हैं । 

4. यदि किसी करदाता को चुगी की राशि वापस लेनी हो तो उमत्री 
प्रक्रिया भी बडी लम्बी तथा असुविधाजनक है । 

5. चु गी वसूल करने में भ्रत्यधिक ब्यय हो जाता है | गुजरात राज्य 
की चु गी जाच समिति ने श्रनुमाव लगाया कि चुगी की वसूली का व्यय नगर 
निगमों मे समस्त प्राय का 4%, नगरपालिकाो में 8% तथा नगर प चायतो 
मे 8% है। जवकि राज्यो में विक्रम कर की वसूली का खर्च मात्र 2% 
झात्ता है! 

6. चु गी से व्यापार को बाधा पहुचती है। माल भ्रनेक शहरों से होता 
हुप्रा गन्तब्य स्थान पर पहुंचता है । मार्ग मे प्रत्येक चु गी चोकी पर रुवते, माल 
की चाच करवाने चुगी कर देने तथा सीमा क्षेत्र से बाहर निवलने मे समय 
नष्ट होता है तथा व्यापारियों को असुबिधा का सामना करना पडता है। 

7 बई बार ब्यापारी रास्ता बदल कर, कमंचारियों वो रिश्वत देकर 
मूठे घोषणा पत्र आदि भर कर चु गी की चोरी कर लेते हैं। चु गी वी चोरी की 
राशि का सही झनुमान लगाना कदापि सम्मव नही है । 
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8. चुगी की वसूली के लिये ट्रकों, वाहनो तथा व्यापारियों एवं उनके 
एजेन्टो को घन्टो खडा रहना पडता है । इससे राष्ट्र के वातायात साधनों या पूर्ण 
उपयोग मरी नही हो पाता है १ 


9. चुगी से उत्पादन मूल्य बढ जाता है। यदि एक क्षेत्र मे चुगी 
लगाई गई है तथा दूसरे क्षेत्र मे चुगी नही लगाई गई है, तो चु भी लगाई जाने 
बाले क्षेत्र मे स्थित उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति कम हो जाती है । 


जब किसी कर की गम्मीर आलोचना की जाती है तो सामान्यत उसके 
उन्मूलन की माग की जानी चाहिये ॥ चुगी के बारे मे भी निरम्तर यह माग की 
जाती रहती है कि चुगी एक झाततायी कर है अत इसे समाप्त किया जाना 
चाहिये । चु गी नपदीय निकायरो की आय का एक प्रमुख सायन है, अत इस भाय 
की पूर्ति वरने दाले किसी प्रन्य स्रोत का पता जब तक नही लगा जिया जाता 
तब तक सभी राज्यी ने इसे समाप्त करना सम्मव नही माना है। इस सम्बन्ध में 
स्थानीय वित्त जांच समिति ने यह भमिशमसा की थी कि सीमा कर वो केन्द्रीय 
सूची से हटा कर राज्य सूची मे रख दिया जाना चाहिए जिससे कि राज्य सरकारें 
थु गी बा उन्मूलन कर उसके स्थात पर सीमा कर लगा सकें । 


इसी प्रकार करारोपणा जाच समिति को विचार-विमशं क॑ दोरान ऐसा 
प्रतीत हुप्रा कि चु ग्री कमी समाप्त नही हवा सकेगी, प्रत इस समिति न पपने 
प्रतिवेदन में भरित किया था “दुर्माग्यवश चु गी को पूर्णत समाप्त करने की 
जल्पला किसी भो दृष्टि से व्यावहारिक नहीं जान पड़तो ॥ हा, यदि परिस्थिति 
पर सुदूर भविष्य की दृध्टि से विचार किया जाय तो उनका उन्मूलन करना 
उचित ठड्द॒राया जा सकतः है । यह स्पष्ट है कि यदि समी स्थानीय निकाय प्राय 
मे समुद्चित, वेकल्पिक साघनों का विकास नही कर लेते तो चु गी हटाने का नगर- 
पालिकाप्रो और सगर तिगमों पर हानिहारक प्रमाव पड़ेगा। वस्तुत प्राय 
प्रधवा निबट भविष्य मे स्थानीय करारोपण के ऐसे बेर ल्पिक साघनों को कल्पना 
मरना अस्म्मव है जिनसे लगभग ग्यारह करोड़ दशपये की प्राय, जो चु गी से 
पमिनतो है, उप्रलब्प हो सर्वे ॥7” करारोपण जांच समिति ने जब से प्रपना 
अविवेदन दिया है तब मे चुगी से होने बाली घाय डुयुनी हो वई है इसलिए 
आुगी का उन्मूलन करने की समादता भी निरस्तर धूमिल होती जा रही है । 

सार रूप में, यह बहा जा सकता है हि छुग्यी नामर इस सर वो 
कितना हो बुरा घोर पृशित बा ते माता जाय, हिस्तु इसका उन्मूलन तब तक 
नहीं दिया जा सबता तद तक हि ऐस हो किमो देवस्पित कर वी खोज नजर 


3]2 भरत मे स्थानीय प्रशासन 


ली जाए। ग्रामीण नगरीय भम्बन्ध समिति ने भी स्थानीय करारोपण के रूप मे 
चुगी की कट आलोचना को थी। समिति ने अपनी अभिशसा में इसके पधूर्णत 
उन्मूलन के पक्ष मे राय व्यक्त नही की थी तथापि उसका यह विचार था कि णो 
स्थानीय निकाय चु गी नही लगा रहा है उसे भविष्य में इस कर को झारोषित 
करने की अनुमति भही दी जानी चाहिए झोर जहा तक सम्मव हो नागरिक 
सक्ष्यों की पूर्ति के लिए सम्पत्ति तथा अन्य प्रत्यक्ष करो से आय प्राप्त करने पर 
झधिक बल दिया जाना चाहिये | समिति का विचार था कि चुगी के उन्मूलत 
के सम्बन्ध मे श्रव तक जो कार्यवाही की गई है वह झत्यन्त अघूरे मन से की गई 
है । समस्या पर राष्ट्रीय साधनों के व्यापक सन्दर्म मे विचार का प्रयत्न ही नहीं 
क्या गया है। वस्तुत. चुग्रीके उन्मूलन से होने चाली राजस्व की हानि का 
प्रभाव केवल स्थानीय निकायी पर ही नही पडना चाहिये झपितु इस प्रमाव को 
मेलने में केन्द्र और राज्य सरकारों को भी साभीदारी निमामी चाहिये | समिति 
का यह प्रवल मत था कि चुगी व्यापार तथा वाणिज्य के मुक्त प्रवाह मे एक बड़ी 
बाघा है ओर उससे वाशिज्यिक तथा श्रौद्योगिक कार्यकल्रापो मे श्रवरोध उपस्थित 
होता है । राष्ट्र का हित इस्री मे है कि चुगी तथा सीमा कर समाप्त कर दिये 
जाय और इनका कोई समुचित विकल्प नगर निकायों को प्रविलम्ब सुझाया 
जाये ॥१» 


प्रत्यक्ष कर 

प्रत्यक्ष करो मे मुख्यतः सम्प्ति कर, मनोरजन कर, वाहन कर, सेवा 
कर, व्यवसाय कर, यात्री कर. बाजार कर, कुत्तों पर कर झ्ादि सम्मिलित किये 
जाते हैं। प्रत्यक्ष करो का भार सीधे करदाताओो द्वारा ही वहन किया जाता है 4 

प्रत्यक्ष बरो मे सम्पत्ति वर भत्यन्त ही महत्वपूर्ण है इसे भूमि एव 
मवन कर या गृह कर के रूप मे मी जाना जाता है । कुछ विद्वाद इसे भवन कर 
या गृह कर कहना प्रधिक उपयुक्त समभते हैं। कही-कही यह कर नहीं लगाथा 
जाता है १ राजस्व के मुख्य स्रोत के रूप में यह तमिलनाडू्‌, बंगाल, बिहार तथा 
उड़ीसा मे अधिव लोकप्रिय रहा है। किन्तु मिन्न-मिन्न राज्यो मे इस कर के 
प्रारोपण मे काफी अन्तर किया जाता है । 


यह कर सम्पत्ति के किराये के ब्राघार पर या उसके पूजीगत मूल्य के 
भ्राघार पर निर्धारित क्या जाता है। इस कारण बहुधा यह शिकायत रहती है 
कि सम्पत्ति के भालिक नगरीय निक्राय के दस्तावेजों में श्रपनों सम्पत्ति का 
किराया कम ग्रकित करवा देते हैं या स्वयं बर निर्धारक मी रिश्वत की उम्मीद 
में मकान मालिक से साठ-गांठ कर इस कर का कम निर्धारण बर देते हैं । ऐसा 
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प्रनुमान जिया जाता है कि सम्पत्ति कर पूरों किराय की राशि के 60% के 
ग्राधार पर ॒ लगाया जाता है। इस कर के बारे में ग्राम घारणा और नगरीय 
निकायो वी वास्तविक स्थिति यह हू कि वे इसे पूरी मात्रा मे बसूल भो नहीं कद 
पाते हैं । इस तरह इस कर का आरोपणा या एकत्रण दोनो ही दोप पूर्ण हैं । वरा- 
रोपण जाच समिति की राग्र में सम्पत्ति का मृल्य निर्धारित करन के लिए एक 
स्वत्तन्त्र अमिव्रण होता चाहिए जिसके प्रधिकारी विशेष रूप मे प्रशिक्षित हो 
और जिन के द्वारा कर निर्धारण के बाद उन्ही को प्रपीलीय प्रधिकार न दिये 
जायें ।१ लगमग इसी प्रकार की भ्रमिशसा ग्रामीण नगरीय सम्बन्ध समिति न 
भीवकीयी। 


प्रामोएण नगरीय सम्धम्ध समिति ने इस कर के स्थायपूर्ण निर्धारण के 
लिए एक मूल्याक्त झगिकरण की स्थावना करने का समर्थन किया था | समिति 
वी अभमिशस्ता थी 25 


।, स्पानीय निकाय के निदेशालय प्ले एक मृस्य सूल्याकल प्रधिरारी 
नियुक्त किया जाय। उमे चाहिये कि वापिक मूल्यों के निर्धारण के सिद्धास्त 
निश्चित करे ध्रौर मूल्याकस-प्रधिकारियो के कार्य का परिवीक्षण करे तथा उन 
पर नियत्रा रखे । 


2 पाच लाख अ्धवा अधिर जनसख्या वाले नगरी के पूर्राक्नालिक 
मूल्यारन-प्रधिवारी नियुक्त किये जाएँ। छोटे नगरो तथा कह्यों वे समूहो * लिय 
जय मे परिणाम के ग्राघार वर मूल्यात् न प्रधिकारों नियुक्त किये जायें। 

3. मूल्य-विर्धारण सूची सूल्यान्‍न-प्रधित्ाारी के द्वारा प्रकाशित वी 
जानी चाटिये जिसय यदि कोई प्रापत्तिया हो तो प्रस्तुत की जा सर्वे । प्रापक्तियों 
का परीक्षण बरदे मूल्यकन-भ्रथिकारी को चाहिये कि सूची को प्रस्तिम रूप 
दद। 

4 मुच्याकत-पशिकारी द्वारा किये गये मूल्य-तिर्घारण के विरुद्ध प्रपीत 
मुन्य मूस्याह्न-धविकारी के यहा की जानी चाहिए । 

& मुर्य मूह्यरन-पणिकारों के तिर्णय के विस्द्ध प्रपोत जिया न्‍्गपा- 
पोर मे यह शो जानो चाहिए * 

यरा पह विशेष हूप से उस्तेसनीय है हि सरगारी मबत था भूमि 
समझ्ाहद बर में मुठ होते है । संविधस्न शे पनुर्पेद 285 (॥) मे शिखा है 
बेस्टीय सरशार हो मसम्ब वि उन झ॒ कबरगों मे मस्त है जो राज्य सरगारदारा 
परपदा र उप के झोवर हिसों द्रापिहररा द्वारा सायाए जाते हैं। दशा खगद 
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इसक विपरीत किसी विधि का निर्माण कर सकती है पर चू गी ससद ने भ्रभी 
तक ऐसा कोई विघान पारित नही किया है इसलिए स्थानीय निकायो द्वारा 
झारोपित किये जाने वाले किसी भी कर स सविधान के उक्त प्रावधान के अ्नुष्ठार 
वेस्द्रीय सरकार, की इमारतें स्थानीय करो से मुक्त रहतो है। यहा यह भी 
उल्लेखनीय है कि दिल्‍ली मे केन्द्रीय सरकार, दिल्‍ली नगर नियम तथा नई निल्‍्नी 
नगरपालिता को सम्पत्ति कर ग्रदा करती है (१ 

सम्पत्ति कर के दोष 

सम्पत्ति कर के निम्नाकित दोष बताये जाते हैं :?? 


] यद्यपि स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाझो के अ्रधितियमों में यह 
व्यवस्था है कि प्रत्येक पाचर्वे वर्ष कर निर्घारण यूची मे संशोधन किया जाना 
चाहिए, पर ये स स्थाए ऐसा नही करती । फलतः कर-निर्धारण सूची काफी 
पुरानी पड जाती है । 


2. कर-निर्धा रण वर्तमान नियमों के अनुसार सम्पत्ति के (रे किराये 
पर नहीं हो पाता । कर निर्धारकयों की श्रयोग्यता एवं स्थानाय राजनीतिज्ञों के 
दबाब भादि के फलस्वरूप करारोपण काफी कम हो पाता है । करारोपण भादेश 
के विरुद्ध भ्रपीलें नगरपालिका के प्रधान झयवा उसकी समिति द्वारा सुनी जाती 
है । साधारण" ग्रपील में कर की राशि घटा देने की प्रवृत्ति देखी गई है । 


3. ग्रनेक स स्थाप्रो में ग्रहनकर का बहुत बडा मांग, बकाया के रूप में 
एकत्रित देखा गया है। निर्वाचित नेतागएा इन बकाया राशियों की वसूली के 
लिए जोर-जबरदस्ती के उपायो के विरोध बरते हैं 

4. सम्पत्ति कर का भाषार सम्पत्ति का किराया है | किराया नियत्रण 
वाले क्षेत्रों मे यह राशि बहुत कम होती है। फलत: इन स स्थाओ वी श्राय पर 
इसका अतिकूल श्रमाव पढ़ता है ॥ 
सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में सुझाव 

सम्पत्ति कर से तगरोय निकायो की प्राय बदान तथा उनकी बराया 
राशि कम करने ग्रादि के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए जाते हैं जिनमे प्रमुख इस 
प्रकार हैं :३१ 


. स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाप्रो से सम्बन्धित ध्धिनियमों के 
पनुसार समय-समय पर कर निर्घारण तालिका में संशोधन रिया जाना 
चाहिए । 
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2 कर निर्घारक स्थानीय सं स्‍्याझ्ो के प्रधीन न होदर राज्य सरकार 
के भधीन रखे जाने चाहिए ताकि बे स्थानीय प्रमावो से मुक्त होकर कर निर्घा- 
रण का उत्तरदायित्व धूरा कर सकें | खाथ हो उन्हें प्रशिक्षित करते की व्यवस्था 
भी की जानी चाहिए । 


3. बर निर्धारण तथा इसमे सम्बन्धित अपील ग्रादि छुतते के लिए 
राज्य स्तर पर एक स्वतस्त इकाई की स्थापना वो जानी चाहि? | इन सम्थाओं 
के निर्वाचित नेताड्रो बो यह काम नही सौंपा जाना चाहिये । 

4. सम्पत्ति कर की बकाया राशि ल्‍म करने के लिए--- 

(श्र) उन व्यक्तियों को कुछ छूट दो जानी चाहिए जो समय पर कर 
अ्रदा कर देते हैं ।॥ इसस लोगो को समय पर कर झदा करन में 
प्रोत्माहत मिलेगा तथा कर राशि को बकाया ममी कमी हो 
सक्रेगी । 

+व) बकाया राशि पर दण्डात्मक दर से ब्याज वसूल किया जाता 
चाहिये । 

$ सम्पत्ति बर निर्धारण व) प्राघार किराया ने होकर सम्पत्ति का 
बाजार मूल्य होता चाहिये। इसमे किराया तियवण वाले क्षेत्र की समस्या का 
समाधान हो सवेगा । 


6. यदि आ्रावश्यर हो तो इन सम्याप्रो के सम्वस्धित ग्रधिनिण्सा में 
सम्पतलि गर भूमि-लगान की बकाया राजि ज्ञी तरह वसूल करवाने की व्यवस्था 
की जाती चाहिये 4 

नगर निकायों द्वारा जल विद्यू त, नाली, शौच्रालय श्रांदि ध्ावश्यक 
जन सुत्रिधाए उपलब्ध करान वे बदले में नगर सीमा के नागरिक्रों संसेवा शर 
बगूल जिया जाता है। ये कर केवल धन सप्रह करन की प्रदृत्ति के छोवक नहीं 
है प्रशितु इन सेवारों पर प्राने आासे व्यप को व्यवम्या करन के शुल्क के रूप 
में ये लिए जाते है + यद्यवि इन करो हे मग्रढ़ स प्राप्त राशि ने सेवाप्रो शो 
स्यवग्पा या सम्पूर्ण मार बहत नहीं हो पाता है । 

2. करों से भिन्न साधनों द्वारा प्राय 

मारत से स्थानोर निशायो बो उनकी घासदती का बुद्ध हिस्सा गरो के 
प्रयावा पन्‍प सद्दों मे भी होता है. उद्दाटरगा के लिये हाटत, रेस्टोरेंट डेपरों 
बह गाए पेकद्री एादि वर नगरोय निराय द्वारा खादमेंल शुत्ह् पारोदवित कर 
दिया जाता है । इसरे धसावा हर में एक्च्र शा सामरी के बेषन मे ब्राप्त 
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झ्राय, नगरीय निकाय की भूमि के बेचने से प्राप्त आय शोर कही-कही नगर 
रोय निकाय द्वारा बनाये गये वाशिज्यिक स्थलो के उपयोग से होत वाली आय, 
प्रावास गृहो या विश्वाम शहो के किराये की आय, बाजार की मुख्य दुकानों से 
बाहर या खुले मे सडक पर अम्थाई वस्तुए बेचने के लिए लगते वाली दूकाती से 
आय एवं अनक प्रकार की फीस जिनमे केरोधित, ईंधन, सब्जिया, लोहा शोर इसी 
प्रकार के ग्रय वाणिज्य कार्यों के लिए दिये जाते वाले लाइसेंस से वरीय 
निकायो को आमदनी होती है। इध मंद मे फीस और जुर्माने से होने वाली 
झामदनी भी सम्मिलित की जाती है। उदाहरण के लिए शहर में लगते वाले 
विज्ञापन पट्टों को बेचने से नगरीय निकाय को आमदनी होतो है । विभिन्न 
प्रकार के लाइसेंस का नवीवीकरण न कराते या उप्तमे व्लिम्ब होने पर नगरीय 
सिकायो द्वारा उन पर निश्चित दर से जुर्माता आरोतित कर दिया जाता है। 
इसी प्रकार शहरी क्षेत्रो मे बूचडखानों जो चलाने की अनुमति भी निश्चित फीत 
लेकर नगरी निकाय ही प्रदान करता है । कुछ बड़े किस्म के नगर निकाय कतिपय 
उपयोगी वस्तुग्रो ज॑से कुकिग गैस, विद्यूत, द्रुध विवरण और नगर बस सेवा 
इत्यादि का कार्य अपने हाथ में ही ले सकते है श्रौर इस प्रकार इन सुविधाश्रो के 
स॒ चालन से यदि कोई बचत होती है तो वह नगरीय निकाय के कोप में श्रामदनी 
मानी जाती है । उपयुक्त विवतरण से यह स्पष्ट है कि आमदनी के ये ऐसे स्त्रोत 
है जो करो से भिन्न हैं किन्तु ये इतने विविध प्रकार के हैं कि प्रत्येक मद में कुछ 
ने कुछ झामदनी नगर निकाय के कोप का एक माम बनती है । 


3. राज्य सरकार द्वारा एकत्र करों से से हिल्सा 


ऐसप्ते कर जिन्हे राज्य सरकार आरोपित करती हैं ओर वही एकत्र 
करती है उनमे से कुछ भाग राज्य सरकार द्वारा स्थानीय शासत की नगरीय 
इकाइयो को दे दिया जाता है । ऐसी करो मे प्राय. मतोरजन कर, वाहुन कर 
और मू-राजस्व को सम्मलित किया जाता है । मोटर वाहन कर झाष के ग्रनुवात में 
वितरण किया जाता है। उडीसा में मोटर वाहत कर का 50% हिस्सा स्थानीय 
निकायो को प्राप्त हीता है । वाहत कर में प्राप्त राशि का बटवारा इस दार्श- 
मिक मान्यता पर झाधारित है कि चूंकि नगर मस्परेमा में वाहतो के चलने सी 
सडको को क्षति होती है अतः इनकी मरम्मत हेतु इन निकायों को राज्य सरकार 
सहायता देती है । समी राज्य्रो में इसकी दर अलग-झलग है ! ग्रामीण नगरीय 
सम्बन्ध समिति ने इस कर पर नगर निकायों का ग्रधिकार स्वीकार करते हुए इस 
कर स॑ सरकार को प्राप्त राजस्व में से 25% राशि नगर निकायों की लौंदाने 
की भभिशवा को थी । 
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इसी प्रहार राज्य सरकार द्वारा ड्रामा, भिनेमा, संस, दोड प्रतियो- 
गिता प्रादि के लिए जो कर सम्पूर्ण राज्य के लिए लगाया जाता है और उसी के 
द्वारा एकत्र क्रिया जाता है उसमें से कुझ राशि स्थानीय निकायों को प्रदान की 
जाती है। इस मद में राज्य सरकार को आय निरन्तर बढ़ रही है इसलिए 
आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडू एवं कर्नाठक़ राज्य में तकनीकी तौर पर इस कर को 
स्थानीय निकायो को हस्तान्तरित कर दिया गया है लेकित व्यवहार में ये राज्य 
]0 में साढ़े बारह प्रतिशत राशि नगर निकायो का देते हैं किन्तु प्रव स्थिति यह 
है कि परहाराष्ट्र, कर्तांटक तमिलताडू तथा दिल्‍ली इस कर को सम्पूर्ण राशि नगर 
तिकायो रो लौटा देते हैं । प्रान्घरप्रदेश मे यह 90% लौटाया जाता है गौर शेप 
राशि राज्य सरफार द्वार। अरत पास इसलिये रख ली जाती है कि इस कर के 
एकत्रण मे उसका मो प्रशासनिक व्यय हुआ्ला है । 





कतिपय बाह्यदेशों में ममोरजजन कर मी स्थानीय तिकायो के मध्य प्रत्यक 
शहर से एकत्र किये गये कर के ग्रनुभात मे वितरित किया जाता है । इस प्रकार 
समी स्थानीय निकायों को इत मद्दो मे वी हुई राशि नगर वी जमता द्वारा दिये 
गये कर के प्रनुयात में प्राप्व हो जाती है जबकि मारत में अभी ता पूरी तरइ से 
ऐसी व्ण्वस्था नही हो पराथी है झौर प्राय इन निकायो गो प्रतिवर्ष एक पूर्ष 
तिडिबत राशि ही प्राप्त दो पाती है । इस दिया में यह सुझाव दिया जाता रहा 
है कि इस प्रकार के कर जितका प्रारोपण भ्रौर एकतज्रण राज्य सरकार द्वपरा 
होता है किस्तु जितस प्राप्त राशि का विवरण स्थानीय निकावा प्रौर राज्य सर- 
बार के मध्य हिंप्रा जाता है उसके बारे में एक ऐसी व्यावहारिक नोति विकसित 
बी जाती चाहिए जंयी कि भॉस्‍्ट्रेलिया जेसे वित्रसित राष्ट्र मे कर लो गयी है। 
ऐमा कर दिये जान छे न केवल स्थानीय निकायों को नगर से एकत्र हुई राशि के 
मनुपात में ही वह वापस मिल सकेगी अपितु वे नागरिकों वी सेदा कर पान में 
भो सद्ाम प्लौर सफ्ल हो सके $ 


4. राज्य सरबार हारा धनुदान 


स्थानीय सम्दाओ दे बढ़ते हुए ब्यय ओर उसकी तुतना मे ऊन्हें प्राप्त 
क रारोपरण को शक्तियों के स्थूत होते के कारण स्थानोय सम्वाप्रो री राज्य सर- 
आर पर वित्तीय निर्मेरता बड़े है। एगास्मव शासन ब्यवस्पा दासले देगों से 
बेस्ट्र सरता।र एवं स्थ/नीय निकायों के चारस्परिर सम्दन्धों प्रोर सपासमक शासन 
ड्यवस्था वाले देशों में राज्य संट्वार एवं स्थानीय निकायों के सस्वन्पो को निरू- 
वित घोर निर्षारित करने में रुयातोंद निकायों को दिये जाते वासे इस सरकारी 
प्रनुदाल का महरव दिनों दिल बढ़ता जा रहा है ॥!? 


3]8 भारत में स्थानीय प्रशासन 


इसके झतिरिक्त यह मी एक महत्वपूरों तथ्य है कि लोक कल्याणकारी 
राज्य की अवधारणा को खाकार करने की दिशा मे स्थानीय सस्थाश्रो को राज्य 
द्वारा ग्रधिकाधिक दायित्व दिये जः रहे हैं ग्रत इन सस्थाग्रो को सहायक ग्रनुदान 
देना राज्य सरफार का नैतिक्त कत्तंब्य वन जाता है। यह इसलिए भी प्रावश्यक 
हो कटा है कि चू कि राज्य सरकार वेः पास सभी प्रमुख वित्तीय स्त्रोत केन्द्रित 
हैं प्रत स्थानीय सस्थाओरो को हर प्रकार से सरक्षण दिया जाना चाहिये। 


राज्य सरकार द्वारा स्थानीय नगर शासम को अनुदान देने के मूल मे 
मुख्य उद्दं श्य स्थानीय निकायो के वित्तीय साधनों मे बढोत्तरी करता है जिपसे 
कि वे प्रपने द्वावित्वों को सतोपप्रद ढग से सम्पन्न कर सकें । हमारे देश में 
स्थानीय निकायों की यह एक मुन्य विद्येपता रही है कि वे वित्तीय कमी से सर्देव 
प्रभावित रहे हैं। इसके ग्रतिरिक्त ग्ननियत्रित शहरी विकास इस समस्या को 
और बढा रहा है। उदाहरणार्थं औद्योगिक क्षेत्रों से यद्यपि स्थानीय निकायों 
को सम्पत्ति कर की प्राप्ति होती है परन्तु उद्योगो के निकट बसी कच्ची वल्तिया 
उस क्षेत्र बी समस्याप्रो को बढा कर उनका व्यय दुगुना कर देती हैं. जिससे कि 
स्थानीय शासन घाटे का शिकार हो जाता है। राज्य सरकार के लिए आवश्यक 
हो जाता है. कि वह घाटे की पू्ति हेतु स्थानीय शासन के लिए अनुदान की 
व्यवस्था करे । 


इसके प्रतिरिक्त राज्य और स्थानीय शासन की प्रावश्यकताझो ग्रौर 
स्प्रोतो में समतुल्यता नहीं होने से कठिनाइया और बढ जाती हैं । कार्य कुशलता, 
प्रभावशीलता एवं लोकप्रिय नियन्त्रण के दृष्टिकोण से राज्य सरकार का यह 
दापित्व हो जाता है कि वह कर एकक्‍्वणा उचित माध्यम से करे | राज्य सरकार 
क्योकि सप्देशोमिक है. और स्थानीय शासन प्रपती आवश्यवताओ के पनुछप 
राज्य सरधार की तुलना मे ग्धिक साधन एकत्र नहीं करा पाता है। ग्रनुदान 
एक प्रभावी यन्त्र है जो कि मौतिक क्षमता झौर मौतिक आवश्यकताझो के मध्य 
भ्रस-तुलन को समाप्त करता है। अनुदान के प्रमाव मे स्थानीय शासन अपने 
निवासियों को महत्वपूर्ण आवश्यक संवाएं प्रदान करने में श्रममर्थ हो जाता है । 
इस प्रकार, अनुदान जहा एक ओर स्थानीय भासन के क्षेत्र को सीमित होने से 
रोतता है वही दूसरी ग्रोर वह नागरिकों को भ्रावश्यक से वाए कुघलता से प्रदान 
कर पाने में सक्षम बनता है । 


राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान सर्देव तद्षे एवं उसके 
विवेकाधीन होता है तथा इस दान पर निर्मर करता है कवि सरकारी कोप में घन 
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राशि है या नहीं ? स्थानीय निकायों को अनुदान की राशि निरन्तर और 
निश्चित रूप मिलती रहे और उसक दिय जाने को प्रक्षिया सरल हो ताकि एक 
मुश्त लो भनुदान इन सस्थाभ्ों को मिलता है उसमे प्रकारण और प्रत्यधिक 
विलम्ब न हो इसके लिए कुछ राज्यों न नियमावली सहितवद्ध करने का प्रयत्न 
किया है। केरल, गुजरात तथा मध्यप्रदेश राज्य न इस दिशा में पहल को है 
गिन्‍्तु इस सम्बन्ध में मध्यप्रदेश ने जो सहिता निरूषित को है उसमे सर्वाधिक 
व्यवस्थित माना जाता है ।-९ 
प्रनुदानों के प्रकार 

राज्य सरवार द्वारा स्थानीय सस्थाग्रो को ग्रनुदान दिया जाता है उसे 
मिन्न-मित्ल इच्टियो से परिभाषित किया जाता है। भारतवर्ष मे इस प्रनुदान को 
प्राय प्राव्तेक पश्रौर प्रनावतेंक दो श्रे शियो मे विमक्त क्रिया जाता है । आवतंक 
झनुदान को पुन दो उप-दर्गों सामान्य या बिना शर्त के भ्रतुदान झौर विशेष या 
सशर्त प्रनुदान मे बाटा जाता है। 

सोटे तौर पर भारतवपे में नगरीय डस्थाप्रों को दिया जान वाला 
सामान्य उद्देश्यीय धनुदान उनके स्थायी झोर तदर्थ कर्मचारियों के वतन प्रौर 
गतिविधियों के सम्पादन के निमित्त दिया जाता है ॥ कतिपय प्रनिवार्य कार्यों 
जैसे जल वितरण इत्यादि के लिये वाइप लाइन डिदछाने हेतु निर्माएं कार्य पर 
ध्रान वाले ब्यप मी सरकार द्वारा इसी श्रेणी में दिये जान बाले प्रनुदान से 
चलाये जाते हैं। इसके विपरीत जो विशिष्ट प्रनुदान दिये जाते हैं वे विशिष्ट 
प्रयोजनों के लिए जारो किये जाते हैं । 


भारत सरकार बे वित्त पत्रालय द्वारा नियुक्त करापान जाच ग्रायोग 
(टेबबोसत एलबदायरों कम्रोशन), ।953-54 ने इन सम्धाप्रो के लिए दो प्रवार 
के पनुदानों की घनुशसा को थी 
() साभाग्य उद्देशयोप सहायक घनुदात 

इस प्रकार का घनुद्दान शिसो विशेष मेवा या उद्देश्य के निए मे दिया 
जाइहर सस्या के जयापक उद्देश्यों की प्राप्ति से सहायता के लिए दिया जाता है । 
इुमके घन्तांत प्राप्त राशि बा ब्यय, ये सस्पाए घपते सामान्य सर ४्यो की प्राप्कि 
के लिए कर सबठो है । 
(2) विशिष्ट सेदा सहायक पनुदान 


इसके प्रस्तर्ेत प्राप्त यतराशि उन्ही मेदाधों पर भ्यय गो जा सबती है 
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जिनके लिए यह उयलब्ध कराई गई है । जैसे जन-स्वास्थ्य की मद के अन्तर्गत 
स्वीकृत विशिष्ट घनराशि का व्यय जन-स्वास्थ्य सबबी प्रयोजनों और शिक्षा के 
लिए प्राप्त भ्रनुदान का व्यय शैक्षिक परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ही 
किग्रा जा सकता हूँ । 


इस झायोग की अनुशसाझो की आधार मानकर कतिपय राज्यो-मध्य- 
प्रदेश, भुजरात तथा केरल-ते सुनियोजित श्रनुदान नीति की व्यवस्था की है । 
इन राज्यों में स्वायत्त शासन संस्थाओं को जनसख्या के भ्राधार पर मिन्न-मिन्‍्न 
वर्गों मे बादा गया हैँ तथा प्रत्येक ब्ये की सरथा के लिए प्रति व्यक्ति प्तुदान 
की राशि निर्धारित की गयी हैँ । यह माना गया हैं कि इस प्रकार का वर्गीकरण 
करने से अनुदान का आधार वस्तु निष्ठ बन गया हैँ जिसमे राजनीतिक दाव पेच 
की समाबना क्षीण हो जाती है । इसके अन्तगंत छोटी सस्थाग्रो को प्रति व्यक्ति 
अ्रनुदान अधिक दिया जाता है क्योकि झ्राथिक इष्टि से वे झक्षम होती हैं जबकि 
बड़ी सस्थाओ को प्रति व्यक्ति अनुदान कम मिलता हूँ । प्राथ/ सभी राज्यों में 
यह प्रयत्व किया जाता हैं कि स्वायत्त शासन समस्याएं करो द्वारा अपनी आय 
बढाने की पूरी चेष्ठा करें । विशिष्ट कार्यक्रमी के लिए जो विशिष्ट अनुदान दिये 
जाते हैं उनका चपन प्रत्येक राज्य की योजना की प्राथमिकता को आधार मात- 
कर किया जाता हैं। इस प्रकारका झतुदान प्राय- तदर्थ झ्राधार पर दिया 
जाता है । 
सरकारी अनुदान को यह प्रशाली प्रत्येक देश मे श्रलग-श्नलग झाधारों 
पर सचालित होती है और यहा तक कि एक देश मे भी उसके विभिन्न भागों में 
विकास के स्तर द्वारा प्नुदान का न्यून या अधिक होता विनिश्चित होता है। 
इसलिए यह मानता जाता हूँ कि यदि सरकार द्वारा दिये जाने वाले इस प्रनुदात के 
प्रभावशाली उपादान को बनाये रखना है तो अनुद्यत की नीति की समय-समय 
पर समीक्षा की जानी चाहिए ! इसी तरह यह अनुदान देते समय राज्य को यह 
मी ध्यान रखना होता है कि इसके माध्यम से स्थानीय सस्थाएं अपने प्रशासन 
और योजनागों को सुरढ ग्राधार प्रदान कर सके । किन्तु साथ ही यह घ्यात भी 
रसा जाना आहिए कि अनुदान की नीति इत सस्वाओं को राज्य सरकार पर 
एकदम निर्भर ने बता दे । वस्तुत इन सस्थराओं को वेवल इस तरह की स्वृशासी 
सस्थाओ्रो के रूप में विक्ास दैतु प्रोत्माहित किया जाम कि वे स्वातीय विकास की 
बाहर सस्थाओं के रुप से सुदइवा से विकसित हो सके 2४ 
अनुदान की इस नीति की समीक्षा करते समय समालोचको का यह 
मत मी अमिव्यक्त हुप्रा हूँ कि स्वानीर सस्यओ को जिन स्थानीय झावश्य छवामों 
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के झाघार पर ग्रनुदात स्वीकृत किया जाता हुँ उसके लिए राज्य सरमार को सर्वे 
प्रथम यह रेखाकित करना होता है कि स्थानीय आावश्यक्ताएं क्या है और कौन* 
कीन सी हैं? विस्तु यह निणंय करना वस्तुतः कठित काये है कि स्थानीय या 
गैर स्वानीय भ्रावक्यकताएं दया है ? कतिपय सेवा के प्रमादी सम्पादन के 
लिए स्थानीय निकाय और सरकार का परस्पर सहयोग करना या परस्थर निर्भर 
रहना अनिवार्य होता हूँ । इमलिए इस प्रकार बी सेवाओ के सम्पादन में स्थानीय 
शासन वी इकाई और राज्य सरकार के सयुक्त प्रयाम की आवश्यकता होती है । 
सरबार द्वारा दिया जाने वाला यह अनुदान चाहे सामान्य श्रेशी का हो या 
विशिष्ट विस्तु यह सच है कि दोनो ही प्रकार वा ग्रनुदान देन के पश्चात मी 
राज्य सरकार को यह तो सुनिश्चित करना ही होता है कि जो प्ननुदान उन्हे 
दिया जा रहा है उसका वे सटोक उपयोग उन दायित्वों के निर्वाह के लिए ही 
कर रही हैं झिनके लिए वह पनुदान दिया गया है। यदि राज्य सरकार द्वारा 
दिया जामे वाला शभ्नुदान बिता शर्तें के दिया जाता है तो सम्बन्धित स्था- 
नीय इकाई दे लश्परवाह होने की सभावनाएं हो सकती हैं इमलिए इस दिशा में 
पह सूकाव दिया जाता रहा है कि स्थानीय इकाईयों को दिया जाने वाला 
भ्रनुदात विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित होना चाहिए ताकि प्रनुदान दात्री 
राज्य सरबगर उनके सटीक उपयोग को नियत्रित मी कर सकें । 


सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रनुदान का रायनोति भवव्यों के लिए 
मी उपयोग जिया जा सकता है। यह उपयोग सकारात्मक मी हो सकता है और 
सकारात्मक मी । जब भ्रनुदान देने वाली सरकार किसी क्षेत्र विशेष में विक्रास के 
प्रम तुलन को दूर करने के लिए भनुदान देती है झौर उसके माध्यम से यह भाशा 
करतो है कि वह क्षेत्र प्रन्य क्षेत्रो के समान हो विकसित हो तो यह प्रयास सका- 
रात्मक माना जा सबता है । उदाहरण के लिए प्रान्धप्रदेश बे तेलगाना भादोलन 
के सत्द्मं से बेन्द सरवार ने तेलगाता क्षेत्र के समुचित विकास ने लिए पनुदान दे 
कर यह प्रयटत किया कि इस होप का विकास राज्य के घन्य क्षेत्रों के समान हो 
हो । इस प्रशार तेलंगाना समस्या का एक राबनोलिश समाधान धनुदान की इस 
प्रणाली वे माध्यम से गकारात्मश दिशा में किया जा सका था। किन्तु प्रनुदात 
बा एक नकारात्मक घोर खतरताक पश्ठ रो है। जब राज्य सरकार जियो एश 
दस को हो घोर स्थानीय इकाई शिसी धन्य दस के द्वारा शासित हा तो ऐसी 
्िपिलि में भ्राम तोर पर ऐसी शिरायतें उमरतो हैं हि दूसरे दस द्वारा शासित 
डघातोय दृशाई का घनुदान इसलिये बस कर दिया रया या स्परित कर दिया 
शझपा दि राह सरकार उस नगर दया क्षेत्र मे प्रमादों पन्‍य राजनोलिड दलों शो 
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क्षति पहुचाया चाहती है । इस प्रकार की गतिविधि का हमारे स विधान ने भो 
कोई प्रतिकार नही सुझाया है किन्तु आशा की जा सकती है कि झाने वाले वर्षो 
में, इस दिशा में जो सुधार भस्वावित हैं, उनसे, इस तरह के वकाराह्मक पक्ष का 
कोई समाधान निकल सकेया / 


अमेरिका मे अनुदान के माध्यम से स्थानीय इकाईयो को अभिग्रेरित 
करने का कार्य भी किया गया है । वहा कुछ सरकारी अनुदान केवल उन स॑ स्थाग्री 
को उपलब्ध कराया जाता है जिन सस्थाओ ने अपने यहाँ कार्मिको की मर्ती में 
योग्यत्ता को एक श्रमुख आराधार के रूर मे अपनाया हैं । इस तरह वहा पर भर 
दान ने लूड खसोट को प्रणाली को समाप्त करते और कार्मिक जगत मे योगा 
पर आवारित भर्ती को प्रोत्साहित करने मे एक प्रेरणा तत्व या प्रमावी कारक 
का काम किया है ।82 


स्थानीय सस्थाओ्ों के वित्तीय प्रशासन में अनुदान के बढ़ते हुए महत्व 
को रेखाकित करते हुए, स्थानीय स स्थाओं के लिए बने विभिन्‍त झायोगी झौर 
समितियों ने भी इस पक्ष पर गहन विचार सथन किया हैं और इसे अधिक 
सुव्यवस्यित बनाने के लिए समुचित सुझाव मी दिये हैं । इ ग्लैण्ड को कौले फील्ड 
समिति ने सरकार द्वारा दिये जामे वाले अनुदान को युक्तिसम्मत बनावे के लिए 
सुझाव किया है कि * 
. अनुदान की राशि की झ्रागामी कई वर्षों के लिए मात्रा सुनिश्चित की 
जाय, 


2... अनुदान के वितरण में स्थिरता लाई जाय, 
अ्रतुदान के निर्धारण झौर बजट के लिए समयवद्ध प्रावधान किया जाय, 
और 

4... एक मुश्त अनुदान सुनिश्चित किया जाय जो स्थानीय सस्‍्था के व्यय 
पर नही भ्रपितु स्थानीय सस्थाप्रो द्वारा दी जाने वालों सेवाओं के 
सामान्य मानदण्डो पर ब्राधारित हो 


भारतवर्ष में भी इस दिशा में यह विचार व्यक्त किया जाता रहा है कि 
स्थानीय निक्रायो को प्रतुदान निरन्तर भोर निश्चित रूप से मिलता रहे इसके 
लिए केद्वोय वित्त आयोग की ही तरह राज्य थे भी एक वित झायोग का निर्माण 
किया जाय जो स्थानीय निकायों को दी जाने वाली प्रनुदाव राशि का न्‍्यायोचित 
निर्धारण करे । भारत में स्यातीय शासन, देश की शासन श्रणाली का एक अट्टूट 
अग है और उस्रे राष्ट्र के विकास में झत्यत्व महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना 
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होता हैं, इसलिए उसके वित्तीय साधनों को इस प्रकार सुनिश्चित किया जाता 
चाहिये जिप्तत ये स स्थाए स्वायत्त शासन की स्वावलम्बी इकाई बन सकें । इस 
उद्देश्य की पूर्ति उपरोक्त प्रस्तावित वित्त भायोग द्वारा हो सकती हूँ । 


ग्रामीण नगरीय सम्बन्ध समिति (966) ने भी इस प्रस्ताव का 
समर्थन किया हूँ । समिति ने अमिशसा की थी कि इस प्रकार के झ्रमिकल्पित 
वित्त प्रायोग की नियुक्ति उचित हैं । प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को एक नगर- 
पालिका वित्त आयोग नामक निकाय की_ स्थापना कर देनी चाहिए। राज्यपाल 
द्वारा स्थापित यह ग्रायोग इस बात को जाच करे कि स्थानीय निकायों को प्रपते 
अनिवायें दायित्वों के सम्पादन के लिए कितने वित्तीय. साधनों की श्रावश्यक्ता 
होगी । इसी तरह यह प्रायोग यह मी देखे कि राज्य की पच्वर्षीय योजना।प्रों के 
जिन-जिन कार्यक्रमों को स्थानीय निकायो द्वारा पूरा किया जा सकता हूँ उत 
वार्यक्रमों को प्रस्तावित राशि सहित स्थानीय निकायो को दिये जाने का प्रधिकार 
इस भायोग में निहित कर दिया जाना चाहिए । समिति ने मत व्यक्त किया था 
हि ऐसा कर दिये जाने से जहा एक झोर स्थानीय निकाय प्राधिक दृष्टि से सक्षम 
बन सकते हैं वही उन्हे राज्य सरकार के प्रतियमित हस्तक्षेप से मुक्ति भी मिल 
सकेगी । राज्य सरकार को भी यह सुविधा हो जायेगी कि नगरपान्निका वित्त 
प्रायोग द्वार जो नवीन वित्तीय उत्तरदायित्व उत्पन्न कर दिये गये हैं, राज्य 
सरकार उन्हें प्रावामी वित्त ग्रायोग के समझ्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन में 
सम्मिलित कर सरतो हूँ । यदि समूची योजना कार्यास्वित हो जाती है तो नगर- 
पालिकांग्रा की वित्ता व्यवस्था सम्पूर्ण राष्ट्र की वित्त व्यवस्था का एक प्रगवश्वक 
प्रग बत जायेगी १ 


राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायो को दिये जाने लाले प्रनुदात की 
पधालोचना इग भाघार पर मी को जाती है कि इससे इस निकायो की स्वायत्तता 
को ठेप्त पहु चाती हैँ । वस्तुत राज्य द्वारा दिया जाने वाला प्रनुदान स्थानीय 
निवायों *ु बुल व्यप का सगमग एक घोयाई से प्रधिक नहीं होने के बावजूद 
स्थानीय शाप्तन पर राज्य का नियत्राए धत्यधिव ब्यापक भ्रौर कठोर हो जाता 
हैँ । घपने इस नियत्रएकारों पचिकार बा उपयोग राज्य सरकार पुलिस सार्जेस्ट 
जैसा स्पवहार बरके करतो है जिससे इन सस्याधों का स्वामदिक विकास नहीं 
हो पाता हैं । इस समस्या के सभाथान हेतु यह सुमाव दिया जाता रहाई 
कि यदि स्पानोय रांस्पाधों को वित्तोप दृष्टि से स्वावसस्बी धौर सकझसम बना 


दिया जाय हो ये धरत नागरिकों की पाढ़श्तामरों को पूर्ति प्रधिक समसेतापूर्वर 
कर सकती हूं । 
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5 उधार या ऋण 

नगरीय सस्थाओं के उपयुक्त विवरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है 
कि स्थानीय निक्रायो के राजस्व स्रोत नगर में विकास की गतिविधियों की स॑ चा* 
लित करन के तिए पर्याप्त नहीं हाते हैं इसलिए उधार या ऋण की मी स्थानीय 
भ्राय के एक और साधन के रूप मे परिग्रणना की जाती है। अमरीकी विद्वत 
झार एम. जैक्शन न भी यह भ्रनुमव क्या था दि “स्थानीय स स्थाओं को जो 
व्यापक का्ये हाथ में लेने होते हैं दे उनके वर्तमान राजस्व ख्रोतो से पूरे नही किये 
जा सकते, श्रत. ऋण लेना आवश्यक हो जाता है 28” प्राय, सभो देशों में 
स्थानीय स स्थाओं द्वारा ऋण तेने या बौंड जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार 
द्वारा सामान्य भ्रधिनियम पारित कर दिया जाता हैं जिसकी वैधानिक सीमा मे 
रहते हुए स्थानीय निकायो को इस हेतु अपने-प्रपने व्यापफ उपबन्ध करने होते 
है । प्राय सभी सस्थायें भ्रपने बढते विकासात्मक दायित्वों को पूरा करने श्रौर 
जनता की स्थानीय झाकाक्षाप्री को सन्तुष्ट करने के लिए ऋण लेती हैं और 
नियमित सेवाओं का सचालन या तो वे अपने राजस्व स्रोतो से करती हैं या 
सरकारी प्नुदान से । 

अधिकतर विकसित देशो मे स्थ/नीय सस्याओ द्वारा जनता से सीधे ऋण 
लेने की व्यवस्था की गई है। अमेरिका के कुछ राज्यो मे सार्वजनिक जनमतत 
सग्रह के बाद ही ऐसा ऋण लिया जा सकता है । प्रायः इस प्रकार के सभी देशों 
में ऋणों की इस व्यवस्था को विनियमित करने की इृष्टि से सरकार की स्वीकृति 
या पर्यवेक्षण की व्यवस्था किसी न किसी रूप मे विद्यमान दिखाई देती है, किन्तु 
यह नियन्त्रण कैवल सतही और परोक्ष होता है । इसके विपरीत विकासशील देशों 
में स्थानीय सस्थाओ ढारा उधार ग्रहस्स या ऋण की व्यवस्था पर सरकार का 
नियत्रण भ्रधिक सूक्ष्म पाया जाता है । इन देशो में प्रथम तो सरकार उधार ग्रहण 
की नीति से स्थानीय निकायो को बचांती हैं और यदि ऐसा करना समव न हो 
तो उचित दरो पर ऋण उपलब्ध कराने मे उनकी सहायता करती है । कुछ देशो 
में तो सरकार स्वय प्रमुख ऋरा दात्री इकाई बन जाती है। ऐसा करने से सर- 
कार समूचे दाष्ट्रीय हित की इप्टि से, स्थानीय सस्थाश्रो द्वारा विकास वी एक 
सामान्य नीति अपनाते पर झपना व्यापक नियन्त्रण स्थापित कर लेती है । इसके 
साथ ही यदि ऋण बाहर को संस्थाओं से लिया जा रहा है तो सरकार उसकी 
प्रत्याभूति भी प्रदान करती है ।# 

भारतवर्ष मे स्थानीय तिकायो द्वारा ऋण लेने की शक्ति का विनियमत 
केल्दीय सरकार द्वारा पारित स्थानीय प्राधिकरण ऋण अधिनियम 94 द्वारा 
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होता है। कतिपय राज्य सरकारों न मी इस विपय पर पृथक झ्थितियम बना 
निए है फिन्‍्तु वे सब केन्द्रीय अधिनियम के नमून पर आधारित हैं। उपयुक्त 
बन्द्रीय अधितियम के प्रावधानों के अलगगंत स्थातीय निकाया का राज्य सरकार 
या प्रन्य किसी स्ोत से ऋण लेन की शक्ति निम्नलिखित उद््‌इश्या के लिए निर्दिष्ट 
की गई है 

] नगरपालिकाग्रों के निर्माण कार्यावे, 

2 भूमि के अधिग्रदेश हेतु, 

3 प्रभाव, ग्रशान या दुमिक्ष के समय सहायतावार्यों के सचातन 
झर उनके विनियमन हेतु, 

4 फिसी महासारी या खतरनाक रोय वी रोकथाम के वार्यक्रमों हेतु, 

$ स्थानीय शामन में सुधार, सवटकालीन कार्यों तथा पुरात ऋण के 


भुमतान हेतु ४ 

इस प्रवार उपरोक्त प्रावधानों से यह पररिलक्षित होता है कि यदि 
नगरीय निबाय झपने नियमित राजस्व से अपन दायित्वा को पूरा न कर मर्के ता 
वे उनकी पूति हेसु ऋण ले सकते हैं । सभी स्वानीय निवापा को ऋण लन के 
लिए राज्य सरयार को अनु बति लेनी होती है | अधिनियम से यह प्रावतान किया 
गया है कि ऋण बी रश्स पच लाख रुवय स झ्रधिक ग्ोर उसे वावस झदायगी 
की भ्रवधि 30 वर्ष से भ्रधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इन सीमाओ्ा मे राज्य 
स्तर पर कोई परिवतेन करना प्रावश्यक जान पद़ता है तो दस हेतु वेन्द्रीय 
सरकार को स्वीकृति लेनी होगी । नगर निगम लू त्रि लगरोय स्थानीय शामल के 
सर्वोच्च प्रौर दृरृद शक्ति भाप्त निकाय होते हैं भ्त उन्हे उधार लेन के मामले मं 
प्रषिर स्वतन्तता मिश्री होती है । थे भपनी झचल सम्पत्ति और वरो की जमातत 
पर ऋष भी जारी कर सतते हैं। मारतवर्ष म स्यानोय निकाया द्वारा ऋण लत 
है इस प्रावधान का प्रषित्रा उपयोग इसलिए नहीं जिया जा स्रा है शिनतों 
इेन्द्रीय सरबइर  भौर न ही राज्य सग्कार स्थानीय निक्राथ) भा ऋण पेन वे 
मामले में प्रधिक स्वतस्त्रता प्रदान कर सको है । वस्तुत उनसे द्वारा ऋण सेने 
ही शक्ति को सरदार द्वारा मदह को दृष्टि स हो देसा जाना है| येस सो स्वयं 
हेन्द्र सरकार प्रोर प्रधिडाग राज्य रारकारे ऋगा मार से इतनी दबो हैं हि ये 
शासत ने तीसरे स्वर की इसे म स्थापना शो ऋण सेने के मामने सें झोई उदार 
(ईथ्ट इ्रग्लुव नहीं कर पायो है | भारत के प्रतिगिक्त घन्य विरासनील देशा मे भी 
स्थानीय से स्याप्रा हे ऋण सेने को शत्ति पर सररारा द्वारा तरहलरह *े बपन 
सथादे गये है । 
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प्राधुनिक युग मे सरकार की इस मनोदइत्ति, जिसके अन्तगेंत वे स्थातौय 
निकायो को ऋण लेने के प्रति निरुत्सादित करती रही है, को उचित नही मात्रा 
जा रहा है। अब यह अनुभव किया जा रहा है कि ऐसी सस्थाग्री का विकास 
होना चाहिए जो इन स्थानीय स स्थाओ को समय पर ऋण्य उपलब्ध करा सकें । 
इग्लैंड में स्थानीय सस्‍्थाएं एक स्वतन्त्र साविधानिक स स्था सार्वजनिक कार्य 
ऋषा बोर्ड से तथा बैकी और मवन समितियों से ऋण प्राप्त करती हैं । बैल्नियम 
और डेनमार्क मे भी नगरीय इकाईयों को ऋणा देने वाली संस्थाएं विद्यमान हैं 
जबकि नीदरलेड मे स्थानीय निकाय और वहा की सरकार मिलकर इस प्रकार 
की ऋण दात्री संस्थाओं की स्थापना करती है । अनेक योरोपीय देशो मे नगरीय 
इकाईयो को ऋण देने वाली विशेष बेक स्थापित की गई हैं । जरमेनी में समस्त 
स्थानीय निकायी ने अपना एक ऋण बेक बनाया हैं जहा से वे ऋण प्राप्त करने 
में सफल होती है ॥5 


भारतवर्ष मे भी आन्ध्रप्रदेश मे सरकार एवं स्थानीय निकायों ने मिल 
कर एक 'कॉमन गुड फन्‍्ड' स्थापित किया है । इसी तरह केरल में नगरीय वित्त 
विकास निगम बनाया गया हैँ जहा से स्थानीय तिकायो को ऋण प्राप्त होता हैं । 
जीवन बीमा निगम भी स्थानीय नसिकायो को श्रपनी शर्तों पर ऋणरा देने के लिए 
सदैव तत्पर रहता है । आय सभी विकासशोल और विकसित देशों मे ऋण-पत्र 
जारी करने की दिशा मे भो दिनो दिन प्रगति हो रही है । विशेष तौर पर बिक- 
संत देश इस दिशा मे बहुत आगे हैं । 


सरकार द्वारा, सगर निकायो के उधार ग्रहेण या ऋण की शक्ति को 
विनियमित करने मे जो रुचि ली जाती हैं उससे जहा एक ओर स्थानीय मिकायो 
की आ्िक स्थिति को सुधारने में मदद मिलती हैं. वही समूचे देश की झ्राथिक 
गतिविधियों की एक सभात स्तर पर समन्वित, सुनियोजित और विनियमित करने 
मे भी बह सफल होती है । सरकार के इस हस्तक्षेप से विभिन्‍न स्थानीय निकायों 
के बीच विद्व पूर्ण प्रतियोगिता का वातावरण भी बनने से रुक जाता है । 


स्थानी निकायों द्वारा जनहित के जो कार्य भ्रब हाथ मे लिये जा रहे हैं 
उनकी प्रकृति, महत्व और प्राथभिकताओं को देखते हुए यह सुझाव दिया जाता 
रहा है कि स्थानीय निकामो को न केवल अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों को विक- 
स्ित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय अपितु उसी के अनुरूप उनके द्वारा 
ऋण लेने की शक्ति के प्रति भी उदारता का इष्टिकोण प्रपनाया जाना श्रपेक्षित 
है । इस हेतु निम्नाकित सुकाव श्रमुख तौर पर दिये गये हैं : २४ 
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], ऋण की स्वीकृति के लिए सरल प्रक्रिया निर्धारित की जाय जो 
झासानी से समझी जा सके, 


2, ब्याज की दर म्युनतम रखी जाय, 


3 ऋण वापस प्रदा करने को भवधि प्रत्येक स्थानीय निक्राय की परि- 
स्थिति को ध्यान में रखकर निर्घारित की जाय, 


4. केन्द्र सरकार या सम्बन्धित राज्य सरकार को चाहिये कि वे 
स्थानीय निकायो को खुले बाजार से ऋणगा लेने में भ्रपनी प्रत्याभूति प्रदान करें, 


5. राज्य सरकार को चाहिए कि वह प्रपने स्तर पर स्थानीय निकायों 
बी सहायता के लिए एक भावतेंक तिथि स्थापित करें जिसमे से नगरीय निकायों 
को उनके व्यापक दापित्वों को पूरा करने के लिए ऋणा उपलब्ध कराया जा 
सके । 


परजाढ में स्थानीय शासन (नगरीय) जाच रूमिति (4957) न भी 
यह सुझाव दिया था क्रि स्थानीय निकायो को जल पूति, जल तिकास भादि 
विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जाते की ध्यवस्था 
की जाती चाहिये | छोटे निकायों को भी अपती परियोजनाप्रो के लिए पर्याप्त 
ऋण प्रौर प्रनुदान दिया जाना चाहिये + 


पूर्व में उल्लेख तिया जा चुडा है कि प्रामीण-नगरीय सम्बन्ध समिति 
ने इस तथ्य का समपन किया है कि प्रत्येक राज्य मे गगरपालिबाप्तों की पू जीगत 
प्रावश्यक्ताभो की पूर्ति के लिए एक नगरप्रालिबा वित्त निगम बी स्थापना बी 
जानी प्रपेश्षित है। इस समिति ने नगरीय निकार्यों को उनकी परिवहन व्यवस्पा, 
दुग्पपूति, बिजली, बाजार, होटल भादि उद्यमो की पूजोगत आवश्यकताप्रों वी 
पूति के लिए ऋण्ा उपलब्ध कराने हेठु इस प्रद्यार के वित्त नियम की स्थापना 
शा सुझाव दिया है। समिति का मत था हि घारम्म में ऐमे वित्त नियम थी 
प्‌ जो दस करोड रुपये होनी चाहिए जिसमे मारत सरबार, रिजद देक, जीवन 
बोसा निगम, स्टेट देक भझॉफ इण्डिया तथा प्रन्य वित्तीय सम्धाघों एव जनता का 
प्रशदान सम्मलित हो । इस वित्त निगम वो यहें प्रधिकार भो होना चाहिए हि 
बड़ केस्ट्रीय सरवार की प्रस्पाभूति से बाजार से अऋर पत्र जारी बर सके । यह 
दिल नियम नगरपासिबराशों शो हो ऋण प्रदान बरे। मयुक्त राष्ट्र सप ने एक 
प्रतिवेदन में, प्रामोश-नग्रीय सम्बन्ध समिति द्वारा ब्रस्तावित इस नगरपालिजा 
दिल निगम के सुझाव का अमर्थत डिया गया है 77 इस प्रतिवेदत में यह 
दिघार ब्यक्त रिया ८पा है दि ऐसा ऋण प्रमिदरच न केवल स्थानोय निशायों 
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को उचित दर पर ऋण ही उपलब्ध करायेगा, बल्कि विशिष्ट योजनाओो के 
सन्दर्भ में तकनीकी सलाह के साथ ही दोघेकालीन श्रायोजना को भी प्रोत्साहन दे 
सक्के, ऐसा प्रयत्न किया जाएगा । इस प्रकार सस्थापित ऋण सस्या को झायोजना 
की दृष्टि से समस्त नगरीय स्थानीय भस्थाओं की ऋण श्रावश्यकताओ के विषय 
में व्यापक झनुमान लगाना चाहिए ताकि विकास कार्यकमों का निरुषण करते समय 
इन बातो का ध्यान रखा जा सके । 


इसमे कोई सन्देह चही कि जिस ऋणदात्री सस्था की अमिकल्पना की 
गई है यदि व्यवहार में स्वस्थ मनोवैज्ञानिक ग्राधार पर इस सपने को साकार 
किया जा सके तो नगरीय स्थानीय शासन के विकास के मार्ग में नया प्रध्याय 
आरम्भ किया जा सकता है | स्थानीय शासन वी इकाईया शासन के महत्वपूर्ण 
दायित्वों का निर्वाह कर रही है अ्रत उन्हे राजस्व के क्षेत्र मे हर इृष्टि से सक्षम 
बनाना अत्यन्त आवश्यक है । मारत जैसे विकासशील देश में स्थानीय शासन के 
पझ्तुल दायित्वी को देखते हुए उदार शर्तों तथा पष्ित्र उद्देश्यों के लिए. ऋण लेने 
की पर्याप्त सस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए । राज्य सरवारोी को मिलवर इस 
दिशा में सामूहिक चिन्तन को बढावा देना उपयोगी रहेगा ! 


भारतवप मे केवल नगरीय सस्थाग्रो की ही नही भश्रपितु ग्रामीण क्षेत्रो 
में कार्य करने वाली स्थातोय संस्थाग्रो को वित्तीय स्थिति भी कमजोर है ! विगत 
भध्याय में इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कारको की चर्चा करते हुए यह व्यक्त 
किया जा चुका है कि चूंकि स्थानीय सस्थाप्रो को संविधान ने श्राय के स्वतन्त्र 
स्रोतो का भ्रावंटन नही क्या है इसलिए ये स'स्थायें प्रपनी वित्तीय स्थिति के 
लिए पूर्णतः सम्बन्धित सरकार पर अबिलबित रहती हैं । इन स स्थाघो की वित्तीय 
आवश्यकताग्रों का कोई देशव्यापी भ्रध्ययन नही किया गया है इसलिए यह कहता 
सम्मव नही है कि इन संस्थाओं के पास अपने काम-काज को सुचार रूप से 
स'चालित करने के लिए प्रति व्यक्ति कितनी वार्षिक प्रामदनी होनी चाहिये। 
पिछले दो दशको मे जिस गति से रुपये वा प्रवमूल्यन हुआ है भोर इस वारण 
सामाजिक सेवाओ्रो के सम्पादन पर प्रशासनिक ज्यय में जिस तरह से वृद्धि हुई है 
उसका कोई सटीक मूल्याकन करना सम्मव नही है । यशपि नगरीय स स्थाप्तो की 
प्राय मे भी इस दोरान वृद्धि हुई है किन्तु बढ़ते हुये मूल्यों ग्रौर मूतन दायित्वों मे 
उत्पन्न हुई व्यय मदो के सम्मुख इनकी बढ़ी हुई झ्राय का कोई विशेष महत्व नही 
रह गया है । इस वारश ये स स्थाएं शपने नागरिकों की व्यवस्थित ग्रौर सन्‍्तोष- 
जनक सेवा करने मे सफल नहीं हो पा रही हैं । 
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भारतवर्ष के प्राय. समस्त राज्यो मे इस बात के कोई प्रयत्न नही किये 
गये हैं कि स्थानीय स स्थाप्नो को जो कार्यमार सौंपा हुप्ना है उसका व्यवस्यित 
प्रध्ययन करते हुए उसकी तुलना में उसे प्राय के साथन भी प्रदान किये जाय । 
स्थानीय स स्थाओ को मुख्यत प्रपने करो से जो राशि प्राप्त होती है उसके प्रति- 
रिक्त भनुदान पर मी निर्मर रहना पडता हैं। आय के इन दोनो ही श्लोतो की 
प्रपदी-भपनी सोमायें हैं। जहा तक करो से ग्राय का सम्बन्ध है मह पूर्व में भी 
ब्यवत क्या जा चुका है किन्तु पुन दोहराना पश्रावश्यत्र है कि प्रथम तो समस्त 
स्थानीय म स्थायें करारोपण के पपने पग्रधिकार का अत्यन्त समोचपूर्वक प्रयोग 
करती हैं भर्थात्‌ स्थानीय स॑स्थायें भपने भागरिकों दर क्र लगाने में हिचक्चिातों 
हैं, वे वर लगाने का निर्णय खुले मन से नहीं कर पाती हैं । यदि कुछ स स्थायें 
अपने दापित्वों को प्रभावी तरीके से सम्पादित करने को दृष्टि से कर लगाने का 
निर्णोंय भी करती हैं तो कोई भी नया कर सम्बन्धित विधान वे अन्तर्गत राज्य 
सरकार की पूर्व प्रनुमति के विना भारोपित नहीं किया जा सकता है। इस 
स्थिति में या कर लगाने का निश्चय बरने वाली नगरीय इकाई को प्रपने इस 
प्रस्ताव को स्वीडृति हेतु राज्य सरकार के पास मिजवाना होता है | राज्य सर- 
बारो की स्थति यह है कि स्थानीय स स्थाझों के द्वारा करो के प्रस्ताव को वे 
प्रत्यन्त उदामीनता से लेती हैं भौर महीनों तत्र उन पर प्रनिर्णय बी स्थिति बनी 
रहती है । इस सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय कि करो के प्रारोपण में न केवल 
स्थानोय स स्थायें ही सकोच करती हैं अपितु राज्य सरकार मी प्पनी तियत्रण- 
कारो शक्ति के द्वारा ऐसा वातावरण उत्पन्न करती हैं वि स्थानीय स स्थायें करो 
बा कोई नथा प्रस्ताव राज्य सरकार को मिजवाने के लिए प्रपत प्राषकों प्रेरित 
प्रनुमद नहीं करतो । यह स्थिति बल्पना नहीं, यथार्थ की प्रमिव्यक्ति है । 


करो के प्रारोपए ने सम्बन्ध में दूमरी विचित्र स्थिति नगरीय से स्थाप्रा 
दे सन्दर्म में यह भातों है कि जो शुछ कर उपरोक्त स्थिति में झारोधवित बर दिये 
जाते हैं उन बरों की राशि वा पूरा एक्त्रण नहीं हो पाता है| इस स्थिति के 
निए पूरी तरह नगरोय तिरायों के प्रशासन तन्क को जिम्मेदार माता जा सग्ता 
है। प्रगासातिक चिन्तको को यह बात प्राज तक समझ मे नहीं भा सती है हि 
शानून को दृस्टि शे आरोडित करो का पुर्णा रूप से एशप्शा बरन में नगरीय 
निरांप के छण्रिैकार प्राप्त प्रशासनिर पणिणारों क्यो असफ्स रहते हैं? पहा 
एक छोर पघत्यगा रोचक स्थिति यह है झि रायद सरबार का स्शयत शयसत 
विभाय घोर स्थातोय ससयाधों का निदेशासय, जो कि इन संस्थानों पर नियनन्‍्जश 
रखते के निए उत्तरदादी है. मो नगरोय निशारों बी इस प्रमरउत्ण के लिए 
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कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पाते हैं । इस रान्दर्म मे प्रव तक कीर्द सटीक 
अध्ययन तो उपलब्ध नही हा पाय हैं कि नगरीय स स्थायें आरोपित करो का 
कितना अश एकत्र कर पाती हैं मौर कितना नहीं कर पाती है किन्तु मोटे तौर 
पर यह कहा जा सकता है कि नगरीय ससस्‍्थाये आरोपित करो की राशि का 
लगभग 40% भाग जनता से एकत्र नही कर पातो हैं | यह स्थिति नगरीय सर 
भ्राझ्नो की दयनीय वित्तीय स्थिति के कारण का स्पष्टीकरण मानी जा सकती 
है 


प्रो मुतालिव एवं खान ने भ्पनी पुस्तक मे यह मत भी व्यक्त किया है 
कि ये सस्थाएं स्थानीय करो की जितनो भी राशि एकत्र कर पाती है वे प्रायः 
उसे नागरिक प्राकाक्षात्रो की पूत्ति नी दिशा मे ठीक तरह से व्यय मी नहीं कर 
पाती हैं। इस टिप्पणी का आशय यह है कि नगरीय स्रधाओ्रों का वित्तीय 
प्रशासन इतना कमजोर हैं कि न केवल त्रह आरोपित वरो को पूर्णातः एकत्र नहीं 
कर पाता अपितु वह उनका व्यय भी नागरिक हिल में नहीं कर पाता है । 


नगरीय श्रस्थाप्रो की इस कमजोर वित्तोय स्थिति के लिए स्वय ताग> 
रिको वा दृष्टिकोण भी कम उत्तरदायी नही है / नागरिक यह तो चाहते रहते हैं. 
कि नगरीय सम्धाप्रो द्वारा उन्हें प्रधिकाधिक सेवाए' दी जाय किन्तु यदि नगरीय 
ससस्‍्यायें उसके बदले मे कोई कर भ्रारोपित करना चाहती हैं तो नागरिको की 
प्रथम प्रतिक्रिया, उनका विरोध करने की रहती हैं। समस्त विकासशील देशो मे 
प्रजातन्‍्त्र के शैशव से होने के कारण इन समस्याभो का सामना बरता पडता है 
किन्तु नागरिकों को इस बात के लिए तो चिन्तन करना ही होगा कि यदि बे 
स्थानीय सस्थाप्रो से भ्रधिक सेवाप्नो की भपेक्षा करते हैं तो उन्हे बढे हुए करो को 
देने के लिये मो झपने ग्राप को मानसिक दृध्टि से तैयार करना होगा । नगरीय 
सस्थाओं को भी कर निर्धारण और वसूली मे होने वाली प्रशासनिक गडबडियों 
झौर झपने वित्तीय प्रशासन मे किसी भी प्रकार को प्रपर्याष्तता, भ्रकार्मकुशलता, 
अष्टाचार प्रौर पक्षपात को कठोरता से रोकना होगा। जब तक नगरीय सस्यायें 
झपनी सेवाओ्नो की तुलना मे आय के स्रोतों का विकास स्वय नही करेंगी, राज्य 
सरकार भी उन्हें इस हेतु मदद नही करेंगी । ये सस्थायें स्‍पने प्रशासन तन्त्र में 
आवश्यक सुधार नही करेंगी तद तक म तो वे नागरिको की श्रपेक्षाओ्रं की सटीक 
पूछ्ति कर पार्येगी झ्लोर ने ही प्रजातन्त्र वी पाठशालायें सिद्ध हो सकेंगो । 


इन स स्थाप्नों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव 
विचारणीय हो सकते हैं : 
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]. भारतवपं के सघात्मक ढाचे के विश्येप सन्दर्म में, केल्द्रीय सरकार का 
यह दायित्व बन जाता है कि वह नगरीय संस्थाओं के सुदृद कार्यकेलाप को सुनि- 
श्चित करने के लिए न केवल इन सस्याझ्ो को सविधान में स्थान दे अपितु इन्हे 
सविधान में ही आय के स्रोत मी उपलब्ध कराये । स विधान के स्तर पर ऐसा 
कर दिये जान से सारे देश को स्थानीय संस्थाप्रो का ढाचा जहा एक पार 
सर्वधानिक बन सकेगा वही उनके बढे हुए कार्यकलापो को निमाने के लिए इन्हे 
व्यापक प्राथिक स साधन भी उपलब्ध हो जायेंगे ६ 

2... समस्त राज्य सरवारो को प्रपने विधान मण्डल द्वारा बनाये हुए 
प्रधिनियमों की पालना सुनिश्चित करनी चाहिए। एक बार अधिनियम 
पारित कर देने के परचात, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकारें पश्चात 
वर्ती काल में उसके प्रावधानों वा झ्वलोकन तक नहीं करती हैं । स्थानीय 
सस्थाग्रो की कमजोर वित्तीय स्थिति एक सीमा तक वर्तमान कानूनी परिप्रेय 
में ही हल वी जा सत्ती है, यदि राज्य सरकार भ्पने राज्य मे प्रवरतित कानूनों 
को मही तरीके से कार्यान्वित करने लगें। वर्तमान मधिनियमों मे जब यह 
प्रावधान किया गया है कि स्थानीय समस्याएं कोई नझ्मा कर लगाकर प्रपनी आय 
बदा सकती हैं तो फिर स्पानीय स स्थाओ द्वारा पर्याप्त नये करो के प्रस्ताव को 
राज्य सरकार लम्बे समय तक क्‍यों प्रनिश्ित रखती हैं। यदि राज्य सरकार 
झषानीय सस्थाभों को सक्षम बनाना चाहती है, उन्हे प्रजातस्त्र की प्रभावी 
प्राघारभूत इकाइयों के रूप में देखना चाहती है तो उनके साथ भनिरंय का नहीं 
प्रपितु प्रशासनिक तत्यरता प्रौर प्रोत्माहढ का व्यवहार करना होगा। राज्य 
सरकार को चाहिए वि स्वायत शासन विभाग में एक पृथक प्रशासकीय 
प्रकोर्ठ की स्थापना करें । यह प्रकोष्ठ इस बात के लिए उत्तरदायी हो रि वह 
राज्प मे कार्यरत समस्त नगरीय सस्याओं बी वित्तीय स्थिति बा धावलन- 
मूल्यायन करे, उनके द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्तावों जो तुरन्त स्वीक्ृतिद प्रौर 
उनकी शामस्याध्रो का घविसस्व समाधान बरे । 

3. राज्य मरहारो को घाहिए कि राज्य से कार्यरत विभिन्न प्रशार भी 
नगरीय दृशाइयों शो उतके दापयित्वों बे धनु््प दाधिक्तर प्लाय का एके अनुमान 
सैयार बरे भोर यह सुनिश्चित करे कि उन्हें उनती आवश्यरता ने प्रनुमष साधन 
िस प्रकार मिल सते हैं। इस सनम मे स्थानीय सम्धांद्रो द्वारा घारोविय 
बरों में प्राप्त राशि स्‍ध्रोर उसो बे प्रनुरुष घनुदान का वितितचय मी किया था 
गहता है । 

4... समी स्थानीय स म्वा्पों को यह प्रप्त भो करता ड्ोगा दि छपनी धाय 
मे सत्रोदों वा धपिकवदस हपयोग करें । बराशेपशा तथा उनको बसूसी में बतमान 
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अकार्यकुशलवा और शिब्रिलता की स्थिति जब तक दूर नही की जाएगी तव तक 
इनकी वित्तीय स्थिति में सुघार लाना सम्मव नही लगता है * 


5. राज्य मे कार्यरत सभी प्रमुख राजनीतिक दलो को यह सहमति विक- 
सित करती होगी कि नगरीय स स्थाप्रो द्वारा प्राय बढाने के प्रयासों का वे राज- 
नौतिक कारणों से कोई विरोध नहीं करेंगे। यह कदम मी इन सस्थाप्रो वी 
आय बढाने से पर्याप्त सहायता कर सकता है । 


6. समस्त नगरीय सस्थाप्नो को, विशेषकर उसके प्रवग्धको को भपनी 
संस्था की प्रशांसकीय स्थिति मे इस इष्टि से सुधार करना होगा कि झारोधित 
कर धूरी तरह वसूल किये जा सकें झौर जो राशि करो से वशूल होती है 
उसका नागरिकों के व्यापक हित में कल्याणकारी कार्यों पर व्यय किया 
जा सके । 


7. इसी सन्दर्म मे, राज्य सरकार झोर स्थानीय स्वायत्त शासन निदेशालय 
का यह कर्तव्य हो जाता है कि नगरीय सस्थाग्रो पर नियत्रण और पर्यवेक्षण 
के झपने अधिकारों का सतर्क होकर इस तरह उपयोग करें कि उतका हस्तक्षेप 
नगरीय सस्थाम्रो की वर्तमान भ्रकार्यकुशलता, शिथिलता और एक सीमा तक 
उत्पन्न हो गयो भ्रकमंण्यता को न केवल ममाप्त करें अपितु स्थानीय सस्थाग्रो 
को नागरीय समस्याग्रों के समाधान मे सक्षम भौर कार्यकुशल प्रशासनिक इकाइया 
बना सके | प्रशासनिक कार्यकरुशलता प्रौर मितब्ययता के उद्देश्यों की प्राप्ति 
प्रभावी पर्यवेक्षण्य प्रौर समुचित प्रौर समुचित नियस्त्रण के बिता लही की जा 


सकती ! पर्यवेक्षकीय ग्रधिकारियों को इस तथ्य को मलो-भाति समम्ानाहोगा । 


8, स्थानीय स स्थापो मे व्याप्त प्रशासकीय भ्रष्टाचार समाप्त किया जाना 
चाहिए । 

9... स्थानीय संस्थाओं को करो की बकाया राशि वसूल करने को सर्वोच्च 
प्राथमिकता देनी चाहिए । 

0, नगरीय क्षेत्र में प्रशाधकीय अ्रपव्यय को रोकने की दिशा में पहल को 
जानी चाहिए! प्रनेक बार राजनीतिज्ञो, मन्त्रियों भादि के स्वागत समा रोहो 
पर निदाय को क्षमता गौर तिर्षारित राशि से मधिक व्यय कर दिया जाता हूं, 
जो उचित नहीं है । 

]. नगरपालिका में उपलब्ध मानव शक्ति ओर कार्य निष्पादन के मध्य 
तादात्म्य स्थापित किया जाना चाहिए । यह स्थिति समाप्त वी जानी चाहिए कि 
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कुछ करमंचारो राजनीतिक प्रश्रव के कारण बिना काम के हो नियुक्ति प्राप्त कर 
लेते हैं । ऐसे तत्दो वी उपस्थिति, अन्य कामिको के कार्य व्यवहर और कुशलता 
को विपरीत हूप से प्रमावित करतो है, जिसे ईमानदारी से नियतित किए जान 
को प्रावश्यकता है। 


॥।2.. नगरपालिका, जो कर आरोपित करती है, उनकी उपादेयता के सन्दम 
में जनता में जागरूकता का वातावरण बनाये जाने की भी स्‍झ्ावश्यकता है ! यदि 
जनता को यह विश्वास हो जाये कि जो कर भारोपित किये जा रहे हैं, उनस 
प्राप्त राशि को उन्ही के कल्याण भ्ौर विकास के लिए व्यय किया जायेगा तो 
सम्मवत जनता द्वारा करो के विरोध में कमी भा सकेगी । 


॥3. करो मी प्रशासको व्यवस्था सरल बनायी जानी चाहिए। करो की 
वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था इतनी जटिल, दुरूह प्रौर उलमजनपूर्ण है कि बहुत से 
पढें लिखे सायरिर मी उन्हें चुकाने में हठिनाई श्रतुमव करते हैं । करदाता की 
परेशानी के ऐसे समस्त स्थलों को समाप्त करने की पहल की जानी प्रावश्यक है। 

4, राज्य सरकार को चाहिए कि इन सम्थाप्रों के ब्राम्-काज के उन क्षेत्रों 
में कोई हस्तक्षेप न करें जिनम निर्णाय रूप से नगरीय इकाई को द्वी लेता है ॥ 
यदि नगरीय इकाई के निर्वाचित पापंद निणय निर्माण के स्तर पर यह प्रमुभव 
करेंगे कि उसमे निर्वाित प्रतिनिधियों बी कोई भूमिका नहीं है प्रोर निर्णय ऊपर 
से षाष दिये जाते हैं तो पद स्थिति न केवल प्रलोकताशिर है प्रपितु लागरिको 
को स्थानीय सह्धाप्रों में भागीदारी के लिए निहूत्सादित भी करतो है। 
लोकतन्त्र के व्यापक हि6त में इस हिथिति वो ठीक से प्रात्ममात किया जानता 
चढट्टिए । 


॥5 प्रामोए-नगरीय सम्दन्ध सविति ने प्रत्येक राज्य में एशए नगरपालिका 
वित्त घायोग बी स्थापना का सुझाव दिया है। दस प्रायोग का मुख्य उद्देश्य 
नगरोय भस्पाशो को जलदाय, सपाई, स्वास्प्य तथा धन्य अनिवाय॑ सवाबों में 
उत्पन्न वित्तोय घावश्यकतापो का अध्ययन करता तया उनरो दूति के जिए साधते 
जुटाना है। राज्य में इस प्रायोय को नियुक्ति वित्त प्रायोग की नियुक्ति से पदले 
की जानी बाहिए शाि इसके दाहा झनुमूत विक्तीय स्‍भावरशक्ताधों का शारलत 
कर समादित राशि को राज्य सरकार के उस प्रतिदेदन मे घस्मिसलित दिया जा 
सके जो दित्त घायोग को प्रस्तुत दिया जाता है। इस सुझाव को ढार्यान्दित 
ढरतने से बेस्ट, राझ्य धोर स्थानोय शासन बी वित्तोय व्यवस्था को एकोह्ल 
सुशरूप देते में निर्शायर सद्मायता मिस्ेयों । 
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6. राज्य स्तर पर स्वायत्त शासन सस्थाओों को उनकी थू जीयत ग्रावश्यक- 
ताओो की पूति हेतु ऋण ग्रादि उपलब्ध कराने के लिए भी उपरोक्त मगरपालिका 
वित्त श्रायोग सहायता कर सकता है। यह चिन्ता की बात है कि ऐसे झावोग 
की स्थापना का सुझाव झब से 25 वर्ष पहले दिया गया था हिल्तु इसकी उपा- 
देयता का परीक्षण मो नही किया गया है ! 


इन सुझावों के भ्रतिरिक्त, स्थानीय सस्थाझो को सुदृढ भौर सशक्त 
बनाने के लिए जब पहल की जाएगी तो भपने आप एक ऐसा वातावरण बनेगा 
जिप्तमे जनता राज्य सरकार और केन्द्र सरकार यह ग्नुमव कर सकेगी कि इस 
दिशा में क्षल्य क्या प्रमावी कदम उठाये जा सकते हैं । सुझावों की उपरोक्त सूची 
झब तक के अनुभव पर झाधारित है किन्तु चिन्तको की यह मान्यता है कि यदि 
सच्चे सन से किसी काम को झारम्भ किया जाय तो उस हेतु प्रावश्यक वाता- 
वरण अपने आप बतने लगता है और फिर किसी प्रकार के बाह्य सुभाव की 
भ्रावश्यकता ही नही रहती है ! 


नगरीय स्थानीय शासन के वित्तीय प्रशासन को पूरी तरह समभने के 
लिए सक्षेप में उसके बजट और लेखा पालन तथा लेखा परीक्षण की जानकारी 
भी भावश्यक है । 


नगरीय संस्थाओं का बजट 


बजट वित्तीय प्रशासन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भायाम है। प्रायः 
समी नगरीय सस्थाएं भ्रपना बजट तैयार करती है। ये सस्थाए राज्य सरकार 
द्वारा निर्धारित प्रपत्रों मे अपना बजट तैयार करती है प्रौर उसमे केन्द्र तथा 
राज्य सरकार की भाति ही गत वर्ष के वास्तविक ग्राकडे, चालू वर्ष के प्रनुमानित 
भ्रावडे, उपलब्ध वास्तविक ग्राकड़ें एवं झागामी वर्ष के अनुमानित झाकड़े प्रस्तुत 
किये जाते हैं। यह बजट वापिक होता है शोर समूनी इकाई का एक ही बजट 
बनता है । 

समस्त नमरीय सस्थाएं अपना बजट तेयार कर राज्य सरकार के 
विचाराय॑ प्रस्तुत करती हैं । राज्य सरकार के स्वायत्त शासव निदेशालय और 
उसके पश्चात स्वायत्त शासन विभाग [द्वारा इस बजट की जाच वी जाती 
है। राज्य सरकार अपनी इस जांच य7 बजट परोक्षा मे यह सुनिश्चित करती 
है कि बजट मे ऋणों की भ्रदायगी की व्यवस्था वी गई है या नहीं 
झौर बजट को उन सिद्धान्तो के ग्रनुरूप भौर उसी तरह बनाया गया है. जिस 
तरह राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया हुआ है। जिन सस्थाभों पर ऋण रू 
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मार कम होता है या यह मार नहों होता है वे वजट निर्माण में भ्रपेक्षाकृत 
प्रधित स्वृतन्त्रता का उपयोग कर पातो हैं। किन्तु जो सस्थाए भ्णप्रस्त हैं 
उन्हें राज्य सरकारों के मधिक कठोर नियत्रण की प्रक्रिया से गुजरना होता है ॥ 
नगर निगम को बजट निर्माण मे अधिक श्राजादी होती है, उन्हे न तो बजट 
पर राज्य सरकार बी स्वोकृति प्राप्त करनी होती है भ्रौर न हो व्यय को राशियों 
के सम्बन्ध में राज्य सरकार के ग्रादशो की प्रतीक्षा करनी पड़तों है । 


विभिश्न राज्यों मे नगरपालिका पर बजट के सम्बन्ध में राज्य सरवार 
के नियन्त्रण का प्रन्तर पाया जाता है। राजस्थान में ब॒जट प्रे प्रावधान होन 
पर भो पाच हजार रुपये से प्रबिक को राशि व्यय ररने के लिए राज्य" सरकार 
को भनुमति भावश्यक होती है । प्रसम, केरल, मध्यप्रदश, तमिलताड, उड़ीसा 
तथा राजस्थान में नग्रपालिकाशों के बजट पर राज्य सरवार वा प्नुमोदनत 
भरावश्यक है जबदि महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बगाक्त में यह प्रावधान किया 
गया है. कि बजट के सम्बन्ध में राज्य सरवार की श्रनुमति की उन्ही नगर- 
पालिकाप्रो को प्रावश्यक्ता है जो कि ऋणपग्रस्त हो । 


वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र मे राज्य सरकार द्वारा किये जाते वाले इस 
नियन्शण को चिस्तकः घच्छा भी मानते हैं प्रौर दूसरी ओर उपरी पालोचना भी 
करते हैं। कुछ विस्तको का ऐसा मत है कि नगरीय सम्धाप्रों पर राज्य सरवार 
का वित्तोय नियत्रण प्रधिक है जिसे स्दार बनाया जाना चाहिए । उनका संत 
है कि वित्तीय नियत्रण मगरपरालिवाध्रों वी स्वायत्तता का हनन होता है । के 
ऐसा मत मानते हैं कि यदि स्थानीय शासन की सल्याएं अपनी स्थिति को झ्ाथिय 
झूप में भ्वावलस्बी बना लेती हैं तो वे प्रपिक स्वतन्प्रता घौर स्वायत्तता के बाता- 
बरण में जन समस्याधरों के निराकरए के यज्ञ मे जुटी रह सकती है। राज्य 
दारा दी जान वाली मद्दायता प्राधोय्त विभिन्न सोमाप्रो प्रौर बन्धनों वे जाल 
में जबशी हुई होती है। न केवल उसके प्राप्त बरने में दल्कि उसदे व्यय मे बाद 
भो नोशरणशाहो बी भधित्रारों मनोरृत्ति के कारण घनब शकराप्रो गा शिरगार ये 
समस्याएं हो जातों हैं। इसता यह धागय कदापि नहीं कि ये सम्घाए ना नितात 
विश 'स घोर राज्य सरबार अविश्डास को प्रतोर है बल्कि राय संरपॉरों ने अब 
सब जब भो सद्भायता दो है सब सहायता बे बाई उपर हख परामर्शदाता या 
शिप्तद जैसा से गहरर मासिक मजदूर जेसा हो जाता है । छत पिर ब्दासउलता 
के उपभोग की पहली हे यह हूँ हि ये धम्याए प्रथिकतम स्व'बलस्‍्बो बर्ने 
घोर राज्य शो सहायता पर कम से कम निर्मर रहें । 
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किन्तु इस समस्‍या का दूसरा पक्ष भी हैं। इन स स्थाओ के वित्तीय 
प्रशासन में राज्य सरकार के हस्तक्षेप को दूसरे चिन्तक अनुचित नही मानते हैं । 
अपने इस भत के पक्ष मे उनके अनेक तक हैं :*39 


]।. इन स स्वाप्नो की वित्तीय साख बनाये रखना और उन्हें वित्तीय दृष्दि 
से सुबह बनाना राज्य सरकार का दायित्व है । 


2, इन सस्थाओ को जो ऋरा राज्य सरकार सेया भ्रन्य इकाइयो से 
मिलता हैँ उसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति प्रदान की जाती हूँ । इस 
पृष्ठभूमि मे यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का परम पावन दायित्व है कि 
वे सस्थाएं अपने बजट मे ऋणो को चुकाने हेतु झावश्यक प्रावधान कर रही हैं 
या नही / 


3 पत्येक राज्य सरकार इन सस्‍्थाओं को सामान्य प्लौर विशिष्ट व्यय 
अनुदान देती है । प्नुदान देने से राज्य सरकार इस कतंव्य मे झ्राबद्ध हो जाती 
है कि वह यह देखे कि कर दाताओो के घत का इन स स्थाओं द्वारा सदुपयोग 
किया जा रहा हैं ? 


4 समूचे राज्य मे नगरीय स स्थाझो की कार्यकुशलता हेतु एक जैसे मान 
दड स्थापित करने भौर सेदाओो वा एक न्यूनतम स्तर बनाये रखने के लिए राज्य 
सरकार के नियत्रणा को उचित ठहराया जाता है। यदि ये संस्थाएं स्‍्राथिक 
दृष्टि से दिवालिपा हो जाय तो राज्य सरकार मे एक विकट स्थिति उत्पन्न हो 
सह्तो हू । ग्रत ऐसी स्थिति से बचने के लिए इन संस्थाझों पर राज्य सरकार 
का निमत्रशा ग्रावश्यकः माना जाता है । 


5 प्रोफेसर आगल ने भी इन संस्‍्थाग्रो पर राज्य सरफार के बित्तीय 
नियंत्रण को इस इष्टि से उचित ठहराया हूँ कि ऐसे प्रतिबन्ध एक न्यूनतम सेवा 
स्तर की प्रत्याभूमि देते हैं इसलिए यह जन साथारण के हित मे है । 


लेखा पालन 


प्रत्येक प्रशासनिक संस्थान अपने वित्तीय प्रशासत को सुग्यवस्यित स्वरूप 
देने की दृष्टि से उसका लेखा पालन करता है। लेखां पालन की प्रक्रिया के 
माध्यम से ही किसी सस्थान की वित्तीय स्थिति का सटीक प्राकलन किया जा 
सकता है और झ्ासानी से यह पता लगाया जा सकता है कि उमके द्वारा प्रारो- 
पित कर क्तिनी मात्रा मे वसूल किये जा रहे हैं भौर कितनी मात्रा मे बकाया 
रह गये हैं । 
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मारत में समो राज्यों में लेखा प लन वी प्राय एक सी पद्धति प्रचलित 
है। इसका कारण यह है त्ि हमार यहा केन्द्रीय स्तर पर निय-क झौर महा- 
लेसा पात वार्यालय लेखापालन और उमके परीक्षण की गतिविधि का सचालन 
करता है। प्रायः सभो राज्यों में जिस अधिनियम के अधीन स्थानीय सस्थाप्रो 
की सरनना वी जाती है उसी शघिनियम में सेसापालन के सम्वन्पिर प्रावधान 
मी सम्मिलित ज़िये जाते हैं और स्थानोय इक्राइयो में यह अपेक्षा को जाती है 
डिवेलेसापालन में सम्बन्धित अपने कतंब्य का निवंहन उन्ही प्रावधानों के झनु- 
रूप करें | राजत्थाने नग्ररपालिका ग्रधथिनतियम 959 में यहू व्यवस्था को ग्रई है 
कि बुछ प्रपवादों को छोड़ कर कोई भी एसा ब्यय नहीं कया जाना चाहिए 
जिमके लिए बट में प्रावधान न हो ।२9 इन स स्थाधद्यों के लेखापलन से सम्बस्धित 
निपमो में लेखा स सम्बन्धित विभिन्न अधिकारियों यथा लेखा प्रधित्ञारी लेखा- 
पाल एवं वित्तीय प्रशासन मे सम्बन्धित शभ्रन्य ग्रधियारियो वे भ्रधिकारों व बतंब्यो 
बी विस्तृत विवेचन नी गई है । ऐसा इसलिए रिया जाता है ताकि पूरे राज्य 
में समस्त स्थानीय से स्थाशों के लेखापालन में एक्रूपता स्थापित को जा सके । 
ऐसा कर दिये जाने से राज्य सरकार और उसकी पर्यवेक्षतीय दवाइयाँ राज्य 
में कार्य रत विभिन्न स्थानीय सस्थाप्नों काल केवज तुलनात्मक मूल्यात़्न कर 
भरती हैं. प्रपितु उत पर प्रमावी वित्तीय नियत करने में मी सक्षम हो 
पातो हैं । 

लेसापालनत वे झपने कतंब्य के निष्पादन में ये संस्थाएं भ्पन द्वारा 
वसूल करों को राशि का ब्योरेवार विवरण गरखतो है। स्मी सस्थाप्रा सा यह 
प्राशा शी जातो है हि ये अपनी सारी घनराशि सरकारी सजान मे जमा बरायें। 
यद्यवि उन्हे राज्य सरकार की प्रतुमित मे झन्य देगों मे उात खालन की छूट भी 
दी जा सबसी है । 


सेखापालत वा यहे कत्तंटय वस्थुत दस बात पर प्रवचम्बित है ति इस 
ग स्थाप्रों द्वारा करो का एकत्रए॥ किस सोमा तक किया जाता है। हमारे देश 
में बर एक्जगा बी स्थिति सस्तोपजनकू नठी है। क्मंचारियों से कार्य के प्रति 
निध्या ईमानदारी धौर रामपेंण मे घमाव पर्यदेशक्रोए ध्रघिकारियों द्वारा प्रषम 
डदादिह्शें बे निष्य“दन मे दिलाई स्थानोय राजनीतितशों के हस्तशेष घोर वर स्‍झदा 
ही बरन बाले नागरिकों पर बोई बायंबाहो ने होते के करारध गरो ही वसूली 
में बापा पहु बतो है घोर बहया बगो शो राशि बढ रहोहै। भूहिसतरो 
स्घातोय से रथाए इस दवा से गुजर रहो है इसलिए से याथापन को उनकी प्रक्रिया 
पर इस सिधर्ति का प्रभाव सपध्ट रूय से रल्टिगोरर होता है। स्थानोय से स्पायों 
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को अपनी करो की वसूली की स्थिति मे सुधार के लिए उन करदाताओ को कुछ 
छूट देने पर विचार करना चाहिये जो अपने कर समय पर प्रदा करने हैं। इसी 
तरह जिन कर्मचारियों द्वारा करो की 90% राशि वमूल कर ली जाती है उन्हें 
पुरस्कृत किया जा सतता है और जो कमंचारी करो को राशि 60% से कम 
वसूल कर पाते हैं. उन्हें दण्डित मी किया जा सकता हँ । इस तरह के कुछ 
कदम उठाने से स्थानोय सस्थाग्रो को वित्तीय स्थिति तो सुदढ होगी ही 
साथ ही स्थानीय सस्थाओ्रो के लेखापालन की गतिविधि भी सुनियमित हो 
सकेगी । 


लेखा परीक्षण 


बिसी भी प्रशासनिक स स्थान मे यह देखना, कि घन वा व्यय उचित 

रूप से बजट मे निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया गया हूँ. राज्य सरकार के 

सन्दर्मित ग्रादेशों की पूर्णत, अनुपालना की गई हँ, घन का व्यय ग्रधिकृत 

प्राधिकारियों द्वारा ही किया गया है और बजट में स्वीकृत घनराशि बिना स्वीकृति 

के एक भद से दूसरे भे मद में व्यय नही की गई हँ, लेखा परीक्षण के श्रावश्यक 
उद्देश्य माने जाते हैं । 


स्थानीय स स्थाओ्रो के लेखा परीक्षण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारो 
पर होता हूँ । इसी कारण राज्यो मे लेखा परीक्षण की प्रक्षिया मे कतिपय 
भ्रन्तर पाये जा सकते हैं। सन्‌ 99 के पहले प्रान्तो के महालेखा परीक्षत 
इत स स्‍्थाओ्रों के लेखा परीक्षण के लिए उत्तरदायी थे किन्तु उसके पश्चात 
प्रान्‍्तीय सरकारो को यह अधिकार दिया गया हूँ कि वे इन ससस्‍्थाग्रों के लेखा 
परीक्षण का प्रबन्ध भ्रपनो सुविधा के झनुसार करें। इस श्रधिकार के कारण 
कुछ प्रान्तो में लेखा परीक्षणा का यह दायित्व महालेखापाल के पास रहा झौर 
बुछ मे उससे हटा लिया गया। 


स्वतन्त्रता के पश्चात प्राय. सभी राज्यों में स्थानीय शासन के लेखा 
परीक्षण का कार्य स्थानीय तिथि लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। सरकारी 
प्रशाधनिक सगठनों के सम्बन्ध मे मारत के नियत्रक एवं महालेखा परीक्षक 
द्वारा जो दायित्व मम्पादित क्या जाता है वही दायित्व स्थानीय शासन के 
राम्बन्ध मे स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा वहन किया जाता है। प्रायः 
हर राज्य में एक स्थानीय निधि लेखा परीक्षक है| वह राज्य सरकार का प्राधि- 
कारो है श्रौर राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रशात्षनिक नियंत्रण मे कार्य 
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करता है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के क्षेत्राघिकार के अन्तगंत राज्य की 
समस्त स्थानोय सस्थाए ग्राती हैं । 


राजस्थान राज्य में, राजस्थात स्थानीय निधि अकेक्षण भ्रधिनियम, 
9 4 के प्रन्तगंत स्थानीय निधि ज्लेखा-परी क्षक, स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाओं 
का लेखा परीक्षण करता है। यह अधिकारी स्थानीय निधि लेखा परीक्षण 
विमाग का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है श्रौर राज्य के वित्त सचिव की देखरेख 
झ्रौर नियत्रण मे काम करतर है । जयपुर में इसके मुख्यालय के भ्रतिरिक्त राज्य 
भर मे इसके पा क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के काम-काज 
का निर्देशन सहायक परीक्षक द्वारा किया नाता है जिसकी सहायता के लिए 
प्रकेक्षको का पूरा दल नियुक्त होता है। लेखा परीक्षण का यह दायित्व लेखा 
परीक्षण निरीक्षक्न दलों द्वारा सम्पादित किया जाता है। ऐसे एक दल में एक 
लेखा ग्रधिकारो, तीन ग्रवेक्षक तथा एक कनिष्ठ अ्रकेक्षक होता है। यह दल 
समस्त स्थानीय सस्थाओ्रो के स्थानीय लेखो का पूर्व वर्णित नियमों के प्रनुसार 
भ्रक्रेक्षण करता है भ्रौर अपने इस प्रतिवेदन के साथ लेखा श्रौर लेखा परीक्षण की 
प्रक्रिया में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव मी देता है। सभी स्थानीय निकायो 
को यह भ्रग्रिम सूचना दे दी जाती है कि लेखा परीक्षण दल उतके यहा किन 
तिथियों में भ्रा रहा है। ग्रावश्यक होन पर या किसी निकायमें विशेष गडबडी 
की शिकायत हो भ्रथवा प्राशका होन पर विशेष लेखा परीक्षरादल भी भेजे जा 
सकते हैं । 

लेखा परीक्षण का यह प्रतिवेदन दो मांग्रो मे तैयार किया जाता है । 
इसके प्रथम भाग मे प्रशासकीय दृष्टि से की गई वित्तीय प्रनियमिताप्रो का वर्णन 
होता है, जिसे परीक्षण नोट कहते हैं और इसके दूसरे माग में ऐसी प्रापत्तियों का 
विवरण दिया जाता है जिन पर सस्थागत स्तर पर प्रशासकोय कायंदाही प्रपेक्षित 
होतो है | इस दूसरे भाग को आपत्ति विवरण कहा जाता है । यदि लेखापरीक्षण 
के दौरान किसी प्रधिकारी भ्रथवा कमंचारी की सापरवाही या दायित्व से सस्था 
को आथिक हानि होने का मामला सामने आये तो ऐसी स्थिति मे निधि लेखा 
परीक्षक को ग्रधिक्रार है कि वह सम्बन्धित श्रध्िक्ारी या कर्मचारी को क्षतियूत्ति 
के लिए उत्त रदायी ठहराये 2० पश्चिमी बगाल मे क्षति पूति की व्यवस्था नहीं 
है । तमिलनाडू, बिहार तथा उडीसा मे, परीक्षक स्वय ही सर्म्बान्धत कर्मचारी को 
झ्षति-पूत्ति का आदेश देनेमे सक्षम हैं। क्ल्तु इन समी राज्यों मेसम्बस्घित 
कर्मेचारियो और अधिकारियो को ऐसे प्रादेशो के विधद्ध राज्य सरकार मे भपील 
करने का भधिकार है । 
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लेखापालन एवं भेखा परीक्षण दोनो ही मतिविधियो का सचातन स्थानीय 
विकायो मे कुछ व्यवस्थित मातदण्डो के ग्राधार पर नहीं हो रहा प्रतीत होता 
हैँ । राज्यों में लेखा पालन मे, व्यय की गई राधि की मूल रसीदो की नियमा- 
नुसार जाच पडताल मे गिथिलता, वर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा कैशबुक की 
वियमित जाच के कार्य में ढिलाई और बधूल की गई राशि के समय पर खाते 
झ्रथवा खजाने मे जमा न होने भौर बडार गृह के नियमित सत्यापन में श्रनिय- 
मितताओं की शिकायतें श्राम तौर पर थाई जाती हैं। इसी प्रकार लेसा परी- 
क्षण के लिए उत्त रदायी प्राधिका दे राज्य के वित्त सचिव के प्रशासकीय नियत्रण 
में काम करता है । जो प्राधिकारी राज्य सरकार के सीधे नियच्रश मे कार्य 
करता हो वह राज्य सरदार द्वारा प्रभावित हुए बिना नही रह सकता। राज्य 
के स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों ने यदि स्थानीय सस्थाओ के सचालवों 
को भ्रनियमित रूप से प्रभावित किया हो तो राज्य सरकार के नियत्रण मे ही 
काम करने वाला कोई प्राधिकारी उन अभ्रधिकारियों के विरुद्ध प्रमावी जाच कैसे 
कर सकता है ? यदि स्थानीय सस्थाओ्रो के झाम-काज को पूर्णातः स्वस्थ भौर 
सक्षम बनाना लोकतन्त के हित मे प्रभीष्ट हँ तो उनके लेखापालन एवं परीक्षण 
की गतिविधियी में श्रावश्यक सुधार किये जाने चाहिये | लेखा परीक्षकी द्वारा जिन 
प्राधिकारियो के कार्यों के सन्दर्म में भ्रापुत्तिया या भ्रनिमियततामों का विवरण 
खोजा जाता हूँ उनके विरुद्ध उत्तरदायित्द का विनिश्वय कर प्रनुशासनिक, कदम 
उठाये जाने की गरभीर स्थिति को टाल्ला नहीं जाना चाहिएं, क्योकि यदि प्रतिय- 
मितता करने वाले कर्मंचारी या प्राधिकारी उप्तके लिए दण्डित नही किये जाएगे 
तो प्रशासन तन्त्र मे अन्य लोगों का मनोबल बनाये नहीं रखा जा सकेगा ! ऐसी 
स्थितियों में सुधार की पर्याप्त संमावनाएं विद्यमान हैं जिन पर प्रभावी कार्यवाही 
किये जाने को आवश्यकता उपराक्त विवतरण से स्वय सिद्ध हूँ । 
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नगरीय संस्थाञ्रों पर राज्य का नियन्त्रण 





नगरीय स्वायत्त शासन की सस्थाए सा्वंमोम शक्ति प्राप्त सस्थाएं नहीं 
होती, वे देश की मरकार द्वारा सृजित सस्थाए होती हैं। इन सस्थाप्रों का 
निर्माण चू कि एकात्मक शासन व्यवस्था दाले देशो में केन्द्रीय मरकार करे द्वारा 
किया जाता है और सघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशो मे प्राय प्रास्तो या 
राज्यों की सरकारो के द्वारा किया जाता है इसलिए उन पर नियन्यण मी उसी 
सरकार के द्वारा किया जाता है. जिमके भ्रादेश से उनकी सरचना की गई है । 
स्थानीय सस्याप्रो ओर सरकार के सम्बन्ध के इस प्रश्त मे एक प्रोर प्रश्व भी 
अन्तनिहित है. और वह है स्थानीय मस्थाप्रो की स्वायत्तता का ग्रायाम । 
स्थातोय सस्थागो को स्वायत्त शासन की सस्थाए मी कहा जाता है. जिन्हे राज्य 
द्वारा निर्देशित सीमा क्षेत्र मे कार्य करते हुए अपन नागरिकों की सेवा करनी होती 
है। दूसरे शब्दों मे, यह व्यक्त किया जा सकता है कि इल सीमाओ को ग्रपने 
सृजनकारी विधान द्वारा इंगित वेधानिक संस्थानों मे स्वायत्त कार्यकरण की 
अपेक्षा की जाती है. और उसी विधान में इगित निर्देशों के श्रनुमार ये संस्थाएं 
राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित होती है | किन्तु राज्य के इस नियन्त्रण से उनती 
स्वायत्तता सदेव प्रमावित होती है इमलिए नियन्त्रण का यह प्रश्न एक प्रकार से 
इन मसस्थाओं की स्वायत्तता के सवाल मी से जुडा हुआ है । 


किसी देश की स्थानोय सस्याझ्रो पर उस देश की सरकार या प्रातीय 
सरकार का कितना नियन्त्रण होगा यह प्रश्न भी उन देज्नो के विकास के स्तर से जुडा 
हुआ है । स्थानीय संस्थाओं की सरचता, कायें व्यवहार शक्तियों श्र उनके चरित्र 
को उस देश को सस्कृति, इतिहास, आयथिक तथा सामाजिक स्थिति और राजनोति 
प्रभावित्र करतो हैं। यही कारण है कि विकम्तित देशो में ये राष्ट्रीय सरकार 
को अराबर की सहमागोी समझी जाती हैं जबकि दूमरी ओर विकासशील देशो 
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में ग्रभी यह प्रश्न ही निर्धारित नही रो सका है कि स्थानीय सस्थाओं की संरचना 
क्या हो और राष्ट्र के विकास मे राष्ट्रीय सरकार के साथ उनकी सहमागिता का 
स्तर क्‍या होना चाहिए ।। समभो विकासशील देशो मे जब स्थानीय सरथाओं की 
रचना की जाती है तो प्रारम्भ में उन्हे स्थानीय शासन की स्वायत्त शासी इका- 
ईयो के रूप में ही श्रभिकल्पित किया जाता है किन्तु इन सस्थाग्रो पर व्यवहार 
में जब सरवारें नियत्रण करने लगती है. तो उनवी स्वायत्तता को वह तस्वीर 
घीरे धीरे टूटने लगती हैं ।॥ श्रायः सभी विकासशील देशो में स्थानीय संस्थाग्रों के 
साथ राज्य सरकारो के सम्बन्धो मे केवल यही व्यावहारिक स्थिति दिखाई देती 
है । इसमे भी विभिन्न विकासशील देशो मे जिनके यहा प्रजातानिक परम्पराए 
मजबूत हैं. स्थानीम सस्थाए विकास के काम मे बराबर की भागीदार समभी 
जाते लगी है. जबकि उन देझशों में जहा प्रजातात्रिक परम्पराए उतनी सबत नहीं 
हैं. स्थानीय संस्थाएं भी ग्रधिक्तर सम्बन्धित सरकार पर निर्भर सी दिखाई 
देती है । 


भारत के सविधान के भन्तगंत स्थानीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था 
का दायित्व राज्य सरकारो पर रखा गया है। स विधान के भन्र्गत राज्यो 
को प्रदत्त विधायी शक्तियों मे यह प्रधिकार महत्वपूर्ण तरीके से राज्य सूची मे 
प्रारम्भ में ही गिना दिया गया है ।? अपन इसी दायित्व के प्रन्तगेंत समी राज्य 
सरकारें विधान द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्थाग्रो का तिर्माण करती 
हैं। राज्य के जिस अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन की सृष्टि की जाती है 
बही झ्धिनियम इन सस्थाओ की स्वायत्तता की सीमा रेखा निर्धारित कर देता 
है! यही ग्रधिनियम राज्य सरकार द्वारा तियत्रण की क्रिया-विधि को भी 
निश्चित करता है। इसका प्रमिप्राय यह हुम्रा कि ग्रन्य देशों की भाति भारत 
में भी स्थानीय नगरीय स्वायत्त शासन की स स्थाएं सार्वमौमिकर शक्ति प्राप्त 
इकाइया नहीं हैं। यह्‌ सस्‍्थाएं राज्यों की विधानसभारों द्वारा बनाये गये 
कानुनो के अन्तर्गंत्त करती हैं। कानून ढारा ही इतका अधिकार क्षेत्र, सरचता 
और उत्तरदाधित्वी का स्पष्ट निर्धारणा कर दिया जाता है। भारत मे द्वी 
नही अभ्रपितु ससार के सभी देशो मे स्थानोया सस्थाय्रों वर सरझार का वियलाण 
विभिन्न माध्यमों द्वारा किया जाता है | ऐसे नियत्रण का उद्दे श्य इत स स्थाओों को 
स॒रक्षण प्रदान करना भौर अनुशासित रखना होता हैं । 


ब्रिटिश शासनकानस में मारत में स्थानीय शासम का उद्देश्य यह था कि 
भाश्तवाप्तियों की सस्तुष्दि के लिए स्थानीए शासन को बनाए रसा जाय उरिन्‍्तु 
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व्यवहार में उसे सीमित और नियन्त्रित रपा जाय । फलत स्थानीय शासन के 
मामलो मे व्यापक नियन्त्रण और हस्तक्षेप जारी रहा । 


किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात इस स्थिति मे भ्राघारभूत परिवर्तन 
हो गया । उत्तरदायी शासन प्रणाली वी स्थापना के बाद यह झनुमव किया गया 
कि स्थानीय शासन को देश में सृक्षनात्मक कार्य बलाप के केन्द्र के रूप में बिक- 
मित होता चाहिए। केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर हमारा लोकतन्त्र तब तक 
सफल नहीं हो सकता, जब तक कि स्थानोय स्तर पर भच्चे लोकतन्त का विकास 
नही हो । धस्तुत नागरिक जीवन मे राज्य की भूसिका दिन प्रतिदिन बढ़ती 
जा रही है, जिसका स्पष्ट कारण यह है कि राज्य से जन साधारण की आकाक्षाए 
भी बढती जा रही हैं | इसी कारण नागरिको की सामाजिक, ग्राधिक, शैक्षिक 
और सास्कृतिर विकास की विविध योजनाथो को सरकारें अपने हाथ मे ले रही 
हैं। इन थोजनाशों की सफ्लता के लिए यह भप्रावश्यकता हैँ कि इस दिशा के 
प्रयत्नो में स्थानीय शासन का भी समुचित सहयोग लिया जाय यह तमी सम्मव 
हो सकता हूँ जब राज्य सरकार उस पर विश्वास करें और उच्ते अपना साभी- 
दार समझे । 


मियन्त्रश का ध्र्ये 


स्थानीय सल्थाश्रो पर नियन्‍नणा का अमिप्राय यह है कि जिस सत्ता 
द्वारा स्थानीय निकाय का गठन किया गया है उसी निर्माणकारी सत्ता द्वारा उस 
सस्था पर निरीक्षण श्रौर नियन्त्रण का दायित्व रहता है | जँसे-भारत की केन्द्रीय 
सरकार, जिसके ससदीय श्रधिनियम द्वारा दिल्‍ली नगर निगम का गठन हुआ है, 
दिल्‍ली नगर निगम वर नियनन्‍्नण झौर पर्यवेक्षण के सम्पूर्णा अधिवार रखती है । 
इसी तरह राज्य सरकारो श्रौर उतके विधान मण्डलों द्वारा पारित प्रधिनियम से 
जिन स्थानीय सस्थाप्नो की सृष्टि होती है, उन पर नियन्तएा रखने का अ्रधिकार 
राज्य सरकारो को होता है जैसे राजस्थान की सभी नगरपालिकाग्रों, जिनका 
निर्माण राज्य विघानाग द्वारा हुआ्म है, पर नियस्तण का सम्पूर्णो अधिकार राज्य 
सरकार का है। इस प्रकार स्थानीय सस्थाग्रो पर सरकारी नियन्नतण का श्रमिश्राय 
है, उस भत्ता का नियस्त्रए, जिसबे द्वारा उस सस्था की रचना को गई हैं । 


नियन्त्रण का झौचित्प विभिन्न विचारधाराएं 


स्थानीय सस्थाओं भौर सरकार का सम्बन्ध क्‍या होना चाहिए या 
स्थानीय संस्थाग्रो पर राज्य का कितमा नियन्त्रण होना चाहिए प्रथवा उन पर 
नियन्त्रण होना ही नहीं चाहिए. इन मुहो पर विद्धानों मे मतेवय नहीं मिलता 
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है। इस सम्बन्ध में जो विचार पाये जाते हैँ उनमे एक विचारधारा लोकतात्रिक 
चिन्तकों की है वो दूसरी प्रशासनिक इृष्टि से सोचने बालो की ग्रोर तीसरी 
विचारधारा इन दोनो का सयुक्त मिथण कही जा सकती है । दूसरे शब्दों में, इत 
विचारधाराश्ों को क्रमशः स्थानीय सस्थाप्रों के प्रति प्रमिमुखी, सेवा के प्रति 
भ्रभिमुखी भौर तीसरी विचारधारा को इन दोनो मे सतुलन स्थापित करने वाली 
कहा जाता है | नियन्त्रण से सम्बन्धित उपरोक्त प्रथम विचारधारा के प्रणेता 
जनतम्त्रीय भावनाओं के समर्थेक हैं ॥ इनके विचार में नयरीय सस्थाओं में मी 
अनियन्त्रित जनतन्त्रीय परम्पराग्रो का विकास किया जाना चाहिए और इनमे 
राज्य का हस्तक्षेप ग्रवाछनीय माना जाय । उनका मनना है कि इन सस्थाप्रों में 
राज्य का हस्तक्षेप लोकतन्त्र को सीमित करता है । इस विचारधारा के समर्थक 
विद्वत्त जनो द्वारा निम्नाकित तक दिये जाते हैं .4 


। . स्थानोय सस्थाप्रो की इकाइया पग्रधिनियम द्वारा सृजित, श्रावश्यक 
सस्ाधनो और क्षमता से युक्त स्वायत्त शासन क्री ऐसी सस्थाएं हैं जिरहे 
अपने कार्यों भौर दाथित्वो का स्वय निष्पादन करने की पूरी छूट मिलती 
चाहिए, 


2 ये इकाईया सरकार की नीति को क्रियार्वित करते समय भौर सरकारी 
अनुदान द्वारा प्राप्त राशि को व्यय करते समय केवल सरकारी विभागों 
की तरह काम नही करती, 


3... प्रकार का नियन्त्रण केवल उन महत्वपूर्णां बिन्द्र॒प्तो तक सीमित रहना 
चाहिए जिनमे सरकारी नीति भ्रौर वित्तीय प्रबन्ध के दायित्व निष्पा- 
दित किये जाने का मामला ग्रन्तनिहित हो । 


दूसरी झोर, इन सस्थाझ्रो की प्रशासविक दक्षता के प्रति श्रभिमुखी 
विचारधारा इस बात पर बल देती है कि स्थानीय सस्थाएं, उतकी सेवाओं को 
उनके कगये के प्रति सचेष्ट बनाये रखने के लिए निरन्तर परय॑वेक्षित, निर्देशित, 
मियन्त्रित और क्मी-कभी प्रताडित वी जाती रहनी चाहिए । इस सम्बन्ध में 
स्थानीय स्वशासन भन्‍त्री सम्मेलन ने यह सस्तुति की थो कि इस सम्मेलन की 
राय है कि प्रशासन की अपने शाखाझ्नों की भांति स्थानीय शासन के मामलों में 
भी जनता को पभ्रपनी इच्छाओं को कार्यान्वित करने वा पूरा-पूरा भ्रवस्तर दिया 
जाय विन्तु सरकार के हाथ मे नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण तो सयुचित शक्तियाँ 
होनी चाहिए जिससे वह कुशल प्रशासन को सुनिश्चित वर सके, कुप्रशासन वो 
रोब सके भौर आवश्यक सेवाशे की व्यवस्था की दछिन्त भिन्न होने से बचा सके । 
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इसी तरह करारोपण जाच आयोग ने भी इन सस्थाप्रो पर नियन्त्रण रे ओचित्य 
को स्वीकार किया था और यह माना था कि सरकार का नियन्त्रण केवल निपे- 
घात्मक नही है बल्कि भावात्मक है ग्रन्यथा उसका कत्त व्य हू कि वह स्थानीय 
निकायो को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दे ग्लौर उनका विकाप्त करे । किन्तु, राज्य 
का नियन्त्रण इतना सूक्ष्म और ब्यापक नही होना चाहिए कि स्थानीय निकायो 
को स्वायत्ततवा तथा स्वावलम्बन ही नष्ट हो जाय । राज्य के नियन्त्रण का लक्ष्य 
यह होना चाहिए कि स्थानीय स्वशास्री सस्थाए प्रशासन के कुशल झ्ौौर प्रभावी 
उपकर णो के रूप मे विकसित हो सके और वे नीति निर्धारित करने तथा उसे 
क्रियान्वित करने मे सफल हो सकें 


इस प्रकार स्थानीय सम्थाओं की प्रशासकौय कुशलता के निमित्त उन 
पर सियन्त्रण को भ्रावश्यक मानने वाली यह विचारघारा निम्ताकित तक प्रस्तुत 
करती हूँ 


. स्थानीय शासन की स स्थाएं ग्रतिवायंदा सरकार की प्रशासनिक इका- 
ईया होतो हैं जो कतिपय सेवागों का सम्पादन करने के लिए गठित को 
जाती हैं, 


2. इन सस्थाग्रो की पूर्णंण जाच इस दृष्टि सेबी जाती हूँ कि दे 
क्तिनी मितव्ययता भ्ौर प्रभावी तरीके से उन सेवाझ्ो का सम्पादव कर 
रही हैँ जिनकी उनसे अपेक्षा की जाती है , 


3, सरकार की स्थानीय शासन के प्रति नीतियो का विनिश्चय इस तरीके 
से किया जाता हँ कि उनके माध्यम से एक उत्तरदायों स्थानीय शासन 
के कार्यकरण को सुनिश्चित किया जा सके और इस हेतु उन पर पर्थाप्त 
नियन्त्रण रखा जा सके । 


4. इमलिए उपरोक्त कारणों से इन स स्थाग्नो प्र सरकार वित्तीय नियत्रण 
झोर अन्य त्तरीको से व्यापक नियन्च्रण रख सकती है । 


उपरोक्त इगित दोनों विचारधारामग्रों मे प्रथम विचारधारा ऐसी लोक- 
तातनिक माना से प्रेरित प्रतीत होती है जिसका स्थानीय शासन की प्रशासनिक 
कुशलता के लक्ष्य पर कोई ध्यान नही है। इमी कारण दूसरी विचारधारा, जो 
स्थानीय प्रशासन के सेवा पक्ष पर जोर देती है, का मानता है कि स्थानीय 
सस्थाप्रो के द्वारा प्रदान को जाने वाली सेवाप्ो की एकरूपता झौर प्रमावशीलता 
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को सुनिश्चित करने के लिए उन पर राज्य सरकार का पर्याप्त नियन्त्रण होता 
चाहिए और इस नियन्त्रण को किसी जनतातबिक विचारघाराशो के द्वारा प्तीमित 
नही किया जा सकता । 
ये दोनो ही विचारघाराए दो अतिवादी दृष्टिकोशी पर श्राघारित श्रतीत 
होती हैं। यह कहा जा सकता है कि उक्त दोनो ही विचार दो विपरीत स्तम्म 
हैं। वस्तुत सार्थक श्रौर सही दृष्टिकोण इन दोनो विपरीत घाराप्रों का मध्यम 
मार्ग ही है। न तो स्थानीय सस्थाओ को किसी उदार लोकतारित्रक दृष्टिकोण 
का अनुसरण करते हुए नियन्‍तण से एकदम मुक्त किया जा सकता है भौर न ही 
दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन सस्थाप्रो को इतता अधिक नियत्रित 
किया जाना चाड़िए कि वे अपना स्वायत्त अ्ल्तित्द भी न रख सकें । यथपि 
प्रशासनिक दक्षता प्रौर लोकतम्त्रीकरण के बीच स्त्रामाविक विरोध नही है फिर 
भी लोकतन्त्र के लिए दक्षता को तिलाजलि नहीं दी जा सकती है । 
स्थानीय सस्यामरों की व्यवस्था सम्पूर्ण विग्व मे पायी जाती है किन्तु 
फही भी यह सत्याएं नियन्त्रण से मुक्त पूर्णतः स्वायत्तशासी स्तर का उपयोग 
करती प्रतीत नही होती हैं ।१ आ्रार- एम- जेजसन ने भी यह माता है कि, "स्था- 
नीय इकाइया वास्तव में पूर्शातः स्वतस्त्र नही हो सकती क्योकि ऐसा होते से वे 
स्वयं राज्य बनाकर स्थानीय शासत की परिधि से मुक्त हो जायेंगी” ॥? 
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नागरिको के व्यापक हितों को 
ध्याव मे रखते हुए स्थानीय शासत पर उचित नियन्त्रण की व्यवस्था भनिवार्य 
है ओर इसलिए निवन्धणकारी सत्ता और निमन्त्रित इकाइयों के बीच एक गहरा 
श्रौर निकट का सम्बन्ध पाया जाना स्वामाविक है। वस्तुत इन सस्याप्रो के 
कार्थों का चू'कि देश व्यापी मद्त्व होता है इसलिए इसे पर नियन्त्रण की व्यवस्था 
की यई है । कोई भी नगर तिग्रम था नगरपालिका किसी काबूत के द्वारा बनाई 
जाती है और इस अ्रकार यह सरकार की कार्यपालिका शाखा से मिन्न पग्रस्तित्व 
रखती हैं । पद्मासन के विफेन्द्रीकरण के उद्देश्य से वया इसके दैनन्दिन कार्यों में 
सदकार का कोई ह॒त्तक्षेत्र न हो, इनके पृथक अस्तित्व का एक यह भी उद्देश्य 
है । फिन्तु यदि इन सम्याशों पर सरकारी नियन्वस झ्रत्यधिक मात्रा मे होगा तो 
निश्चय ही इन सस्थांग्रो की रचना का मूलभूत उद्दे श्य समाप्त हो जायेगा ।8 
श्रो ए. श्रवस्थी* ने इन सम्धाश्रो पर नियन्त्रण के निम्नलिखित कारण 
बताये हैं :--- 
... चूंकि स्थातीय सस्थाएं राज्य की वैधानिक शति होती हैं, अतः रॉज्य 
इन पर नियन्त्रण का स्वामाविक अधिकार रखता है । 
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2. स्थानीय सस्थाझं के पास उतनी तबनीकी क्षमता, ज्ञान और 
अझनुमव नही होता जितना राज्य सरकार के पास होता है। इन सस्थाओओं 
का झनुभव निश्चित क्षेत्र तक सीमित होता है जत्कि राज्य सदफार के पास 
अपनी सभी स्थानीय इकाइयों का अनुमव तथा स्थायी विशेषज्ञों का ज्ञान होता 
है जो इन सस्थापग्रो की दक्षता स्तर और सफलता वो बढाने के लिए नियन्तण 
के माध्यम से उपलब्ध होता रहता है + 


3. स्थातोंय सस्थाए चू कि एक निश्चित, मीमित क्षेत्र का प्रशासन सम्भा 
लती हैं भ्रत' पूरे देश के विकास कार्यक्रमों की एकरूपता तथा राष्ट्र निर्माण की 
महत्वपूर्ण गतिविधियों में सामजम्य समन्वय बिठाने के लिए राज्य सरकार की 
भूमिका प्रपरिहाय हो जाती है । 


4 राज्य सरकार द्वारा दो जाते वाली वित्तीय सहायता का ठीक ढंग स 
उपयोग हो रहा है या नही, इस हेतु मी राज्य का नियन्त्र्य झावश्यक है । 
इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य कारण हैं जिनसे इन सल्यात्रो पर राज्य 
का नियम्त्रण झ्रावश्यक हो जाता है । 


() सविधान द्वारा नगरपालिकाप्रो के कार्यों और प्रधिकारों के बारे मे कुछ 
नही कहा गया है | भतः इस स्पष्ट प्रधिकार विमाजन के धभाव में यदहे प्ाव- 
श्यक हो जाता हैँ कि दोनो (पालिका एवं राज्य सरकार) के क्षेत्रों मे भ्रतिराव 
को रोकते तथा विभिन्न गतिविधियों में समन्वय बना रहे इसके लिए राज्य का 
हस्तक्षेप बना रहे । 


(2) ग्राजजल नगरीय सस्याओ द्वारा सम्पादित की जाते वाली मेवागझ्रो का 
स्तर निम्न होने के कारण सेव;ग्रो की उचित कार्यक्षमता बनाये रखने के लिए 
भो सरकारी नियन्तण प्रावश्यक हो जाता हैँ । यदि पडोसी सस्थाएं किसी काम 
में ढील दे रही हो तो उसका यह उदाहर रा दूसरी सस्थाग्रो के प्रधिकारी प्रासानी 
से अपना लेते हैं ऐसे थिपति मे पडोसी खस्था का निम्त स्तर हो उस सेवा का 
मापदण्ड वन जाता हाँ । राज्य प्रशासन इस प्रकार के निकृष्ट उदाहरणो को 
फंलने से रोकता हँँ और यह देखता हूँ कि इन सस्थाझ्रों के द्वारा अपनी शक्तियों 
का दुरुपयोग ते हो तथा सेवाओं का न्यूनतम स्तर बना रहे । 


(3) स्थानोय सस्थाओं के कार्यकरण में कई दार स्थानीय निहित स्वार्थ 
मी शक्तिशालो बाघक तत्व वन जाते हैं। अत ऐसे स्वार्यों पर नियन्‍तण रखने 
के लिए कोई बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप्र भ्रावश्यक हो जाता हँ ५ 
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(4) प्राय. स्थानीय सस्थाए चूंकि नगर के लोगों के सीधे जान पहचान 
और सम्पर्क में होती है, भ्रतः उन पर कर लगाने मे वे हिचकिचाती हैं । करो 
के प्रमाव मे आधथिक रूप से कमजोर सस्था बया कर पायेगी ? अतः राज्य 
सरकारें कमी कभी तो यह शर्ते भी रख देती हैं कि जितनी वित्तीय सहायता उन्हे 
सरकार से मिली है उतनी ही व्यवस्था वह भपने साधनों से भी करें ताकि 
पालिका या निगम की आधथिक स्थिति का उचित हझतर रह सके । 


(5) राज्य द्वारा नियन्त्रण के फलस्वरूप कई बार इन संस्थाग्रो की त्ुढ्िया 
प्रारम्मिक भ्रवस्था में ही ठीक कर दी जाती हैं । इन्हे राज्य द्वारा दी जाने वाली 
सहायता, अनुदान, ऋण झ्ादि के कारण भी यह झावश्यक हो जाता है कि 
इसकी उचित भाथिक स्थिति को बनाये रखने के लिए इनकी गतिविधियों पर 
नियत्रण रहे । 


सरकार की इस नियंत्रणकारी भूमिका का अर्थ केवल निषेधात्मक नहीं 
है। बह इस बात शक सीमित नही है कि लेखा परीक्षण एवं सामयिक जांघ 
द्वारा स्थानीय निकायो को शक्ति का दुरुपयोग करने से रोका जाय, बल्कि उसकी 
भूमिका मावात्मक है अर्थात उसका कत्तंब्य है कि वह स्थानीय निकायों की 
सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दे और उनका विकास करे | किन्तु राजकीय पनियत्रण 
इतना सूक्ष्म श्रौर व्यापक नहीं होना चाहिए. कि उससे स्थानीय निकायो की 
स्वायत्तता तथा स्वावलम्बन ही नष्ट हो जाये । राज्य के प्रयत्वों तथा राजकीय 
नियत्रण का लक्ष्य थह होना चाहिए कि स्थानीय स्वशासी सस्थाएं प्रशासन के 
कुशल उपकरण के रूप मे विकसित हो सर्क झौर वे नीति निर्धारित करने तथा 
डसे कार्यान्वित करने मे समर्थ बन सके 70 

स्थानीय निकायो पर नतियत्रण के सम्बन्ध मे विचार करते समय विचा- 
रको ने इसको विशेषताएं बताई हैं : 

... नियत्रणकर्ता सत्ता को चाहिए कि वह देश मे स्थानीय शासन को लोक- 
तान्निक भ्राधघार पर विकसित होने मे सहायता करे, 

2... नियत्रण की शक्ति उन लोगो में निहित होनी चाहिए जिनका शासकीय 
पद सोपान मे काफी ऊचा स्थान हो, विशेषकर किसी स्थानीय इकाई 
को भग करने का निर्णय राजनीतिक स्तर पर ही होना चाहिए । 

3. स्थानीय सस्थाग्रो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने घर बल न दिया 
जऊप्य बल्कि उनको शिक्षित करने, मार्य दर्शन करने और उन्हें सुघारने 
का प्रयत्त किया जाना चाहिए। 
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स्थानीय संस्थाओं को राज्य के द्वारा नियद्वित किया जाना श्रावश्यक 
है । इस प्रक्रिया में दो बातो का घ्यान रखा जाना चाहिए 


] प्रथम बात तो यह है कि ये नयरीय सल्थाए स्थानीय जनता द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधियों से युक्त जनतात्रिक सस्थाए होती हैं । भ्रत ये 
जनताकिक प्रक्रिया भे कार्यपालिका की शक्ति प्रदर्शन न्‍। शिकार नहीं 
होनी चाहिए । 

2. दूमरे, चूकि ये सस्थाए स्वायत्त होती है, अत इनकी स्वायत्तता म 
नियनणा के नाम पर अधिर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । 


इन तथ्यों का यह प्राग्रह समझ मे भ्राना चाहिए कि नथरीय मम्धाध्रा 
पर सरकारी नियत्रण रखते समय इन सस्थाप्रो प्लौर सरकार के बीच ऐसी पार- 
स्परिक सूमघूक विकसित हो जानी चाहिए दि राज्य सरकार इन सस्थाग्रो के लिए 
सामान्य नीतिया भ्ौर व्यापक मातदेण्ड निर्वारित कर दे जिनके श्रमुमार ये 
संस्थाएं श्रावश्यक सेवाग्रो का सम्पादन ठीक ढग से करती रहे । आ्ावश्यक्रता 
से भ्रधिक हस्तक्षेप इन सस्थाओं के मन मे सरकार के प्रति अ्रसतोष पैदा करेगा 
जिससे सम्थाग्रो के निर्माण के मूल लक्ष्य को ही क्षति पहुचेगी । 


यह बात भी ध्यान मे रखी जानी चाहिए कि सगरोय सस्थाभ्रों पर 
सम्पूर्ण भारत मे यह नियत्रण एक जैसा नही हो सकता । नगर तिगमो, सगर- 
पालिकाओं तथा ऐसी ही श्रस्य सम्धाप्रो की झपनी ग्रलग प्रचग महत्ता झौर 
पृषक प्थक आवश्यकेताएं होती हैं। दूसरी शोर, कुछ सम्याएं राजधानी 
(राज्यों की राजवानियो) में होती हैं तो दिल्‍ली (मारत की राजधानी) की 
निगम को अपनी श्रलग प्रकृति महत्व मोर समस्या लिए हुए हैं। इन विभिन्न 
कारणो में राज्य का इन सस्थाझ्रो पर नियन्द्रण एक्खूपता लिए हुए सभव नही 
हो सकता ॥0 


नियन्त्रण के प्रकार 
नगरीय सस्थाप्नो पर, समी लोकतात्रिक राज्यों मे सरकार के तीनों 

निकायो व्यवस्थापिका, का्यंररालिका और न्यायपालिका द्वारा नियतरण किया 
जाता है । ग्रत इन सस्थाप्रो पर राज्यकीय नियत्रण को तिम्नाकित शीर्षकों के 
अन्तर्गत देखा जा सकता है 

।. . विघायी नियत्रण, 

2. धशासकोय नियव्रण, भौर 

3. न्याथिक नियत्रण 
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इन तीनों प्रकार दे नियन्त्रणों का, उसके क्रम मे यत्किचित पॉरवर्तत के 
साथ, वर्णाव किया जा रह है । 


विधायी नियस्त्रण 


उपरोक्त सभी प्रकार के नियम्त्रणो में व्यवरथापिका द्वारा किया जाने 
वाला नियनत्रशा अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्यो कि स्थानीय सस्थाएं विधायिका 
के भ्रधिनियम द्वारा ही भ्रस्तित्व मे आवी है। विधाधिका के इसी ग्रधिनियम 
द्वारा इन सम्धाग्रों के कार्य का व केवल आधार तैयार किया जाता है अ्रपितु 
उनके स्वरूप श्रौर कार्यकरण का एक परिवेश भी प्रस्तुत किया जाता है। एक 
ऐसी सस्था जो, स्थानीय मिकायी से सम्बन्धित कानून को बना सबती है, उसे 
सशोधित कर सकती है, श्रौर उसे रद्द कर सकती है, निश्चित ही स्थानीय 
सस्थाझो के सन्दर्भ मे व्यापक नियत्रशा का उपयोग करने की रिथिति होती है । 
ब्रिटेन की भाति, जिन देशों मे सविधान स्थानीय इकाइयो की प्रकृति को निर्घा- 
रित नही करता है, उन देशो में तो स्थानीय निकायो को शक्ति के स्त्रोत के रूप 
में विधि निर्मात्री सस्था विधायिक। हो सर्वोच्च स्थिति में होती है । 


स्थानीय संस्थाओ्रो पर राज्य के विधानाग का नियन्त्रण विभिन्न देशो 
में भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है । वस्तुत, यह नियन्त्रण इस बात से भी निर्धा- 
रित होता है कि स्थानीय निकायो की सरचना और प्रकार कितने हैं । श्रमेरिका 
जैसे सचात्मक देश मे प्रत्येक प्रात के द्वारा वहा स्थानीय शासन के लिए पृथक 
भधिनियम बनाये हुए है । इसके विपरीत नीदरलैड में अनेक प्रकार की नगरीय 
स्थानीय इक्राइयो के प्रशासन को सगठित करने के लिए एए ही कानून बनाया 
हुमा है । मारतवर्ष में भी हमारे समस्त राज्यों मे, इस सम्बन्ध में निर्मित 
विधियों का बाहुल्य दिखाई देता है। इन क्‍झ्धिनियमों में अधिकतर राज्य के 
विधानागो द्वारा बनाये हुए हैं साथ ही ग्रामोण और नगरीम स्थानीय इकाइयो के 
लिए ये नियम अलग शलग बने हुए है। यही नही, नगर निगम वी सरचना के 
लिए भी पृथक कानून बनाये जाते है। जहा जहा छावनो बोर्ड का प्रश्न है उनके 
प्रशासनिक सचालन के लिए छावती बोर्ड अ्रधितियम 924 के श्रन्तर्गत केन्द्र 
सरकार द्वारा भ्रलग व्यवस्थापन किया हुग्ना है। स्थानीय शास्तन इकाइयो की 
रचना हेतु बताये गये विधान के अतिरिक्त मी स्थानीय निकायो को शिक्षा, जन 
स्वास्थ्य नगरीय नियोजन और इसी प्रकार के भनेक कार्यप्र दान करने के लिए 
पृथक पृथक कानून बनाये गये है जिनको यथा श्रावश्यकता स्थानीय सस्थाओ ने 
मी भ्रगीकार क्या हुम्ना है । 
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मारत मे भी जैसा कि इस प्रध्याय मे आरम्म में व्यक्त किया जा 
चुका है, स्थानोण शासम और उनकी इकाइया राज्य सरकार की गृब्टि होतो है । 


राज्य के विघानाग द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर उसका 
निर्माण किया जाता है। राज्य विधान मण्डल स्थानीय निकायो के सम्बद्ध मे 
झऋावश्यक विधान पारित करके, सविधियों का सशोधन करक तथा उनके कार्यों 
पर विवाद और विचार विमर्श करके उनको नियत्रित करता है। राज्य विधान 
मण्डल ही इन सस्थाग्रो को बेघानिक स्तर प्रदान करता है और इनके पभ्रधिकारो 
एव कतेंत््यो का निर्धारण करता है। विद्वान मण्डल द्वारा नग्ररीय कानूनों में 
परिवर्तत किया जा सकता है, उन्हे दी गई शक्तिया वापिस ले सकता है झौर 
समय-समय पर नप्रे क्तंब्यो के निर्वाह के दायित्व सौंप सकता है। विवान समा 
के सदस्य पालिका/निगम की विभिन्न गतिविधियों उतके चुनावों, भ्रधिक्रमण 
प्रशासको की नियुक्ति, वित्तीय स्थिति अनुदान तथा सामास्य प्रशासन एवं देनिक 
प्रकृति की गतिविधियों, शुटियो आदि के लिए विधात समा में सरकार स॑ प्रश्न 
पूछकर बिधायी नियन्त्रणा को साथंक बनाते रहते हैं । 


नगरीय स्वायत्त शासन सस्थाए एक निदिष्ट क्षेत्र मे कुछ प्रशासक्रीय 
कार्य करती हैं। यद्यपि इन सस्याग्रो को अपने छेत एवं अपनी कार्य मीमा में 
कार्य करने की स्वतन्त्रता होती है, पर वास्तव में इन सस्थाप्रो को राज्य सरकार 
में प्रत्यायोजित शक्तिया ही प्राप्त होती हैं। झत राज्य सरकार तथा विधान 
समा का यह दायित्व होता है कि वद्द देखें कि इन सस्थाप्रो द्वारा प्रशासन के 
निर्धारिद नियमो का पालन हो रहा है या नहीं 7? 

राज्यो की विघानसमाए जो कानून इन सस्थाप्रो के लिए बनाती हैं, 
उनके अन्तर्गत राज्य सरकार उप-नियम तथा अन्य भ्रादेश मी जारी कर सबती 
है। उदाहरणार्थ राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये नियम राजस्थान राजपतन 
में प्रकाशित किये जगते हैं. तथा प्रकाशित किये जाने की तिथि से एक महित 
पश्चात उन्हे कानून के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है । 

साघारणव राज्य सरकारो को निम्नलिखित विषयों में नियम बनाने 
तथा झादेश देने के ग्रधिकार प्राप्त होते हैं ३ 


नयरपालिकाझो के सदस्यो के निर्वाचन सम्दन्धी नियम, ग्रध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष के निर्वाचत सम्बन्धी नियम, बैठकों की कार्योविधि सम्बन्धी नियम, 
राज्य सरकार के अधिफारियो द्वारा नप्स्थालिकाओं को परामर्श भ्रादि देते, नगर- 
पालिकराप्ो के प्राय-व्यय के हिसाब, विक्रास जी योजाए तथा झनुम्तान, परालिकपग्रो 
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द्वारा सम्पत्ति की खरीद बित्री, करारोपणा, वित्त तथा अनुदान, भविष्य निधि, 
इन सस्थाड्रों द्वारा छपनियम बनाने सम्बन्धी शक्ति पर नियतण के सम्बन्ध में 
अधिका रियो, कमंचारियी की सेवा सम्बन्धी तथा तगरपालिकाओ के वर्गीकरण 
भादि से सम्बन्धित नियम । 


राज्य सरकारें हो प्राय. इन विधायी शक्तियों का उपयोग करती हैं 
और अपने इन्ही भ्रधिकारों के झघीन ये आवश्यकतानुप्तार नयो पालिशाया 
निगम बना सकती हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तत कर सकती है, उन्हे भर्ग 
कर सकती हैं, वार्डो की सख्या व सीमा निर्धारण कर सकती है, पालिका के 
सदस्यों की सख्या निर्धारित करना तथा उनके निर्वाचन को नियन्त्रित केरवा भी 
राज्य सरकार का ही वेधानिक दायित्व है । 


प्रो हाटे के ये शब्द इन सस्थाओ पर विघायी ब न्यायिक नियन्त्रण के 
सम्बन्ध में उल्लेखनोय है “नियन्त्रण की दो विधिया-विधायी एवं न्‍्यॉग्रिक-श्रब 
पुरानी पड गई है ।?४ 


अहाँ प्रो झ्कसथी मे मी इस सम्बन्ध से यही लिखा है कि “जिधायी भीर 
न्यायिक नियन्त्रण यदाकदा हो उपयोग मे लिए जाते हैं । पहल (विधायी) तो 
तब जब कि किसी स्थानीय सस्था का सृजन कर उसे अधिकार दिये जाते हैं 
श्रौर दुसरा (न्यायिक) तियन्त्रण तब कार्यशील होता है जब ये सस्थाएं कोई 
अरवैध।निक कार्य करती हैं। इने सस्थाओ पर हर कदम पर जो नियस्तण 
प्रभावी हुआ है वह है प्रशासकीय नियवरण 75 


उपरोक्त वर्शित विभिन्न विद्वानो एव विचारकों के विधारों मे यहू मत 
स्पष्ट होता है कि स्थानीय निकायो पर राश्य द्वारा किये जा रहे विधायी तिबतरण 
का प्रभाव उतना नही रह गया है जितना वह प्रौपच्षा रिक रुप से होता चाहिए था ! 
इस स्थिति के स्पष्टत दी कारण अतीत होते हैं ॥ अयम तो यह कि ब्राधुनिक 
लोक्ठन्त्रीय युग में विशेप तौर पर, ससदीय अश्रणाली वाले देशो मे सरकार का 
निर्माण और सचालन व्यवस्थापिंका तथा वार्थप्रालिका मे, एक ही राजनीतिक दल 
के बहुमत पर अवलस्बित हो गया है। इस स्थिति का परिणाम यह हुआ है कि 
व्यवस्थापिका के उस राजनीतिक दल, जिसका कि व्यवस्थापिका में बहुमत है 
के प्रमावी किस्म के विधायक कार्येपालिका में स्थान पा जाते है श्लौर व्यवस्था- 
पिका एक प्रकार से एक प्रभाव शून्य सदन बनकर रह जाता है। इस स्थिति 
को कुछ विचारको ने इस प्रकार भी व्यक्त क्रिया है कि इस तरह विनिर्भित 
ध्यवस्थापिका एक प्रतार से परमुखापेक्षी सदन रह जाता है । अत' व्यवत्थापिका 
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को सभी ससदीय लोकतन्त्रो मे यह स्वामाविक नियति बन गई है कि वह कार्ये- 
पालिका निकाय को नियन्त्रित नहीं कर पाती अपितु कार्यपालिका प्राय विभिन्न 
ठरीके से उसे ही नियन्चित करती है । इमलिए व्यवस्थापिका नगरीय सस्थाप्रो 
पर भी नोई प्रभावी नियन्त्रण कर पाने मे सफ्ल नही हो पाती । 


व्यवस्थापिका के नियन्त्रण की शिधिलता का दूसरा सबसे बडा कारण 
यह प्रतीत होता है कि व्यवस्थापिका में चुतकर जाने वाले सदस्य श्रपने दायित्वों 
का जैसा निर्वाह नहों करते जैसा उतसे अपेक्षित है । सदस्यों की विधायी कार्यों एवं 
ग्रष्णयन तथा स्वाध्याय के प्रति घटती रुचि ने उन्हें कार्यपालिका निकाय और 
उसके द्वारा नियत्रित प्रशासनिक विभागो के कार्य कलाप पर नियर॒ण में शिथि- 
लता ला दी है । होना तो यह चाहिए कि समरत विधायकों को अपने निर्वाचको 
को सामान्य भावनाओ श्रौर समाचार पत्रों में व्यक्त पीडा को विधायिका में अपने 
मुखर व्यवहार द्वारा व्यक्त करना चाहिए । किन्तु ऐसा हो नहीं रहा है और 
इसका एक मात्र कारण यह है कि विधायक राजनीलिक कार्य-कलापो में अधिक 
ध्यस्त रहने लगे हैं तथा अपने विधायी दायित्वो के प्रति उतने सच्ेष्ट और सम- 
वित नही रहते हैं । इन दोनो ही स्थितियो का परिणाम यह हुप्रा है कि मगरीय 
सस्थाओं पर विधायी नियन्त्रण प्रमावी नहीं रह गया है। सम्मबत विधायी 
नियश्रण को यही सीमा कही जा सकती है । 


स्पायिक नियंत्रण 


नगरीय स्थानीय सस्याओं पर नियन्त्रण का यह दूसरा प्रकार इसलिए 
महत्वपूर्ण है कि यदि स्थानीय सस्थाप्रो द्वारा क्सी ब्यक्ति के साथ कोई प्रनिय- 
मित भ्ौर प्रम्याय-पूर्णो व्यवहार हो जा तो न्यायपालिका उसे उचित सरक्षण 
प्रदान कर सकती है । यद्यपि न्यायपालिका यह सरक्षण तमी प्रदान कर पाती 
है जब कोई प्रमावित व्यक्ति भपने साथ घटित अन्याय के विरूद्ध न्यायालय मे 
बाद प्रस्तुत करता है । दस्तुत म्यायापालिका यह देख सकती है कि नगरीय 
निकाय द्वारा सम्पन्न कार्य निर्घारित कार्य विधि के अनुसार हुआ है या नहींया 
इस प्रक्रिया मे किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन तो नही हुआ है । यहा यह 
झलल्‍लेखनोय है कि यह भ्यायिव सरक्षण्य न केवल व्यक्ति को ही प्राप्त है भ्रपितु 
स्वय नगरीय सब्थाश्रो को भी न्यायपालिका वा यह सरक्षण प्राप्त है जिसके 
अन्तर्गत ये सम्धाएं यदि चाहे तो राज्य मरकार द्वारा उसकी शक्तियों के दुरुपयोग 
क्री स्थिति में स्थायपालिका का सरक्षाए भोर शरण प्राप्त कर सबतो है ! 

सभी नगरीय सस्थाएं केवल वे काये ही सम्पन्न कर सकती हैं जिनके 
लिए सम्बन्धित अधिनियम मे उन्हे स्पप्ट रूप से शक्ति प्रदान की गयी हो या इन 
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बदत्त शक्तियों में शक्तिया अन्तर्निहित द्वो अथवा निश्चित उत्तरदाधित्वो को पूरा 
करने के लिए ऐसी शक्तिया ग्रावश्यक हो । न्यायपालिका इन सत्याग्रो को इन 
के प्निवाये कार्यों को सम्पन्न करने और अधिकारातीत कार्यों कोन करने के 
लिए बाध्य कर सकती है । कानूनी दृष्टि से ये सस्थाए व्यक्ति के समान इका- 
इया मानी जाती हैं जिन पर या जितके द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता हैं। 
समस्त नगरीय सस्थाप्रो से कार्य करते समय यह विधिक प्रपेक्षा वी जाती है 
कि वे अपने दायित्वो का निष्पादत करते समय अपने भापको सम्बन्धित प्धिनियम 
द्वारा स्थापित सीमाग्रो मे रखेंगी । यदि ये सस्थाए विधि द्वारा प्रवर्तित अधि* 
कार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करें गी तो उनका वह कार्य गैर कामूनी होने के 
कारण अवैघानिक साना जायेगा । इसका अभिप्राय यह है कि तगरीय संस्था्ों 
द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर किये गये किसी भी कार्य को यदि कोई 
व्यक्ति चुनौती दे दे सो न्‍्यौयपालिका उसे अवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर 
8 । न्यायपालिका को इसी शक्ति को न्यायिक नियस्त्र० की सज्ञा दी 
जाती हे । 


न्यायपालिका द्वारा किया जाते वाला यह स्थायिक नियस्त्रणा भी कई 
तरह से रखा जा सकता हूँ - 


]... स्थायालय अधिनियम, नियमों, उप-नियमो की व्याख्या करते है और 
विधान सम्मत न पाए जाने पर उन्हें श्रवेघ करार दे सकते हैं । 

2. यदि ये सस्थाए' अपने निश्चित श्रधिकारी से भधिक शक्तियों का उपन 
योग करें तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता हूँ । यह हस्तक्षेप प्राय, 
निषेध प्राज्ञाओ के माध्यम से क्या जाता हैँ । 

3, स्यायालय इन सस्थाओं के कार्यों के विरुद्ध प्रभावित व्यक्तियों की 
अपीलो की सुनवाई भी करता हूँ श्ौर दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात 
समुचित झादेश पारित करता दूँ । 


स्थायिक नियन्थएणा की इस विधि या तकनीक के द्वारा न्यायपालिका 
नगरीय प्रशासन की इन इकाइयो को न केवल उनके प्रतिवायय दाथित्वों की 
सम्पादित करने के लिए सचेष्ट करती रहती हूँ भ्पितु इत सस्थाप्रो को विधि 
द्वारा स्थापित सीमाओो में कार्य करने के लिए मी प्रेरित करतो हूँ । इसी प्रकार 
इन संस्थापों के दादा लिए गये किसी मी प्रयाधनिक निर्णय से यदि शोई सागरिक 
प्रभावित होता है तो उस नागरिक के साथ हुए प्रन्याथ के लिए प्रस्तुत वाद 
की न्यायपालिका विधि सम्मत तरीके से परीक्षा करती हूँ भौर प्रशासनिक कार्यों 
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द्वारा हुए झन्पाव का प्रतिकार करन का आदश देती है । यद्यपि न्यायपालिका इस 
सरह का कोई ग्रादेश पारित करते समय झपनी आभार से कोई पहल नहीं करती 
और प्रभावित व्यक्ति द्वारा वाद प्रस्तुत किय जान पर ही ऐसा आदेश द॑ती हूँ । 
न्यायालय इस वाद के लिए सक्षम हूँ कि इन सस्थाग्रों पर राज्य सरकार द्वारा 
पारित प्रादेशों की वैधानिकता की वह जाच करे + राज्य सरवार नगरव्ञालिकाप्रो 
को मगर करने में सक्षम हँ किन्तु किसी नवरपालिक़ा को अधिक्रमित किये जाने 
का आदेश कितना न्याय सगत हँ इस बात की जाच न्यायपालिका कर सकती 
है बशर्ते कि राज्य सरकार के ऐसे किसी नादश को सवधित न्यायपालिका थ 
चुनौती दी गई है । इस्र प्रकार का एक नियत्रण राजम्यान में तव उपस्थित 
हुआ था जब राजस्थान सरकार ने मार्च 965 मे डीडवाना नगरपालिका के 
अ्रध्यक्ष श्री श्रीनिवास मोट को पदच्युत कर दिया था और नगरपालिका का 
भधिक्रमण कर दिया था । ऐसा झादेश दते समय राज्य सरकार न यह तक 
दिया था कि नगरपालिका प्रशासन मे व्याप्त पक्षपात एवं भ्रष्टाचार के कारण 
यहू किया जा रहा है। इस आ्रादेश के विरूद्ध उक्त प्रध्यक्ष राजस्थान उच्च 
स्यायालय में चले गये शोर उनको अ्रपील की सुनवाई के पश्चात फरवरी 
966 में राजध्यान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के झादेश को पक्षपात 
पूर्ण हहरा कर अवैध घोषित कर दिया और श्री श्रीनिवास मोट कोव॑घ प्रध्यक्ष 
ठहराया ॥70 


न्यायपानिका द्वारा जो हस्तक्षेप नगरीय सस्थाभ्रों के काम काज में 
किया जाता है वह भिन्न-मिन्न प्रकृति का हो सकता है | हस्तक्षेप की यह प्रकृति 
प्रस्तुत वाद बी विपयवस्तु पर निर्भर करती है। कोई भी व्यक्ति नगरीय 
सस्थाओ्रो द्वारा क्यि गये कार्य मे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाये जाने 
के कारण स्वायिक हस्तद्षेप की प्रार्थना कर सकता है, या नगरीय सस्था द्वारा 
दिये गये झ्रादेश की बेघानिकता को चुनोती दे सकता है प्रथवा उसके द्वारा 
सम्पन्न किये जाने वाले झनिवायें कार्य को न कर पाने की स्थिति में उसे किये 
जाने के लिए पारमादेश की प्रार्थना कर सकता है । इस तरह न्यायपालिका द्वारा 
किसी गलत कार्य को किये जान की ग्राशका में उसके समावित कार्य के लिए 
जिपेक ग्राज/ग्रो की प्रार्थंवा मो की जा सकती है ॥ कोई न्यफ्रिक इस क्रात के 
लिए भी वाद प्रस्तुत कर सकता है कि नयरीय सस्थाओ के प्राधित्रारी प्रवत्तित 
काजूनों को मनन्‍मर्जी से एर पश्चोय व्याकह््य। कर रहे हैं। प्त ऐसी स्थिति में 
कानून की सट्दी व्याख्या के लिए भो वाद प्रस्तुत हो सकता है | इस प्रकार न्‍्याय- 
पालिका द्वारा नगरीय सत्याप्रो के राम-क्राज मे हस्तक्षेप है उन पर नियन्त्रण 
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की प्रकृति प्रमावित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले वाद की विषय वस्तु 
द्वारा निर्धारित होती है । 


न्यायपालिका का यह नियन्त्रण भी विधायी नियत्रण की झाति ही कुछ 
कम प्रमावी बन पडा है। इसमें कोई सदेह नही है कि नगरीय स स्थाओरो द्वारा 
किये गये गलत काम को यदि चुनौती दी जाय तो न्यायपालिका अपने दायित्वो को 
भली प्रकार निमाती रही है और अन्याय के प्रतिकार का एक सक्षम उपकरण भी 
सिद्ध हुई है । किन्तु न्याथिक नियन्त्रण की यह तबनोक अपने विलम्बकारी व्यवहार 
एवं खर्चीली तथा जटिल होने के कारण अनेक सीमाओ से ग्रस्त प्रतीत होती है ! 
भरत जैसे विकासशील देश मे न्यायपालिका वा हस्तक्षेप ग्रामत्रित करने के लिए 
लोगों में उत्सुकता की इसलिए कमी दिखाई देती है क्योकि एक आर मामला 
न्यायपालिका में आ जाते के पश्चात वर्षों तक उसके सुलभने की प्राशा आबः 
समाप्त हो जातो है । एक के बाद एक, दूसरे न्यायालय में अपीष का जो क्रम 
चलता है तो कई दशक बीत जाते हैं और प्रभावित व्यक्ति न्याय की उम्मीद 
में कमी-कमी दम भी तोड देते है ! इस कारण न्यायपालिका का यह वियत्रण 
नगरीय सस्थाओं पर नियन्त्रण की प्रमावी और सशक्त विधि नही बन सका है। 


अशासनिक नियन््रण 


नगरीय स स्थाओ पर नियन्त्रण के सन्दर्भ मे उपरोक्त विवरण में 
विधायी श्रौर स्वायिक तियन्त्रय से सम्बन्धित जिन विधियों का विश्लेषण किया 
गया है वे इन सस्‍्थाझो पर नियन्त्रण की प्राथमिक विधियां हैं। समीक्षकों 
की ऐसी मान्णता हैँ कि ये दीनो ही विधिया मूलत' स्थानीय संस्थाग्रो को 
गतिविधियों और कार्यकलायों की समस्याओं पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में प्रभावी 
उप+रण के रूप मे प्रमिकल्पित नहीं की गयी हैँ 77 इसी कारण प्रशासनिक 
नियन्नण की यह विधि विशेष रूप से इन स॑ स्थाग्रो पर प्रमावी नियन्त्रण स्था- 
पित करते की दृष्टि से हो विकतित की गयी भ्रतीन होती हैं । प्रशासनिक नियत्रण 
की इस विधि की प्रमाबगीलता के पक्ष में यह ते दिया जाता हूँ कि प्रशासनिक 
नियस्त्रण के माब्यम से इन सास्थाग्रों पर सरकार के नियन्त्रण की प्रक्रिया अन- 
वरत चलती रही हैं | प्ममी मी स्थानीय सस्थायें कोई ग्नुचित या अवैधातिक 
निर्णय ले लेती हैं तो अपने प्रश/सनिक नियन्व॒ण के उपागम के माध्यम से राज्य 
सरकार इन स स्‍्थाग्रो को तुरन्त नियन्त्रित करने की स्थिति में होती हाँ । 


प्रशासनिक नियन्त्रण को दूसरे शब्दों में कार्यपालिका द्वारा किया जाने 
बाला निमम्त्रय्म भो कहा जाता हूँ । यह नियन्त्रण स्थानीय सास्थाम्ी पर निय- 
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त्रण की व्यवस्था मे महत्वपूर्ण स्थान रखता है । यद्यपि इन घस्थाझ्ों का प्रजा- 
तान्रिक ढग से निर्वाचन होता है ओर ये सस्थाए वेतन मोंगी विशेषज्ञों की सेवाए 
भौर विशिष्ट तकनोकी सलाह प्राप्त करती है फिर भी विद्वानों का यह मानना 
है कि इन्हे अपनी नागरिक सेवाओ की व्यदस्था के लिए म्वतनन छोड देना 
बुद्धिमानी नहीं है ॥8 
विगत कुछ दशकों में, जबसे लोक कल्याणकारी श्रवधारर्था मे प्रेरित 
होकर राज्य सरकार ने विकास की परियोजना के निष्पादन में स्थानीय सस्था ग्रो 
का व्यापक स्तर पर सहयोग लेना प्रारम्भ किया है, तवस स्थानीय सम्धाआ दे 
कार्यकरण और उनकी गतिविधियों पर राज्य मरकार द्वारा किये जान वाले 
प्रशासनिक नियन्त्रण की प्रावश्यकता श्रौर मी अधिक तेजी से अनुमव की जाने 
लगी है। इस प्रकार की विकास योजनाएं जिनया कि निष्यादन स्थानीय मिकायों के 
माध्यम से क्रिया जाता है, उनमे पर्दाप्त घतराशि व्यय की जाती है । इसलिए 
अब इस बात पर कोई विवाद नहों है कि स्थानीय सस्थाओ्रो की गतिविधियों पर 
राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग व माध्यम से श्रेष्ठतर प्रशासनिक नियन्त्रण 
किया जानता चाहिए । वह्ठुत इत सम्थाओं में राज्य सरकार के नियन्‍तरणा के 
माध्यम से, प्रगासनिक कुशलता की दृद्धि की जा सकती है। राज्य सरकार 
इन सस्थाओ द्वारा सम्पादित की जात वाली सेवाझो के न्यूनतम प्रशासनिक 
मानकों का निर्वारण कर सकतो है । इसके पश्चात वह यह सुनिश्चित कर 
सकती है कि प्रशासनिक कुशलता के हित में निर्घारित उन मातकों को 
पालना की जायें और ये सस्थाएं नागरिकों को जा मेवार्यें उयलब्ध करातो 
है उनका स्तर उस निर्धारित सीमा से नोचे न गिरत प्राय । समीक्षक्तों को यह 
मान्यता है कि स्थानीय सस्याप्रों के द्वारा सावंजतिक न्वास्थ्य, प्र/थमिक शिक्षा 
झौर सफाई इत्यादि ऐसी महत्वपूर्ण सेवाप्रों का सम्पादन क्रिया जाता है 
जिनकी कुशलता प्रतिवा्यें रूप से बताये रखता देश के लोकतातजिक श्रौर लोक 
कह्पाणकारी स्वरूप में प्रावश्यक प्रतीत होता है । ये ऐसी सेवायें हैं जो नागरिकों 
झौर देश के मविष्य की इट्टिसे प्रत्यन्त महत्वपूर्णा है किन्तु इन सवाझो का 
झवर केवल इसलिए कमजोर नही होता चाहिए कि उनका सचालन सरकारी पद 
सोपान की सबसे निचली प्रशासनिक इवाई के द्वारा किया जा रहा है । राज्य 
और केन्द्रीय सरकार की अ्रपक्षा तो इन समस्थाओं स यह रही है कि उनके 
द्वारा सम्पादित वी जा रही सवाप्रो म न केवल एकरूपता बनी रहे प्रवितु राज्य 
सरकार निरन्तर उनड सेद्राप्रो मे समस्वय स्थापित करन का प्रयत्न करती रही 
है। राज्य सरवार द्वारा इन सम्थाप्रों को उतकी सेवाझ के कुगल खचालन के 
लिए जो झाथिक प्रनुनात दिए जाते हैं उसके व्यय के औचित्य पर राज्य सरकार 
का नियन्त्रण बना रहे इस हेलु राज्य सरकार विभिन्न प्रशासनिक उगायो के 
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माध्यम से इन सस्थाओ्रो की गतिविधियों को नियन्त्रित करती है। राज्य सरदार 
द्वारा इन सस्थाग्रों पर किये जाने वाले अयासनिक नियस्त्रषा को भागामी पक्तिगो 
में, उसके श्रारम्भ से अन्त तक की कार्यविधियों सहित व्यक्त किया जा रहा है। 


मारतवर्ष में श्राय समो नगरपालिका कानूनों मे यह व्यवस्था होती है 
डि राज्य धरकार किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बा पद प्रदान कर 
सकती है, नई पालिका और नियमों का निर्माण कर सकती है, उनकी सीमाप्रो 
में परिवरतंत परिसीमन परिवर्द्धन कर सकती है और किसी भी ऐसे तिकाय को 
मग कर सकतो है । राज्य सरकार ही ऐसे निकायों की अधिकार सीमाग्रो का 
मिर्घारण करदी है । निगम, पालिका अथवा ऐसे ही नगरोय क्षेत्र को वाडों में 
विमक्त करती है, चुनावों मी तिथिया घोषित करती है, परपंदों की कुल सब्या, 
पदाधिकारियों की सख्याओं का अन्तिम निर्णय करती है। सरकार को यह भी 
प्रधिकार होता है कि यदि राज्य सरझार द्वारा निर्धारित नियमों कानूनों उपकानूनों 
और निदिष्ट ग्राज्ञाओ की पालना न कर पाने या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग 
करने के वारणश किसी भी निकाय के श्रष्यक्ष, सदस्य या पदाधिकारी को हेँटा या 
निलम्बित कर सकती है । यदि कोई तिकाय अपनी व्यवस्था ठीक ढंग से नांगे- 
रिक सेवाझों को सुचारू रख पाने में सफल नहीं रह पांत्री है तो शज्य सरकार 
उसे भंग कर नये निर्वाचन की घोषणा कर सकती है या प्रशासक नियुक्त कर 
सकती है। हर पार्षद नगरपालिका की सम्पति वी उस हाति अपव्यय अ्रधवा 
प्रनुचित प्रश्नोग के लिए स्वय उत्तरदायी माना जाता है. जिसमे उसका हाथ 
होता है प्रौर ऐसी स्थिति मे राज्य सरकार पार्षद को कर्तव्य भ्रवहेलना के कारण 
हटा भकती है । 

किसी मी निकाय द्वारा पारित अस्ताव था उपविधि को निरत्त या 
स्थगित करने का अधिकार भी राज्य सरकार प्रयोग में ताती है | ग्रथवि स्थानीय 
मिकाय कोई भी नियम या उपविधि तमी बना सकता है जब उत्ते सरकार की 
स्वीकृति प्राप्त हो जाए। राज्य सरकार का यह अन्तिम अ्रधिकार है कि ऐसे 
किसी प्रस्ताव, द्रादेश या कानून को स्वीकृति दे या म दे । प्रशासनिक नियंत्रण 
की यह भी एक महत्वपूर्ण दिशा है कि नगरीय कानून के अन्तर्गत इन निकायों 
को भ्पनी समी भावी योजनायें, प्रस्ताव राज्य सरकार की पूर्व स्वीक्षोति के लिए 
भो पेश करने होते हैं तमी उन्हे विचारार्थ लिया जाता है और पारित करते के 
उपरान्त भी राज्य सरकार की न्‍्वीकृति लेनी होती है । 


स्थातीय निकायों पर राज्य सरकार वा वित्तीय नियन्त्रण इतना विस्तृत 
है कि इत निकायो की कर्यक्षरता काफ़ी हद तक इस नियन्च्रण वी प्रकृति (कटोर 
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या सरल) पर निर्मर करती है। समी नगरीय सस्थायें, राज्य सरणार द्वारा 
निर्धारित नीति के अनुसार ही अपन करो का निर्धारण करती हैं। पातिकाओों 
से यह श्रपेक्षा की जाती है कि वे श्रपना वापिकर बजट सरकार के समक्ष विचारा्थ 
रखेंगी, राज्य सरकार उसमे भ्रावश्यक परिवतेन और काट-छाट कर सकती हैं । 
समी राज्यों में राज्य ध्तरकारें नगरपालिका द्वारा ऋण्य लेने वी शर्ते पर नियन्त्रण 
रखती हैं ॥ सरकारें यह भी देखती हैं कि ऋणग्रस्त पालिकाये समय पर मूल 
एवं सूद वी किश्तें भ्रदा करती रहे । पालिकाग्रो को अपनी उन योजनाओ्रो, 
जिनमे दस हजार से भ्रधिक व्यय की समादना हो, को राज्य सरकार की पूर्वा- 
मुमति हेतु प्रस्तुत करना होता है । 


इत सस्थाओं को पनुदान राधि स्वीकृत करते समय राज्य सरकारें कई 
शर्ते लागू कर देती हैं जो प्न्‍्तत राज्य के नियन्त्रण का ही माध्यम प्रमाणित 
होती हैं । इन सस्थाप्रो के लेखा परीक्षण के लिए राज्य सरकारें स्थानीय निधि 
लेखा परीक्षको की नियुक्ति करती है। इन सस्थाओं पर राज्य के नियत्रण का 
यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय है । 


यदि राज्य प्रकार स्थानीय निकाय द्वारा पारित किसी कर भ्रथवा 
करो को जन कल्याण की इष्टि स प्रापत्तिजनक अथवा हानिकारक त्मभें तो वह 
उस कर प्रथवा करो की उगाही को स्थगित कर सकती है या वह किसी तिकाय 
को किसी कर को लगाने का आदेश मी दे सकती है । 


राज्य सरकार विभिन्न स्थानीय निकायो के आपसी विवादों का निप 
टारा मी करती है जो सभी पक्षों के लिए निर्शायक और बाध्यकारी होता है । 
राज्य सरकारें इन सस्थादों से विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन, करो का विवरगा, 
कामिक वर्ग का वाधिक विवरण, वाधिक प्रतिवेदन एवं अन्य महत्वपूर्ण जान- 
कारियो के विवरण आदि प्राप्त करने के माध्मग्र से प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष महत्व- 
पूर्णों प्रशामतिक नियस्म्ण रखती है । 


राज्य सरकार शझपते अधिका रियो के द्वारा स्थानीय सस्थाझ्रो की नगरीय 
गतिविधियों, सम्पत्ति झ्रौर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने में सक्षम हैं । 
साघारणत जिलाधीश को निरोक्षण के व्यापक अधिकार मिले होते हैं + 


नगरपालिका के कामिक वर्ग के सम्बन्ध मे मी राज्य सरकार नियन्त्रण के 
प्रधिकाररखती है ॥ पालिका श्रथवा निगस में उच्च पदाधिकारियों सचिव, कमि- 
इतर या अधिगासी प्रधिक्षारियो को नियुक्ति और सेवा शर्तें राज्य सरक!र ही तय 
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करती है | कर्मचारियों की सवू्या उनके बेततमान, सेवा की शर्तें, मदिष्य तिषि 
आदि पर भो राज्य सरकार का नियन्त्रण रहता है ! 

उपयुक्त विवरण के अतिरिक्त भी नगरीय स्थानीय निकायो पर गिये- 
त्रण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को निम्नाकित अधिकार प्राप्त हैं : 


4... किसी नगरपालिफा द्वारा अधिकृत श्रचल सम्पति में प्रवेश करना तथा 
उसका निरीक्षण करता, 
2... किसी पालिका के क्षेत्र मे उसके नियन्त्रण मे चल रहे का्ये का तिरी- 
क्षण करना, 
3. पालिका अ्रथवा उसकी समिति की कायंवाही के किसी दस्तावेज की 
मागना तथा उसका निरीक्षण करना, 
'.. किसी नक्शे, विवरण, हिसाब अथवा रिपोर्ट का भवलोकन करना, 
5. किसी निकाय के किसी काम के विरूद्ध आपत्ति हो तो उस निकाय को 
उस आपत्ति पर विचार करने का आदेश देना, 
6. जनहित के प्रतिकूल कार्य को स्थग्रित करना, 
आम जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में किसी कार्य करने का 
आदेश देना, 
8, नगर श्रशासन के किसी मामले की जाचे करवाना, 
9... सस्था द्वारा क॒तंव्य पालना से भ्रवदह्देलना की जाच कर उसे पूरा करने की 
अवधि निश्चित करना, 
0, पालिका के किसी निर्णय को निरस्त करना, 
4]... पालिका के निर्वाचित सदस्यों को हटाना, 


2.. किसी नगर निकाय को भग कर नये चुनाव करवाना झथवा किसी 
पालिका को अधिकार च्युत करना आदि 3 


यहा यह उल्लेखनीय है कि सभी नगरोय निकायो पर राज्य के मियत्रण 
की प्रकृति एकसी नहीं होती । बस्वा क्षेत्र समितियों पर नगरपालिवारी की 
अपेक्षा कही प्रधिक कठोर नियन्त्रण रखा जाता है जबकि नापर नियमों के मामले 
में यहू तियन्त्रए प्राय अलग गझ्धिनियम निर्धारित करते हैं। कलकत्ता, वम्बई 
तथा मद्रास के नियमी को राज्य सरकार पालिकाशों की भाति प्रधिकार च्युत 
या भग नहीं कर सकती । पर ऐसा गतिबन्ध पक्‍्न्य तिगमों के सम्बन्ध में नहीं 
है | छावनी मण्डल पर राज्य सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं रहता क्योकि 
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मे 924 के केन्द्रीय ऊेन्टोनमेन्ट बोर्ड अधिनियम से श्रशाप्तित होते हैं। इसका 
प्रशासनिक नियन्त्रण रेन्द्रीय सरकार के रक्षा मस्त्रालय दवारा होता है । 


उपरोक्त विवरण मे नगरीय स्थानीय सस्थाओ पर राज्य सरकार के 
नियन्त्रण की उन तीनो विधियों का विवरण दिया गया है जिन्हे राज्य सरकार 
इन सस्थाप्नो पर नियन्त्रण हेतु भपनाती है | लगटीय सस्थाओं पर राज्य सरकार 
द्वारा व्यापक झौर गहन प्रशासनिक तियन्‍्तण तथा इस सन्दर्भ मे उसके अनि- 
यन्त्रित अधिकारों के बावजूद जन साधारण मे इन सस्थाओं के बारे में जो 
धारणा व्याप्त है वह यह है कि ये सम्थाए नतो कार्यकुशल हैं और न ही 
प्रमावशाली । साधारणतया लोगो भें यह विश्वास व्याप्त है कि इस दिशा में 
राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक प्रयोग किये जाने की विस्तृत सभावना दिखाई 
देती है । चिन्तको का यह मी मानना है कि राज्य सरकारें प्रपनी भूमिका का 
निर्वाह प्रभावशात्री तरीके से तव ही कर सकती है जब परय॑वेक्षण श्रौर निर्देशन 
हेतु सुब्यवस्थित रूप से प्रायोजित निश्चित प्रशासन तन्त्र विद्यमान हो । 


नियस्त्रशकारी संस्था 


स्थानीय सस्थाओ पर राजकीय नियन्त्रण बी उपरोक्त विवरण मे 
अकित तोनो विधियी मे प्राय. यह स्पष्ट हो चुका है कि राज्य सरकार जब इन 
विधिपों में से तियन्त्रण हेतु किसो एक विधि को अपनाती है तो उससे सम्बन्धित 
शीर्षेस्थ निक्राय उस नियन्त्रण विधि को झपताने के लिए अधिकृत होते हैं । 
विधायी नियन्त्रण के सम्बन्ध में भारतवर्ष मे राज्यों की विधानसभायें प्रौर 
स्यायिक नियन्नण के सन्दर्म में प्रघीनस्थ न्यायपालिका से लेकर हमारी एकीकृत 
न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय भी न्यायिक नियन्त्रण 
करने वाली सस्थाझो के रूप में कार्यशोल होता है। इसी तरह इन सस्दाग्रो पर 
प्रशासनिक नियन्त्रण को कार्याग्वित करते समय राज्य को कार्यपालिका और 
उसके अधीनस्थ कार्यरत समूचा प्रशासन तन्त्र विशेष तोर मे वे प्रशासनिक 
सस्थाए जो इस हेतु निर्मित की गयी है, सक्रिय हुई है । 


मारत वर्धष पे नगर निगमों पर नियन्त्रण का प्रघिकार प्राय राज्य 
सरकार मे गन्तर्निहित होता है. भ्ौर नभी रग्ज्यो मे मध्यस्तरीय वे प्राधिकारी 
जो श्राम तौर पर झन्य नगरीय सस्थाप्रों को नियन्त्रित करत है, उनके नियन्तस्ण 
से नगर निशम मुक्त होता है। इसो सन्दर्भ मे जिलश्घीश और नगरीय शासन 
के निदेशालय का उल्लेख किया जा सकता है + जिलादीश झौर स्थानीय शासन 
का निदेशालय नगर निगमों पर नियन्त्रण की उस विघायी शक्ति से प्राय, वचित 
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होता है जो भ्रन्य नगर निकायो के सन्दर्भ मे उन्हे प्रदान की जाती है। इसका 
अभिपष्राय यह है कि नगर निग्मो पर प्राय. राज्य सरकार के स्वायत्त शासन 
विम्ाग द्वारा प्रत्यक्ष नियल्तण स्थावित किया जाता है। नगर नियमों में इस 
स्थिति का झ्रपवाद एक ही है । केवल दिल्‍ली नगर निगम एक ऐसा निगम है 
जिसका सृजन चू कि कैन्द्रीय ससद के अधिनियम के द्वारा क्रिया गया है इसलिए 
उस पर तियन्नण मी केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जाता है ।?९ 


नगर निमम के प्रतिरिक्त अन्य सभी नगरीय सस्थाओ पर प्रश्यप्तनिक 
नियन्बस्प की विधि का सूत्रपात राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग से हीता 
है | यह विभाग इन सस्थाओं के व्यवस्थित कार्य सचालन हेतु प्रावश्यक नीति 
बताता है और राज्य मर मे उसके निष्पादन के लिए समय समय पर आवश्यक 
दिशा निर्देश जारी करता है । राज्य सरकार के इस विभाग की प्रभावद्वीनता 
के बारे मे यह कहा ग्शा है कि इसके भ्रन्तगेंत कोई मो व्यापक क्षेत्रीय. इकाईया 
नहीं हैं जो समय पर इन सस्थाझ्रों का निरीक्षण तथा सा्गेदर्शत कर मके । यही 
नही विभिन्न राज्यो में राज्य के मुख्यालय पर मी ऐसी किसी विशिष्ट सस्था का 
प्रभाव अनुमव किया जाता रहा है जो इन सस्थाओ की तकनीकी विकास परि- 
योजनाओ में सलाह या निर्देश दे सके 


इसी सन्दर्भ में ग्रामीश-तगरीय सम्बन्ध समिति के प्रटिवेदत में समस्या 
को उजागर करते हुए निम्न शब्द अंकित किये गये हैं ।?? “वर्तेमान में ऐसा 
संगठित क्षेत्रीय अभिकरण नही है जो स्थानीय निकायी को उतकी निरन्तर बढती 
हुई समस्याओं के सम्बन्ध में मार्यदर्शन तथा सहायता प्रदात कर मके और न 
राज्य स्तर पर ही कोई सभी कार की जानकारी से सुसज्जित और दक्ष तन्त्र 
है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज सस्थाओं के सार्गदर्शन प्रौर नियन्त्रण के 
लिए उपयुक्त संगठन बताने की दिशा से निकचय हो उपाय किये गये हैं । बहा 
विम्लागीय भ्रधिकारी ग्रामीण स्थानीय शासन के विभिन्न स्तरों को सलाह धौर 
सहायता देने केलिए उनके साथ निरन्तर सम्बद्ध रहते हैं । किन्तु जहा तक नगरीय 
स्थानीय निकायो का सम्बन्ध है बहुत से राज्यों मे प्रशामनिक तथा विधायी मामलों 
को देखमाल के लिए केवल सचिवालय विमाग होता है । प्राय, नगरपालिका 
के मामले एक वड़े विभाग के अगर होते हैं श्रववा उन्हे एक सामान्य सचिद के 
अधीन प्रन्य विभायो के साथ जोड दिया जाता है । केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, 
गुजरात, झ्रान्घप्रदेश तथा पजाव में स्थानीय निकायो के निदेशक होते हैं, किन्तु 
उनके पास स्थानीय प्राविकरणों को मार्येदर्शन सथा सहायता देने के लिए कोई 
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संगठन नहीं है। अ्रधिक से प्रधिक वे राज्य के सचिवालय विमाग के ही 
पिछनग्यू हैं ।” 


ग्रामोएश-नगरीय सम्बन्ध समिति की उक्त टिप्पणों स्थानीय नगरीय 
सस्थाग्रो के मार्गदर्शन की वर्तमान यथार्थ स्थिति का चित्र करती है। राज- 
स्थान के सन्दर्भ मे मी उक्त पक्तियो में यह स्पष्ट कहा गया है कि नगरीय 
सस्थाग्रों के निर्देशन के लिए यद्यपि राज्य के ग्रधीन एक विदेशालय की स्थापना 
की गयी है. तथापि यह निदेशालय इन सम्याझो के निर्देशन तथा परयंवेक्षण 
ब निमम्त्रण की झपनी भूमिका का एक सक्षम क्षेत्रीय इकाई के रूप में निर्वाह 
नही कर पा रहा है | उसके कार्यकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह नौकर- 
शाही की कार्यपद्धति का शिकार हो गया है तथा जिस उदृश्य से उसे निर्मित 
क्या गया था उसकी प्राप्ति वह नही कर था रहा है | 


जहा तक इन सस्थाओ्रो पर जिलाघीश एवं कतिपय राज्यो में मण्डल 
आयुक्त के नियन्त्रण का प्रश्न है इस सम्दन्ध भे विद्यमान स्थिति यह है कि इन 
सपस्‍्याग्रों के निरीक्षण के लिए इनके पास न तो समय है ग्रोर न ही इच्छा । 
जिलाधोश जिले को कानून ओर व्यवस्था की स्थिति तथा विकास कार्यों के सचा- 
लत के भार से इतना दवा रहता है कि वह झपनी अन्य भूमिकाश्रो को सम्पादित 
करने के लिए कोई समय हो नहीं निकाल पाता । जो कुछ समय उस मिलता 
है वह राज्य सरकार भथवा केन्द्रीय सरकार के मग्नियो के दोरे के समय शिष्टा- 
चार-मेंट इस्पादि मे निकल जाता है । जिलाधीश की इस ब्यस्तता का परिणाम 
यह होता है. कि स्थानीय सस्थाओ पर पर्यवेक्षण अथवा उनके निर्देशन के अपमे 
दायित्व को वह अपनी प्राथमिकता के कार्यों मे स्थात नही दे पाता । 

राज्य का स्वायत्त शासन विभाग स्थानीय सम्थाओ्रो को केवल कानूनी, 
वित्तीय भौर प्रशासनिक मामलो पर ही सलाह और निर्देश दे पाता है। प्रथम 
तो भारत दर्प के समी राज्यों मे स्थानीय शासन निदेशालयो की स्थापना ही 
नहीं की गयी है और जिन राज्यों मे निदेशालयो की स्थापना की भी गयी है, 
जिनमे राजस्थान एक है, वहा निदेशालय नैत्यिक प्रकृति के कार्यों में इतता 
उलभा रहता है कि वह स्थानीय सस्थाझो का श्रपेक्षित मार्ग दर्शन नहीं कर 
पाता । राज्य सरकारो मे स्वायत्त शासन विमाग के सचिव का पद कमी कमी 
रिक्त पडा रहता है या कुछ राज्यो मे उसे एक बिभाग के साथ साथ प्न्‍न्य दूसरे 
प्रशासकीय विभाग का दायित्व भी दिया जाता है। यही स्थिति प्राय निदेशालय 
के सदर में भो पायो जाती है| ऐसा प्रतोत होता है कि राज्य स्वायत्त शासन 
को इतना महत्व प्रदान नही करते जितना डसे किया जाता चाहिए | इस स्थिति 
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को ग्रम्मी रता को ग्रामीण नगरीय सम्बन्ध समिति तथा पजाव स्थानोय शाप 
(नगरीय) जाच समिति दोनों ने ही अनुमव किया था मौर यह सुकाव दिया था 
कि स्थानोय शासन को नियन्त्रित, पर्यवेक्षित, निर्देशित करने के लिए निदेशालय 
की स्थापना सभी राज्यो मे की जानी चाहिए । इन दोनो समितियों द्वारा अस्तुत 
सुझावों को सम्मिलित रूव से इस प्रकार देखा जा सकता है । 


नगरीय स्थातीव शासन के निकायो के कायलिय का पर्यवेक्षण करने के 
लिए एक निदेशालय हो, जिसमे निदेशक के पद पर ऐसे भनुभवी 
व्यक्ति को नियुक्त किया जाय जो मग्यीय अ्रशासत का वरिष्ठ और 
अनुमवी सदस्य हो 


इसी निदेशालय मे एक विशिष्ट समाग हो जो नगरीय सेवामो के कुछ 
विशिष्ट पद की नियुक्ति, प्रतिनिगुक्ति, पदोश्नति भादि के काम देखें ) 
नगरीय सम्पत्ति के भ्रनुमानात्मक निर्धारण के मामलों की पझन्तिम 
प्रपीलीय शाखा मी निदेशालय मे हो जो मुल्याकेत (भ्रनुमात) ग्रधि- 
कारियो पर नियन्त्रण रख सके । 


एक योजना ओर वित्त प्रकोथ्ठ निदेशालय में हो जो इन संस्थाओ्रो की 
पंचवर्षीय योजना निर्माण मे सद्दायता करें । 

राज्य स्तर के लिए एुक निरीक्षणालय हो, जिसमे हर जिले श्ौर समाग 
के लिए निरीक्षों की स्पष्ट श्टपला हो । 

नैत्यिक प्रकृति के कार्यो मे इन सस्थाओं को निर्देशन, सलाह प्ादि देने 
के लिए मी एक समाग, निदेशक के सीधे नियत्रण मे हो जो इन 
सध्थाग्रो के लिए नियमों, उपनियमों की व्याख्या प्रोर निर्धारण का 
काम मी देखे । 

निदेशालय को ऐसी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए हि स्थानीय 
निकायो को भाथिर प्रशासनिक योजना सम्बन्धी या तकनोक्ी कठिना- 
इयी को हल करमे की दिशा मे उन्वे तुरन्त उचित झौर सतुष्टिकारक 
सहायता, सहंयोण, किर्देश और शोत्साहन प्राप्त हो जाए + 

निदेशक भौर निरीक्षकों को स्थातीय निकायो के मित्र तथा परम प्रदर्शक 
का काम करता चाहिए । ऐसे निरीक्षको का निकाय, जो स्थानीय 
निकायी के कार्य का परिनिरीक्षण करें प्रौर सरकार को उतकी विशेष 
आावश्यकताग्रो के सबध में जानवारी देता रहे, राज्य तथा रपानीय 
अधिकारियों के लिए जानकारी के साधन का वाम करेगा । 
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राजस्थान म॑ स्थानीय शासन का निदेशालय 950 में ही स्थापित कर 
दिया गया था । इसके सागठन, कार्यों और प्रभावशीलता का परीक्षण इस पुस्तक 
के पृथक अध्याय में यथास्थान प्रस्तावित है । 


नियंत्रण का प्रवतित परिवेश झौर स्वरूप 


स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्थाए चू कि स्वायत्तशासी इकाइया हाती 
है. इसलिए चिन्तको की यह मान्यता हैं दिनो दिन बलवती होती जा रही है कि 
स्थानीय सस्थाप्रो को किस सीमा तक नियतच्रित क्या जाना चाहिए औ्रौर कभी 
कभी तो यह प्रश्न मी उमरने लगता है कि इन्हे नियत्रित भी किया जाना चाहिए 
या नही । किन्तु विचार विमर्श ओर विश्लेषण के पश्चात इस सन्दर्म में ग्नतिम 
मत यह उमरता है कि श्रनेक विधिक, राजनीतिक, प्रशासनिब और सामाजिक 
बाध्यतायें हैं जिनके कारण सरकार का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह इन 
सस्थाप्नो को नियत्रित करे ॥ विधिक दृष्टि से सरकार अपन ही द्वारा विनिर्मित 
अधिनियम के प्रवर्गत बाध्य है कि इन सस्थाओं के व्यवस्थित कामकाज को सुनि- 
शिचत करे । राजनोतिक दृष्टि से भी सरकार यह अनुभव करती है कि स्थानीय 
लोकतत्र मे इन सस्थाग्नरो की निरन्‍्तरता बनायी रखी जा सके । दूसरी झौर, 
इन सस्थाझ्रो के सीमित झ्राकार, सीमित प्राय के साधनों तथा सीमित मात्रा में 
उपलब्ध तकनोको ज्ञान के कारण इन समस्त क्षेत्रों मे श्रावश्यक सहायता उपलब्ध 
कराता राज्य सरकार ग्रपता लोकतात्रिक दायित्य सममती है । इसी तरह सर- 
कार यह मी झनुमव करती है कि समाज क विगत प्रशासनिक इतिहास में जिन 
स्वतन्त्र परम्पराग्रों का सूत्रपात कर दिया गया है उन परम्पराप्नों को समाज, 
राज्य और राष्ट्र के हित मे न केवल बनाय॑ रखा जाना चाहिए अपितु उन्हे विक- 
प्ित करने हेतु सरवार का सम्बल भशौर समयंन मिलना चाहिए। सम्रग्र रूपस 
मह माना जा सकता है कि विभिन्न स्थानीय सस्षाझो की गुरावत्ता के एक न्यून- 
तम स्तर को बनाये रखन, उनके प्रशासन तन्त्र को व्यवस्थित रखन, राष्ट्रीय एव 
स्थानीय विकास कार्यक्रमों मे सामजस्य रखने तथा स्थानीय सम्थाओ द्वारा किसो 
समावित दुराचार से नागरिकों को बचाने के लिए इन सम्थाझ्रो पर राजकीय 
नियत्रण को प्राय झ्रपरिहायें माना जाता है । 

किन्तु, इस सन्दर्म को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय सस्थाप्तो पर राज्य 
सरकार प्रथवा केन्द्रीय सरकार दारा जो नियवरण क्रिया है. उसमे अन्यान्य 
वारणो से केन्द्रीकरण की प्रद़्नि देखने को मिल रही है। जब से 
भारत वर्ष मे पूरे देश के वितास के लिए केस्द्रीय नियोजन को झपनाया गया हैं 
तदसे विकास की विविय योजनाओं के लिए न केवल स्थागोय सम्थावें प्रपितु 


368 भारत में स्थानीय प्रशासत 


राज्य सरकार भी कैन्द्र सरकार पर अत्यधिक निर्भर हो गयी है। स्थानीय 
सस्थाए ग्राथिक सहयोग झौऔर तकनीकी ज्ञान के लिए तो प्राय, उच्चतर सरकार 
पर सदेव ही निर्मर रही है । निर्मरता की यह स्थिति तकनीकी अ्गति के इस युग 
मे भर भ्रधिक बढती जा रही है । लोकतात्रिक चेतना के विस्तार और उसके 
परिण्याम स्वरूप स्थानीय हिल समूहों के दबाव को नियन्षित करने के लिए राज- 
कीय नियत्रण्ण बढाने से नियन्त्रण की केन्द्रीय प्रवृति को झौर बल मिला है । 
स्थानीय सस्थण्भो पर नियन्त्रण व्यवस्था काबढता हुआ्ना बेन्द्रीकरण कुल मिलकर 
स्थानीय स्वायत्तता को सीमित करता है । 


यह स्थिति लोकसन्त्र को मी सीमित भ्रौर सकुचित करती है ! समीक्षकों 
की यह मान्यता है कि स्थानीय सस्थाक्रो पर किये जान वाला राजकीय नियत्रण, 
जो कि सकारात्मक होना चाहिए था, वह नकारात्मक भ्रधिक हो गया है । परि- 
वर्तित समाज का लोकतात्रिक स्वष्प यह माग करता है कि उच्चतर सस्था द्वारा 
इन सस्थाग्रो के साथ मार्गेदर्शक जेसा व्यवहार होता चाहिए। इस सन्दर्भ में 
यह माना जाता है कि राज्य सरकार को इन सस्थाओ के प्रति मित्र, दार्शनिक 
और मार्गदर्शक ज॑ँसा ब्यवद्दार करना चाहिए । 
ब्तमान नियंत्रण व्यवस्था का मूल्यांकन 

भारत दर्ध मे स्थानीय निकायो पर नियंत्रण के अन्तर्गत राज्य सरकारो 
को उनके विघटन अ्रधिग्रहस्प ध्रादि दण्डात्मक कार्यवाहिया करने का जो ग्रधिकार 
प्राप्त है, उसकी गम्मीर आलोचना हुई है। यह माना जाता है कि स्थानीय 
शासत राज्य सरकार का ही लघु रूप है। नगरपालिका भ्रपने क्षेत्र का उतना 
ही प्रतिनिधित्व करती है. जितना राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य का। राज्य 
सरकार की भाति ही स्थानीय निकाय का निर्वाचन भी जनता की स्वतत्र बुद्धि 
एवं मतदान के श्राधार पर होता है। अत. इस बात नी सर्वेधानिक व्यवस्था 
प्रमी तक न हो पाने का डुख राजनेताश्रो, अधिकारियो और नागरिको, सभी को 
है कि शासकीय प्रधिनियमों मे निर्धारित प्रवधि को पूर्ण करने के पहले स्थानीय 
निकायो का अ्वसान सकारणा या शभ्रकारण कर दिया जाता रहा है । स्थानीय 
निकाय द्वारा त्रुटि किये जाने पर उसे भ्रधिकार च्युत या भग कर देने का विकल्प 
दुंढा जाना चाहिए, इस बात का झाग्रह लोकताँतजिक मानस के लोगो की ओर 
में किया जाता रहा है । 

स्थानीय निकाय तो बहुत छोटो सस्था होतो है, जबकि विधान समारयें 
तथा ससद तक को झधिकारातीत विधान के कारण कई बार न्यायपालिका के 
कोब का शिकार होता पडा है। डॉ. श्वीराम माहेश्वरी के शब्दों में “निर्वाचित 
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प्रातीय शाप्तन का स्थगन भथवा विघटन करना वस्तुत. लोकतन्त्र का ही गला 
पटता है और जनता के निर्णय को केवल कार्यप्रालिका के आदेश से बलपूर्वक रह 
र देना घाव पर नमक छिड़कना है ।/! उत्तर प्रदेश की झावाप्त परिषद के 
ध्यक्ष श्री गिरजापति मुखर्जी ने लिखा था, “स्थानीय निकायो का भधिक्रमण 
एज्य विधानाग की स्वीकृति बिना नहीं किया जाना चाहिए । राज्य स्तर पर 
(धिकारी शासन किसी स्थानीय निकाय के अस्तित्व को समाग्त कर दे यह चीज 
गरेकतात्रिक सिद्धात का दुर्माग्यधुर्ण उल्लघत है । जो सम्था स्थानोय निकायो की 
षिट करती है, उन्हे अधिकार देती है तकंतः उप्ती राज्य विघानाय को यह 
नेणेय करने का भ्रधिकार होना चाहिए कि किन्‍्ही स्थानीय निकाय को प्रधि- 
हमित किया जाय या नही 48 


प्रो ए. भ्रवस्थी भी यह मानते हैं कि स्थानीय निकायो के निर्णायों का 
एज्य सरकार द्वारा तिलम्बन या इन निकायो की उदासीनता के कारण उन्हे 
प्रधिक्रमित या मग करने का निर्णांय प्रन्तिम हथियार के रूप में उसके पूर्ण 
औचित्य के बारे मे सतुष्टि होते पर ही, कमी कमी लिया जाना चाहिएं। यदि 
इस भ्रधिकार का दुरुपयोग किया गया तो इन केवल राज्य सरकार से जनता की 
प्रास्था उठेगी, वल्कि स्थानीय निकायो से भी लोगो की झास्था डयमंग्रायेयी । कितु 
मारतवर्ष में राज्य सरकारो ने इस प्रत्यक्ष कार्यवाही का खुल कर उपयोग किया 
है। इसी कारणा जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति को उसके पद से हटा देने एव 
उसके पुन निर्वाचित होने के मैं सगरिक अधिकार को कुछ समय तके स्थगित कर 
देने के राज्य सरकार के निर्णयों की न्यायाधीशों मे मी अपने निरणेयो एवं समीक्षा 
में झ्रालोचना की है ।!४ कई बार स्यायालयो ने राज्य सरकारो के ऐसे निर्णापों को 
असवेधानिक घोषित किया है जब राज्य सरकारो ने अप्रमाशित आरोप के स्राघार 
पर इन सस्था्रो को भग कर दिया घा। भारतोय साविधिक झ्रायोग के शब्दो 
में जहा प्रोत्साहन तथा नियत्रण की शक्तियों की श्रावश्यकता थी वहा मन्रियों को 
कुल्हाडी पकडा दी गई है। बस्तुत किसी मी स्थानीय निकाय के दोपो को 
तुरन्त देख लेना चाहिए । और उनके निराफरण के लिए अविलम्ब प्राय करना 
चाहिए ॥ प्राय. यह होता है कि नौकरशाही स्थानीय शासन के मामलों में कभी 
भी प्राथमिकतापूर्वक व्चिर नही करती और इसी उदासीनतां के कारण राज्य 
सरकार का नियत्रण विस्तृत होकर झ्राकस्मिक तथा अनियत्रित ऋपटटे का रूप 
घारणा कर लेता है और यह प्राय निषेधात्मक होता है । सलाह देने तथा मार्ग 
दर्शन के लिए कुछ चिन्तन त्तथा दृष्टिकोण की प्रावश्यकता होती है इसके विपरीत 
स्थानीय शासन के विघटने तथा अधिक्रमण ऊँसी कार्यवाही बडा ही सरल काम 
है। स्थानीय निकायो को बार बार अधिक्रमित करना इस बात का द्यौतक है 
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कि राज्य सरकार का रवंधा सामान्यत उदासीनना एवं दीर्धेकालीन उपेक्षा का 
रहा है शि 


इस आलोचना के अतिरिक्त भी राज्य के नियन्त्रण के बारे मे निम्न 


कारणों से यह झ्लालोचना को जाती है कि नियत्रण के ये साधन वास्तविकन 
होकर केवल सैद्धातिक रह गये हैं 7 


वर्तमान नियमत्रण की व्यवस्था झ्रग्रेजी शासन की देन है। नियत्रस के 
यह साधन भी गतिहीन कल्पना शून्य एवं वकारात्मक हैं। स्वतत्रता के 
बाद भी इस स्थिति मे कोई परिवर्तन नही हुप्रा है 


अनेक राज्यो मे बजट के प्रस्ताव, उपनियम, आ्रादि के लिए राज्य सर* 
कार की सहमति प्रावश्यक मानी है। एक तिश्चित राशि से ऊपर 
व्यय प्रस्ताव पर बजट मे प्रावधात होने के ब/वजूद राज्य सरकार की 
स्वीकृति लेना प्रावश्यक है । इस प्रकार को कठोर नियंत्रण व्यवस्था 
से स्थानीय निकाथो द्वारा पहल करने की प्रद्वति वर स्‍भकुश लगता है, 
काम में देरी होती है और स्वस्थ नागरिक उत्तरदायित्व की मावना 
का हनन होता है । 


राज्य सरकारों ने इन संस्थाओं को ऋण तथा सहायता देने के लिए 
इतनी शर्ते लाद रखी हैं कि ये सस्थाएं समय पर ऋण एवं सहायता 
प्राप्त कर पाने में प्रायः असफल रहती हैं । 


स्थानीय निर्वाचित संस्थाझ्रो पर नौकरशाही का निमत्रण रहता है। 
वस्तुत नौकरशाही नियमों की लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर सम- 
स्पाप्रो को समभने एवं उतका हल निकालने का कभी प्रयत्न नहीं 
करती ( दैसे भी डा. श्रीराम माहेश्वरी के शब्दों मे, ' एक शुद्ध अधि- 
कारी तत्रात्मक संगठन लोकतातरिक स्थानीय निकायो का प्रावश्यक 
मार्गदशन एवं सलाह देने के योग्य नहीं होता / अधिकारी तस्त्र को 
अपने से प्रेम होता है । वह बुछ दुगु णो का बमी परित्याग मही कर 
सकता । जैसे--कडाई, नियम निष्ठा, कार्य विधियों से भतिशय लगाव 
तथा नियमों एवं वितियमों का मोह १ इन दुगुणों के झतिरिक्त भारतीय 
अधिकारी तत्र में जनता से पृथक एवं दूर रहने, भ्रधिकार जताने एवं 
रौव गाठने की श्रदृति विशेष रूप मे पाई जाती है । इसलिए नौकरशाही 
को स्थानीय शासन के मामलों में शीपेस्थ स्पात देता स्थानों शासम 
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के उद्देश्य को ही समाप्त करना है । यह नितान्त आवश्यक है कि स्थानीय 
स्तर के जन मूलक लोकतात्रिक शासन को प्रत्यक्ष रूप से राज्य स्तरीय 
राजनीतिक कार्य पालिका के अधीन रखा जाय जिससे उसमे प्रात्म गौरव 
एवं ब्रास्म सम्मान की मावना विकसित हो सके 26 


5 स्थानीय शासन पर नियत्रण रखने के लिए क्षेत्रीय इकाई पर जिलाघीश 
की व्यवस्था भी उचित नही है । जिलाधोश पर विभिन्न उत्तरदामित्वों 
कया इनता बोर होता है क्ि वह अपने कार्यमार को समुचित रूप से 
संमाल नहीं सकता । 


इन सभी कारणों स्ले नियंत्रण की व्यवस्था सकारात्मक रूप नहीं ले 
पाई है । प्रत इस सम्बन्ध में कुछ सुझावों पर विचार किया जा सकता है। 


सुधार हेतु सुझाव 


यदि हम व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें और राज्य के नियत्रण को 
सार्थेंक बनाना चाहे तो नियत्रण को इस व्यवस्था को राज्य सरकार मे सस्थागत 
रूप देना होगा । राज्य सरकार के पास इन सस्थाग्रो के लक्ष्यो एबं उद्दे श्यो के 
बारे में पूर्णोत स्पष्ट चिम्तन होना चाहिए । नगरीय मस्थाओ के प्रति यदि राज्य 
सरकार की व्यापक नीति है तब ही नियत्रण व्यवस्था सकारात्मक हो सकती है 
पभन्‍्यथा जैसी कि प्रमी परम्परा है, राज्य का नियन्धण अस्थायी उद्े श्यो के लिए 
किसी भी प्रकार एवं किसी भी सीमा तक जारी रह सकता है ।7 


नगरीय सस्थाओं के सामान्यत दो उद्ूंश्य होते हैं 


. लोकतन्‍्त्र को सामान्य घरातल से विकसित होने में मदद देना, तथा 
॥। . नगरो में रहने वाले नामरिको के लिए कतिपय नागरिक सेवाओं का 
सम्पादन करना । 


यदि इन दोनों लक्षणों के बारे मे झाम सहमति है तो यह कहा जा 
सकता है जि राज्य के नियत का उद्देश्य इन लक्ष्यों को श्राप्त करना ही तो है । 
ग्रदि राज्य मरकार इन सम्धांप्रो के लिए सेदाप्रो के न्यूनतम स्तर का तिर्घारण 
कर दें तथा एक निश्चित समयबद्ध योजना इन सस्याप्रों के कार्य्रण के लिए 
निश्चित बर दे दो इन पूर्व. निश्चित सक्ष्यो को प्राप्त करन की दिशा मेये 
सस्थायें कहा ठदक सफ्ल रह पाई हैं, इस बात की जाच करने मे ही राज्य के 
नियन्त्र् को सकारात्मक दिशा मिल सक्रेगी 


उ72 भारत में स्थातोय प्रशासन 


प्रो. मोहित मट्टाचाये का यह मत है कि कर निर्धारण से लेकर समी 
नागरिक सेवाग्रो के सम्पादन के अधिकतम कीतिमान या लक्ष्य पहले से हो 
निश्चित कर देने चाहिए और नियन्रणकारी सस्था को चाहिए कि निश्चित काला- 
वधि में इन सस्थाप्रो का निश्चित कालास्तर से इस आशय से निरीक्षण किया जाता 
रहे कि वे भ्रपने लक्ष्य को पाने मे कितनी दूर तक घल पाई हैं । इस व्यवस्था से 
एक लाभ यह होगा कि राज्य की सभी नगरपालिकार्ये परस्पर प्रतियोगिता के 
श्राधार पर लक्ष्यो को शीघ्मता से प्राप्त करने का प्रयास करेगी भौर राज्य संर- 
कार को मी यह लाम होगा कि वर्ष के अन्त मे लक्ष्यों की प्राध्ति में सफलता या 
ग्रसफलता का तुलनात्मक मूल्याकन करके झागामी वर्ष के लिए विगत बर्षे के 
प्रतुमब के आलोक में लक्ष्य तय कर सकेगी । 


इन सुझावों के झतिरिक्त नियन्त्रण व्यवस्था को अधिक सकारात्मक 
बनाने के लिए प्राथ) निम्न सुझाव दिये जाते हैं * 


].. इन सस्थाओ पर नियत्रण के क्षेत्र मे प्रधिक कल्पनाशील एवं सृज- 
नात्मक उपाय किये जाने चाहिए । 


2, नियत्रण की व्यवस्था मे निकाय के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने 
के लिए जोर न दिया जाय । सरकार की भूमिका के सम्बन्ध में घारणा 
बदलनी चाहिए, उसका काम नियत्रण का न द्वोकर सलाह देना, मार्ग 
दर्शन करना एवं सहायता करना होना चाहिए । 


3... इन संस्थाभो को सर्वेघाधिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए ताकि 
प्रकारण्य राज्य सरकारें इन सस्थाझो के स्वरूप को समाप्त करने का 
प्रयास मे करें । राज्य स रकारो की भी चाहिए कि वे भपने प्रधिकार का 
राजनौतिक परिप्रेक्ष मे द्ु्पयोग न करें । 


4... इन सस्थाओं को भनुदान राशि की वंसाखी के सहारे नहीं घलाया 
जाना चाहिए । लीकतात्रिक विकेन्द्रीकरण के साथ साथ आ्रधिक विशे- 
न्द्वीश्रण करते हुए इन सस्थाप्रो को इतने भ्धिवार दिये जाने चाहिए 
कि प्पनी प्रावश्यक्ता के अनुरूप साधन जुटा सके । 


5. इन्हें भपने बजट के निर्माण एव क्रिण्णस्बयन मे पर्याप्त स्वतन्त्रता होनी 
चशहिए, इस क्षेत्र मे राज्य सरकार का हस्तक्षेप भनुचित है । 
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6. 


8. 


इन सस्थाओं के भागंदर्शन के लिए एक आचरण सहिता का निर्माण 
किया जाना चाहिए जिसका उल्लघन करने पर ही राज्य सरकार का 
हस्तक्षेप वाछुनीय हो + 


बढती हुई लोकतात्रिक प्रार्काक्षाओं के अनुरूप इन सत्थाओं को झधिक 
झधिकार सम्पन्न बनाया जाना चाहिए । 


प्रो. मोहित मट्टचार्य के इस सुभ्दाद को भी कार्यान्वित किया जाना 
चाहिए कि राज्य सरकार और इत संस्थाओं के बीच एक ऐसे प्रबन्ध 
सूचना तन्त्र का विकास किया जाना चाहिए जो इन सस्थाप्रो की 
बाद्धित सूचनायें राज्य सरकार को देता रहे ताकि सरकार समय पर 
इन सस्थापग्रों के कार्य मे सहयोग कर सके ।?% 


तत्वत इस तथ्य पर कोई विवाद नही है कि राज्य सरकार का नियत्रण 


होना चाहिए था नही, बल्कि यह नियत्रण कैंसा, (कितना श्रौर किस तरह का हो, 
बदलते जनतात्रिक परिवेश मे इसकी मूमिका अधिक सही रूप से स्दोकार की 
जानी चाहिए। इस भ्राशय का ग्राग्रह सभी क्षेत्रों से उठ रहा है । 


विकासशील देशो के जोवन के लिए श्रजातन्त्र से भ्रच्छी पद्धति नही हो 


सकती झोर भ्रजातस्त्र स्थानीय शासन बिना भ्रधूरा है क्योकि सच्चे प्रजातन्त्र की 
नीव ये ही ससथायें हैं । प्रत जब तक इन सस्थाश्रों की प्रशासनिक कार्यक्षमतालोक 
कल्याणकारी मावना के प्रनुकूल नही बढाई जायेगी तब तक प्रजातन्त्र को सफ- 
ला के समक्ष प्रश्त चिन्ह बने रहेगे ” नियन्रण की व्यवस्था भ्रघधिक सकारात्मक, 
लाभकारी, उद्दं श्य मूलक और स्वस्थ घोकतानिक बने इस दिशा मे ईमानदारी 
से प्रयत्त किये जाने की आवश्यकता है। 
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पंचायती राज संस्थाओ्रों पर 
राज्य का नियंत्रण 


भारत मे द्रामीण स्थानीय प्रशासन की सस्थाएं हमारे शासन वी 
जिस्तरीय सरचना का निम्नतम मोर तौसरा सोपान है। विगत भध्याय में मह 
बात विस्तार से व्यक्त की जा चुकी है कि स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्याए 
सा्वमोम शक्ति प्राप्त संस्थाएं नहीं होती भौर उनका सूजन देश की सरकार के 
द्वारा किया जाता है। मारत वर्ष मे ये सस्थाएं राज्य सरवार के नियन्त्रण के 
प्रधीन होती हैं। इनका सृजन राज्य के विधान मण्डल द्वारा बमाये गये प्रधि- 
नियम के प्रन्तगंत होता है । भारत मे ही नही विश्व के सभी देशों में स्थानीय 
स्वायत्त शासन की सस्थाओ के कार्यक्षेत्र अधिकार और दायित्वों का निर्धारण 
विशेष झ्धघिनियम के माध्यम से किया जाता है | ऐसा स्‍झ्धिनियम बनाते समय 
सरकार का यह निश्चित मत होता है कि किसी भी व्यवस्था में नियन्त्रण भ्ौर 
सम्तुलन की प्रणाली प्रावश्यक होती है। नियन्त्रण द्वारा सन्तुलन की यह 
व्यवस्था न बेवल उस लोकतन्त्र के व्यापक हित में होती है अपितु राज्य भोर 
उसके प्रन्तगंत कार्यशील स्थानीय सस्थाप्नों के कुशल श्ौर प्रभावी कार्य- 
करणा के लिए भी वह भावश्यक होती है । इसी सन्दर्म में पचायत राज प्रध्ययन 
दल, राजस्थान सरकार नी रिपोर्ट, 964 में भ्रक्ति क्या गया है कि स्वायत्त 
शामन सस्यापग्रों को सत्ता का स्थानान्तरण कर देने से लोगो के सर्वांगीए विकास 
एवं कल्याण के भ्रति राज्य का दायित्व समाप्त नही हो जाता | यह तो राज्य 
का मूलभूत भ्रधिकार शोर दायित्व है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित 
करना है कि ये इकाइया कुछ निश्चित स्वतन्त्र सिद्धास्तों के अनुसार रे करें। 
पचायत राज सम्धाएँ प्रशासन के अविच्छिन्त श्रम वे रूप में विकसित होनी 
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चाहिए झौर राष्ट्रीय नीतिया तथा राज्य के सर्वधानिक दाथित्वो का इनके द्वारा 
पालन किया जाना चाहिए। सस्थाग्रो के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण की एक सुब्यव 
स्थित प्रणाली से ये सस्थाएँ स्वय लामान्वित होती हैं ।! 


विगत भ्रध्याय में स्थानीय सस्थाओ्ों वर राजवीय नियन्त्रण के सेद्धातिक 
पक्ष का, उसके उद्देश्यो का तथा उसके झचित्य के सम्बन्ध में विभिन्न विधार- 
घाराप्रो सहित विश्लेपण् किया जा घुका है । इस सम्दर्म में यहा यह व्यवत 
करना पर्याप्त है कि ग्रामीण स्थानीय सस्थाप्रो क॑ नियन्त्रण के सन्दर्भ में मी 
विगत श्रष्याय का यह विवरण समान रूप से उपयोगी है । 


स्थानीय सस्थाग्रो के स्वायत्त शासी स्वरूप के पक्षधर लोगों का ऐसा 
मत है कि प्रचायती राज समस्याओं या स्थानीय सम्थाप्रो पर पर्यवेक्षण श्रौर 
नियम्शण की राजकीय व्यवस्था इन सस्था्रों के मूल स्वरूप पर कुठाराध।त 
करती है, इसलिए यह अनुचित है। उनका ऐसा मत है कि यदि स्थानीय शासन 
की सस्थाग्रो को नियम्त्रित किया जाता है तो उनका स्वायत्त स्वरूप नष्ट हो 
जायेगा प्रोर इसलिए उनके स्वायत्तशासी स्वरूप को बताये रखने के लिए निय- 
श्रणा की किसी भी व्यवस्था का यह वर्ग विरोध करता है ॥ फिल्तु समीक्षकों का 
एक दूसरा वर्ग इस मत से पूर्णत शभ्रसहमत रहते हुए इसे भ्रमान्य कर देता है। 
उनकी मान्यता है कि किसी भी श्रकार के निर्देशन, परयंवेक्षण ओर नियन्नणा से 
स्वशासन सीमित नही होता । वस्तुत* स्थानीय स्वशासन की रचना चूवि राज्य 
के किसी अधिनियम से की जाती है, इसलिए इन सस्था्रो पर पर्यवेक्षण और 
नियन्नण का श्ाधिकार राज्य सरवार को स्वाभाविक रूप से होता चाहिए । 
इस वर्ग की यह मान्यता है कि यद्यपि ग्रामीण स्थानीय सस्थाए भ्रर्थाव पचायतोी 
राज की सम्धाएँ जनता द्वारा निर्वाचित सस्थाएँ है किस्तु ये सस्थाएँ चू'कि नवीन 
होने के कारण अमी विकास तो प्रक्रिया मे हैं और इस कारण शासन व प्रशासन 
की परम्परा स्थापित नही हुई है इसलिए यह परमावश्यक है कि इन सस्थाओं 
के धायंकरण पर उच्चतर लोक्तात्रिक व्यवस्था का पर्ंत्रेक्षण और नियन्त्रण 
अनवरत रूप से बना रहे । इस वर्ग का यह मानना भो है कि चू'कि ये सस्थाएँ 
अधिकतर राजकीय अनुदान पर निर्मर करती हैं और स्वयय जो कर लगाती हैं 
उनसे उन्हे कम आमदनी होती है ऐसग्रे स्थिति मे इन सस्थाओ को पश्रनुदान प्रदान 
जरने वाले उच्चतर मिकाय से श्रावश्यक रूप से नियन्त्रित होना पड़ेगा । बुल 
मिलाबर इन सस्थाड्रो के स्वतन्त्र प्रशासनिक अभिकरणों के रूप से विकसित 
होने, राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकृश का सशक्त माध्यम बनने, जनता मे 
राजनीतिक चेतना सूजित करने के छत्तम समिकरण सिद्ध होने और राज्य सर- 
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जार द्वारा निर्धारित सरेतियो तथा कार्यक्रमों को अभाषी तथोके से कार्यास्वित 
करने के सटीक प्रशासनिक यन्त्र के रूप मे विकसित होने के लिए, इन सस्याप्री 
पर, ऐसी उच्चतर सस्था का नियन्त्रण झ्ावश्यक है जो स्वयं भी लोकतांलिक 
तरीके से निर्वाचित हो । 


प्रचायती राज सस्थाओ पर राजकीय तनियल्त्रस के ग्रौचित्य को यदि 
राजस्थान राज्य के सन्दर्म मे देखा जाये तो बढ़ कहा जा सकता है कि राजस्थान 
चूंकि एक ऐसा राज्य है जिसने अपने पंचायती राज की इकाईयो को बहुत सी 
सहायता और शक्तिया हस्तान्तरित कर दी है, इसलिए राज्य सरकार पर यह 
दायित्व झ्रा जाता है कि बह उनके कार्यों पर पर्यवेक्षण और नियल्त्रण करेगी । 
नियन्त्रण की यह आवश्यकता, दो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण भौर भी 
प्रधिक हो जाती है । प्रथम तो यह कि लोकतस्त्र की इन श्राथमिक इकाईयो को 
लोकतान्त्रिक इष्टि से जो शक्तियां प्रदाव कर दी गयी हैं उनको निमाने की 
दायित्व ऐसे प्रतिनिधियों को मिला है जो न केवल नये हैं भ्रपितु स्थानीय हिंत 
समुहो के एक ऐसे परिवेश मे काम करते हैं जहा उनके नि्णेय लेने की शक्ति 
पनेक सीमाओं से श्रतिबन्धित हुई रहती है। द्वितीयत* इसलिए कि सस्याय्रों को 
विकास की अनेक योजनाओं के कार्यास्वयन वी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सह- 
योजित किया गया है । राज्य के विभिन्न बिकास विभागों द्वारा विकास के प्रनेव' 
कार्यक्रम सीधे पचाय्रती राज सस्धाप्ो के माध्यम से कार्यान्वित कराये जाने लगे 
हैं। यही नही !989 में तो तत्कालीन काग्रेस सरकार हारा सीधे कैन्द्रीय स्तर 
से जवाहर रोजगार योजता इत्यादि के नाम से एक निश्चित राशि ग्राम पचायतो 
को भेजना झारम्म कर दी थी । इस तरह बेन्द राश्कार द्वारा इस रूप में एक 
एक ऐसा कदम उठाया गया जिससे म केवल राज्य सरकारो की इन संस्थाप्रो पर 
नियन्त्रण की व्यवस्थां मग हुई श्रपितु ऐसा लगने लगा है कि पंचायती राज 
सस्थाप्रो पर सीधे केन्द्रीय सरवार नियन्त्रण करने जा रही है। यद्यपि बैन्द्र मे 
सत्ता परिवर्तन के वारण यह कदम जारी नही रह सका है तथापि इससे यह 
तथ्य तो उदधटित हो गया कि बिकास सम्बन्धी विविध परियौजनाप्रों के वार्पा- 
न्वमन में उच्च स्वर पर यह बितन किया जाता है कि पचायती राज सस्याप्रों 
को इनमे अधिक से भ्रधिक और प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनाया याये । समग्रत 
यह कहा जा सकता है कि नूतन रूप से विकप्चिक ग्रामोण क्षेत्र के तेतृल्व में, 
विकास के जिन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का दायित्व दिया जाता है उन 
पर सरकार का उचित पर्यवेक्षण भौर नियन्त्रण इसलिए प्रावश्यक हैवि ने 
केडले कठिनाई की घड़ी में उनका मार्गदर्शन किया जा सके अपितु उनके झतर 
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पर उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की स्वेच्छाचारिता को भी लोकतात्िक तरीके 
से मर्यादित रखा जा सके । 


भारत मे, ग्रामीण स्थानोय ससस्‍्थाये, जो श्रामतौर पर पचायती 
राज स स्थाओ के नाम से जानी जाती हैं, राज्य सरकारो के द्वारा नियत्रित 
की जातो है । राज्यों की विधानसमा्रों ने अपने-प्रपने राज्यों मे इन स स्थाग्रो 
के निर्माण के लिए पृथक-पृथक प्रधिनियम बताये हैं। इन्ही झधिनियमों के 
माध्यम से इन सस्थाओं पर पर्यवेक्षण प्रौर नियत्रस्ण के प्रावधान किये जाते हैं । 
इस कारण मारे देश में इन स स्थाओ पर नियन्त्रण की व्यवस्था में एकरूपत्या का 
ग्रमाव पाया जाता है । किन्तु ऐसा होते हुए भी, सम्पूर्ण देश मे इन स स्थाओं पर 
राजकीय नियन्त्रण के कुछ सामान्य लक्षणा निम्नांकित चार तत्त्वो के रूप में बताये 
जाते हैं . 


4 नियन्चण का प्राघार 


देश के समस्त राज्यों मे पचायती राज सस्थाओ पर नियन्त्रण 
का प्राधार वह ग्रधिनियम होता है. जिसके साध्यम से इन स स्थ!पग्ो की रचना 
की जाती है। उदाहरणार्थ, राजस्थान मे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की पचा- 
यती राज स॒स्थाप्रो का सृजन राजस्थान पचायत झधिनियम, 953 तथा राज- 
स्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, !959 के माध्यम से किया 
गया है भ्रत' यही अधिनियम इन सस्थाग्ो पर निय #रण का आधार प्रस्तुत 
करते हैं । प्रधितियम के प्रम्तर्गत राज्य को नियन्त्रण की उन्ही शक्तियो के अनुरूप 
कार्य करना होता है जो अधिनियम द्वारा उन्हे प्रदान की गयी हैं। इसके 
अतरिक्त प्रधिनियम के प्रन्तगंत जो नियम राज्य सरकार द्वारा बनाये जाते हैं 
वे भी राज्य सरकार को इन सस्थाझ्नो पर नियन्त्रण का आधार प्रम्सुत करते हैं । 
2. नियन्त्रण की प्रकृति स्‍ग्लौर दायित्व 
सम्बन्यित ग्रधिनियमो के प्रनुसार इत सस्याप्रो पर नियन्त्रण वा यह दासित्व 
सरकार के विभिन्न कार्यकारी विमभायो पर होता है। परचायती राज सस्याप्रो 
का कार्य प्रौर कप्येश्षेव इतता सीमित होता है झि इत सम्याग्रों के अस्त्गंत ग्रात 
रिक नियन्त्रण की कोई व्यवस्था प्रय विकसित नहीं हो पाई है। यही कारण 
है कि इत सस्थाप्रों के बाहर की सम्यायें हो इन पर नियन्च्रण के लिए सम्बन्धित 
अधिनियम ग्रौर निय्मो के प्रनुमार अधिकृत की जाती हैं या राज्य सरकार का 
प्रचायतों राज विभाग, पचायती राज के निदेशक भोर शिलाधोश इन सम्थाश्रों 
पर नियन्व एण की प्रकृति को निश्चित ररते हैं। इसके ग्रतिरिक्त परचायती राज 
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सस्थाप्मा को जिन विकास कार्यों के साथ सम्बद्ध किया जाता है, ऐसी विकास 
परियोजना को प्रत्ारित करते वाले सरकारी विभाव मी उन पर कार्येक्रमो के 
पर्यवेक्षण की सीमा तक नियन्त्रण करते हैं ॥ इस सन्दर्म मे यह मो उल्लेबनीय 
है कि सबसे निम्न स्तरीय इकाई ग्राम पचायत पर पंचायत समिति और पंचावत 
समिति पर जिला परिषद परयंवेक्षण का दायित्व निभाती है। यहां यह भ्यक्त 
करना भी झावश्यक है कि इन सध्षयाप्रो पर उपरोक्त बाह्य प्रशासतिक सस्थाग्रो 
झौर अधिकारियों के द्वारा जो नियन्त्रण किया जाता है उसकी प्रकृति समी राज्यों 
में उनके अ्धितियमों द्वारा विनिश्चित मानदण्डो के श्नुसार प्रायः भिन्न-मिन्न 
होती है । 


नियन्त्रण के दायित्वों के सन्दम्भ मे व्यवस्थापिका और स्यायपालिका की 
भूमिका मी प्रासगिक बनती है। यद्यपि पंचायती राज सस्याग्रो पर इन दोनों 
निकायो का नियन्त्रस सीमित प्रकृति का होता है। इसमे कोई सन्देह नहीं है 
कि विधान मण्डल पचायती राज सस्थाप्रों से सम्बन्धित विधान पारित कर 
उन्हे वैधानिक प्राघार प्रदान करते है.वही न्यायपालिका भी उस अधिनियम 
के प्रावधानों सहित देश में प्रवरतित ग्रावश्यक वेघानिक प्रावधानों की एक 
बाछनोय सीमा तक पालना सुनिश्चित करती है। बव्यवस्थापिका तो इत 
सस्थाप्रो पर अपने नियम्त्रण को तब ओर पअख्रधिक प्रभावी बना सकती है 
जब पचायती राज विमाग के कार्यकलापो पर बजट प्रस्तावों के दौरान भौर 
प्रश्नकाल इत्यादि के माध्यम से बहस का अवसर उसे प्राप्त होता है। नगर 
निगमो के सम्बन्ध में तो कुछ राज्यो मे यहा तक प्रावधान किए हुए हैं कि इनके 
बजट तथा उनके दापिक प्रतिवेदन विधायिका के समक्ष जाच पडताल हेतु रखे 
जाते हैं भौर विघाधिका प्राय: इस अवसर पर ऐसी स्थिति मे होती है कि वह 
इन सस्था प्रो पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण कर सकती है । किन्तु जहा तक पचायती राज 
सस्याझ्रो का सम्बन्ध है उनके वापिक प्रतिवेदन इत्यादि यदि विधायिवा के समक्ष 
रखे भी जाते हैं तो वह मात्र एक झौपचारिकता होती है । इस प्रवार, प्रायती 
राज संस्थाप्रों पर इन दोनों संस्थाघों का नियन्त्रण सम्बन्धी दायित्व एक सीमित 
सात्रा मे ही सफल हुप्ा है ।3 


3. नियन्त्रण के स्तर 


पचायती राज सस्थाप्ो पर देश के प्रायः समी राज्यो मे जिन सस्थाप्रोके द्वारा 
नियत्रण किया जाता है वह लम्बदतु झोर समत्रल् दोनों प्रकार का होता है | 
उदाहरणार्थ ग्राम पच्रायत पर पचायत समिति का तथा समिति पर जिला परि- 
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घद का तथा इन तोनो सस्याओझ पर राज्य सरकार का नियन्त्रण लम्बवत्‌ नियन्त्रण 
की श्रेणी मे रखा जा सवता है । इसी प्रकार जिला स्तरीय इकाई जिला परिषद 
पर जिला प्रशासन के निमबनन्‍्ता जिलाघीश का नियन्तण समतल नियन्त्रण की 
श्रेणी में भ्रात्ता है। इस तरह पचायती राज सस्थाग्नो पर विभिन्न इकाईयो के 
साध्यम से जो नियन्त्रण किया जाता है उसके तीन स्तर राज्य, क्षेत्रीय तथा 
स्थानीय हो सकते हैं। यद्यपि भामतौर पर यह नियन्त्रण जिला परिषद के 
माध्यम से क्षेत्रीय रूप मे और राज्य सरकार के ममध्यम से राज्य स्तरीय अधिक 
होता है | स्थानीय स्तर के नियत्रण के रूप मे ग्रामसम्ा द्वारा ग्राम पचायत के 
कार्यक्रल्लापो पर किये जाने वाले नियन्त्रण को हम स्थानीय नियन्त्रण को परिधि में 
सम्मिलित करते हैं । 


4. मियन्त्रए के प्रकार 


जहा तक पचायतो राज सस्थाप्रो पर नियन्त्रण के विविध प्रकारों का 
सम्बन्ध है यह मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है * 
() सस्थागत नियन्त्रण 
(2) प्रशासनिक नियस्त्रण 
(3) तकनीकी नियन्त्रण 
(4) वित्तीय नियन्त्रण 


ग्रामीण स्थानीय निकायो पर नियन्त्रण के इत चारों रूपो का, प्रध्ययन 
की दृष्टि से, व्यवस्थित भोर विस्तृत विवरण देना यहा प्रासगिक भ्रतीत होता है । 


(१) संस्थागत नियन्त्रण 


सस्थागत नियन्त्रण से भ्रमिप्राय उस नियन्त्रण से है जो सरकार और उसके 
द्वारा श्रघिकृत सस्थाग्रो भ्रधवा इकाईयो द्वारा किया जाता है । स्थानीय सस्थाप्रो 
के नाम, उनके क्षेत्र, सोमाओ्रो, स्वायत्तता, क्षेग्राधिकार, सगठन और सरचना 
तथा उनके चुनाव इत्यादि के बारे मे प्रावधान धामतौर पर राज्य सरकार द्वारा 
किया जाता है. श्र समर-समथ पर इन समस्त स्थितियों में उसी के द्वारा 
भ्रावश्यक परिवर्तेतन भी किया जाता है। राज्य सरकार के, इन स स्थापग्रो के 
बारे मे, इसी प्रधिकार को स स्थागत नियन्त्रण कहा जाता है। यह सर्वविदित 
तथ्य है. कि पचायती राज स स्थायें अपने आप पअस्तित्व में नहीं ग्राती अपितु 
राज्य सरकार के निणुँय के प्रनुरूष राज्य की विधानसभा द्वारा इनके सगठनात्मक 
स्वरूप, छ्षेत्राधिकार, कार्यक्षेत्र इत्यादि निश्चित किये जाते हैं। राज्य के विधान 


के भारत मे स्थानीय प्रशामर 


मण्डल के प्रधिनियम और उसके भ्रधीन विधि के माध्यम से जब इस प्रकार के 
प्रावधान किये जाते हैं तो इन प्रावधानों के परिवर्तत के पश्चात यह भी सुनि* 
श्चित करते हैं कि झ्राने वाले वर्षों मे उन प्रावधानों वा उसी रूप मे निरन्तर 
कार्यान्वयन भी होता रहे । राज्य की व्यवस्थापिदा को इन ससस्‍स्थाझो के सन्दर्भ 
पे अपने ही द्वारा पारित पूर्व प्रावधानों भे किसी मो समय सशोधन करने वा 
झ्रधिकार रहता है । 


राज्य सरकार द्वारा इन स स्थाप्नो पर जो संस्थायत नियन्त्रण क्या जाता 

है वह प्रामतोर पर इन स स्थाप्रो के निम्न पक्षो के बारे में होता है .* 

(क) इन स स्थाप्रो का क्षेत्र और क्षेत्राधिकार, 

(ख) शक्ति, स रचना भौर चुनाव का तरीका; 

(ग) कार्यों की प्रकृति, 

(घ) प्रचायती राज कर्मचारियों की स खुया, वेतन प्रौर सेवा शर्तें; 

(च) भ्रन्तर-सं स्थागत विवादों और उनका समाधान; 

(छ) पच्नायती राज स स्थाग्रो के अमिलेखो, कागज और सम्पत्ति सम्बन्धी 

नियन्त्ररा । 


पंचायती राज सस्थायें चू कि हमारी प्रशासकीय स रचना को इकाईया 
है, जो स्वत. विकसित नही होती झपितु जिशको रचना के भूल में राज्य के 
विधान मण्डल का कोई प्रधिनियम उत्तरदायी होता है। यही स्‍भधिनियम इनके 
भौगोलिक या सीमा सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का निर्धारएा वरता है। गझ्धिनियम 
में यह व्यवस्था होती है. कि इन स स्थाओं की सीमा में कोई मी परिवर्तन राज्य 
सरकार था उसके द्वारा अविकृत इकाई भ्रपपी ओर से कर सकती है। भारत 
के प्राय, सभी राज्यों मे इसी तरह की स्थिति पायी जाती है । राजस्थान पचा- 
यत प्रधिनियम, 953 प्लौर पच्रायत समिति एवं जिला परिषद झधिनियम, 
959 राज्य सरकार को इस बात के लिए अधिकृत बर्ते हैं कि वह इन 
स॒स्थाभ्रो कौ स ख्या घटा-बढा सकती है भोर जब वाहे इनकी भौगोलिक सीमा 
में परिवतेन का प्रपने स्तर पर एक पक्षोय नि्ेय ले सक्‍तो है। इस सन्दमभे में 
राज्य सरकार का यह निर्णय रृष्टब्य है. जिसके झन्तग्रेंत उसने राज्यों में मिलो 
सस्या 26 से बढाकर 27 कर दो थी भौर उसी गनुरूप जिला परिषद की 
स॒त्या भी बट गई । इसी प्रतरार एक लम्बे समण से राज्य में पचायत समितियों 
की गरुया 236 चली झा रही थी जिसरो बढाकर 237 कर दो गई है । 
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इसी प्रकार पचायती राज सस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर गठित होने 
वाली इकाईयो को शक्तियो सगठन भौर चुनाद की विधियों का निर्धारण भी 
उसी भधिनियम के माध्यम से किया जाता है जिमके द्वारा इन सस्थाग्रो की 
रचना की जाती है। समी ग्रधिनियम यह प्रावधान करते हैं कि किस सस्था के 
कितते सदस्य जनता द्वारा चुने जायेंगे , उदाहरणशा्थ राजस्थान पचायत ग्रधि- 
नियम, 953 यह प्रावधान करता है कि ग्राम पचायत में चुने हुए सदस्य, 
सहवरित सदस्य, सह सदस्य, सरपच और उप सरपच होगे । प्रत्येक पचायत म 
पच्ो की सख्या गाव वी जनसस्या के अनुसार 5 से 20 तक हो सकती है ।९ 
भ्रघिनियम पचों की योग्यता, सहवरित किये जाने वाल व्यक्तियों की श्रकृति, सह- 
सदस्यों की प्रकृति तथा सरपच व उपसरपच के सम्बन्ध में भी प्रावधानों का 
स्पष्टीकरण करता है । 

इसी भ्रकार पचायती राज की मध्यवर्ती सध्था पच्रायत समिति 
में सदस्यों की प्रकृति, योग्यता, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव श्रौर 
जिला परिषद के बारे में मो इसी प्राशय के प्रावधान पचायत समिति एवं जिला 
परिषद झ्धिनियम, !959 में किया गया है। यह अधिनियम राज्य वे विधान 
मण्डल द्वारा पारित किया हुआ है जिसमे स्पष्ट तौर पर उन समस्त प्रावधानों 
का व्यापक उल्लेख और अ्रर्थान्वयन किया गया है जिनके अनुसार इन सस्थाग्रों 
की सरदना एवं सदस्यों तथा पदाधिकारियों के चुनाव श्रायोजित किये जाने होते 
हैं । इन्ही अधिनियमो में यह प्रावधान भी किया हुम्ना होता है कि सदस्यों का 
स्थान किन्‍्ही कारणों से यदि रिक्त हो जाये तो वह कैसे ध्रृरित किया जायेगा 
पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव और उनके एवं से अधिक पद 
धारण न करने के सम्बन्ध मे मी प्रायश्यक विधियों का प्रावधान इन अ्धिनियमो 
के माध्यम से राज्य सरकार प्रस्तावित करती है । इन सध्थाओो के चुनाव की 
समीक्षा की विधिक प्रक्रिया मो प्रघिनियमों के माध्यम से जन साधारण क लिए 
सूचित की जाती है। इन सस्थाग्रों के पदाधिकारियों के अ्रधिकार, कत्तंब्य श्ौर 
शक्तिया भो इन्ही के माध्यम से स्पष्ट की जाती है । राज्य सरकार इन श्रधि- 
नियमो के माध्यम से जो विधिक प्रावधान भ्रस्तुत करती है उनके प्रवलोकन से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सस्थाओं के सम्बन्ध में छोटो से छोटी बात का 
प्रावधान किया जाता है भोर यह प्रयत्न किया जाता है कि किसी मी विधिक 
भस्पष्टता के कारण राज्य सरकार के पास इन सस्याप्रों के साथ कोई दुराचार 
करने का अधिकार नहीं रह जाये । 

जहा तक प्रचाउती राज सस्थाप्रोंद्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों 
का सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध मे यह प्रनुमव किया गया है कि पंद्रायती राज की 


384 भारत में स्थानीय प्रशासन 


सस्थाओ्रो के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का निर्धारण प्रायः सम्बन्धित 
भ्रधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार 
जिस अधिनियम के माध्यम से इन सस्यथाओ की रचना करती है उसी में इन 
संस्थाओं के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले प्रनिवाय॑ गौर ऐच्छिक कार्यों का 
विवरण दियः जाता है । इस तरह पचायती राज सस्थाओं के वास यह विकल्प 
नही रहता कि वह यह निर्णय कर सके कि उन्हे क्‍या कार्य करना है भ्रौर गया 
नही करना है। वस्तुत पच्ायती राज सस्थाझ्रो की झ्राथिक स्थिति इतनी कम 
जोर होती है कि थे प्रपने स्वर पर किन्‍्ही कार्यो को सम्पन्न करने का मानस प्रायः 
नहीं बना पाती । स्थिति तो यह है कि भ्रपनी श्राथिक स्थिति के परिवेश में ये 
सस्थाएँ भनिदार्य दायित्वों का निष्पादन भी नही कर पाती हैं तब उनसे यह प्राशा 
कैसे की जा सकती है कि बे सस्‍्थाएँ अपने स्तर पर उन कार्यों के प्ररिरिक्त कुछ 
अन्य वार्यो को करने का निर्णय भी ले सकें जो कार्य उनसे भ्रधिनियम मे भ्रपेक्षित 
होते हैं । वस्तुत जो कार्य अधितियम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा इन 
सस्था भ्रो को दिए जाते हैं उनके निर्धारण अश्रथवा स्वीकृति में पंचायती राज 
स स्थाओं की कोई भूमिका नहीं होती। इन मस्थाओ की स्थिति तो यह होती 
है कि वह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों को स्वीकारने से इन्कार भी नहीं कर 
पाती हैं । जब से इन भ्रस्थाञ्रो का श्रादुर्माव हुआ है तब से ही राज्य सरकार 
इन सस्थाप्रो को कुछ ऐसी परियोजनाएँ भी स्थानास्तरित करने लगी है जिन्हें 
ग्रामीण विकास के प्रयोजन से या तो केन्द्र सरबार के द्वारा प्रायोजित किया जाता 
है या राज्य सरकार ग्रपने स्तर पर उन्तका निर्माण करती है । ऐसी परियोज- 
नाओो को सख्या झौर प्रकृति राज्य और कैन्द्र मे सरवारो के परिवततेन से बदलती 
रहती है तथापि यह प्रवृत्ति निरन्तर बढी है ग्लौर इसके बढते रहने की सम्मावना 

भी दिखाई देती है । यद्यपि इस सन्दर्भ में यही रेखांक्ति किया गया है कि 

पचायती राज की ये सस्थाएँ इस तरह की परियोजनाम्रो को झधिक से अधिक 

स्वीकार तो करना चाहती हैं किन्तु उन्होंने अपने कार्य व्यवहार से यह परि- 

भाषित मो जिया है कि वे उन परियोजनामो से जुडी हुई शर्तों को नही स्वीकारना 

चाहती ॥? 


पचायती राज के कामिको पर तियन्त्रणा के सन्दर्म मे प्राय सभी राज्यी 
के पचायती राज प्रधिनियमों में भ्रावश्यक प्रावधान सम्मिलित किये जाते हैं । 
इन प्रावधानों के माध्यम से इन संस्थाप्ो से कर्मंचारियो की सर्या, स्तर और 
सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है * इन सस्थाओं से दो प्रकार के कर्मचारी 
होते हैं! प्रथम कोटि के बर्मंचारी तो वे जो इन सस्याप्रों की स्थाई सेवा में 
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होते हैं मौर ढितीय श्रेणी के वे जो राज्य सरकार या अन्य इकाईयो से निश्चित 
भ्रवधि के लिए परावततन पर लिये जाते हैं। इस सन्दर्म मे राज्य सरकार का 
सर्वाधिक नियन्त्रण तो इस बात में परिलक्षित होता है कि पचायती राज़ सस्पाओं 
में कितने क्ंचारी किस स्तर के होगे, इसकी स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा 
ही दी जाती है । जिन क्मंचारियों की नियुक्ति पचायती राज सम्थाग्रो द्वारा 
करने की छूट दी जाती है उनके बारे मे भी झ्धिनियमो मे प्राय यह प्रावधान 
किया जाता है कि उदकी नियुक्तिया तथा सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार 
करेगी । जो कमंचारी इन सस्थाझो मे प्रतिनियुक्ति पर लिए जाते है उनकी 
प्रतिनियुकिति की शर्तें भी इन सस्थाओं से बिना विचार विमर्श किये राज्य 
सरकार के द्वारा ही निर्धारित बी जाती है । जैसा कि पूर्व मे मी कार्यों के बारे 
में यह मत व्यक्त किया जा चुका हूँ कि ये सस्थाएु आर्थिक दृष्टि से इतनी सक्षम 
नही होती कि अपने कर्मचारियों के बारे में राज्य सरकार द्वारा निधर्धारित बी 
जाने वाली शर्तों को मानने या न मानन के मध्य व्सी एक विकल्प का चथन 
कर सके । सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर उपलब्ध कराये गये 4 मंचारियों को 
स्वीकार करने के ग्रतिरिक्त इन सस्थाओ के पास बोई अन्य विवलप शेष नहीं 
रहता है। प्रतिनियुकति पर जा दर्मंचारी इन सस्थाप्रो मे आत्ते हैं उनकी सेवाद्मो 
के बारे में भी पचायती राज सस्थामों को श्राय सन्‍्तोष नहीं होता है। प्रति- 
नियुक्षि पर अने वाले कमंचारी न तो पचायनी राज सस्थाप्नो के साथ कोई 
लगाव अनुभव कर पाते हैं और न ही ये सस्थाए उस कर्मघारी को अपना 
मान पाती हैं । ऐसी मानसिक स्थिति में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले ये 
कर्मचारी कभी कमी तो ऐसा मी मानते हैं कि प्रतिनियुक्ति की उनकी झवधि 
एब प्रकार से अनुशासनिद कार्यवाही की अवधि है भोर जैसे ही उन्हें कोई उप- 
युक्त अवसर मिलता है वे इन सस्थाप्रो को छोड जाते हैं । राजस्थान मे पचायत 
समिति, पचायत राज की प्राथमिक कार्यकारी इकाई है इस कारणा प्रशासनिक 
स्तर पर विकास झग्रधिकारी की नियु्रित की जाठी है । 959 में, पंचायत 
समिति की रचना के साथ हो इनमे विकास अधिकारों के पद पर राजस्थान 
प्रशासनिक सेवा के झधिकारियों को नियुवत करने वी प्रणाली पश्रारम्म की गयी । 
किन्तु ढालान्तर मे राजस्थान सरकार ने मितव्ययता के माम पर राजस्थान 
प्रशासनिक सेवा के प्रधिकारियो को पचायत समितियो से हटाकर, इन पदों पर 
अन्य कनिष्ठ सेवा के अधिकारियों को नियुक्त किया जाने लगा है। 982 के 
पश्चात राजस्थान सरकार ने पुन' राजस्थान की महत्वपूर्ण लगमग 00 पचायत 
समितियों मे विक्रास भ्रधिवारी के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधि- 
कारियों को नियुक्ति देने का निश्चय क्या है। इस उदाहरण के माध्यम से यह 
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समझता जा सकता है कि पचायती राज सस्वथाझो में, यहा तक कि उसके परम्परा- 
गत पदों पर नियुक्त इत्यादि के बारे मे राज्य सरकारें प्राय. एक तरफा निर्णय 
लेती है चाहे राज्य सरकार के उस निरंय से उत सस्थाओ्रो की कार्यकुशलता हो 
प्रभावित क्‍यों न हुई हो २ 

पचायती राज सस्थाद्रो के कर्मचारियों पर राज्य सरकार का यह 
नियन्तनण इन सम्धाझ्रो की कार्यकुशलता ग्योर गरिमा के विरुद्ध तो है ही अपितु 
इससे यह भी प्रमाशित होता है कि राज्य सरकार ने इन सस्थाझ्रो के स्वतन्त्र 
विकास के लिए बिसी तरह वी सुव्यवस्थित कामिक नीतियो के विकास को कोई 
प्रोत्माहन नही दिया है। राजस्थान में, आरम्म के दिनों में इन सस्थाओं में 
कर्मचारियों की तियुव्तित के लिए पचायती राज सेवा चयन झायोग का निर्माण 
किया गया था झौर अनन्त स्यूनताप्नो के बावजूद यह चयन झ्ायोग कुछ वर्षों तक 
अच्छा कार्य सम्पादित करता रहा ॥ किन्तु राज्य सरकार के एक पक्षीय और 
चिन्तन रहित निर्येय का ही परिणाम है कि विगत लगभग एक दशक से यह 
चयन प्रायोग कार्यंशील नही है भौर इस एक दशक मे राज्य सरकार ने इस 
न्यूनता की तरफ कमी कोई चिन्ता करने का प्रयत्न नहों किया है । यह बात 
और मी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पचायती राज सस्थाओ में से, न तो जिला परिषदों 
झ्रौर न ही पचायत समितियों ने राज्य सरकार के इस मनमाने निर्णय का विरोध 
किया है । इससे यह स्थिति स्पष्ट है कि पच्चायती राज सस्थाप्रो मे कार्मिक वर्ग 
की उचित व्यवस्था के लिए न तो राज्य सरकार चिन्तित है भोर न ही पचायती 
राज वी सस्थाओों को इस स्थिति की झोर कोई रुचि है। यहा यह ब्यक्त करना 
मी ग्रावश्यक है कि राज्य सरकार की इन सस्थाझो के कामिक प्रशास्तन के बारे 
में प्रचलित नीति का ही परिणाम है कि इन सस्थाश्रों को नयी-नयी परियोजनाएं 
कार्यान्वित करने के लिए दे दी जाती है किन्तु इस परियोजनाग्रों के कायस्वियन 
हेतु जितना कार्मिक वर्ग उन्हें उपलब्ध बराया जाना चाहिए उसका एक हिस्सा 
भी उपलब्ध नही वराया जाता । स्थिति यह है कि एक लोक कल्याणकारी सर- 
कार, गरीबो के हित में भ्रपनायी जाने वालो और निमित हो जाने वाली नीतियो 
तथा कार्यक्षमों को पचायती राज सस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित तो करता 
चाहती है किन्तु उनके प्रमावी निष्यादन को सुनिश्चित करने बे! लिए वह सका- 
रात्मक दिशा में मोचना भी नही चाहती 


इन सम्थाओं भे कमंचारियों के सेवा सन्दर्भ मे पचायती राज सस्याप्रों 
के पदाधिकारियों भोर मधिकारियो के द्वारा जो नीतिया अपनायी जाती है वे 
तो झौर भी भणशवत प्रतीत होतो हैं  वैमे तो इन सस्याओं से कार्यरत कर्मचारियों 
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के लिए, राज्य सरकार के समान स्तरीय पदा पर कार्य करन वाले कर्मचारियों वे 
लिए प्रवरतित सेवानियमो को ही प्रभावी माना जाता है । किन्तु इन सस्‍्याओं 
में राजनीतिक झ्रापाधापी श्लौर भ्धिरारियों के मतमानपन की स्थिति यह है 
कि जब चाहे किसी कमेचारों पर नाराजे होकर उसे निलस्बित कर दिया 
जाता है गर वर्षों तक उसे कोई झारोप पत्र नहीं दिया जाता । निर्वाचित 
पदाधिकारियों का इतना पग्रातक रहता है त्रि सम्बन्धित कर्मचारी वर्षों तक 
अन्याय के विरुद्ध कोई लडाई मी शुरू नही कर पाते है । इन सस्याग्रा के कमं- 
चारियों को नियमानुसार जो लाम देय होना चाहिए उन खाभो को मभीये 
स स्थाएं कर्मेचारियो को समय पर उपलब्ध नहीं उरा पाती। इस स दर्म में 
सबसे विचित्र दात यह है कि इन स स्थाओ्रो के कर्मेंचा«्यों को बीमारी इत्यादि 
पर व्यय की गई राशि का पुन मुगतान भी वर्धों तक लम्बित पडा रहता है। 
राज्य सरकार से जो प्रनुदन इत्यादि मिलता है बह वेतन एवं प्रन्य स्थापन्न 
व्यय के लिए स्वीकृत होता है। इस मध्य, वदी हुई मह गाई के निमित्त भत्तो 
और इसी प्रकार के ग्रन्य परिलाभो के लिए राशि का प्रबन्ध इन ससस्‍्थाओं को 
प्रपते स्थानीय कोप से करना होता है । इन स स्थाग्रो की आथिक स्थिति ऐसी 
होती है कि उतका स्वय का आाधिक कोप प्राय निर्बल होन से कर्मचारियों के 
झचित हितों का भ्रश्ववा उन्हे देय लामो का समय पर निस्तारण नही हो पाता । 
इससे कर्मचारियों का न केवल सनोवल टूटता है भ्रपितु सामान्य तौर पर 
इन सस्थाश्रों क्षे प्रति वे एक नकारात्मक वातावरण मी समाज में उत्पन्न 
करते हैं । 
सस्थागत नियन्त्रण के प्रपने दायित्व के झन्तगंत राज्य सरकार प्राय 
सभी राज्यो में पचायत्री राज की विभिन्न सस्थाम्रो के मध्य उत्पन्न प्रान्तरिक मत- 
भैदों और विवादों को सुलझाने का काम भी करती है। अधिकाम राज्यो के 
अधिनियमो में राज्य सरकार को इन सस्थाझ्रो के आपसी विवादों के लिए श्रतिम 
निर्रायक मध्यस्थ के रूप में अधिकृत क्रिया गया है | इसके अतिरिक्त अझश्नितियम 
में यह व्यवस्था भी की गयी है कि पचायती राज की प्रत्येक उच्च इकाई पग्रपनी 
भ्रघोनस्थ इकाई के कार्यों को समीक्षा और समन्वय कर सकती है । इस प्रक्रिया 
सेये इकार्इया अ्घीतस्थ संस्‍्याप्रोमे व्याप्त विवादों का समाधान भी कर 
सकती हैं । 
मारत के उन समी राज्यों मे, जिनमे परचायती राज को प्पनाया गया 
है, प्राय अधिनियम यह प्राववान करते हैं कि राज्य सरकार पचायती राज को 
विभिन्न संस्थाप्रो के कागज पत्र, अमिलेख और सम्पत्तियो का स्वय या प्रपने 
प्राघिकारियों के माध्यम से श्रवतोकन कर सकती है प्रौर झ्ावश्यकता होते पर 
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अमिलेख अपने यहा मगवा सकती है । राज्य सरकार के पचायती राज विभाग 
और पचायत तिदेशालय के उच्च पदाधिकारियों को यह अधिकार होता है कि 
पचायती राज की विभिन्न सस्थाझ्रो के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करने की 
दृष्टि स वे उन सस्थाप्रा के काम काज का निर्देशित कर सकते हैं, आवश्यकता 
पड़मे पर क्रिसी प्रकार का निर्णय लेने अथवा न लेने का निर्देश दे सकते हैं 
और किसी भी प्रकार की पत्रावली झपन यहा मंगवा सकते हैं। राज्य 
सरकार और निदेशालय के प्राधिकारी इन सस्थाम्रो का नियमित पर्य॑वेक्षण श्रौर 
निरीक्षण भी करते हैं। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कुछ निश्चित प्रपत्र जारी 
किये गये हैं जिनमे विभिन्न सूचनाग्रों की पूर्ति करते हुए ऐसा तिरीक्षण प्रतिवदन 
प्राधिकृत श्रधिकारियो द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होता है। राज्य 
सरवार कै वे विभाग जो ग्रामोण विकास से सम्बन्धित कार्य करते हैं, तथा में 
विभाग, जो कुछ परियोजनाए कार्यान्वयन हेतु इन सस्थाओ को देते हैं, मी पचा* 
यती राज सस्थाओ स किसी मी प्रकार की सूचनायें मगवाने के लिए निर्देश भेज 
सकते है । 

राज्य सरकार के विभिन्न विमागों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुचतायें 
मगवाने तथा पचायती राज झौर ग्र/मीण विकास विभाग एवं पचायत निदेशालय 
के द्वारा भी जो सूचनायें मगबाई जाती है उनमे भी प्राय ऐसा देखा गया हैं कि 
सूचनाञरो का दोहराव होता है । राजस्थान में यह स्थिति देखने मे श्रायी है कि 
अनेक वार जो सूचनायें एक विभाग सगवा। चुका होता है वद्धी सूचना दूसरे 
विमाग द्वारा मगवाई जाती है । राज्य सरकार के स्तर पर भो ऐसा कोई प्रयत्न 

नी क्या गया है कि पचायती राज सस्थामो के कामकाज को विनियमित बरते 

की दृष्टि से जो स स्थागत नियन्नण किया जाता है उसमे एकरूपता, तारतम्य भौर 
समन्वय बना रहे । वैसे मी विभिन्न विमागो के हमारे प्राधिकारी पचायत समिति 
एवं जिला परिषदो में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। जिससे प्राय इन सस्थाशों में 
उनके निष्ठापूर्णे कार्य मे अवरोध पैदा होते रहते हैं 

पचायतो राज की सस्थाप्रो पर जो सस्थागत नियन्त्रण राज्य सरकार 
द्वारा किया जाता है उसमें एक तथ्य यह भो परिलक्षित होता है कि इस नियत्रण 
की प्रकृति विकासात्मक होने की भ्रपेक्षा नियामकीय अधिक रहो है। इसलिए 
चिन्तको द्वारा यह सवाल उठाया जाता रहा है कि इन सस्थाभों पर जो सस्थागत 
नियम्तरण भव तक किया जाता रहा है वह हमारे विकास के लिए सम्वित 
प्रजातांतिक प्रिवेश में कहा तरू सगत हैं मोर यदि कह सगत नहीं है तो इस पर 
पुतविचार का आप्रद किया गया है ।5 
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प्रशासनिक नियन्त्रस्श 


पंचायती राज मस्थाओं पर राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में 
सस्थाप्रो की “नीति” और “प्रशासन” दोनो पर नियन्त्रण सम्मिलित है ।१ इस 
प्रकार के नीतिगत भ्रोर प्रशासन सम्बन्धी नियस्तण्य का उद्देश्य इस संस्थाओं 
को उस ढाचे मे कार्येशील रखना होता है. जिन उद्देश्यों कै लिए इन सस्थाग्रो 
को स्थापना की जाती है। यदि पच्यायती राज को सस्धायें राज्य सरकार 
द्वारा ।धोषित प्राथमिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के विरुद्ध श्राचरण करती हैं तो राज्य 
सरकार उन सस्थाओ के विरुद्ध भावश्यक अनुशासनिक कार्यवाही कर सकती है । 
इस नियन्त्रण का उद्ँष्य यह भी होता है कि इन सस्थाओं में जो निर्वाचित पदा- 
घिकारी हैं उनकी शक्तियों पर राज्य सरकार द्वारा एक लोकतात्रिक मर्यादा 
रखी जा सके | राज्य सरकार द्वारा इन सस्थामो पर निम्न उपागमो (विधियों) 
के माध्यम में यद्ध प्रशासनिक निप्नन्त्रण, कार्य रूप भे किया जग्ता है 


(१) निरीक्षण एवं जाच 


प्राय सभी राज्यो मे राज्य सरकारें पचायती राज सस्धाश्रो के काम 
काज पर नियल्त्रण रखने के लिए उतका सामान्य या आकस्मिक निरीक्षण करते 
हुए जाच कर सकती है। जाच का यह एक ऐसा तटीका है. जिसके माध्यम 
मे इन सस्धाओं पर हस्थागत प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय सभी प्रकृति 
का नियन्त्रण रखना समव हो जाता है। यह सवे विदित है कि प्रत्येक प्रघी- 
नस्य पचायत राज सस्था पर उसको उच्च स्तरीय इकाई में कार्यरत प्रशास- 
निक अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण श्रौर जाच के माध्यम से नियस्त्रण 
रखा जा सकता है। इस प्रकार निरीक्षण करने वाले ये प्रशासनिक अधितारी 
सभी इष्टियों से यह जाच करते हैं. कि भ्रधीनस्थ इकाई उन उद्देश्यों को प्राप्त 
करने की दिशा में निरन्तर कार्ये कर रही है या नही जिनको प्राप्त करने की 
प्रपेक्षा उससे की जाती है । वे पपने निरीक्षण के दौरान इस बात पर ध्यान 
रखते हैं. कि पचायतो राज सस्थाभ्रो से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित 
अ्रधिनियमों मे जिन अझ्निवाय कार्यों को करन का निर्देश इन सस्‍्थाओं को दिया 
होता है उन कार्यों को ये ससस्‍यथायें निष्ठा से कर रहो हैं या नहीं कर रही 
हैं? ऐसे निरीक्षण के दोरान ये पदाधिकारी क्‍ग्ररीनस्थ स स्था के अधिकारियों 
भौर कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों के विवरण, उनके द्वारा किये जा 
रहे दौरो के प्रतिवेदन, उनके द्वारा व्यय को जा रह्दी लागत, उनके द्वारा दिये 
जा रहे प्रादेश भौर निर्देशों तथा उतके नियन्त्रण में काम कर रहे कर्मचारियों 
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के प्रभाव ग्रभियोगो इत्यादि का अश्रवलोत्रन करते हैं. भौर उनके सम्बन्ध मे जो 
भी आवश्यक हो वह निर्देश उन स स्थाओ्रो को देते हैं । यह निरीक्षण आमतौर 
पर दो प्रकार का होता है. नियमित और आकस्मिक । नियमित निरीक्षण प्राय 
उन अधिका रियो के द्वारा किया जाता है. जो इस हेतु अधिकृत होते है। ऐसा 
करते समय वे निर्धारित भ्रक्रिया, प्रपत्रों और विधियो को ही माध्यम बनाते हैं 
किन्तु ग्राकस्मिक निरीक्षण सम्बन्धित पदाधिकारी कभी मी, जव वे ऐसा करता 
आवश्यक समरभें, कर सकते हैं । दोनो निरीक्षणो मे अन्तर यह है कि श्राकस्मिक 
निरीक्षण करते समय पदाधिकारियों का ध्यान इस तथ्य पर रहताहै कि सामान्य 
काम काज साधारणत. ठीक तरह से चल रहा है या नही किन्तु जब नियमित 
निरीक्षण क्या जाता है तो निरीक्षण किये जाने वाली सस्‍्थाझो के कामकाज की 
समस्त इष्टिकोण में व्यापक जाच की जाती है यह जाच सूक्ष्म तथा वियमों 
के अनुसार की जाती है. तथा छोटी से छोटी बात और तथ्यों कोध्यान से देखा 
समभा जाता है ॥ दोनो ही प्रकार के निरीक्षणो का प्रतिवेदन प्रधिकारियों के 
हारा स्थानीय स स्थाग्रो को भेजता होता है. जिसमे यह अकित किया जाता है 
कि उनके निरीक्षण के दौरात उन स स्थाम्नो के कामकाण के बारे में ग्रधिकारियो 
ने कया महसूस किया है और क्या कमिया पायी गयी हैं । 


यद्यपि, नियन्त्रण करने वाले पदाधिकारियों के बारे में सामान्य तौर 
पर यह अ्रमुभव किया गया हूँ कि वे उनके लिए निर्धारित सख्या मे न्यूनतम 
निरीक्षणो को मी प्राय. नही कर पाते हैं। पचायती राज से सम्बन्धित नियमों 
में यह अवधान किया हुप्रा होता हैं. कि किस श्रेणी के अधिकारी को अपनी 
अ्रधीनस्थ स स्थाओो पर एक वर्ष में कितने नियमित भौर कितने प्ाकस्मिक निरी- 
क्षण फरने चाहिए। व्यधहार मे यह प्राधिकारी इन सस्थाभों पर, निर्धारित 
निरीक्षण श्रपनी व्यस्तता के कारण पूरे नही कर पाते हैं । राजस्थान मे ग्राम 
पचायतों पर झाम तौर पर खण्ड विकास प्रधिकारी द्वारा और यदाकदा 
जिला परिषद के पदाधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया जा सकता है। 
इसी प्रकार पचायत समिति के सन्दम मे जिला परिषद प्रौर राज्य सरकार के 
पदाधिकारी तथा जिला स्तरीय प्रशासन के सामान्य नियन्त्रस्यकर्ता बिलाधीध प्रौर 
बसके अधीन कार्यदत अतिरिक्त जिला विकास अ्रधिकादी झौर उप जिला 
विकास प्रधिकारी भी झधिनियमों भश्रौर नियमों के पन्तगंत सभी प्रकार 
की प्रचायती राज सैस्थाग्रो पर सामास्य भौर श्राकस्मिक नियन्त्रण बरने के 
लिए सक्षम होते हैँ। राजस्थान के पचायत समिति एवं जिला परिषद प्रधि- 
नियम में तो यह विधिष्ट ब्यवस्था की हुई है कि जिला विकास अभ्रधिकारी के 
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रूप में जिलाधीश पचायती राज सस्‍्थाओ के विकास सम्बन्धी कार्यों का 
निरीक्षण करेंगे ९ पचायती राज के अपनाये जाने के झ्रारम्मिक वर्षों में 
राजस्थान मे जिला विकास अधिकारी और उपजिता विवास प्रधिकारियों से 
अपने निरीक्षण श्रौर जाच के इस अधिकार का बहुत उत्माहपूर्वक निर्वाह करते 
हुए इन सस्थाग्रो के पदाधिद्रारियों से भी कार्य कुशलता और उत्साह 
सचरित किया था 7 किस्तु निरीक्षण के सन्दर्म मे यह उत्साह प्रागामी वर्षा 
में बना नहीं रह सका है। यदि पचायती राज सस्थाओ्ों के कामकाज को नागरिको 
के हित मे गतिशील बनाये रखना अ्रमीष्ट है तो राज्य सरकार को इस ग्रार 
पर्याप्त ध्यान देवा होगा कि अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ सस्याद्रो पर निरीक्षण 
प्रौर जाच को कंसे भ्रधिक प्रभावी बनाया जा सकता है । चिन्तका की यह 
मान्यता है कि प्रभावी निरीक्षण, विशेष तौर पर ग्राकस्मिक निरीक्षण, के माध्यम 
से प्रशासनिक सघ्थाग्रो की कार्यकुशलता म॒ निर्णायक सुधार लाया जा सकता 
है ५ 
सामान्य निर्देशों का प्रसारण 

विधान मण्डल द्वारा पारित पचायती राज से सबधित अधिनियम राजप्र 
मरकार को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि वह पचायती राज की 
सस्याओं को उनके कामकाज की दिशाप्रो में सुघार तथा उनके नियमसगत सचा- 
लन को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर दिया निर्देश जारी कर सकती है । 
प्रपने इस भ्रधिकार का उपयोग करते हुए राज्य सरकार के समस्त वे विभाग जो 
किसी न किसो रूप मे पचायती राज के कार्यों से संचित होते हैं, पचायती राज 
की सस्थाप्रो को प्रावश्यक आदेश, निर्देश विभिन्न परिपनों के भाध्यम से देते 
रहते हैं । पंचायती राज स स्थाग्रो के बारे मे विश्लेषकों का यह अनुभव रहा है 
कि राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले इस प्रकार के निर्देशों के निष्पादन 
के प्रति अरुद्धि होते हुए भी इन सस्थाओ्रो के पदाधिकारियों ते उन्हे किसो प्रक्तार 
की चुनौती देने का रुफान व्यक्त नही दिया है 2? राज्य सरकार के पचायती 
राज विभाग द्वारा इन सस्थाओ के प्रशासनिक कार्य स चालत हेतु विभिन्न परि- 
पत्रो और प्रक्रियाप्रो का निर्धारण कर दिया जाता है। इत स स्‍्थाग्रो से राज्य 
सरकार यह अपेक्षा करती है कि अपने प्रशासनिक कामवाज को से चालित बरते 
समय वे उनका आवश्यक विवरर् उन परिपत्रो से रखें । इस प्रकार के परिपत्रोके 
राज्य सरकार द्वारा प्रसारण का परिणाम यह होता है कि पचायती राज सास्थायें 
भी नौकरणशाही को उसो प्रक्रिया का अनुसरण करने लगती हैं जो प्रत्रिया उच्चतर 
राजकीय प्रशासनिक स स्थाप्रो मे अपनायी जाती है । इसका एक नकारात्मक 
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परिणाम यह भी हुआ है कि इन सस्‍्थाओ को अपनी जनता की अपेक्षाओं के 
अनुरूप अपने प्रशासनिक कामवाज को सति प्रदान करने मे कोई स्वायत्तता नहीं 
मिल सकी है झौर ये स स्थाये स्थानीय जनता की सेवा के कार्य मे मौकरशाही की 
जटिल व उलभनपूर्णं प्रक्रिया का शिकार हो गयी हैं । 


कर्तव्यों के निर्वाह से विफल रहने पर नियम्त्रएा 


पचायती राज स स्थाझो से जिन पनिवाय॑ कार्यो को सम्पन्न कराने की 
अपेक्षा स बधित अधितियमो मे की जाती है यदि ये स स्थायें उन झनिवायें कार्यों 
को सम्पन्न नही कर सके दो राज्य सरकार की अधिनियमो मे यह शक्ति दी गई 
है कि बह इन स स्थाओ को ऐसे झनिवाय॑ कार्यों को सम्पन्न करने के लिए प्रवधि 
निश्चित कर सकती है | यदि अवधि निश्चित कियेजाने के पश्चात भी ये स स्थायें 
उस कार्य को नहीं कर पायी तो राज्य सरकार कसी उचित और सक्षम सरस्‍्था 
को वह कार्य करन का निर्देश दे सकती है और ऐसे कार्य को सम्पन्न करने पर 
जो व्यय हुआ है वह उन स स्थाओ को दिये जाते वाले अनुदान में से काटा जा 
सकता है । 


राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिपद अधिनियम में भी पचा* 
यत समिति या जिला परिषद के इस प्रकार के “व्यतिक्रम' की स्थिति मे कतंब्यों 
की पालना कराने हेतु शक्ति राज्य सरकार मे निहित की गयी है ॥7९ यह अ्रधि- 
नियम प्रावधान करता है कि यदि कोई पचायत समिति या जिला परिषद, अधि- 
नियम द्वारा आरोपित किसी क्तंवब्य का पालन बरने मे असफल रहती है तो 
राज्य सरकार लिखित प्राज्ञा द्वारा उस कतंव्य के पालन के लिए एक भवधि 
नियत कर सकेगी तथा ऐसी झाज्ञा तुरन्त संबंधित पचायत समिति या जिला 
परिषद को सूचित की जावेगी । इसी प्रकार यदि इस नियत भ्रवधि के भीतर 
साबंधित स स्था के द्वारा उक्त कतंव्य झा पालन नहही किया जाता है तो राज्य सर- 
कार किसी व्यक्ति या स स्था को उसका पालन करने केलिए नियुक्त कर सकेगी और 
निर्देश दे सकेगी कि ऐसे कर्तेब्य के पालन में हुआ व्यय उसके लिए नियुक्त व्यक्ति 
को उचित पारिश्रमिक सहित स बधित पचायत समिति या जिला परिषद द्वारा 
तुरस्त चुकाथा जायेगा ॥* यदि इस प्रकार किये व्यय गौर पारिश्रमिक स वक्षित 
स स्था द्वारा नही चुकाया जाये तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को, जिसकी अमि- 
रक्षा में उन स स्थाझ्ों री निधि की राशि शेप हो, उक्त व्यय श्ौर पारिश्रमिक 
या उनका ऐसा माग, जितका भुगतान उक्त शेष राशि में सम्मब हो, चुकाने का 
निर्देश देते हुए घाज्ञा जारी सक्‍ती है 776 
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इस प्रकार उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान में 
प्चायत समिति एवं जिला परिषद के द्वारा जिन अनिवायं कार्यों का सम्पादन नाग 
रिको के हित में किया जाना चाहिए यदि ये दोनो म स्थायें उन कार्यों को नहीं 
कर पायी तो राज्य सरकार इस बात के लिए भ्रधिकृत है कि उन कार्यों को निश्षि- 
चत अवधि में करने के लिए इन स स्थाओ को निर्देश दे दे । यदि ये सम स्थायें ऐसे 
निर्देशों के पश्चात भी उस कार्य वो सम्पन्न न कर सके तो राज्य सरकार ऐमे 
कार्य किसी भी स्रस्था ले करवा सकती है श्रौर उस पर हुआ्ना व्यय उन सस्शाओं 
को देय ग्रनुदात में से काट सकती है । 


अविश्वास प्रस्तावों का कार्यास्वयन 


पचायती राज की विभिन्न सम्धाग्रो के गेरेसकारी पदाधिकारियों के 
विरुद्ध प्रस्तुत क्रिये जाने वाले अविश्वास प्रस्तावों की प्रक्रिया प्राय संबंधित 
प्रधितियमों मे स्पष्ट रूप से वशित की जाती है। इस प्रकार के प्रविश्वास 
प्रस्ताव जब नियमानुसार पारित हो जाते हैं तो उनके कार्यान्वयन का दायित्व 
प्राय राज्य मरकार पर ग्रा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने की 
प्रक्रिया भर उप्तके पारण के पूर्व मी पदाधिकारियों द्वारा भ्रपने पद पर बने 
रहने के प्रयाप्तो तथा पारित सूचना के पश्चात भी न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप 
की योजना इत्यादि के कारण इस प्रकार की भ्रक्रिया मे पदाधिकारियों को हटाने 
की समस्या भ्पने आप में जटिल स्वरूप धारण कर लेती है। ऐसी समस्त 
परिस्थितियों मे ग्नेक बार राज्य सरकार के समक्ष मी घर्म सकट उपह्थित हो 
जाता है क्योकि एक ओर तो नियमानुसार श्रविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता 
है प्रोर दूमरी शोर प्रस्द्राव के पाररत होने की प्रक्रिया के पूर्वे श्लौर पश्चात स्याया- 
लय द्वारा स्थयन जारी कर दिए जाते हैं । 

राजस्थान में पचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 959 में 
यह प्रावधान किया गया है कि पचायत समिति के श्रधान ग्रौर उपग्रधान तथा 
जिला परिषद के प्रमु्ल झौर उप भ्रमुख के विछद्ध ग्रविश्वास प्रस्ताव का लिखित 
नोटिस निर्धारित प्रपत्र, मे सदस्यो के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ता- 
क्षरित, सबधित जिलाघीश को भ्रस्तुत किया जायेग्रा | इसके पश्चात जिलाघीश 
उसकी सूचना सबधित लोगो को देगा और उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 
निश्चित तरीके से पचायत समिति और जिला परिषद की बैठक तीस दिन के 
मोतर झामत्रित करेगा । इस प्रकार की बैठक के लिए सदस्थों को 5 दिन की 
सूचना मी दो जायेगी । ऐसी बैठक की अध्यक्षता स्वय जिलाघीश या उसके द्वारा 
अधिकृत व्यक्ति अपर जिलाघोश करेगा | यह प्रस्ताव यदि कुल सदस्यो के दो 
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तिहाई सदस्यों के समर्थ से पारित हो जाता है तो पारित प्रस्ताव की धूचना 
कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेगी तथा उसी दिन से सम्बन्धित पदा- 
घिकारी अपना पद रिक्त कर देंगे । इस प्रकार अधिनियम मे उक्त दोनो सस्थाग्रो 
के पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास के श्रस्ताव की जो प्रक्रिया दी हुई है. उप्तमे 
प्रारम्भ से प्रन्त तक सबधित जिले के जिलाधोश की सक्रिय भूमिका स्पष्ट होती 
है। जिलाघीश राज्य सरकार का पदाधिकारी है। राज्य सरकार के इस पदा- 
धिकारी को इस प्रक्षिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। नियमों मे अविश्वास प्रस्ताव 
के सम्बन्ध में वर्तमान शक्तिया श्रौर प्रावघान कुछ अस्पष्ट प्रतीत होते हैं केयोरि 
अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्तियाशुरू होने के साथ ही जो न्यायिक भ्रत्रिया शुरू होती 
है उसमे राज्य सरकार और उसके प्रतिनिधि जिलाधोश भी पश्रपने प्रापकी प्रशरक्त 
से अनुभव करते हैं। इसलिए इस सन्दर्भ मे यह सुझाव दिया जा सकता है कि 
इस हेतु प्रावधानों को अ्रधिक स्पष्ट किया जाय श्ौर इस स्थिति के त्वरित समा* 
घान की दिशा मे झवश्यक प्रावधान किये जाने चाहिए । 

पदाधिकारियों श्रौर सदस्यों को पद मुक्त करना 


पंचायती राज से सबंधित भ्रधिनियमो में इन सस्याप्मों के संदत्यों की 
योग्यताग्रों का भी उल्लेख किया जाता है । यदि संदस्य गण निर्वाचित होते समय 
या उसके पश्चात निर्वारित योग़्यताओो मे से किसो अयोग्यता के शिकार हो जाते 
हैं तो राज्य सरकार श्र उसके अधिकृत पदाधिकारियों को ग्रधिनियम यह शक्ति 
प्रदान करता है कि वे उनके विरुद्ध झ्रावश्यक कार्यवाही कर सकते है। राज्य 
सरवार द्वारा उसके पदाधिकारियों को प्राप्त इन सस्थाभो के सदस्यों एवं प्रदा- 
धिकारियों के सम्बन्ध मे यह शक्ति इस बात का सकेत करती है नियस्तण की 
यह विधा सम्पूर्ण सस्था के लिएस होकर केवल उसके सदस्यों वे सन्द्म में 
प्रयुक्त की जाती है । राजस्थान में परवायत सम्रिति एव जिता परिषद प्रधिनियम, 
किसी पचायत समिति भौर जिला परिषद के लिए सदस्य बनाने से सम्बन्धित 
योग्यतारों का विवरण स्पष्ट करता है ॥7? 


इस प्रावधान का प्रमुख उह श्य यह है कि इनके माध्यम से ऐसे पदाबि- 
कारियों और सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके जो तियमा- 
मुसार कार्य करना प्रस्वीकार बर दें । यदि समुचित जाच के पश्चात यद निश्चित 
हो जाता है कि सम्बन्धित पदाविक'रियों एवं सदस्पी ने अधिनियमो के प्रावधान 
और राज्य सरकार द्वारा प्रवतित नियमों का उल्लधन किया है यथा क्िभो प्रकार 
वा दुराचार, जिसमे नैतिक दुराचार मी सम्मिलित है, के दोषी थाये जाते हैं, या 
भपने कतेब्य की उवेक्षा करते हैं या उन्होंने तिरन्त्र का्यें करना बन्द वर दिया 
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है तो राज्य सरकार उन्हें पद मुक्त करने का निर्देश दे सकती है। भ्रधितियम के 
अन्तर्गत राजस्थान मे यह शक्ति राज्य के पचापत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 
निहित है जिसका प्रयोग यह सम्बन्धित जिलाघीश और उपजिला विकास अधिकारी 
के माध्यम से करता है । राजस्थान मे सदस्यों के सम्बन्ध में भी कार्यवाहियो 
के जो व्यापक प्रावधान धधिनियम की घारा 5, 6, ]7 में पचायत समिति 
के सन्दर्भ मे किये गये हैं वहो प्रावधान यथोचित ५ रिवर्तनों वे! साथ जिला 
परिषद के प्रन्य सदस्यों तथा प्राघिकारियों पर प्रभावी होते है ।!१ इस सदर्भ 
मे अब तक जो निर्णय न्यायालय द्वारा दिए गये हैं उन निणयों में सदस्यों की 
योग्यता में निर्दिष्ट इस शर्त को स्पष्ट किया गया है कि सदस्यो को साधारशतया 
उस क्षेत्र मे रहने का अर्थ क्या लगाया जाता है । इसी प्रवार किसी सदस्य द्वारा 
दो पद धारण न करना, निर्वाह सबधी अयोग्यता, 5 खगातार बैठकों में झनु- 
पल्थित रहना, तथा जिला परिषद द्वारा प्रध्ययन केन्द्र पर प्रशिक्षण के लिए 
मनोनीत किये जाने परन जाना इत्यादि कारणो से सदस्यो की ग्रपाश्रता का 
स्पष्टीकरण भी इन नियमों भे किया गया है ।९ 


पंचायती राज सस्याप्रों द्वारा पारित प्रस्तावों का स्थगन/निरस्तीक रए 

राज्य सरकार का नियत्रण स बधी यह महत्वपूर्णो अधिकार है कि वह 
१चाग्यतती राज की सस्याग्रो द्वारा पारित प्रस्तावे। के कायस्वियन को जिलाविकास 
प्रधिकारी के माध्यम से या तो स्थगित कर सकती है या श्रावश्यकता होने पर 
उन्हे निरस्त भी करवा सकती है । यद्यपि इस आशय के प्रन्तिम आदेश राज्य 
भेरकार द्वारा ही पारित किये जाते हैं किन्तु तत्काल कार्यवाही करन के लिए 
इस स बध मे, स बधित जिलाधीश को झधिकृत किया जाता है । राजस्थान मे, 
अ्रधिनियम में यह व्यवस्था की ययी है कि राज्य सरकार लिखित प्राज्ञा द्वारा, 
पैचायद समिति था उसकी किसी स्थाई समिति द्वारा, पारित किसी भी सक्‍लल्‍प 
प्थवा श्राज्ञा को रदृद कर सकेगी, यदि उसकी राय में ऐसा सबल्प विधिवत 
पारित नही जिया गया है या उन शक्तियों के ग्रतिरेक या दुरुपयोग की श्राशका 
है जो अधिनियम द्वारा उस समस्या को प्रदान की गयी है । ऐसा सकल्‍प राज्य 
सरकार उस परिस्थिति में भी निलम्दित कर सकती है यदि उसके निष्पादन से, 
भानव जीवन, स्वास्थ्य प्रथवा सुरक्षा का मय पेदा होने की सम्भावना हो या उससे 
शान्ति भग हो जाने की झ्राशक्ा हो ।१० राज्य सरकार ऐसी कार्यवाही करने से 
भें, पचायत समित्ति को, स्पष्टीकरण हेतु युक्तियुक्त अवसर देगी |! इसी प्रकार 
अधिनियम यह व्यवस्था भी करता है कि यदि, कलेक्टर वी राय मे. किसी 
परैकल्प को इस आधार पर, कि उसके निष्पादन से मानव जीवन, स्वास्थ्य या 
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सुरक्षा को खतरा उत्तपन्न होने की सम्भावना है या शाति भग्र होने की आ्राशका है, 
निलम्बन करने हेतु तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह लिखित प्राज्ञा 
द्वारा उस सकलप को निलम्बित कर सकेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट कर 
सक्षेया, जिसका विनिश्चय उस पर प्रन्तिम होया 2 इसी प्रसग मे राज्य सर- 
कार को यह अधिकार भी है कि कलेक्टर द्वारा स कल्प को निलम्बित करने के 
मामले का रिकार्ड वह अपने यहा मगवाक्र जाच कर सकती है श्ौर उसके बारे 
में स्वय के विश्लेषण के पश्चात जो उचित समझे वैसी भाज्ञा दे सकती है। यदि 
उस झाज्ञा से पचायत समिति पर कोई दिपरोत प्रमाव पडता है तो उस पचायत 
समिति को स्पष्टीकरण। का एक अवसर देने के पश्चात ही ऐसी भाज्ञा दी 
जायेगी ।११ 

परचायती राज स स्थाग्रो द्वारा जो स॒ कल्प पारित किये जाते हैं उनके 
सबंध भें यदि कोई कानूनी मतभेद हो तो उस पर अन्तिम निर्णय करने की शक्ति 
राज्य सरकार को दी गयी है। पचायत समितियों के अस्तावी के सम्दर्म में तो 
निरस्तीफरण की वायंवाही, उनके नियम विरुद्ध होने पर, राज्य सरकार को 
प्रदान की गयी है किन्तु जिला परिषद के प्रस्तावों को निरस्त करने केस बंध मे 
ग्रव॒ तक राजस्थान मे जिलाघीशों ने सरकार को सुझाव प्रेषित करने में अनु- 
शासन का ही परिचय दिया है । राज्य सरकार द्वारा इस सबध में जो रुकान 
स्पष्ट किया है उससे यह प्रतीत होता है कि इन सस्थाशो द्वारा पारित सकत्पो 
के नियम विरुद्ध होने के परिवादों पर राज्य सरकार सता होकर जाच करती 
है भौर बहुत ही प्ावश्यक होने पर इन प्रस्तायों को निलम्बित कर मिरस्त करने 
को अपनी शक्ति का प्रयोग करती है । 
संस्थाप्नों फो निलम्बित एवं भंग करना 

पचायठी राज सम्थाग्रो को उनके कार्य निष्पादन में शिथिल या पग्रसफल 
रहने के कारएा राज्य सरकार पचायतों राज श्रधिनियम के अन्तर्गत मग कर 
सकती है । इस संबंध में राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद झधि- 
नियम निम्नाकित परिस्थितियों मे इन मं स्थाप्रों को अधिक्रमरा या विघटन किये 
जाने के लिए राज्य सरकार को झधिकार प्रदान करता है 

.. प्रपनी श्रक्तियों का प्रयोग करने मे या अपने क्तेब्यो का पालन करने मे 
अप्तफ्ल रहने पर, या 
2. उसने इस भधितियम या प्रन्य किपी प्रवर्तित कानून के द्वारा या उनके 
प्धीन दी गयी शक्तियों में से किसो का भ्रधिक प्रयोग किया है या 
उनका दुरषयोग किया है । 
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उपरोक्त दोनों परिस्थितियों मे पचायत समिति या जिला परिषद की अस- 
फलता, अतिरेक या दुरुपयोग को दूर करने के लिए या उसे सतोपजनक स्पष्टी- 
करण करने के लिए राज्य सरकार उस पचायत समिति या जिला परिषद को 
भिर्देश देती है श्रौर ऐसे निर्देश की पालना न किये जात पर उस स स्था को अधि- 
कतम एक वर्ष के लिए अ्धिक्रमित कर सकती है या निश्चित तिथि से उसे विध- 
टित करने का प्रादेश दे सकती है। इस प्रकार इन स स्थाओं को भ्रधिक्रम्ित 
या विधटित करने बी, राज्य सरकार की शक्ति एक प्रकार से इन सस्याप्रों पर 
नियन्त्रण की ग्रन्तिम शक्ति है जिसका प्रयोग राज्य सरकार +र सकती है। 


3, तकनीकी नियन्धश 


पंचायती राज स स्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार 
का तकनीकी परिवत्तेंन लाना सरकार का एक प्रमुश्व धरदुदेश्य रहता है । मारत 
वर्ष चू कि कृषि प्रघान देश है जिसकी कृषि की व्यवस्था सीधी पुरानी तकनीक 
पर भ्राधारित रहती है | इसलिए मारत बर्ष को प्रगति बी कोई भी कल्पना तेब 
तक नही की जा सकती जब तक कि उसकी कृषि की झाधारभृद तकनीक मे 
उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि ल्रे कोई तकमीकी परिवर्तन नहीं किया जावे । सर्वेप्रथम 
भारत बर्ष मे !952 मे जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया पया 
पा कि उस समय ही यह उद्देश्य निर्धारित कर लिया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रो 
की कृषि व्यवस्था को श्रधिक उत्पादनकारी बनाने के लिए कृषि हेतु विकसित 
वेकतीक को अ्रपताना होगा । इसके पश्चात जब देश के विभिन्न राज्यों में पचा- 
यती राज की सस्याओ का विकास हुप्ला तो पचायत समितियों में ्रनेक ऐसे 
प्रसार अधिकारी नियुक्त किये गये जो किमी न किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ ये । किन्‍्तु 
इन विपय-विशेषज्ञों की सेवाएं एक सामान्यज्ञ श्रशासनिक खण्ड विकास अधिकारी 
के अधीन रखी गयी हैं । पचायत समितियों मे उस प्रकार नियुक्त तकनीकी प्रसार 
प्रधिकारी दोहरी नियन्त्रण व्यवस्था के प्रन्तेगंत रखे गये । तकनीदी रूप से इन 
अधिकारियों पर उनके विशेषज्ञ उच्चाधिकारी का और प्रशाध्कीय इष्टि से उनपर 
खण्ड विकांस झ्थिकारी का नियत्रस्य स्थापित विया ग्या। परचायती राज 
स स्थाधों मे जो मी तकनोकी विषय विशेषज्ञ नियुक्त क्यि जाते हैं वे मूलत राज्य 
सरकार के विभिन्न विमागो में सेवारत कर्मचारी होते हैं श्रौर पचायती राज की 
स स्थाओं मे उन्हे भ्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता हैं। राज्य सरकार अपने 
संबंधित दिभागीय उच्चघिकारियो के माध्यम से इन भषिवारियों पर तकनीकी 
नियत्रण का प्रयोग करतो है । 
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मारत वर्ष के प्रशासन तन्‍्त्र मे लोकसेवा की सरचना को इस प्रकार 
रागठित किया हुम्ना है कि सामान्यज्ञ ग्रधिकारियों को अधिक श्रोष्ठता प्रदान की 
गयी है शोर तकनीकी झ्रधिकारियो को उनकी तुलना में कम महत्व दिया गया 
है। यही कारण है कि प्राय सभी तकनीकी अधिकारियों को उन विभागो में 
नियुक्त उच्च पदासीन सामास्यज्ञ अधियारियों के सामान्य पर्यवेक्षण भौर नियत्रण 
में काम करना होता है। हमारे देश को सम्पूर्ण प्रशासनिक स'रचना में यह 
तथ्य इस प्रकार श्रग्रोकार किया हुम्रा है कि जब पचायत समिति में तकनीकी 
प्रसार अधिकारियों को सामान्यज्ञ भ्रधिकारी के नियन्त्रण मे कार्य करने के लिए 
नियुक्त क्रिया गया तो इस प्रद्दति का विरोध इसलिए नही हुप्ना क्योकि जिला 
प्रशासन तथा ग्रन्य उच्च प्रशासकीय स॑ रचाओ मे सामान्यज्ञ प्रधिकारो, परम्परा 
गत रूप से, तियत्रणकारी स्थिति मे कार्यशील ये । 


तकनीकी पर्मवेक्षण झौर मियन्त्रणा के तरोके 


पचायती राज स स्थाओ की स्थापना के पश्चात ऐसी झ्नेक तकनीकी 
योजनाओं के कायस्वियत का दायित्व उन्हें पूर्ण रूप से मा आशिक तौर पर दे 
दिया गया जिनके निष्पादन के लिए पूर्व मे राज्य सरक्षार के विभिन्न तकनीकी 
विभाग उत्तरदायी होते थे। इस तरह, तकनीकी विभागों के द्वारा पचायती 
राज सस्थाप्रो को हस्तान्तरित तकतीकी कार्यों पर पर्यवेक्षण भौर निषत्रण बेलिए 
प्राय निम्नाक्ित विधियों का प्रयोग किया जा रहा है ४ 
() योजनाप्नों और कार्यक्रमों के लिए तकनीकी अ्रतुसोदन प्रदाल करना 


पचायती राज की विमिन्न स्तरों पर कार्यरत तकनीकी सस्थाए जो कार्य 
क्रम कौर योजनाएं बनाती है प्राय- उन सभी की राज्य की भ्रशासनिक भौर तक- 
नोकी स्वीकृति के लिए भेजना होता है । सरकार और उसके तकनीकी विभाग 
इन सस्थाओं द्वारा प्रेषित ऐसे कार्यक्रमों को तकनीकी दृष्टि से परीक्षण करने के 
पश्चात उन्हे स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करते हैं। राजस्थान में पचायती 
राज की मध्यवर्ती इकाई 'परचायत समिति”, जो कि विकास कार्यक्रमों को क्रिया- 
स्विति करने की कायंकारो सस्‍्या है, कोई भी ऐसा तकनीको वायंत्रम 
जिसकी लागत तीन हजार से ऊपर हो अ्रपने स्तर पर तब तक क्रियान्वितः नहीं 
कर सकती जब तक कि उसे राज्य सरकार के तवनोकी विभाग की स्वीकृति इस 
हेतु प्राप्त न हो जाये । इस प्रावधान का व्यवहार में परिणाम यह होता है कि 
प्राय, समी तकनीकी बार्यक्म जो पचायत समिति के द्वारा तैयार तिये जाते हैं 
उनकी लागत चूकि तोन हजार से प्राय ऊपर ही होती है इसलिए उनकी 
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स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करना ही होता है | इन सस्थाओं द्वारा 
राज्य सरकार को जो कार्यत्रम'प्रेषित किये जाते है उनके बारे में यह अनुभव 
किया गया है. कि इन सस्थाप्नो के स्तर पर तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों के 
अभाव के कारण श्रच्छे कार्यक्रम नही बन पाते है । ऐसी स्थिति में प्रायमिक रूप 
से जो कार्याक्रम राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु आते हैं उनमे कुछ न कुछ परि- 
बर्तन करने के सुझाव राज्य सरकार के तकनीवी विभाग द्वारा इन सस्थाझ्रों 
को दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया मे पचायती राज की सस्थाओं द्वारा तैयार 
की गयी तकनीकी योोजनाग्रों के अनुमोदन में काफी समय लग जाता है । 
इस कारण यह सुराव विद्वत्‌ जनो द्वारा दिया जाता रहा है. कि पचायती राज 
सस्थाप्नों के स्तर पर तकनीकी रूप से कुशल झोर योग्य अधिकारियों की नियुक्ति 
की जाये जाये जो तकनीकी योजनाझो का प्रमावी निरूपण करने म मक्षम हो 
सकें ताकि पचायती राज के माध्यम स ग्रामीय विकास के तबनीकी कार्य क्रमो के 
निरूपण और कार्यान्वयन में किसी प्रकार का कोई विलम्ब न होने पाये * 
(2) निरीक्षण, दौरे श्रौर व्यक्तिगत भ्रमरा 

जिन तकनीकी कार्यक्रमों का झनुमोदन राज्य सरकार के तकनीकी 
विभागो द्वारा पचायती राज सस्थाग्रों के माध्यम स कार्यान्वयन हेतु किया जाता 
है उनके कार्यान्वयन की स्थिति पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से सम्बन्धित अधि- 
कारियो को यह श्रधिकार दिया गया है कि वे समय समय पर पचायती राज 
सस्थाओ मे निरीक्षण हेतु दोरे करें । राज्य सरकार ने इस नियन्‍तण को सटीक 
और प्रभावी बनाने की इृष्टि से ऐसे प्रपत्रों का निर्धारण किया हुआ है जिनको 
निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निरीक्षण के पश्चात मरना होता है । इस प्रकार 
के प्रपत्र राज्य सरकार या विमागाध्यक्ष के स्तर पर तैयार किये जाते हैं जिसमे 
उन तकनीकी परियोजनाम्रो के व्यवहार मे कार्यान्वयन की क्षमताओं का मिरी- 
क्षण के माध्यम से पता लगाया जाता है। ऐसे निरीक्षण श्नौर दोरे करत का 
प्रधिकार राज्य सरकार के सचिव से लेकर उसके प्रघीन कार्य शील विभागाध्यक्ष 
भौर क्षेत्रीय था जिला भा खण्ड स्तर के अधिकारियों इत्यादि सभी मो मिला 
हुप्रा है। इन अधिकारियो को एक न्यूनतम सख्या में ऐमे दोरे करन के निश्चित 
प्रावधान भी किए हुए है. जिनमे प्रधिकरियों से यह झ्राशा की जाती है कि वे 
न केवल प्रोपचारिक दोरा करेंगे अपितु क्षेत्रीय कार्यालयों मे तथा पचायटी राज 
की सस्थाप्रो मे राज्ि विश्वाम भी करेंगे । दाजश्यान एक ऐसा प्रान्त है जिममे 
पचायती राज सम्थाओं से क्रिपान्वित क्री जा रही तकनीकी परियोजनाप्रों के 
मुल्याकन भे इस प्रकार के प्रधिकारियो ने पर्याप्त रुचि दिखाई है। किस्तु 


400 मारत में स्थातीय प्रशासन 


यहा मह मी उल्लेखनीय है कि प्रारम्भ के वर्षों मे जो उत्साह इस प्रकार के दौरे 
करने मे तकनीकी भ्रधिकारियो द्वारा प्रदर्शित किया गया या वह पश्चातवर्ती काल 
में नही रह सका ग्रीर इस प्रस्पर के निरीक्षण, भ्रमण ग्लौर दौरो की सहया में 
निराशाजनक परिबतंन दिखाई दे रहा है । 


(3) कर्मचारियों की सामय्रिक्त बेठक 

पंचायती राजे सस्थाओं में तत्रनीकी कार्याक्रमों के निरूपण प्रथवा 
कार्यास्वयन द्वेतु जिन अधिकारियों और क््मंचारियों को नियुक्त क्रिया हुमा है 
उनकी सामयिक बँठकों का ग्रायोजन भी इस प्रकार के मियन्त्रण की एक संथक्त 
विधा है | प्चायती राज के अधि नियमो में यद्यपि इस प्रकार की बैठकों के झ्ायो- 
जन का कोई प्रावधान नही होते हुए भी कुछ तकनीकी विभागों के प्धिकरारियों 
की सामग्रिक बैठकों का आयोजन किया जाता रहा है। कृषि विभाग, पशु- 
पालन तथा सहकारिता विभाग ऐसे महत्वपूर्णो विभाग हैं. जिनके प्राधितारी 
पचायत्त समिति के स्तर पर अपने अपने विमागो के प्रसार कार्य क्रमो को गति देने 
कार्या करते हैैं। यहा यह उल्लेसनीय है कि राजस्थान में कृषि, विभाग, 
पशुपालन श्रौर सहकारिता विभाग द्वारा राज्य स्तर की समस्त पचायती राज 
सस्याझो में कार्या रत तकतीकी भ्रधिकारियो के सम्मेलन श्रायोजित किये जाये रहे 
हैं। राज्य स्तर पर आयोजित इस प्रकार के सम्मेलन दो तीन दिन तक चलते 
रहते हैं और उनसे जो विचार विमर्श होता है उससे राज्य भर वे तकनीकी 
झ्रविकारी श्रौर कर्मचारी एक दूसरे के विचारो से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य 
के कृषि विभाग न ऐसे विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप राजस्थान के दूरवर्ती 
क्षेत्रो मे नियुक्ति प्राधिकारियों के अनुभव से पर्याप्त प्रनुभव ग्रहण किया है और 
उनके इस झनुमव के ग्राघार पर कुछ सामान्य समस्या स्थलो को रेखाकित करते 
हुए भविष्य में उन्हें दर करने के उपायो को खोजने का श्रयत्त मो किया है । 
लोक प्रशासन में खुघार की दृष्टि से सम्बन्धित तकनोकी कर्मचारियों वी इस 
प्रकार की सामयिक बेठको का प्रायोजन भ्रवने झ्राप में इन कष्यंक्रमों को व्यावहया 
रिक गति देने के लिए एक ग्रच्छः उपागम सिद्ध हो सकता है । 


(4) संस्थाओं के प्रतिविदन मांगना 


राज्य स्तरीय पैचायत एवं विकास विमाग तथा पचायती राज के निर्देन्‍ 
शालय द्वारा राज्य को प्रचायती राज समस्याओं से उनके द्वारा सम्पादित 
कार्याक्रमो की निष्पत्ति का प्रतिवेदन सामान्यत. मगाया जाता है। विभिन्न विभागों 
द्वारा ऐसे प्रतिवेदन मिन्न-मिन्न भ्रन्तराल से मगाये जाते हैं। यह प्रतिवेदन पाक्षिक 
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मासिक, त्रेमासिक, श्रद्धावापिक और वाषिक तथा कमी कमी साप्ताहिक भी 
होते हैं। इन प्रतिवेदनों मे सम्बन्धित सस्थाए न केवल अपने द्वारा प्रजित उप- 
लब्धियो का ही विवरण प्रस्तुत करती है अपितु उनके माब्यम से भनुभूत सम- 
स्पाश्नो को भी उच्चस्तरीय सस्थाझरो को अदगत कराते का प्रयत्न करती है । 
किन्तु उच्च प्रशासनिक स्तर पर जो प्रशासकीय झकुशलता बढती जा रही है 
उसका परिणाम यह हुआ है कि इस प्रकार के प्रतिवेदनो मे व्यक्त विचारों का 
पूर्ण रूप से न तो भ्रवलोकन किया जाता है और न ही उन प्रनुभवों से मविष्य में 
सीखने के लिए कोई प्रयत्न होता है। यदि इस प्रकार भ्रस्तुत सामयिक्त प्रति- 
वेदनो को सही तरीको से देखा जाये तो पचायती राज मस्थाओो के स्तरों पर 
क्रियान्वित क्ये जा रहे कार्यक्रमों की गुएावत्ता मे सुधार किया जा सकता है । 


(5) तकनीकी प्रधिकारियों के वाधिक गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त करसा 


जैसा कि प्रारम्भ मे उल्लेख किया चुका है, पचायती राज सस्था्नो मे 
जो तकनीकी भ्रधिकारी नियुक्त होते है वे प्राय दोहरे नियन्त्रण मे कार्य करते 
हैं। तकनीको रूप से वे अपने पैतृक विभाग के भ्राधिकारियो द्वारा निमन्त्रित 
किये जाते हैं किन्तु प्रशासनिक दृष्टि से वे पचायत समित्ति ग्रथवा जिला परिषद 
में सम्बन्धित प्रशासनिक प्रधिकारी के नियम्त्रश में कार्य करते है। तकनीकी 
विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा झपने विभाग के प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारियों 
के वाधिक गोपनीय प्रतिवेदन उत सस्थाग्रों से मगवाये जाते हैं. जहा वे प्रति- 
नियुक्ति पर होते हैँं। पचायत समिति के विकास प्रधिकारी द्वारा तकनीकी 
प्रसार श्रधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं सौर उन पर 
विभाग के उच्च श्रधिकारियो द्वारा टिप्पणी लिखी जाती है। इस प्रकार के 
तकनीकी भ्रधिकारियो के वापिक ग्रोपनीय प्रतिवेदन चू कि प्रशासकीय नियल्त्रण- 
कर्ता प्रधिकारियो द्वारा प्रारम्मिक रूप से भरे जाते हैं इसलिए इन कर्मचारियों 
को सदेव यह ध्यान रखना होता है कि वयोकि प्रत्यक्ष रूप से वे पचायत समिति 
था जिला परिषद से प्रतिनियुक्ति पर हैं श्रत उनका यह प्राथमिक दायित्व है 
कि दे प्रपने प्रशासकीय नियन्त्रण्णकर्ता अ्रधिकारी के श्रादेश का पालन करें। इस 
प्रकार जो वापिक गोपनीय प्रतिवेदन सस्थाओ से मरकर झागे भेजे जाते हैं उनके 
माध्यम से उन कर्मचारिश्रो के मविष्य से पदोन्नति इत्यादि के प्रवसर निर्धारित 


होते हैं। 
4, वित्तीष नियन्त्रण 


यह सुविदित है कि वित्त किसी भी सगठन के सचालन मे ई धन का 
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कार्य कश्ता है। पचायती राज सस्थाओ के सबध से भी वित्त की भूमिका उनकी 
सफनताझौर प्रसफचता के सदर्म मे महत्वपूर्ण है । राज्य सरकार चू कि पचायती 
राज सस्थाप्रो की रचना करती है इसलिए इनके कुशल कार्य सम्पादन के लिए 
झनुदान के छूप में न केवल वित्तीय सहायता देती है प्रपितु इन सस्याग्रो 
दाय किये जाने वाले क्रारोपण के ग्रस्तावों को पर्व स्वीकृति भी प्रदात करती 
है। इसी कारण राज्य सरकार इन सस्थाप्रो पर वितीय पर्यवेक्षण के माध्यम 
से भी मिथ चरण कर पाने मे सक्षम होती है। इन सस्थाप्नों के वित्तीय प्रशासन 
पर निय तजण के लिए अकेक्षण विभाग एक प्रकार से ऐसा निय ञ्रण प्रदान करता 
है जिसे हम किसी बाह्य सगठन द्वारा प्रतिपादित नियत्रण का तरीजा मान सकते 
हैं । 
राजस्थान मे पच्यायत समितियों तथा जिला परिषदो के प्रशासन को 
निर्धारित करने वाला पंचायत समिति एवं जिला परिपद ग्रधिनियम, 959 इत 
सस्थाओं के करारोपए झौर निधि ग्रहण की शक्ति, आय तथा व्यय, ऋण देने 
भौर लेने की शक्ति, बजट तथा लेखे और अ्रकेक्षण प्र्थात उनके लेखा परीक्षण 
के सम्बन्ध मे भ्रावश्यक प्रावधान करता है। इस सबंध मे ग्रामीण स्थानीय 
ससस्‍्थाग्रो के “ग्राय-व्यय” से सबधित भ्रष्याय में वाछित विवरण विस्तार से 
दिया जा घुका है । पंचायत समिति एवं जिला परिषद से, विधान के प्रनुतार 
यह भ्रपेक्षा की जाती है. क्वि वे जो मी व्यय करेंगी उसका लेखा स धारण किया 
जायेगा श्रौर उस लेखा का अकेक्षण भी विस्तुत नियमो के प्रनुसार राज्य सरकार 
करायेगी । प्राय पचायती राज स स्थाओ के वित्तीय प्रशासन के स॒दर्भ मे भी 
राज्य सरकार ने उन्ही वित्तीय लेखा स॒घारणा गौर श्रकेक्षण निम्रमो को लागू 
किया हुआ है. जो राज्य सरकार की नियमित अ्रशासक्रीय स रचना के लिए 
प्रवतित है। स बधित भ्रधिनियमों मे इन सस्थाग्रो के वित्तीय प्रव ध, जिसमे 
उनकी बैंकिंग व्यवस्था के नियमन, वेजट प्रशासन, नेखा प्रौर श्रकेक्षण तथा निधि 
का उपयोग सम्मिलित है, के बारे मे आवश्यक प्रावधान क्ये हुए हैं ९ राज- 
स्थान सरकार ने भधिनियम के झ्तगंत इन सस्थाप्रो के वित्तीय प्रशासन को 
सुपरिभाषित नियमों के झतर्गत कार्यथ्रील बनाये रखने के लिए ग्रावश्यक नियम 
भी बनाये हैं !0 राज्य सरकार दवारा जो नियम इस सबंध में बनाये गये हैं 
उनमे ऐसे प्रावश्यके प्रपत्रो का निर्धोरण भी किया है जिनमें इन श्षस्थाप्नों कों 
अपने वित्त भोर लेखा का स धारण करना होता है। नियमों में पचायत समिति 
के सन्दर्भ में विकास पधिकारी श्ौर जिला प्रिषद के सन्दर्म मे उसके सविव 
को इस बात बेलिए उत्तरदायी बनाया गगम्ा है कि वे यह देखें कि उनको सरया 
द्वारा उये जा रहे ब्यय का ऐसी रीति से हिसार रखा जा रहा है कि उसके 
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माध्यम से समस्त झाय तथा व्यय के सम्बन्ध में सही सूचना उस तरह मिल सके 
ज॑सी भ्रधिनियम मे निर्धारित की हुई है।श यदि इस प्रकार से सधारित किए 
हुए लेखे श्ौर विवरण राज्य सरकार दूवारा मगवाया जाय तो इन दोनों ग्रधि- 
कारियो का यह दायित्व सुनिश्चित किया गया है कि वे उन्हे तुरन्त प्रेपित 
करेंगे। इस प्रकार पचायत समिति एवं जिला परिपद के लेखों का अकेक्षण 
राजस्थान लोकल फण्ड श्रॉडिट एक्ट, 954 दूवारा इस एक्ट के अधीन बनाये 
गये राजस्थान लोकल फण्ड भ्राडिट रूल्स, 955 के प्रावधानों के अनुसार किया 
जाता है। भारत का नियल्तक श्रौर महालेखा परीक्षक भी भेखो की परीक्षात्मक 
जाच कर सकता है ॥28 


पंचायत समित्ति एवं जिला परिपद दोनो को नियमों में यह निर्देश है कि 
वे प्रकेक्षण हेतु निभिए संगठन को आवश्यक रिपोर्ट और विवरण, जो उनके 
दृवारा मांगा जाये, उपलब्ध करायेंगे। परीक्षक वी श्र केक्षण रिपोर्ट न केवल 
राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है बल्कि उसकी एक प्रतिलिपि जिला परिषद 
के सम्बन्ध भे, जिला विकास अधिकारी को ग्रौर पचायत समिति के सन्दभ भे, 
विकाम अधिकारी को भेजी जाती है. जो यह देखते हैं कि प्रकेक्षण रिपोर्ट मे 
ख्युनताओों को कसे ठीक किया जा सकता है। ये दोनों ही सस्थायें नियमों से 
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट की अनुपालना करने के लिए बाध्य है । 

राणम्थान में राज्य सरकार दवारा पचायती राज सम्थाग्रों पर वित्तीय 
नियम्त्रर हेतु निम्नाँकित तरीके अपनाये जाते है 
भाप का नियमन 


राजस्थान मे पचायती राज सस्‍्थाग्रों के आय के समस्त स्रोतों का संब- 
घित अधिनियमो मे प्रावधान किया हुआ है । इन सम्धाओं के दुवारा किन करा 
का आरोपण किया जायेगा, उन्हे राजकीय झनुदान झर वित्तीय सहायता, 
उनकी सम्पत्ति के प्रबन्ध से आय, उधार, दान इत्यादि स्नोतों का भी भ्रधिनियम 
में वन क्या गया है। अ्रधिनियम के झ्नुसार पचायती राज संस्थाओं को 
इन्हीं स्तोतो से श्राय हो सकती है. और कोर्ट मी स स्था उनसे भिन्न साधनों से 
भाय नहीं कर सकती । यद्यवि करो के भ्रतिरिक्त साधनों से होने वाली आय 
का अधिनियम में बिस्तृत वर्णन नही क्रिया गया है और इस सम्बन्ध में राज्य 
सेरकार दवारा निमित जिन नियमों का ऊपर उल्लेख किया गया है. उन्हीं के 
माध्यम से झाय कौ विभियमित किया जाता है। जहा तक करारोपरा की शक्ति 
का सम्बन्ध है उनके बारे में श्रधिनियम यह स्पष्ट प्रावधान करता है कि पंचायती 
राज की विमिन्न स स्थाए' किन-किन करो को झारोपित कर सकती है और उन्हे 
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प्रारोपण से पूर्व वे राज्य सरकार की अनुमति भी भ्राप्त करती हैं । इन सस्पाभों 
की ग्राय-व्यथ के सम्बन्ध से जो प्रावधान भधिनियम झौर नियमों से किये गये हैं 
उनसे यह प्रमाणित होता है कि राज्य सरकार इन सस्थाग्रो की आय के साधनों 
का अपने दुवारा निर्धारित नियमो के प्रन्तमंत सचालन होता देखना चाहती है । 
इस तरह इन नियमो झऔर विनियमो के माध्यम से राज्य सरकार झोर उसकी 
प्रशासनिक इकाइया पचायती राज की सस्थाश्रो पर वित्तीय नियच्ण कर पाने में 
सक्षम होती है । 


बेकिंग व्यवस्था का निधन 

पंचायती राज सस्थाप्नो की झ्राय जिस कोप मे रखी जाती है उसके 
विनियमन के लिए भी भ्रधिनिथम मे प्रावधास किया गया है; ग्राम पचायत स्तर 
पर प्रामदती चू कि कम होती है इसलिए सरपच को आमदनी की अभिरक्षा के 
लिए उत्तरदायी बनाया गया है किन्तु पचायत समिति तथा जिला परिषद के 
स्तर पर कोप (ट्रेजरी) की व्यवस्था को लागू किया गया है। ग्राम पंचायत के 
सरपच के लिए भी नियमों में यह निर्देश दिये गये हैं कि यदि उस्तके क्षेत्र में कोई 
बैक या पोस्ट प्राफिस हो तो ग्राम पंचायन से होनी वाली प्रामदनी को वह उसमे 
रखेगा । 


बजट के सिद्धांतों का विनियमन 


हमारी केन्द्रीय सरकार शौर राज्य सरकार की भाति ही पचायती राज 
सत्याओं में भी वित्तीय वर्ष ! भ्रप्नेल से 3। मार्च तक होता है । इस वित्तीय 
य में क्‍प्राथ-ब्यय को विनियमित करना और बजट बनाना तंथा उसके प्रशा- 
सन के लिए पझ्रावश्यक प्रावधान भधिनियम के माध्यम से डिये हुए हैं। राज- 
स्थान में ग्रघिनियम मे बजट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धातों ग्रौर रीति नीति का 
विवरण तथा उल्लेख कर दिया गया है । प्रचायती राज की तीनो ही स्तर पर 
कार्यरत सस्थाओ द्वारा उनका बजट तेसार करने के लिए राज्य सरकार ने नियमो 
में झलग-भलग प्रपत्र निर्धारित कर दिया है स्‍ौर इन सस्थाग्रो से यह प्राथा वी 
जातो है कि वे भपने बजट निर्धारित प्रपत्र मे तैयार कर उच्च स्तरीय सस्या को 
स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगी | भधिनियम में वजट प्रनुमान तैयार करना, उन्हें 
स्वोकृति देने वाली उच्चत्त्ता को प्रस्तुत करना, उच्चसत्ता द्वारा उन्हें प्रावश्यक संशो- 
घनो के साथ वापस लौटाना भौर इसी सम्बन्ध मे समय सौमा का निर्धारण कर 
दिया गया है। जबसे प्रधिनियम के माध्यम से इन सस्थाभो के दजट को विनि- 
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यमित करते से सम्बन्धित मिद्धातों का प्रव्तेन किया राया था रब से इन स्थानों 
हारा उनका पालन किया जा रहा है भर प्राय सभी राज्यों मे किसी भी संस्था 
ने इन नियमो का विरोध भी नहीं किया है । इमसे यह प्रमाणित होता है कि इन 
सस्थाओ्रो के बजट को नियस्त्रण करने के साध्यम से सरकार को इन सस्थाम्रो के 
काम काज पर नियन्बण करने के व्यापक मधिकार मिल जाते हैं । 


सेल्लों का संघारश 


प्रचायती राज भ्रघिनियमो के माध्यम से राज्य सरकारो को यह थक्ति 
प्रदान की गयी है. कि वे इन सस्याग्रो के प्राय-व्यय के लेखो का सधारण करने 
के लिए प्रावश्यक रीति नोति का निर्धारण कर सकती हैं। जैसा कि पूर्व मे 
उल्लेख किया जा चुका है, राजस्थान के भ्रधिनियम के माध्यम से लेखों के निर्घा- 
रण के लिए जो शक्ति राज्य सरकार को दी गई है राज्य सरकार ने उसका प्रयोग 
करते हुए इस हेतु नियम बनाये हैं भ्रौर इन नियमी मे ऐसे आ्रावश्यक प्रपश्न विनि- 
श्चित कर दिये गये हैं. जिन भ्रपनो मे पचायतो राज की सस्थाओो को भपने भाय 
प्ौर व्यय के लेखो का विवरण रखना श्रपेक्षित होता है । ऐसी व्यवस्था इसलिए 
की जाती है ताकि सम्पूर्ण राज्य मे पचायती राज की समस्त इकाईयो के द्वारा 
प्राय-ब्यय का जो विवरण रखा जाये उम्रमे एकरूपता बनी रह सके । राजस्थान 
में जो नियय इस हेतु बनाये गये है. उनमे इस सस्थाप्रो के रोकड़ के विनियमन, 
रसीद बुको के ट्विसाव, प्रतिभूति तथा कर्मचारियों के वेतन भौर भत्ते, राशि के 
स्थानातरण प्ौर प्रग्निम, निर्माण कायों पर व्यय, राजस्व का प्रत्यायोजन, स्थाई 
भप्रिम, भण्डार मे सामान की खरीद, सके भौतिक सत्यापन इत्यादि के बारे मे 
भावधान किया गया है ।१९ 
प्रकेक्षण 

वित्तीय नियन्त्रण को पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते समय, पूर्व पृष्ठो में, यह 
विवरण दिया जा चुका है. कि राजस्थान में पचायती राज सस्थाप्रो के लेखो 
का भ्रकेक्षण (झ्राडिट) करने के लिए पृथक अधिनियम राज्य के विधात मण्डल 
ने पारित किया है भ्ोर उसके प्रन्तर्गंत राज्य सरकार ने नियम निर्धारित किये हैं 
जिनके अनुसार इन सस्थाप्रो का प्रकेक्षण सम्पादित किया जाता है । अ्केलणश या 
तेखा परीक्षण के माध्यम से इन संस्थाओं के कार्यों मे रह गयी कमी का ज्ञात 
होता है प्रौर उनमे हो रहो श्रतियमितताओ को दूर करने का भ्रदसर मिलता है । 


इन सस्थाभो के लेखो का नियमानुसार जो अ केक्षण किया जाता है 
उसके माध्यम से तथा इन स'स्थाप्रो के लेखो पर भ्रचानक किये गये निरेक्षण 
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के माध्यम से प्रमावी पर्यवेक्षण झोर नियन्त्रण कर पाना सम्मव होता है ! राज- 
स्थान में स्थानीय वित्त धककेक्षण विभाग इन स स्थाओ के लेखो का शत प्रतिशत 
अकेक्षण करता है और मारत का नियन्त्र० और महालेखा परीक्षक नमूने के 
तौर पर कुछ परीक्षण करता है। वापिक लेखों के श्रकेक्षय के साथ साथ जो 
परियोजनाए और कार्यक्रम इन सस्थाओं को कार्यात्वमन हेतु हस्तान्तरित किये 
जाते है उनका मी झ्रकेक्षण किया जाता है। अकेक्षण के माध्ययम से इन सास्थाप्रो 
की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का विवरण मी उच्च सत्ता को प्रेधित किया जाता 
है । पचायती राज की सभी स स्थाप्रों के द्वारा जिन निर्धारित प्रपनो मे लेखा रखा 
जाता है उनका नियमानुसार अकेक्षण करना अकेक्षण विभाग का दामित्व है । इस 
कार्य मे विगत वर्षो में कुछ भ्रस्तनिहित घस गतिया उत्पन्न हो गयी प्रतीत होती 
हैं जिसके कारण अ्केक्षण का यह कायें श्रपना वाछित प्रमाव नही छोड पा रद्दा 
है। जो अकेक्षण श्रतिबेदन ससस्‍्थाओं को अनुपालना हैतु प्रेषित किये जाते हैं, 
स'स्था के स्तर पर उनकी अ्नुपालना मे कोई तत्परता नही दिखाई जाती है, इस 
कारण स्थिति बहुत भ्रसन्‍्तोपप्रद बतती चली जा रही है । 
नियस्त्रण के सम्बन्ध मे सादिक झली समिति के विचार 

राजस्थान सरकार द्वारा इन स स्थाग्रो की काय॑ प्रय्याली की समीक्षा हेतु 
964 में नियुक्त सादिक झली समिति न ग्रपन्ती रिपोर्ट मे अर कित किया है कि 
इन स स्थाओं में श्रधिकारों का दुरुपयोग, घन का दुरुपयोग तथा वित्तीय एव कार्य 
पद्धति सम्यन्धी अनियमितताग्ों को सामने लाया गया है । समिति का विचार 
था कि अनुचित कार्य सचालन ओर शक्ति के दुरुपयोग के कारण, चाहे बहुत 
थोडा ही क्‍यों ने हो, इन स स्थाओरो से लोगो में विश्वास की कमी हुई है । 
प्‌ स्थाभों के द्वारा जो गलतिया होती हैं उनके लिए दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने 
हेतु यदि तत्काल कदम नही उठाया जाता तो ऐसे उदाहरसो वा बुष्रमाव स्थाई 
हो जाता है । यदि गलतियो को नही रोका जाता भ्रौर उनके लिए दण्ड नही दिया 
जाता तो सारी कार्य प्रणाली की शक्ति और प्रभावशीलता अवरुद्ध हो जातो है । 
इसलिए समिति ने यह झनुभव किया कि इन स स्थाओं पर नियन्वस प्रौर पर्य- 
वेक्षण उनके उचित कार्य स चलित को सुनिश्चित करने के लिए ग्रावश्यक है ॥7? 
समिति में यह भो भ्र कित किया कि पर्वेक्षण और नियन्त्रण की प्रणाली को 
व्यवस्थित करते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे इन स स्थाप्रो 
वे स्वस्‍्य कार्य स चालन में अनावश्यक बाघा उत्प्त न हो भौर इन रा सस्‍्थाभ्ो के 
स्वत्त्र युसबूक और पहन करने को प्रदृति को कोई प्राधात न लगे ॥ समिति ने 
नियन्त्रण झौर पर्यवेध्षण के सम्बन्ध में तत्समस अ्रवर्तित प्रावधानों को निम्ताकित 
कारणों से भपूर्ण एवं प्नुपयुक्त माना था :अ 
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. तियस्त्रण एवं देखरेख के श्रधिकार राज्य स्तर पर केन्द्रित हैं। भ्राम 
तोर पर तुरन्त कार्येवाही करना इसके कारगा कठिन हो जाता है। 
जब तक कार्यवाही होती है तब तक स्थिति विरुकुल भिन्न हो जाती है । 


2. इस सभय निर्वाचित प्रतिनिधियों के विरूद्ध झनुशासनात्मक कार्यवाही 
के भ्रधिकार राज्य सरकार में निहित हैं । इस स्थिति मे भी, विलम्ब 
तथा कार्यभार के वारण तत्काल कार्यवाही नहीं हो पाती + 


3 अभकेक्षण के लिए जो व्यवस्था है कह मिरन्तर मार्गदर्शन देने तथा रोक- 
थाम रखने की सुनिश्चितता की दृष्टि से प्रपर्याप्त सिद्ध हुई है। प्रकेक्षण 
प्राक्षेपो की पूर्ति तथा अनियमितताप्रो के सम्बन्ध में कार्यवाही की प्रगति 
धीमी रही है । 


इसलिए समिति की राय यह थी कि नियस्नण एबं पर्यवेक्षण की पद्धति 
ऐसी होती चाहिए जिससे एक ओर निरस्तरता सुनिश्चित हो सके तथा दूसरी 
भोर तत्काल मही युघारात्मक कार्यवाही हो सके । निर्वाचित प्रतिनिधियों पर 
ग्रनुशासनात्मक नियन्त्रण के जो अधिकार राज्य सरकार को दिए गये है उससे 
राज्य सरकार पर पक्षपात पूर्णों व्यवहार के आरोप लगते रहे है झौर इससे कार्य- 
वाही में विलम्ब होता है। इसलिए यह उचित होगा कि झनुशासनात्मक कार्य- 
वाही वी शक्ति और नियस्त्रस्ण के श्रधिकार हेतु किसी स्वतस्त्र सस्था का गठन 
कर दिया जाये ॥ 


स्वतन्त्र सस्था . जिला एवं राज्य न्यायाधिकरण 


समिति ने अनुशस्ता की कि पचायती राज सस्थाओरो पर नियन्त्रण एव 
पर्यवेक्षण के लिए तथा इससे सम्बन्धित मुद्दों पर तत्काल एवं प्रभावपूर्णं कार्यवाही 
करने के लिए जिला रतर पर जिला स्थायाधिकरणा का गठन किया जाना चाहिए। 
इस न्यायाघिकरण मे जिला परिषद के प्रमुख, जिलाघीश झौर राज्प सरकार 
द्वारा वियुक्त न्‍्यायिक सदस्य होने चाहिए । यह न्यायिक सदस्य जिला एवं सत 
*वायाधीश के स्तर का होना चाहिए । राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के न्यायिक 
मदस्थ को नियुक्ति किसो एक जिला या जिला समूह के लिए की जा 
सकती है। न्‍्यायाधिकरण का न्‍्यायिक सदस्य इसके प्रध्यक्ष कार्य भी करेया 
पैदा जिला परिषद का मुझ्य कार्यपालक भषिकारी सचिव के रूप में कार्य करेगा । 
पह न्यायाधिकरण पचायत के पच, सरपच न्याय पचायतो के सदस्य प्रोर प्रव्यक्ष 
तेया प्रचायत समिति के सदस्यो के विरुद अनुशासनात्मक कार्य वाही, सदस्यो री 
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भयोग्यताभ्रो को सुनिश्चित करने ओर तद्‌विययक झावश्यक ग्रादेश देने, अनुशा* 
सनात्मक भध्रादेशों के विरुद्ध अपील सुनने इत्यादि का कार्या करेगा । 


इसी ग्रकार राज्य स्तर पर भी एक राज्य न्यायाधिकरण का ग्रठते 
किया जाये जिसमे उच्च न्यायालय के न्यायाघीश के स्तर का एक न्यायिक सदस्य, 
विकास आयुक्त और राज्य पचायती राज सलाहकार परिपद द्वारा मनोनीत 
सदस्य, होगे । इस न्‍्यायाधिकरण के सचिव के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा का 
एक अ्रधिकारी विशेष रूप से विधुक्त किया जाये। यह न्यायाधिकरण जिला 
परिषद के प्रस्तावों की जाच झौंर उन पर कार्य वाही, पचायत समिति के प्रधान 
भौर जिला परिषद के सदस्य तथा प्रमुख के विरुद्ध प्रनुशासनात्मक कार्यवाही, 
जिला न्यायाधिव रखो के झ्रादेशो के विरूद्ध अपील की सुनवाई, जिला परिषद के 
सदस्यों व श्रमुख की अयोग्यटाओं का निर्धरण तथा जिलाधीश भौर स्थावीय 
निधि लेखा परीक्षक द्वारा पारित आादेशो के विरुद्ध अपील की सुतवाई इत्यादि 
का कार्यों करेगा 


समिति ने सुझाव दिया कि किसी पचायत समिति अथवा जिला परिषद 
को निलस्बित करने. भ्रधिक्रमित करने भ्थवा विघटन करने का अधिकार राज्य 
सरकार में निहित रहना चाहिए। यद्यपि इस ग्रधिकार का प्रयोग करते समय 
राज्य सरकार को जिला न्यायाधिकरण श्रोर राज्य न्यायाधिकरण से परामर्श कर 
लेना चाहिए । राज्य सरकार को जिला परिषद झथवा पचायत समिति श्रथवा 
जिलाधीश के दिए गये ग्रादेशों पर पुनविचार करने और उनमे सशोधन करने के 
प्रधिकार होने चाहिए । 


अकेक्षण व्यवस्था की सशक्त बनाने के लिए भी समिति ने विचार किया 
था । समिति ने सुझाव दिया कि स्थानीय निधि भ्रकेक्षण के महायक परीक्षक की 
व्ववस्था एक जिले के लिए या जिलो के समूहों के लिए भ्लग से होतो चाहिए । 
सहायक परीक्षक के पश्रचात पर्याप्त सख्या मे भकेक्षण दल होना चाहिए ताकि 
प्रत्येक जिला परिषद प्ौर पचायत समिति का वर्ष में दो बार श्रौर पचायत का 
एक वार भवेक्षण किया जा सके । इस सम्बन्ध मे सहायक परीक्ष+ को जिला+ 
धीश से निकट सम्पर्क कर भकेक्षण रिपोर्ट के प्रमुपालन मे सधिकार भ्ौर कतंब्यो 
का विवेन्द्रीकरणा किया जाना चाहिए। पचायत और पचायत समित्तियों के 
अकेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन की अनुपालना के अधिकार जिलाघीश को सौंपे जाने 
चाहिए । इस सम्बन्ध मे अधिकार राज्य सरकार के पास होने का परिणाम यह 
होता है कि प्रकेक्षण भाक्षेपो भौर भनियमितताप्नों की तत्काल दूर नहीं क्या 
जाता है। यदि यह प्रधिकार जिलाघीशो को दे दिया जाये तो वे उस पर भनु- 
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धर्ती कार्यवाही कराने मे भधिक सक्षम हो सकेंगे । पचायत राज स स्थाग्रो में 
गैर कानूनी ढग से भुगतान करने था स स्थाओ को श्रपनी लापरवाही व दुराचरण 
के कारण हानि पहुचाने के जिम्मेदार कर्मचारी पर कार्या वाही करने का श्रधिकार 
विकास प्रायुकत के पास है | इस सम्बन्ध मे समिति ने सुझाव दिया कि पचायत 
झौर पच्रायत समिति के मामले मे ऐसी कार्यवाही का झ्रधिकार जिलाधीश को 
श्रौर जिला परिषद के मामले में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक को हस्तान्तरित 
किया जाना चाहिए। ऐसे प्रादेश के विरुद्ध राज्य न्यायाधिकरणा अझ्रथवा दीवानी 
प्रदालत में तीस दिन के भीतर भ्पील का प्रावधान भी हो सकता है । 

पिरधारों लाल व्यास समिति के विचार 


प्रचायती राज सस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राजस्थान 
सरकार ने 8 नवम्बर, 97] को एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन 
तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरघारी लाल व्यास की प्रध्यक्षता में किया था । 
इस सम्रिति मे प्रचायती राज के अ्रतुभवी राजनीतिज्ञ-्सामद, विधायक, जिला 
प्रमुख, प्रधान, प्रशासक और राजस्थान विश्वविद्यालय के एक अनुभवी शिक्षक, 
सदस्य बताये गये ये । समिति ने 973 भें अपना जो प्रतिवेदन राज्य सरकार 
को प्रस्तुत किया उसमे यह मत व्यक्त जिया कि पूर्व मे सादिक प्ली समिति द्वारा 
प्रचायती राज सस्याझो पर नियन्त्रण झौर पर्यवेक्षणा सम्बन्धी जो टिप्पशिया और 
मनुशमाए की गयी थी उनके लिए उत्तरदायी परिस्थितिया श्राज भी विद्यमान 
रहने के कारण हम उनसे तो सहमत हैं हो, साथ ही उन्होंने कुछ शोर भी सुकाव 
दिए जो इस प्रकार हैं ३१ 

, वर्तमान में पंचायती राज सस्थाझ्रो में कार्य करने वाले दोषी अधि- 
कारियो व कर्मचारियों के विश्द्ध कार्यवाही का भधिकार जनता क्के 
चुने हुए प्रतिनिधियों में निहिंत किया भया है जिससे अनेक समस्या 
उत्पन्न हुई हैं ॥ इस सम्दन्ध मे समस्त सस्याप्ो पर एक ही तरीके का 
नियन्त्रण किया जाना चाहिए ताकि कोई ऋम, आशका और पक्षपात 
की समावना न रहे ! 

2, पर्यवेक्षण ग्रौर नियन्त्रण के वर्तमान प्रावधान अपूर्णा और भ्नमावी हैं 
श्र्थात जिला विकास झधिकारी पचायती राज सस्थाप्रों पर नियन्त्रण 
करने वाले प्रमारी भ्रधिकारी हैं किन्तु कागूत में इस प्रधिकारी के प्रधि- 
कारो के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नही क्यि गये हैं 

3, समिति ने सादिक ग्रली समिति द्वारा जिला न्‍्यायाधिकरण शौर राज्य 
न्पायाधिकरण स्थावित करने के सुझाव से सहमति ब्यक्त नही की । 


470 सारत में स्थानीय प्रशांसत 


समिति का विचार था कि ऐसे न्यायाधिकरणो की बेंठके प्रायोजित 

करता ही अपने आप से एक समस्या होगी इसलिए तियरत्रण प्रौर पर्य- 

वेक्षण के अधिकारों पर अधिक सशक्त तरीको से प्रत्यायोजन भौर विके- 

ख्वीकरण क्या जाना चाहिएं। इस सम्बन्ध में अ्रपने प्रतिवेदन मे 

समिति ने पनेक सुक्ष्म सुकाव भ्रकित किये हैं 73 

इस सम्पूर्ण विवरण से एक तथ्य स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होता है कि 
पचायती राज सस्याभो के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करने में राजकीय 
नियन्‍्नएण की मृमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है ) किन्तु प्रनुमव यह दर्शाता है 
कि राज्य में पदासीन सरकार राजनीतिक कारणों से पचायती राज सस्पामों के 
साथ उचित व्यबहार नही कर सकी है। इन सत्थाओ के घुनाव कराने में राज्य 
सरकारो ने भ्रन्तनिहित राजनीतिक कारणों से क्‍प्रनावश्यक विलम्ब किया है। 
यही नही पदासीन राज्य सरकार ने पचायत्त समिति तथा जिला परिषद के पदा* 
धिकारियों के विरुद्ध कायंवाहो करने मे राजनीतिक भेदमाव भी दर्शाया है । 
इन बोनों ही कारणों शे प्रचामती राज की स्रस्थाओं के कुशल कार्याकरणामे न 
केवल बाघा उपस्थित हुई है अपितु जनता में मह धारणा भी बनी है वि इन 
ससस्‍्थाग्रों को सही तरीके से काम करने देने मे राज्य सरकार की स्वय| की कोई 
झधिक गम्भीर रुचि नहीं है। यदि लोक्तन्त्र के प्राघार को सशक्त बनाना हैं 
श्रौर राजनीतिक सत्ता का सबसे नीचे के स्तरो पर हस्तान्तरण करना भमीष्ट है 
तो इन ससस्‍्थाप्रों के कुशल कार्य करण को निश्चित करते के लिए राजनीतिक 
सहमत्ति के प्राधार पर कुछ सुनिश्चित माददण्डी का विक्रात किया जाना बहुत 
श्रावश्मक है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि जब तक इन स स्थाभो के कामवाज 
पर उच्छतर स स्थाओं का, जिसमें राज्य सरकार भी सम्मिलित है, पर्याप्त शौौर 
प्रमावी नियन्त्रणा स्पावित नहीं किया जाग्रेगा तबतक ये संस्थाएं मं तो लोकता- 
त्रिक विकेन्द्रीयकरण का सटीक माध्यम बन सकेंगी भोर मं ही जन प्रावाक्षा' 
की पूर्ति बर पार्यंगी । 
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॥6॥ 


नगरोय स्थानीय संस्थाश्रों 


का निदेशालय 
सा 554 040 ले 


नगरीय स्थानीय स स्थाप्नो पर राज्य के नियस्तवण से सम्बन्धित अध्याय 
] मे, इन स स्थाओ्रो पर राज्य के नियन्त्रण की वर्तमान स्थिति प्ौंर उसकी 
प्रकृदि के बारे मे विस्तार से विचार किया जा चुका है। इसमे नगरीय 
स स्थाप्नो पर राज्य के नियन्त्रण की विभिन्न चिधियो का विवरण दिबा जा चुका 
है तथाए प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन निदेशालय द्वारा किये जा रहे नियत्रण 
को पृथक से विश्लेषण किये जाने हेतु छोड़ दिया गया था । प्रस्तुत श्रघ्याय मे 
नगरीय स्थावोय स स्थाओ्ो पर स्थानीय स्वायत्त शास्त्र निदेशालय द्वारा किये 
जा रहे स स्थागत निय नण को प्रकृति भ्रौर उपायमों तथा उनकी सीमाझ्नो का 
विश्लेषण किया जा रहा है । स्थानीय स्वायत्त शासन के सेद्धाग्विक विश्लेषण को 
स्पष्टतां देने की रष्ठि से राजस्थान मे कार्य रत व्रिदेशालय बा उदाहरण के रूप 
मे श्रयोग किया जा रहा है । 


मारत भर में नगरीय स्थानीय शासन की राज्य स्तरोय नीतियों का 
निर्धारण करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग 
होता है । कुछ राज्यो मे राज्य स्तरीय इस झम्रिकरएण को नगरोय विकास एवं 
आवासन विभाग के मास से भी जाना जाता है | यह विभाग एक कंबोनेट स्तरीय 
भत्री के अघीत कार्या करता है जिसकी सद्मायता के लिए राज्य मत्री भी नियुक्त 
किया जाता है । विभाग के प्रशासनिक ढाचे के शीपें पर भारतीय प्रशासनिक सेवा 
का एक वरिष्ठ लोक सेवक “प्रन्िव” के रूप में नियुक्त किया जाताहे । सचिव की 
सद्दायता के लिए प्ावश्यकतानुमार प्रत्येक राज्य मे उप सचिव, सहायक सच्चिव 
या प्रवर सचित तिंखुक्त्र किये जाते हैं ) इस प्रकार गठित यह सचिवालय स्तरीय 


ड््4 मारत में स्थानीय प्रशासन 


स रचना राज्य मे नगरीय विकास प्रौर तत्सम्बन्धी शासन की नीति के निर्धारण 
का कार्पा करने के लिए उत्तरदायी होती है । राज्य मे नगरीय विकारा से सबं- 
घित नीतियों का निर्माश, सम्बन्धित मन्त्री से भावश्यक परामर्श और राज्यमत्रि 
परिषद मे उस नीति का अनुमोदन करने के लिए आवश्यक व्यवस्था तथा आधार 
तैयार करना सचिवालय के नगरीय विकास विभाग का मूल दायित्व होता है। 
यह स रचना नगरीय विक्रास एव शासन से सम्बन्धित प्रस्तावित विधेयक्रों का 
प्राल्प सैंय!र करवा कर उसे विधान मण्डल से पारित करवाने तक का दापित्व 
निमशाती है । सचिवालय में ज्थित इस स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राज्य की 
सभस्त नगरीय स स्थाश्रो के कार्य कलापो के लिए अपने मन्सत्री के माध्यम से 
विघान भण्डल के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह भी क्रिया जाता है । 
दूसरी ओर, नगरीय स स्‍्याओ्रों पर प्रशासकीय नियन्जरणा रखने वाला 
एक राज्य स्तरीय अमिकरण निदेशालय (स्थानीय स्वायत्त शासन) होता है । 
इस निदेशालय का मुरय उद्दें श्य यह निश्चित करना होता है कि नगरीय शासन 
के लिए सचिवालय स्तर पर जिन नीतियो का निर्धारण किया गया है उनका 
राज्य को नगरीय स स्थाग्रों द्वारा सही ढय से क्रियान्वमत हो रहा है । इस तरह 
निदेशालय, राज्य के नगरीय तिकायो पर नियन्त्रण व पर्यवेक्षण की नीति 
निर्धारण करने वाला प्रशासनिक स गठन है । राज्य का नगरीय विकास विभाग 
या स्वायत्त शासन विभाग राज्य मे नगरीय सस्‍्थाओ के लिए जिन नीतियो का 
निरूपण करता है उनके कार्यान्वयन हेतु बह उस नीतियो को निदेशालय की भेज 
देता है । निदेशालय मरी यद्यपि कोई कार्यानवयन्रकारी सस्‍्या भपने आप मे नहीं 
है तथापि यह एक ऐसी पर्वेक्षणकारी व नियन्त्रणकारी प्रशासतिक सस्यथा है जो 
उन नीतियो के राज्य की नगरीय स स्थाप्रो द्वारा कार्यान्वयन की प्रगति पर 
प्रभावी पर्यंवेक्षण और नियन्त्रण करती है ॥ भारत मर में जिन राज्यों में स्थानीय 
स्थायत्त शासन के निदेशालय की स्थापना हुई है उनमे कंवल राजरघान ही 
एक ऐसा राज्य है जिसमे निदेशालय की स्थापना 95] में ही कर दी गयो थी ।! 
ग्रान्धरप्रदेश ऐसा दूसरा राज्य था जहा कि इस निदेशालय की स्थापता 96[ 
में की गई ॥2 यद्यवि इन दोनो राज्यों में निदेशालय की स्थापना के बीच के इस 
दस वर्षो मे, देश मर में विभिन्न क्षेत्रों में निदेशालय की स्थापना के वायय॑ में 
विचार विमर्श होता रहा | इसो सन्दर्म में पजाब स्थानीय शासन (नगरीय) जाच 
समिति 957 ने स्थानीय शासन के निदे शालयवी स्थापना के समर्थत में निम्ना- 
क्ति तक दिए .ह 
4,. समिति की मान्यता थी कि स्थानीय निवायो के कार्यलापो का पर्य- 
वेक्षण करने झौर राज्य सरकार को नगरीय घासन के संबंध में नीतियों 


नगरीय स्थानीय सस्याप्रो का निदेशालय 45 


तथा कार्यक्रम के निरूपण में सलाह देने के लिए स्थानीय निराय निर्दे- 
शालय की स्यारना को जश्नी चाहिए । 

2... निदेशालय की स्थापता नयरपरालिका विधि तथा अन्य स्वेवानिक 
नियमों, आदेशों इत्यादि की परिपालता को सुतिश्चित करन के तिएं 
को जानी चाहि 

3, सनी विषयों कै लिए जादर्ण उतविधियों का विकास करना तया स्थानीय 
निकायो यो मानक थोदना प्रदान करना और 

4... स्थानीय निकायो द्वारा प्रारम्म की गयी विक्रास परियोजनाग्रों तथा 
निर्माण कार्यों पर पर्य वेक्षण ओर उमर प्रक्षिया भें जा बढठिनाई आगे 

उन्हें दूर करने के लिए स्थानोय निकाम निदेशालय की स्थापना की 

जानी अपेक्षित है । 

इसी प्रकार मध्यप्रदेश नगरीय सथ नीय स्वशासन समिति (959) 
का भो विचार था कि स्यानीय निकायों का प्रत्यक्ष रूप से पर्ादेक्तण ग्रौर माएं- 
दर्शन करन के लिए एक स्थानीय निकाय निदेशालय स्थापित करने वी आव- 
श्यकता अपरिहाय है 

प्रामीएा-नगरीय सम्बन्ध समिति न मो झमिशस्रा को थी कि राज्य 
स्तर एक ऐसा सुस गठित निदेशालय, निसका प्रमावक्रारी क्षेत्रीय तिरीक्षक 
वर्ग हों, स्थानीय निकायों के पय देक्षण, निर्देशन और तियस्त्रण ब्यवस्यां को 
सुघारने में बहुत कुछ सहायक होगा । उसे चाहिए कि स्थानीय निकायों 
वर्तमान तथा मविध्य की समस्यागओ्रो को हल करने में मार्गदर्शन तथा खहायता 
प्रदान करे और सम्बद विभागों के समक्ष उनके पक्ष का समन करें ।२ 

इस प्रकार, उपरोक्त विवरण में जिन समितियों की अनुशसताओी का 
उल्लेख किया गया है उनके प्राधार पर यह सिद्ध हुथा है कि स्थानीय निक्रामों के 
लिए निदेशालय कौ स्थापना का सुझाव आम ठोर पर इसलिए दिया गया है 
ताकि निदेशालय उन परियोजनाप्रों के, कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सक्के जो 
या तो केन्द्रीय मरफार द्वारा प्रवतित को जातो है या राज्य सरकार द्वारा वित्त 
पोषित द्वोतो हैं ॥ कुन मिलकार ।॥95।॥ थे राजस्थान में स्थादित स्थातीय निकायो 
के निदेधानय के परचात देशमर में विभिन्न राज्यो में नियुक्त विभिन्न समितियों 
झौर केन्द्रीय स्वर घर नियुक्त समिति ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि राज्यों मे 
कार्य रत नगरोय स्थानीय सम्धामों के सुब्यवस्यित क्रार्योकरण को यति प्रदान 
करते को दृष्टि से उन पर श्रेष्ठवर प्योवेक्षण भौर नियन्त्रण के लिए स्थानीय 
शासन निदेशालय क्यों स्थापना बी जानो चाहिए । 
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स्वतन्त्रता के पश्चात राजस्थान मे 949 में मुख्य पर्यावेक्षक (जिला 
बोर्ड कार्मालय थ नगरपालिका) नासक प्राधिकारी की नियुक्ति जिला बोर्ड व 
नगरपालिकागो के नियमत व पयवेक्षण हेतु की गयी थी | उल्लेखनीय है कि 
जिला बोर्ड के अन्तगंत जिले की समस्त पंचायतों को सगठित किया गया था 
जवकि नगरोममे प्रत्येक नगर मे जहा भी नगरपालिकाए थी उम्का स्वतन्त्र 
अस्तित्व था। 949 में मुख्य पर्य वेक्षक (जिला बोर्ड कार्यालय व नगरपालिका) 
की स्थापना व नियुक्ति सम्पूर्णो राज्य मे कार्यरत पचायती राज सस्याग्रो झौर 
सगरपालिकाओं पर पर्य वेक्षण और नियन्त्रण के लिए की गयी थी। उप्त समय 
राज्य में इस जिला बोर्ड और 44 नगरफालिकाएं इसके नियंत्रण क्षोत्र में 
कार्या रत थे ।7 95[ मे इस विभाग का नाम परिवतित कर निदेशक, स्थानीय 
निकाय कर दिया गया ।? स्थानीय निकायो का यह निर्देशालय 959 तक राज्य 
में कार्यो रत जिला बोर्डो भश्लौर उसके भ्रधीनस्थ पचायती राज की स सस्‍्थाग्रो तथा 
राज्य मे क्रियाशील समस्त नगरपालिकाभो पर नियन्त्रण और पयबेक्षण का कार्य 
करता रहा | किन्तु सन्‌ !959 में जब राजस्थान में लोकतात्िक्क विकेन्द्रीकरण 
करते हुए पचायती राज का दीप प्रज्ज्वलित किया गया तो इसके भनुम्तरण मे 
भिल्तरीय पचायती राज की सस्थाओ का प्रादुममाव हुआ | इस परिवर्तत के कारण 
2! नगरपालिकाझी ने पंचायतों में बदलता स्वीकार किया जिप्तके परिणाम 
स्वरूप नगरपालिकाशो की सस्या घटकर मात्र 37 रह गयी पभौर जिला बोर्ड 
भी समाप्त कर दिये गये ॥8 


राजस्थान नगरपालिका भ्रधिनियम 959 का भ्रवर्तन 

राजस्थान मे 7959 में प्रवधित नगरपालिका कानुस में तिमन्‍्त्रण से 
सब घित बारहवें अध्याय मे यह संकेत क्या गया है कि निरीक्षण घर पर्यवेक्षण 
से सबधित शक्तियों का उपयोग राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष 
प्रादेश द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्राधिकारों करेंगे ॥? 


सन्‌ 959 में राजस्थान नगरपालिया प्रधिनियम के प्रवत॑न से पूर्व 
राज्य भें गठित नगपालिकाएं बई प्रकार के विधिक प्रावधानों द्वारा शासित होती 
थो जैसे राजस्थान टाउन/नगरपालिका भ्रधिनियम, बीकानेर राज्य नगर पालिका 
एक्ट 923 झादि | किन्तु 959 में उपरोक्त भधिनियम के प्रवर्नंद के साथ ही 
राज्य सरकार ने यह सबल्प भमिव्यक्त कर दिया कि राज्य में गठित समस्त 
नगरपालिकामो को एक कानूत द्वारा शासित होना चाहिए। इसी उद्देश्य से 
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प्रेरित होकर राज्य सरकार ने यह अधिनियम ॥7 अक्टूबर, 959 को किया- 
न्वित कर दिया १7९ इस अधिनियम के द्वारा पूर्व के उन सभो कानूनो और 
नियमो को समाप्त घोषित कर दिया गया जो इस कानून के प्रवर्तन के पूर्व राज्य 
के भिन्न भिन्न मागो मे प्रभावी थे । 


राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 959 में अध्याय ]2 की धारा 
283 से लेकर धारा 30] तक उन प्रादघानों को सकलित किया गया है जो 
राज्य की नगरीय सस्थाओ पर राज्य सरकार के निरीक्षणा झ्लौर पर्यवेक्षण से 
सबधित है । 


राजस्थान राज्य के निर्माण के पूर्व तत्नालीन देशी रियामतो राज्यों 
व केन्द्रशाप्तित प्रदेशों मे नगरपालिकाओं के नियन्त्रण व परय॑वेक्षण हेतु राज्य 
स्तर पर पृथउ-्पूथक विमाग थे, जो इन स्वायत्तशासी इकाईयो का तत्समय प्रमाव- 
शील नगरपालिका्रों के ग्रधिनियमो के अन्तर्गत नियन्त्रण व पर्यवेक्षण करते थे । 
जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है, 949 में राजस्थात राज्य के तिर्माण 
के बाद सर्वप्रथम वर्ष ।950 में जिला बोर्डो व नगरपालिकाओो के नियन्‍्तण व 
पर्य वेक्षयय हेतु राज्य स्तर पर सचिवालय मे स्वायत्त शाप्तर विभाग की स्थापना 
के प्रतिरिक्त विमागाध्यक्ष के रूप मे भी मुख्य निरीक्षक (जिला बोर्ड व मगर- 
पालिका), राजस्थान नाम स एक एकीकृत सस्थान मी स्थापित किया गया । 


निदेशालय फा संगठन 


]95। में जब यह निदेशालय निदेशक, स्थानीय निक्राय विमाग के रूप 
में स्थापित कया गया, तब, उपलब्ध सूत्रों के अनुसार, इसका संगठन इस प्रकार 
था वा 

निदेशक एक पद 
सहायक निदेशक एक पद 


निदेशालय की यह सरचता केवल अधिकारियों का सकेत करती है ? 
निश्चय ही निदेशालय के कार्या सचालन बे लिए क्‍्रावश्यक मत्नालयिक कर्मचारी 
भी नियुक्त रहे होगे किन्तु उतकी सख्या इत्यादि के बारे मे उत समय की प्रामा- 
णिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है । वर्ष 95० प्रे लोक्तात्रिक विकेन्द्री- 
करण की योजना के कार्यान्वित होने तक यही सरचना बाय शील रही । 962 
में राज्य सरकार ने पितब्यवता देतु उठाये गये कदमों के क्‍झन्तर्गत सचिबगलय 
स्थित स्वापत्त शासन दिप्राग क्षो समष्त कर निदेगालय में ही मिला दियाव 
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निदेशक व उपनिदेशक क्रमश पदेन शासन उप सचिव एव मवर शासन सचिव 
स्वायत्त शासन भो बना दिये गये । तमी से यह विभाग निदेशालय के अतिरिक्त 
उपरोक्त निदिध्ट सचिवालय सबघोी दायित्वों का सम्पादन भी करता है ॥* 
निदेशालय की स रचना |964 तक इसी रूप में जारी रही । 


निदेशालय की संरचना (964-65) 


निदेशक एवं पदेन उपसचिव एक पद 
सहायक निदेशक दो पद (ग्रस्थाई) 
सहायक लेखाधिकारी तीन पद 


इन प्रधिकारियो के भतिरिकत आवश्यकतानुसार मन्नालयिक कर्मचारी 
मी निदेशालय में कार्यरत थे। इनकी स रया के बारे मे निदेशालय के वापिक 
प्रतिवेदन मे कोई सकेत नही मिला है । 964-65 के वाधिक प्रतिवेदन से यह भी 
विदित होता है कि 3 जनवरी, 965 से निदेशक पद पर भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के भ्रधिकारी को नियुक्त करने का निर्णय किया गया था। 

]969 में राजस्थान नगरपालिका सेवा के गठन के पश्चात निदेशालय 
के गठन मे क्िचित परिवर्तेव परिलक्षित हुआ । निदेशक के पद पर भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के अ्रधिकारी के स्थान पर राजस्पान प्रशासनिक सेवा के सधिकारी 
की नियुक्ति की गयी । निदेशक के भ्रलावा सहायक निदेशक के तीन पद निदेशा« 
लय के लिए स्वीकृत किये गये । इनमे से 30 अ्रक्टूबर, 968 के पश्चात एक 
पद को उप निदेशक के पद के रूप मे परिवर्तित कर दिया गया | निदेशालय की 
लेखा शास्तरां के प्रमारी के रूप मे एक लेखाधिमारी और उसके श्रघीन भावश्यक 
लेखा कर्मंधारी सेवारत रहे । 

974 में निदेशालय की स चरना में पुन. परिवर्तन दष्टिगोचर हुप्मा 
है । इस वर्ष एक निदेशक के ग्रतिरिकत उपनिदेशक के तीन पदों भोर सहायक 
निदेशक के दो पद तथा लेखाधिक्रारी के एक पद पर निदेशालय मे सबधित 
अधिकारी कार्याशील रहे । 


सिदेशालय को धर्तंतान सरचना (993) 
क्र. सं. नाम पद नाम सेवा जिससे धधिकारी सबंधित हैं बद संहया 


हैः निदेशव राजस्थान प्रशासनिक सेवा 
2 उप-»निदेशक ९९ 2 
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3... सहायक निदेशक राज. प्रशासनिक व 
4 क्षेत्रीय उपनिदेशक कद 3 
(जयपुर/जोघपुर/उदयपुर ) 
5. ग्रधीक्षण अभियन्ता राजस्थान राज्य प्रमियात्रिकी सवा ! 
6. सद्दायक भभियन्ता या] ध 
सहायक निदेशक राज० सास्यिकी सवा 
8. लेखाधिकारी राजस्थान लेखा सेवा 4 
योग अर. ]) 


(व) श्रधीतस्थ सेवा के कर्मंचारो 


लेखाकार राज० लेखा भ्रधीनस्थ सेवा 2 
2. कनिष्ठ लेखाकार हि है 
3. साहियकी सहायक राज० साहियको प्रधीनस्थ सेवा ] 
थैः सप्णक ५० 2 
5 विधि सहायक राज० विधि सेवा ै 
योग 'ब'" 43 
(स) मश्नालयिक कमंचारी पल 
. कार्यालय भ्रधीक्षक ] 
2. कार्यालय सहायक 3 
3 निजी सहायक 
हि वरिष्ठ लिपिक 24 
ट शीघलिपिक ८ 
6 कनिष्ठ लिपिक रेड 
हक वाज़न चालक है 
8 चतुर्थ श्रेणों कर्मचारी/चोकोदार 9 
योग '“स” 74 


कुल योग प्र+ब+स 98 
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निदेशालय के स गठन की दृष्टि मे उपरोक्त विवरण के प्रस्तुतीकरण 
एब इसके प्रारम्मिक प्रगति प्रतिवेदनों के अवलोकन से यह तथ्य उद्घटित होता 
है कि स्वायत्त शासन निदेशालय की जब प्रारम्म में स्थापना हुई त्तो इसमे मात्र 
एक निदेशक तथा एक सहायक निदेशक का पद हो सृजित किया गया था | 
प्रारम्मिक चर्पों मे इसमे कार्यारत कर्मचारियों की सख्या अत्यधिक नन्‍्यून 
थी किन्तु ज॑से जैसे इसके नियन्नण में झाने वाली स्थानीय नगरीय सस्‍्थाभो की 
स रा में बिस्तार हुआ, कर्मचारियो वी सस्‍्या मे मी इद्धि रष्टियोचर हुई है। 
इसमें आवश्यकतानुसार समय-समय पर पद सुजित किये गये तथा कतिपय पदों 
को समाप्त मो किया जाता रहा है। किन्तु, अब पिछले लगभग एक दशक से 
जिन पदों का सृजन किया गया है उनमे एक स्थायित्व की प्रद्धति दृष्टिगोचर हुई 
है । 

इसके पूर्व कि निदेशालय बी प्रान्तरिक प्रशासनिक स चना के अन्तर्गत 
निदेशालय में कार्या रत विभिन्न अनुभागो के दायित्वों का विवरण प्रस्तुत किया 
जाये, यह झावश्यक है कि निदेशालय के मुख्यालय पर प्रधिकारियों की जो 
ख़खला है उनके पद और दापित्वों का से क्षिप्त विवरण प्राप्त कर लिया जाय । 


निदेशक एवं पदेन उपसचिव, स्वायत्त शासन विभाग 

इस निदेशालय का शीषंस्थ श्रधिकारी निदेशक है जो निदेशक के साथ 
साथ सचिवालय स्थित स्वायत्त शासन बिभाग के पदेन उप सचिव का दायित्व 
भी निमाता है। इस दोहरे उत्तरदायित्व के कारण इस अधिकारी की भूमिका 
ग्रत्यन्त चुनौतो भरी एवं महत्वपूर्णा हो जाती है । इस पद पर नियुक्त जिये गये 
अधिकारी कमी भारतीय प्रशासनिक झकेवा संवर्ग से लिए गये हैं तो कभी 
राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त किया 
जाता रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने इस पद पर नियुक्ति 
के लिए सेवा स बधी प्रतिवार्यता के स्थान पर सबधित अधिकारी के म्वायत्त 
शासन से स बधित कार्यानुभव को अधिक महत्व दिया है | इसलिए ऐसे प्रधिकारी 
जिन्हे इस क्षेत्र मे कार्य करने का पूर्व भ्रनुमव हो, वह चाहे भारतीय प्रशासनिक 
सेवा का हो या राज्य प्रशासनिक सेवा का इस पद पर पदासीन किया जाता रहा 
है । इस पद पर नियुक्त किये गये प्राधिकारी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं 
होता भौर राज्य सरकार जब चाहे इस पद के प्राधिकारी को स्थानान्तरित कर 
सकती है । 

निदेशालय का शीपंस्थ प्रशासनिक प्रबन्धर होने के नाते वहू प्ननग्य 
प्रधामतिक क्‍झधिकारों हा प्रयोग करता है । वह न केवल निदेशालय की प्रशास- 
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कीय स रचना का प्रधान है अपितु राज्य में कार्यारत समस्त नगरीय स्थानीय 
सस्‍्थाप्रो-नगर परिष्दों एव नगरपालिफाझ-के अधिकारियों व कर्मचारियों का 
भी प्रशासनिक नियत्रणकर्ता है । राज्य घीौ समस्त नगर परिषदों व पालिकाओ्रो के 
कार्यकारी प्रषिका री, प्रशासक, या ग्रायुक्त किसी मी कठिकाई और भ्रम वी 
स्थिति मे निदेशक से सार्गदर्शत त्री औपचारिक अपेक्षा रखते है । इस प्रकार के 
मामले जब निदेशालय मे प्रेषित होकर आते हैं तो उन पर प्रत्तिम निर्णय निदे- 
शक द्वारा ही लिया जाता है। निदेशालय चू पि राज्य की समस्त मगरपरिपदों 
व पालिकाओं के लिए क्षेत्रीय नियन्त्रणा इकाई का कार्य करता है इमलिए बह 
न केवल जयपुर स्थिति निदेशालय में नियुक्त विभिन्न भ्रथिकारियों और कर्म- 
चारियो के मध्य कायो का विभाजन करता है अ्रपितु निदेशालय के राज्य में जो 
तीन क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, जोधपुर, और उदयपुर मे है उनके सटीक दायित्व 
निष्पादत के लिए भी ग्रावश्यक दिशा निर्देश व मार्यद्शन वह उपलब्ध कराता 
है । विभिन्न वर्गों के कर्मेचारियों के नगरपालिकाओ में स्थानान्तरण के झादेश 
भी निदेशालय द्वारा उसकी स्वीकृति से ही जारी किये जाते हैं। राज्य सरकार 
के स्वायत्त शासन विभाग का पदेन उप शासन सचिव होने के रूप मे उससे यह 
भौपचारिक, स॑ द्धान्तिक और व्यावहारिक श्रपेक्षा की जाती है कि नगरीय प्रशा- 
सन के धामले में यह राज्य सरकार को ब्यावहारिक परामर्श उपलब्ध करायेगा + 
राज्य सरकार के अधिकारी चू कि शासन सचिवालय में पदासीन न होते हैं प्रत 

उन्हे राज्य की नगरीय स्थानीय प्रशासन की व्यावहारिक समस्याप्रो का सटीक 
अनुमव नही होता इसलिए उनके नीति निर्माण का व्यावहारिक स्वसरूप प्रदान 
करने को दृष्टिट से निदेशक, स्थानीय निकाय को उप शासन सचिव स्तर प्रदान 
किया गया है | निदेशक झपने व्यावहारिक अनुमव के आधार पर राज्य सरकार 
को प्रपने उप शास्तन सचिव के दायित्वों की परिधि में व्यावहारिक स्थिति और 
समस्याप्रों पर समाधान परक परामर्श देता है । 


राज्य सरकार जो मी आदेश-निर्देश तथा कानूनों ओर नियमों की 
पालना स्थानीय शासन की नगरोय इकाईयों से वरवाना चाहतो है उनसे सवधित 
आदेश सर्वप्रथम निदेशालय में ही भेजे जाते हैं। निदेशालय मे इस प्रकार के 
भादेशो के भाप्त होने पर निदेशक का यह प्रशासनिक दायित्व हा जाता है कि 
राज्य मर में कार्यरत समस्त नगरीय सस्थाप्रों क्रो उन भ्रादेशो-निर्देशों झ्लौर 
कानूनो को मावना तथा नियमों व उपनियमों से शोपचारिक रूप से सूचित करें 
तथा उस सम्बन्ध में उनको पालनार्थ उन्हे आवश्यद निर्देश दें । गही नहीं इस 
प्रकार के नियमों की पालना से नगरोय स स्थाम्रो के द्वारा मी किसी प्रकार को 
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कढिनाई अनुभव की जाये तो ऐसे मामलो में निदेशक उतने स॑स्थाप्रों को झ्ावश्यक 
सलाह, मार्गद्शत और परामर्श उपलब्ध करता है । 


निदेशक के रूव मे कार्य करते हुए उससे यह्ड भ्रपेक्षा भी की जाती है कि 
नगरीय स स्थाझों को स्थानीय शासन की कुशल इकाईया बनाने के लिए बह 
उन्हे प्रावश्यक अ्रशासनिक नेतृत्व अ्रदान करे। समस्त तगरोय सस्थाओं मे 
नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासक या झ्रायुक्त समय-रामय पर राज्य सरकार 
द्वारा प्राप्त निर्देशी की पालना के लिए निदेशक से मार्गदर्शन भर निर्देश प्राप्त 
करते रहते हैं । निदेशक से यह भपेक्षा की जाती है कि इन स स्थाओ की प्रशास- 
कीय स्थिति को कुशलता और त्वरित स्वरूप प्रदान करने के लिए समय-समय 
पर उतको स सृचित करे या उनका आकस्मिक निरीक्षण करें। ऐसे निरीक्षण के 
पश्चात्‌ भ्रपने निरीक्षण अतिवेदन मे वह उन सस्थाओं को उन समस्त छोटी 
बातो झौर न्यूनताम्ो से अवगत कराये जो निरीक्षण के दोरान उसके द्वारा झनु मव 
की गयी है । निदेशक के रूप में राज्य की नगरीय स स्थाप्रो की वित्तीय स्थिति 
की समीक्षा करना और उसमे सुधार करने के लिए भी निदेशक प्रशासनिक स्तर 
पर नेढूत्व प्रदान करता है । राज्य की विमिश्न मगर परिषदों भौर नगरपालिकामो 
के प्रशासनिक प्राधिकारियो के द्वारा जो प्रशातनिक तिणेय और पारित प्रादेश किये 
जाते हैं यदि स बधित जनता झौर पक्षकार उन भ्रादेशों भोर निर्णय से भसस्तुष्ट 
है तो उनके विरूद्ध निदेशक के यहा भ्रपील करने के लिए स्वतन्त्र होते हैं ! इस 
प्रकार प्राप्त समस्त प्रशासनिक अपीलो की उसके ठारा घुनवाई कर निस्तारण 
किया जाता है । 
राज्य के स्वायत्त शासन निदेशालय के शीर्षस्थ प्रशासनिक प्राधिकारी 
के रूप में उससे यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य मर मे नगरीय सस्थाप्नों की 
स्वच्छ भौर कुशल छवि बनाने के लिए वह योजनाएं बताये | देंशमर मे नगरीय 
स स्याप्नों की छवि अकुशल स स्थाझो के रूप मे प्रतिष्ठित हो गयी है| ऐसे वबाता- 
बरण मे स्थानीय निकाथ के निदेशक का यह दागित्व भौर गुरुत्तर एवं गम्मीर 
हो जाता है । वस्तुत: निदेशक के प्रशासनिक नेतृत्व, बौशल, व्यक्तित्व, त्वरित 
निर्णय, निष्पक्ष छवि झौर प्रशासकीय योग्यता पर राज्य की नगरीय स स्थापो 
की कुशलता निर्भर करती है | समीक्षयों द्वारा यह राय व्यकत की जातो रही है 
कि किसी भी राज्य की नगरीय स स्थाझों की कार्य कुशलता को निर्धारित करने 
में निदेशालय के निर्देशक के प्रशाप्तनिक नेतृत्व का निर्शायक योगदान होता है | 
उप निदेशरू (दो पद) 
स्थानोय निकाम निदेशालय में निर्देशव के भ्रधीन दो पद उप निदेशक 
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के सूजित किये हुए हैं। प्रथम, उप निदेशक (प्रशासन) झौर द्वितीय उप 
निदेशक (भूमि) के नाम से जाने जाते हैं ॥ उप निदेशक का प्रथम पद 
968 में सृजित किया गया था ।!४ इसी प्रकार दूसरा पद 97] म राज्य में 
विभिन्न नगरपालिक्ाओ के चुनावों के समय अस्थाई तौर पर सृजित किया गया 
था किन्तु कालान्तर में कार्यभार बढ़ने के कारणा वह निरन्तर बना रहा । उप 
निर्देशक (प्रशासन) को राज्य सचिवालय॑ स्थित स्वायत्त शासन विभाग का परदेन 
सहायक शासन सचिव भी बनाया हुआ है | निर्देशक की अनुपस्थिति में उप निददे- 
शक प्रथम, निदेशालय के का स चानल केलिए उत्तरदायी होता है | इन पदो पर 
निमुकत श्रधिकारी भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अ्रधिकारी होते हैं। राज- 
स्थान सरकार के स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा [निदेशालय के जयपुर स्थित 
अधिकारियों के कार्य वितरण की जो सूची जारी की हुई है उसके अनुसार उप 
निदेशक प्रथम श्रौर उप निदेशक द्वितीय को जिन माप्तलो के निष्पादन हेतु उत्तर- 
दायी बनाया गया है उतका विवरण इस प्रकार है !* 

उप निदेशक (प्रथम) 

]... राजस्थान नगरपालिकाओो सेवा के प्रशासनिक व तकनीकी प्रधिकारियों 
को प्रस्थापना का समस्त कार्य, 

2. कार्यालय के कर्मंचारीगण व राजस्थान नगरपालिका सेवा के प्रधिका- 
रियो के वापिक कार्य मूल्याकत प्रतिवेदन , 

3. नगरपालिका प्रधिकारियों के विरूद्ध प्राथमिक व विभागीय जाच, 
झारोप पत्र, दण्ड आदि, 

4. इस विभाग के अधिकारोगण व नग्रपालिकाओ के प्रधिकारीगण/कर्म- 
चारीयण के विरुद्ध अप्टाचार निरोधक विमाग, लोकायुक्त सचिवालय, 
जन ग्रमियोग निराकरण विमाग से शिकायतें व जाच के कार्य, 

5. पभ्रशासकों की नियुक्ति, शिरायतें व विमागीय जाच; 

6. क्षेत्रीय कार्यलियों व निर्देशक द्वारा झावटित नगर परिषदा/बोडों का 
निरीक्षण, शिकायतों वी जाच, 

7. नगर पालिकाप्रो के निरीक्षण प्रतिवेदन, बैठको की कार्यवाही, प्रसहमति 
टिप्पणिया ग्रादि, 

8. राजस्थान विधानममा लोक्ममा पादि प्रशुस्णों में निदेशक को 
सहयोग; 

9... प्रन्य कार्य जो निदेशक द्वारा बताये जावे; 
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0, नगरपालिका कामिक स घो की सागें, हडतालो के समस्त प्रकरण 
[/. उप निर्देशक (भूमि) के लिक श्रधिकारी के छूप मे कार्य । 
उप निदेशक (द्वितीय) 
] भूमि व अन्य नगरपालिका सम्पत्ति के निष्पादन स बधी समस्त प्रकरण; 
2... ग्रतिक्रमणा, पुराते कब्जे, भूमि विनियम, भवाधिकृत निर्मा भादिकें 
प्रकरण एवं तत्सम्बन्धी शिकायतें, 
3. भूमि भवाप्ति स बधी प्रकरण, 
4. नगरपालिया प्रधीनस्थ एवं मनालबिक तथा चचुरें श्रेणी कर्मचारियों 
को प्रस्थापना स बधी समस्त प्रकरण एवं शिकायतें तथा श्रम विवाद; 
$ क्षेत्रीय कार्यालयों व परिपदो/बोर्डी का निरीक्षण जो निर्देशक द्वारा 
आझावटित किया जावे, 
उप निर्देशक (प्रशासन) के लिंक अधिकारी के रूप में बाय; 
परिषद कर्मेचारियो की धारा 30 (5) की श्रपीनें, 
निदेशालय के कर्मचारियो के से स्थापन सब धी कार्ये, 
प्राहरणा एवं वितरण स बधी कार्य । 
ये दोनो ही उप निदेशक चू कि निदेशालय के प्रशासनिक कार्य सच" 
लन के लिए विविध उत्तरदायित्वों वा निर्वाह करते हैं इसलिए वें प्र।य- निदेशक 
के निकट भ्ौर उसके प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियम्तण में क्रियाशोल रहते हैं । 


छ ० कक 


सहायक निदेशक 


सहायक निदेशक के पद निदेशालय की स रचना में इसके स्थापना 
काल से ही विद्यमान रहे हैं । विभाग के प्रशासनिक श्रतिवेदनों के मवलोवन से 
बह विदित होता है कि निदेशालय के स चालन में आरम्म से ही सहायक निदे- 
शको की भूमिका महद्देत्वपूर्ण रही है । निदेशालय में इस समय सहायक निर्देशको 
के दो पद हैं इन पदो पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ झधिकारियों भौर 
कमी कमी राजस्थान नगरपालिका सेवा के अविकारियों को मी नियुक्त किया 
जाता रहा है । निदेशालय के अशासतिक कामकाज के सचालन तथा उसके 
स स्थापन इत्यादि के नियन्‍्त्रण मे झौर तग्रपालिकराप्रों पर स्थातीम निकाय 
निदेशालय के नियन्त्रण को प्रभावी बनाने में सहायक निदेशक्रों की प्रशासनिक 
भूमिका भत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। निदेशालय में नियुक्त ये दोती सहायक 
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नि शक निदे शालय के विभिन्न प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के लिए उत्तरदायी 
बनाये गये हैं । इन दोनो श्रधिकारियो को निदे शालय मे जिन दायित्वों के लिए 
उत्तरदायी बताया हुआ है उनका विवरण भी निदेशालय के अनुसार इस प्रकार 


है. ५39 
हैः 


सहायक निदेशक (प्रथम) 


] 


5 


9 


रिट याचिकायें, सिविल वाद, सेवा अधिकरण की प्रपीलें व न्‍्यायालयो 
के भ्रन्य समस्त प्रकरण; 

विधि सलाहकारो, पैनल अधिवक्ताप्रो व प्रभारो ग्रधिकारियो की नियु- 
क्तियो के प्रकरण, 

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 959 की घारा 285 व 300 
के प्रकरणों की जाच कार्यवाही; 

राजस्थान नगरपालिका श्रधिनियम 959 मे सशोधन/परिवततंन व 
तदन्तगंत नियम, उप विधिया, विनियम स्पष्टीकरण व व्याख्याश्रो के 
प्रकरणों का परीपण तथा ग्रभमिशसाओ व विधि सबंघो समस्त कार्य, 
प्निवायें करारोपण, चु गी, मवन व भूमि कर, व्यापार व झ्यवसाय 
कर व भ्रन्य करो के समस्त प्रकरण एवं तत्सम्बन्धी शिकायतें, 

मत्रि मण्डलीय निर्णाय व उतका क्रियान्वयन , 

नगर परिपदो/बोर्डो का निरीक्षण जो निदेशक द्वारा श्रावदित किये 
जायें, 

सहायक निदेशक (प्रनुसधान प्रकोष्ठ) के लिक अधिकारी के रूप मे 
कार्य , 


नगरपालिका सीमा इृद्धि व चुनाव सबधी प्रकरण । 


सहायक निदेशक (द्वितीय) 


५ 


प्रनुसधान प्रकोष्ठ के निर्धारित कतंब्यो वा सम्पूर्णा कार्य मय पभ्रक सक- 
सन, सूचना मसग्रह व डेंटा बैंक कार्य, 


समन्वय समितियों की बैठकें, सम्मेलन, सेमीनार, वर्कशांप झादि, 
निदेशालय का बापिक प्रगति विवरण व प्रशासनिक श्रतिवेदन, 
विभिन्न गठित समितियों का कार्य 
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5... राजस्थान स्वायत्त शासन सस्यान के तत्वाघान में मायोजित बैठकों के 
प्रस्तावों का निरीक्षण; 

6. राज्य सरकार द्वारा प्रश्वादित 20 सूत्रीय कार्यक्रम की अग्रतिव 
ज्ियान्बिति , 


7... विविध भनुमागों के कार्य, भारत सरकार से पत्र ब्यवद्वार सहित; 


8. सस्ते सुलभ शोचालय (लो कास्ट सेनीटेशन) योजना, य्रू. एन डी. पी 
ग्लोबल प्रोजेक्ट व सुखें तहारतों का जल श्रवाही शोचालयों मे परि- 
वर्तत करने सम्बन्धो प्रकरण; 


9... भ्रव्य कार्य जो निदेशक द्वारा बताये जायें, 


0.. सहायक निदेशक विधि एवं वाद व लेखाधिकारी के लिक अ्रधित्रारी का 
कार्य, 


!]. नगरपालिका प्रध्यक्षो एवं सदस्यों की जाच का समस्त कार्य । 
लेखधिस्परी 


निदेशालय में वित्तीय कार्यों की देखरेख भौर नियन्त्रण हैठु लेंखाधि- 
बारी का एक पद सृजित किया हुम्रा है। एक जनवरी, 964 से पूर्व इस पद की 
कोई व्यवस्या नही थी फिस्तु !964 में राज्य की 0 में से 8 नंगरपरिषदों द्वारा 
यह मांग की गई कि उनके यक्षा लेखाधिकारी का पद स्वीकृत किया जाये।* 
इस समय तक केवल जयपुर व झजमेर नगर परिपदो में ही यह पद स्वीकृत थी 
जो उन १रिपदों के लेखा सवारण का कार्ये करता था । किंतु जब राज्य की भ्रन्म 
नगर परिषदो द्वारा यह माय की गयी तो निदेशालय के स्तर पर भी यह अनुमर्व 
किया गया कि निदेशालय द्वारा चू कि राज्य की समस्त नगर परिषदों झौर तगर* 
पालिकाप्रो के बजट समको का परीक्षण क्या जाता है श्रतः यह उचित होगा 
कि निदेशालय की लेखा शाला को सशक्त बनाने की दृष्टि से उसके श्रमारी के 
रूप में लेरारिफारी की तियुक्ति की जाये । लेखाधिकारी के भ्धीव राजस्थान 
सेखा अधीनस्थ सेवा के दो लेखाकार, 7 कनिष्ठ लेखाकार भौर राजस्थात 
सांहियिवी सेवा के एक सास्यिकी सहायक तथा एक संयणाऊ मुड्यालय के सेवे 
रखने में उसकी सद्दायतरा वरते हैं। लेखाधिकारी द्वारा तिदेशालय के 
उन वित्तीय दायित्वो का निर्वाह क्या जाता है जो विदेशालय को राज्य से 
कार्यरत नगरीय सध्थामों के लिए जिमाने होते हैं ॥ उसके दायित्वों का सक्षिप्त 
विवरण इस प्रकार है :!? 


नगरीय स्थानीय सस्थात्रो का निदेशलाय क्या 


के 


8 


9. 
40. 


॥. 


]2 
43 
]4, 


॥8: 
अपोक्षण 


निदेशालय का बजट, लेखे व अकेक्षण तथा लेखा मम्बन्धी समस्त 
कार्ये , 

बजट झनुमागो के प्रकरण, 

नगरपालिका के अकेक्षण प्रतिवेदन व प्रनुपालना, भ्रकेक्षण, ग्रापत्तिया 


व निष्पादन, गबन. प्रातरिक भ्रकेक्षण निरीक्षण तथा अवेक्षण समीक्षा 
श्रांदि; 


सरचाजं के प्रवरण; 
नगरपालिकाओ के प्रनुदान व उपयोगिता प्रमाण पत्र, 
राजस्थान नगरपालिका अ्रधिनियम, 959 की घारा 94 व 0। को 


स्वीकृतिया, विज्ञापन, क्रय व बैंकों की स्वीकृतिया थ प्रन्य वित्तीय 
स्वीकृतिया, 


जन लेसा समिति, श्रनुमान समिति, वित्त आयोग व भ्रन्य वित्तीय समि- 
तियो का कायें, 

महालेखाकार से भ्रक मिलान व समायोजन, 

क्रय व ठेगो के बारे मे शिकायतें (निर्माण को शिकायतों के झतिरिक्त) 
नगरपालिका क्‍मंचारियों को विभिन्न ऋण, 


जल प्रदाय योजनाएं, राजस्थान राज्य विद्युत मडल व ॒प्रम्य विभागों 
की बकाया; 


प्रशासको के यात्रा बिलो पर प्रतिहस्ताक्षर, 
सामान्‍य वित्तीय एवं लेखा नियमो में निर्धारित क्तेंव्य, 
नगर परिषदो/बोर्डों का निरीक्षण जो निदे शक महोदय द्वारा प्रावटित 


किये जायें व भ्रन्य कार्य जो बताये जावें, 
पेंशन प्रकरणों का वाये । 


प्रमियन्‍्ता 
नगरपालिकाप्ो को उनके विकास कार्यों के निर्माण हेतु तकनोकवी राय 


देने तथा स्थानीय निकायों द्वारा निदे शालय से प्रस्तुत तकनीकी प्रस्तावों ओर 


ग्रनु मानो 


पर तहुनीकी स्वीहृति की प्रक्रिया को समद बनाने की इध्टि से एव 


निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में श्राप्त शिकायतों की जाच झौर प्रमियात्रिकी सैवाप्रो में 


सुधार के 


लिए 979 से निदे शालय में एक अभियात्रिक्री प्रकोष्ठ स्थायित तिया 
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गया था | इस प्रकोष्ठ का प्रभारी एक प्रधीक्षण अ्रग्रियम्ता स्तर के भधिकारों 
को बनाया गया है। यह अधिकारों भ्रभियन्ता (इंजीनियर) होता है जिसके 
अधीन एक सहायक भ्रमियन्ता मो उसकी सहायता के लिए नियुक्त किया गया 
है। अ्रधीक्षण अमियन्ता के दायित्वों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है *।* 

१,  नग्रपालिकाप्मों की योजनाओं व निर्माण कार्यों व भ्रनुमायों का तक 
नसीकी भ्रनुमोदन, उनका निरीक्षण व पर्यवेक्षण; 

2... निर्मास् कार्यों की शिकायतों की जाच; 

3, पर्यावरण सुधार योजता, सम्बन्धित शहरी विकास योजना, बाढ विय॑- 
त्रण, भ्काल राहत, सुलम शौचालमो. यू एन. डी. पी. ग्लोबल प्रोजेक्ट, 
सूले शोचालयो को जल भ्रवाही शोचालथो मे परिवर्तन सम्बन्धी योज- 
नाझो की समीक्षा व प्नन्‍्य ग्रकरणा, सोमेट वितरण आादि। प्रधीक्षण 
प्रमियता के कार्यमार ग्रहण करने तक सुलम शौचालयों को जल 
प्रवाही शोचालयो मे परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरण; 

4, अन्य वाये जो निदेशक द्वारा बताये जायें । 
इसी प्रकार प्रधीक्षण अमियन्ता के भ्रधीन निमृक्त सहायक भमिमन्ता 

के दायित्वों का भी उपरोक्त परिपत्र मे विवरण दिया गया है जो इस श्रकार है: 

7, कार्यालय मवन, फर्नीचर, प्रकाश, जल व्यवस्था भ्रादि का संघारेण, 

2... कार्यालय मवत के निर्माण कार्यों की देखरेख, फर्नीचर, जल, प्रकाश, 
सजावट झादि का समस्त कार्य, 

3. नगरपालिछा के तिर्माण कार्यों का निरीक्षण व शिकायतों वी जाव जो 
निदं शक द्वारर तिदिष्ट की जाये, 

4... प्नन्य कार्य जो भ्रधीक्षण अमियन्ता/निदे शक द्वारा बताये जावें। 

कार्यालय भ्रधीक्षक 
निदे शासय के सन्नालयिक कार्यों, गतिविधियों और कर्मचारियों पर 
नियन्त्रण तथा पर्योवेज्ञण करने की इष्टि से एक कायलिय प्रधीक्षक का पद सृजित 
किया गया है। कार्यालय भ्धीक्षक के लिए विनिश्चित किये गये दायित्वों वा 
विवरण इस प्रकार है : 
4.. कमेंचारियों पर प्रय॑वैक्षण, उनमे झनुशासन बनाये रखना, उपस्थिति 
की जाँच छरना, समय पर उपस्थिति को पालना करवाना व कायलिय 
ब्रस्यापनता का समस्त कार्य ; 
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कार्यालय पद्धति का क्रियान्वयन करवाना, विचाराधीन पत्रों की साम- 
विक जाच कराना, कार्यालय के चालू अमिलेख का समुचित रूप से 
संघारण करवाना , 


कार्यालय के समस्त अनुमागो का सम्यक निरीक्षण व झनुशसायें, 

पत्र प्राध्ति व प्रेषण को व्यवस्था, डाक वितरण, टाइपिंग व्यवस्था 
करना, डुप्लीकेटिंग व्यवस्था व उन पर पर्यवेक्षण; 

टेलीफोनो की व्यवस्था, पर्यवेक्षण व टेलीफोन पजिकाओ का सघारण 
करवाना, व ठेलीफोन बिलो का सामथिक भुगतान करवाना; 
पुस्तकालय, स्टोर व रेकार्ड का पर्यवेक्षण व मण्डार से सामग्री जारी 
करना व भडार पर्यवेक्षक का कायें, 

निर्णयो की प्रमाणित प्रतिलिपिया जारी करना, उपस्थिति प्रमाण पत्र 
देना व रेकार्ड रखना, 


कार्यालय मवन में दिन, प्रतिदिन की सामान्य सफाई, जल, प्रकाश व 
अ्रन्य प्रावश्यक व्यवस्थाओ तथा कार्यालय भवन के निर्माण की देखरेख, 
जल, प्रकाश, सजावट, ग्मादि कार्यों मे सहायक भ्रभियन्ता को सहयोग, 
निदे शक व प्रधिकारीगण द्वारा निदिष्ट गोपनीय कार्य व उप निदे शक 
(प्रथम) को कार्यालन व नगरपालिका प्रस्थापना के कार्यों में सहयोग, 
मत्रि मडलीय निर्णयो का क्रियान्वयन; 

निदेशक व प्रन्य प्रधिकारीगण द्वारा भेजे गये प्रकरणो का परीक्षण; 


कार्यालय पद्धति से निर्धारित समस्त कर्तव्य व पग्रन्य काये णो निदेशक 
व भ्रधिकारीगण द्वारा बताये जावें । 


क्षेत्रोप कार्यालय एवं क्षेत्रोय उप निदेशक 


स्थानीय शासन नि शालय के दायित्वों का प्रधिक प्रमावी तरीके से 


निष्पादन करने के उद्दे श्य से उसके कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। विके- 
स्द्रोक़ुरण की यह योजना 977-78 में क्रियान्वित की गयी जिसके परिणाम 
स्वरूए जपपुर, जोधपुर शोर उदयपुर मे निदेशालय के तोन क्षेत्रीय कार्यालय 
स्थापित किये गये भौर इन कार्यालयों का दायित्व तीन क्षेत्रीय सहायक निद शक्तो 
को प्रदान किया गयां॥!१ इस योजना के माध्यम से निदेशालय ने यह 
प्रयत्न किया है कि राज्य मर की नगरीय सस्यापो पर चू कि जयपुर से पर्यवेश्ण, 
नियस्रण भौर मार्गदर्शत करना प्रमावी नहीं हो पा रहा था इसलिए क्षे्रीप 
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कार्यालय स्थापित कर उन्हे यह दायित्व दिया गया कि वे अभरपत क्षेत्राधिकार मे 
झ्राने वालो लगरपालिकाप्रों का निरीक्षणा, पर्यवेक्षण और पग्रावश्यक मार्यदर्शन 
करें । क्षेत्रीय कार्यालयों को यह अधिकार दिया गया है कि उनके द्षीत्राधिकार मे 
झाने वाली तृतीय/चतुर्थ श्षेणी की नगरपालिकाओ्रो के बजट की जाच कर पझनु- 
मौदन करें | स्थानीय स्वायत्त शासन का जयपुर स्थित निदेशालय इन तीनों 
क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से राजस्थान को समस्त नगरीय सस्थाझों पर परे 
वेक्षय श्रोर नियल्त्रण का कार्यों करता है। निदेशालय अपनी सुविधा तथा इन 
क्षेत्रीय कायलियों की प्रावश्यक्तामुसार इन्हे अपने वजट मे से कुछ हिस्सा प्रशासनित 
व्यय के लिए स्वीकृत +रता है । इन तीनो क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापता शायद 
प्रशासनिक सुविधा की दृष्ठि से मिन्न मिन्न जिलों मे को गयी है तथा इसे अधिक 
प्रभावी वनाने के लिए इसके प्रभारी भ्रधिकारी का पद सहायक निदेशक से 
क्रमोन्नत कर उप निदोशक के रूप मे कर दिया गया है। प्रव क्षेत्रीय कायलियो 
को अपने ग्रधीन कार्यक्षेत्र मे श्राने वाली नगरीय इकाईयो पर पर्यावेक्षण तर्था 
नियन्त्रण के प्रतिरिक्त नगर पालिकाओ की श्राय के स्त्रोतो, करारोपण, चुगी। 
भवन व भूमि कर इत्यादि के कायो मे भी निदेशालय द्वारा निर्देशित भूमिका 
प्रदान की गयी है । 

क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रशासनिक सरचना में एक उपनिर्द शक, एक 
कार्यालय सहायक, एक कतिध्ठ लेखाकार, तथा एक बरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ 
लिपिक तथा चतुर्षे श्रेणी कमंचारी के पद स्वीकृत है । 
निदेशालय को श्रान्तरिक संरचना 


निर्देशालयय कौ सरधना का चार्ट पृष्ठ सत्या 43 पर इष्टव्य है । 
इसके अनुसार जमपुर स्थित निदे शालय की सगठवनात्मक सरचता को अशॉसतिक 
सुविधा की इप्टि से कुल 0 अनुमागों मे सयोजित किया गया है, थो इस प्रकीर 
है 
उप निदेशक प्रशासन द्वारा तियन्क्रित अनुभाग 
,. (क) कार्यालय प्रस्थापवा (सामान्य प्रशासन) झनुभाग 
(ख) कायलिय प्रस्थापना (संतर्कंता) ग्रतुमाग 
2... नगरपालिका ध्रस्थापना (सामान्य प्रशासत) ग्रनुभाग 
उप निदेशक मूमि द्वारा नियन्नित प्नुमग्य 
3. नगरपालिका भरधोनस्थ एवं मग्रालयित्त तथा चचुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
प्रस्थापना पभ्नुमाय 
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4... भूमि अनुमाग 
सहायक निदेशक विधि एवं बाद द्वारा वियम्त्रित झनुमाग 
5 विधि एवं बाद अनुभाग 
6. करारोपणश अनुभाग 
सहायक निदेशक साहियको द्वारा नियन्तित प्रनुभाग 
7. अनुसघान भ्रनुभाग 
सहायक निदेशक सतर्कता हारा नियन्त्रित अनुभाग 
& शिकायत प्रनुमाग 
लेखाधिकारी द्वारा नियन्त्रित भ्रनुभाग 
9. लेखा व करारीपण पस्‍नुमाग 
]0. कैशियर कम बिल भनुभाग 
भ्रधीक्षण प्रभियन्ता द्वारा नियस्त्रित भ्रनुमाग 
4. भ्रभियात्तिकी भनुमाग 
कार्यालय श्रधीक्षक द्वारा नियन्त्रित श्रनुमाग 
]2,. स्टोर भ्रनुमाग 
3.. रेकार्ड झनुमाग 
4. पत्र प्राप्ति व प्रेपणा अनुमाग 
5. टकरा (प्रकोष्ठ) झनुभाग 
निदेशक के प्रत्यक्ष तियन्त्रण में कार्यरत पनुमाग 
46. निमन्री (प्रकोष्ठ) भनुमाग 


ये समस्त अनुमाग श्रपने नाम के अतुरूप कार्यों का निष्पादन करते हैं । 
इन अनुमागो के द्वारा निष्पादित कार्यों का का विवरण निदेशालय द्वारा विध्पा- 
दित कार्यों के विवरण में समाविष्ट किया गया है । 
निदेशालय के कार्य निष्पादन को लिर्घधारित प्रक्रिया 

राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन जिमाध द्वारा राजस्पात सरकार 
के कामफाज के नियम (रूल्स ग्राफ विजनेस) 2। व 22 के झनुसरण में निदे” 
शालय द्वारा निष्पादित किये जाने बाले कार्यों की प्रक्रिया गौर विभिन्न मदों पर 
निर्णय सेने की शक्ति का विनिश्वय किया जाता है । स्वायत्त शासन विभाग 
समय-समय पर अपने इन भादेशों मे परिवर्तेत करता रहता है । वर्तेमान मे जिस 
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आदेश द्वारा स्वायत्त शासन विभाग मे कामकाज के निष्पादन की जो प्रक्रिया 
निर्धारित की हुई है, वह इस प्रकार है :2? 


आय व्यय के नियमन के सन्दर्म में इस परिपत्र द्वारा यह निर्देशित है 
कि निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग के आय व्यय के अनुमान की जाच उप 
सचिव द्वारा की जायेगी भोर उसे अनुमोदन हेतु स्वायत्त शासन विभाग के सचिव 
एवं मत्री ज्ृक भेजा जायेगा । इसी प्रकार नगर परिषदों के आय व्यय के भ्रतुमात 
की प्रारम्मिक जाच उप सचिव द्वारा और उसका निष्पादन सचिव द्वारा किया 
जायेगा तथा केवल जोघपुर व जयपुर नगर परिषद का श्राय व्यय का प्रनुमान 
राज्यमन्त्री की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा । द्वितीय श्रेणी की नगर 
पालिकाग्रो के श्रनुमात की जाच उप सचिव द्वारा श्रौर स्वीकृति सचिव द्वारा दी 
जाती है। इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाओ्रो कै बजट की 
जाच क्षेत्रीप उप निदेशक द्वारा की जाती है और उमकी अग्रिम जाद झवर 
सचिव तथा स्वीकृति उप सचिव द्वारा दी जाती है । कर. विधि कार्य, नियम व 
उप नियम, रिट याचिका इत्यादि के सम्बन्ध मे प्रारम्मिक तौर पर उप सचिव 
प्रश्तावो की जाच करता है और उन पर स्वीकृति सचिव के द्वारा दी जाती है । 
भावश्यक होने पर ऐसे प्रस्तावों पर मत्री स्वायत्त शासन विमाग की प्रनुमति 
प्राण की जाती है । 


इसी प्रकार कामराज के नियमो के प्रन्तगगंत जारी इन आ्रादेशों में यह 
भी कह्दा गया है कि द्वितीय व तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाप्रों की पुनर्रीक्षण 
भौर पुनरावलोकन याचिकाशो पर मामलो की नाच उप सचिव द्वारा भौर स्वी- 
कृति हेतु उन्हे सचिव तथा राज्य मन्‍तरी को प्रस्तुत किया जायेगा । इन तिर्देशो 
मे कहा गया है कि नगरपालिका बोर के प्रादेश इत्यादि के निष्पादन को विल* 
म्वित करमे को शक्ति प्रारम्मिक तौर पर उप सचिव में तिहित की गयी है किन्तु 
ऐसे मामलो मे सचिव व राज्यमम्धी की पनुमतति मी प्राप्त की जाती है श्रौर 
प्रावश्यकतानु मार उन पर मन्‍्त्रो की स्वीकृति प्राप्त की जाती है । नगद प रिपदो 
या मण्डलो की कालावधि मे परिवर्तन, उन्हे संग करता, उनके गठन तेथा 
सीमाझो मे इद्धि करते सवधी प्रस्तावों की जाच उप सचिव द्वारा की जाती है 
भोर सचिद तथा मम्त्रो के अनुमोदन से ऐसे आदेश जारी किये जाते हैं । 


नगर परिषदों व मण्डलो को ऋणा व॑ सहायता, भ्रूमि का विक्रय व 
आवटन भूमि को झवाप्ति इत्यादि पर प्रारम्मिर जाब उप सचिव द्वारा शोर 
स्वीकृति सचिव व भन्‍्त्री को ली जाती है । विधानममा प्रश्तो और विधानसभा में 
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दि गए झाष्वासवो पर कार्यवाही हेतु प्रारम्मिक तौर पर उप॑ सचिव द्वारा क््न्हँ 
मन्‍्त्री महोदय को प्रस्तुत किया जाता है। नगरपालिका भवितियम की घायय 63 
के भ्रन्तगंत नगर परिषद परध्यक्ष या पालिकाशों के प्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों 
के विरुद्ध शिक्रायतों स सम्बन्धित मासलो को मी श्रारम्मिक तौर पर उप स्व 
और गश्ावश्यकतानुसार सच्षिव व मन्त्री द्वारा निर्शित किया जाता हैं। इसी प्रकार 
गबन, प्रकेक्षण रिपोर्ट व निरीक्षण रिपोर्ट से सम्बन्धित मामले, मेले व पह्ु मेते, 
वाधिक प्रशारतिक प्रतिवेदन, सम्मेलन, सेमिनार, संगोप्ठिया व समितियों, मन्त्र 
मप्डलीय निर्णय व क्रियान्विति, नगर पालिका कर्मेचारियो/भ्रधिकारियों के सषों 
की मार्गें, नगरपालिका कर्मेचा रियो पर श्रम कानूनों की प्रमावशीलता से संबधित 
मामले, सफाई सम्बन्धी धरमिको के मामले, कर्मचारियों व अधिकारियों के पशिः 
क्षण सम्बन्धी मामले, लोकायुक्त की रिपोर्ट और अन्य विविय मामले जैसे दक्ष 
रोपश जस्म मृत्यु, सडकों का वामकरणा, यरन्‍्दी व्तियों का अनुमोदन इत्यादि 
पर प्रारस्मिक परीक्षण उप सचिव और यथा आवश्यक अनुमोदत स्वायत्त शर्त 
सचिव॑ व सम्बन्धित मन्‍्न्री द्वारा किया जाता है ॥/ 


चिदेशालय फो शक्तिया 


राजस्थान मे, स्थानीय स्वायत्त शासन निर्देशालय को प्रमुख #प पे 
राज्य में कानून ह्वारा यठित तगरीय तिकायो पर पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण कर्री 
की शक्तिया प्राप्त हैं। इन शक्तियों के भालोक मे स्वायत्त शासन विदेशालय यह 
सुनिश्चित करता है कि राज्य की समस्त नगरपरिषर्दे भ्ौर पालिकाएं प्रधितियम 
के प्रावधानों प्रौर जनता की श्रपेक्षाप्रो के अनुरूप कार्य करती रहे। निर्देशर्लिय 
की इस प्रमुख भूमिका को इ्टिगत रखते हु* उसके कार्यो भौर शक्तियों की 
निम्ताकित शीर्षको के ग्रन्तयेत विबेचना की जा सकती है » 


सामान्य प्रशासन भ्रौर सगठन संबंधी शक्तियां 


राजस्थान नयरपालिका प्धिनियम, 959 के प्तर्गत निर्देशक, स्थानीय 
निकाय को यह शक्ति प्रत्यायोजित की ययी है कि नगरपालिकाो तेथा सर 
परिपदों के सदस्यो हारा भपय ग्रहरा न करने तथा लगातार तीन माह भदयवातीन 
सामान्य वंठको में प्रमुधस्थित रहने पर सदस्यों क्यो सदस्यता से भयोग्य घोषित 
बर सकता है ।7£ निदेशक वो समस्त तगर परिषदो के भध्यक्षों के सम्बन्ध में 
भह शक्ति प्रदान बी गयी है कि वह उनके द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्त बी स्वीकार कई 
सकता है। इसौ प्रकार नगरपानिवाओं के सन्‍्दर्म से यह शक्ति सम्बन्धित क्षेत्रीय 
ऊप निदेशओो के तदाक की गयी है ।22 इसी तरह स्थायी श्रमितों वी सेवा 
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मुक्त किये जाने या हटाय जाने के लिए जिला मुख्यालय की नगरपालिका व 
समस्त नगरपरिपदो के सम्बन्ध मे शक्ति निदे शक मे भौर झन्‍्य नगरपालिकाप्रो 
के सन्दर्भ मे यह शक्ति क्षेत्रीय उप निदे शको में निहित की गयी है ।£ राज्य वी 
नगर परिषदो एवं द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकाओ्रो के लिए कर तसिर्पारको की 
नियुक्ति हेतु अनुभोदन का दायित्व भी निदेशक्र को दिया गया है ॥ 


नगर परिपदो एव द्वित्तीय श्रेणी की नगर पालिकाग्ना के बजट अनुमानो 
व॑ संशोधित बजद अनुमानों पर स्वीकृति निदेशक द्वारा दो जाती है । इसी प्रकार 
तृतीय ब चतुर्थ श्रेणी नगरपालिकाशो के बजट श्रनुमानों मे क्षेत्रीय उप निदशक 
स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम हैं किन्तु यदि इन मगरपालिकाझो वार बजट घाटे 
का है तो वह सरकार की स्वीकृति हेतु भ्राग्रे प्रस्तावित क्रिया जाता है |2९ समस्त 
नगर परिपदो द्वारा निदेशक को उनके वापिक लेखे प्रस्तुत क्यि जाते हैं और 
निदेशक की ओर से ग्रन्य नगरपालिवाग्रों के सन्दर्भ में यह कार्य क्षेत्रीय उप 
निदेशको द्वारा क्षिया जाता है ।/? राज्य की नगर परिपदो एवं नगरपालिकाओं 
द्वारा पारित प्रस्तावों की क्रिपान्विति को निलम्बित करने सम्बन्धी शक्ति भी 
निदेशक मे प्रस्तनिहित की गयी है २० इसी प्रक्रार राज्य की समस्त नगरपरिषदों 
प्रौर नगरपालिका बोर्डों के रेकोड मगाव व उनके आदेशों का परीक्षण करने 
प्रोर उन्हे निरस्त या सशोधित करन का ग्रघिकार नगर पालिकाल्ना के सम्बन्ध 
में निदेशक को श्रौर नगर परिपदो के सन्दर्भ मे स्वायत्त शासन सचिव को दिया 
गया डे ११ 


राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के झन्तगंत समस्त नगर परिषदों 
एवं नगर पालिकाप्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि परिषद की बंठकों में जो 
प्रस्ताव पारित किये जाते हैं उनकी एक प्रतिलिपि वे स्वायत्त शासन निदेशालय 
के निदेशक को प्रेषित करेंगे । ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात निदेशक को यह 
अधिकार मी है कि प्रस्ताव को पारित करने सम्बन्धी बैंठक की कार्यवाही का 
प्रमिलेख अपने यहा मगवा सकता है ।0 


निदेशक को निदेशालय के सामान्य प्रशासन को नियद्वित ररन के लिए 
कुछ भ्रापान्य और कुछ विभिष्ट शक्तिया प्रदान की गयी है | उस यह भझ्धिवर 
है कि वहे राज्य की समस्त नगरपालिकापो का उनका जनसस्या श्रौर प्राय के 
अनुपात में वर्गीकरण कर सकता है। इसके अतिरिक्त नगरीय सम्याप्रों के 
सन्‍्दमम में वह कुछ झापातकाली न ऐसी शक्तियों का उपयोग मी करना है जिनके 
माध्यम मे गकत बम करने वाली सगर पालिका झो पर झकुश लगता है। प्रपने 
सामान्य पर्यवेक्क्षीप प्धिकार के प्रल्तर्भेत वह क्िसो मी नगर पालिका का 
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सामान्य निरीक्षण कर सकता है या किसी नगरपालिका/परिपद मे चलने वाले 
निर्माण बाये की देखरेख के लिए जा सकता है | वह नगर प्रालिकाग्रो/परिपदी 
की बैठकों के रेकार्ड मगवा सकता है । वह नगर पालिका द्वारा पारित ढिसी 
प्रस्ताव को निल्म्बित कर सकता है। वह विभिन्न नयरीय इकाईया को उसके 
खातों के अक्रैक्षण कि प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए आवश्यक निर्देश 
दे सकता है । 
बित्तीय शक्तियां 

वित्त, स्थानीय स्तर के प्रशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण झावश्यकता है 
इसलिए राज्य इस पर कठोर नियत्रश करने का प्रयत्व करता है । निदेशक को 
सभी नगरपालिकाओ्रो/वरिषदों के 40 हजार एपये तक के अ्रनुवस्धों को स्वीकृति 
देने का श्रधिकार है ।0+ राज्य की प्रत्येक नगर पालिका/परिषद से यह ग्रपेक्षा 
की जाती है कि श्रपनी परिषद द्वारा पारित बजट थ्रस्ताव की एक प्रतिलिपिवे 
निदे शालय को थ्रस्तुत करेगे 22 निदेशक को यह अधिकार है कि वह नगरीय 
निकायो के ग्रध्यक्षो के लिए :0 रु, तक के भत्ते की स्वीकृति प्रदान कर सकता 
है। उसे यह अधिकतर मो है कि वह नगरीय निकायों द्वारा किये गये किसी भी 
व्यय वो, जिसके माध्यम से नगरवास्तियो की प्राथिक स्थिति, जत ह्थाहब्य और 
सुरक्षा को सुरक्षित करने के उपाय किये गये हैं, स्वीकृति दो सकता है। राश्य 
सरकार ने निदे शक को यह विशेष श्रधिकार दे रखा है कि वह राज्य सरकार 
हारा नगरीय संस्थाओं के लिए स्वीकृत भ्रौर जारी पनुदयन के बारे मे समस्त नगरीय 
इकारईयो को ससूचित करता है और समस्त नगरीय इकाईयो से भी सरवारी 
नियमो में यह पपेक्षा वी गयी है कि वे उस भ्रनुदान की राशि को जिस वाउचर 
के माध्यम से राजकोप पे प्राप्त करें उसके क्रमाक भौर तिथि से निर्देशक रों 
अवगत करवामेंगे ।28 

राज्य की नगर पालिकाप्रो/वरिपदों से नयर प्रालिका ग्रधिनियम के 

अन्तर्गत यह प्रपेक्षा की जाती है कि यदि वे प्पने नायरिक्रो पर कोई नया कर 

प्रारोपित करना चाहे तो उसको स्वीकृति उन्हे राज्य सरकार से लेमी होगी।” 
इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने विदे शालय झौर निरदे शत को अधिकृत किया हैं 
कि थे नगरीय निकायो द्वारा प्रस्तुत ऐसे प्रस्तावों की प्रारम्मिक जाच करेंग्रे तथा 
उन पर जनता की प्रापत्तिया मागते हुए राज्य सरकार के उप स्चिद के रूप मे 
उनका निस्तारण करेंगे 3 

नगरोय अधिनियम के झन्तगंत नगर प्रालिकाग्रों ओर परिषदों से यह 
अपेक्षा की गयी है कि भ्रचल सम्पत्ति को कर मुक्त करने भौर सात वर्ष से झधिक 
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लीज की स्वीकृति दे ने या 5 हजार रुपये पे अधिक को ग्रचल सम्पत्ति को बेचते 
या हस्तान्तरित करने की कार्यवाही पर वे निदेशक की स्वीकृति श्राप्त करेंगी । 
इसरो तरह नगरपालिकाओ से यह अपेक्षा मी की जाती है हि वे श्रपनी किसी भी 
भषिशेष राशि को निश्चिचत झ्वधि के लिए जमा कराने के पूर्व निदेशालय वी 
स्वीकृति प्राप्त करेंगी । राजस्थान नगर पालिका सेवा के पदाधिकारियों के 
प्राथिक लामो यथा वाधिक वेतन बृद्धि , पेन्शन, ग्रच्युइटी, भविष्य निधि प्रौर भन्य 
श्राथिक लामो एवं भत्तों की स्वीकृति के आदेश निदेशालय द्वारा ही जारी किये 
जाते हैं ।१९ निदेशालय के प्रभारी होने के नाते निदेशक का यह दायित्व माना 
जाता है कि यदि राज्य मे क्सी मी नगर पालिका/परिषद के अधिकारियों या 
कर्मचारियों द्वारा नगरीय निकायो के कोष से कोई गवन इत्यादि हो गया है तो 
उसकी रिपोर्ट मगवा सकता है और उस पर झावश्यक कार्यवाही किये जाने का 
निर्देश दे सकता है। समस्त नगर निकायों से यह अपेक्षा भी की गयी है कि 
यदि निधि खाते से कोई रकम निकलवायी जानी है तो उसकी निदेशक से पूर्व 
भनुमति प्राप्त की जायेगी । इस प्रकार निदे घक को राज्य की नगरीय सस्वाग्रों 
के वित्तीय कार्यकलापो के सम्बन्ध में व्यापक शक्तिया श्रदान की गयी हैं । 

कार्मिक शकितयां 


राज्य की नारीय सस्याग्रो के कामिक प्रशासन के क्षेत्र मे मां निदे शालय 
झौर निदे शक को पर्याप्त शक्तियां है | प्रत्येक वर्ष के प्रन्त में निदेशक द्वारा इस 
बाद की समीक्षा की जाती है कि नगर पालिकाझ्रो/परिपदों के किस सेवा सवर्ग 
में कितने पद रिक्त हैं भौर उन पर नियुक्ति किस तरीके से को जानी है ।/* 
नगरीय सस्थाप्रों मे की जाने वाली नियुक्तियो के सन्दर्म में नि शतर 
को व्यापक झधिकार इन नियमों के अन्तर्गत दिए गये हैं । ऐम उच्च पदों को 
खोडकर जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, दिदेशक वो ही 
नियुक्त देने के लिए अधिकृत क्या गया है ऐसे पदों में नगरपालिका 
आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी, इजीनियर तथा प्रथम व द्वितीय श्रेग्गी की नगर 
पालिकाओं के भ्रधिशापो अधिकारी प्राते हैं। जिनकी नियुक्तित राज्य सरकार 
हारा को जाती है। इन प्रधिकारियों से प्रघीनस्थ सभी झ्धिकारिया की निुक्ति 
क्या झधिकार निदं शक, स्थातीय निकाय को प्राप्त है | नगर प्रालिकाप्ता मं कर 
निर्धारकों की नियुकित जारी करने स पूर्व निदं शक को अनुमति श्रावश्यक होतो 
है ॥१$ सेवा नियमो के प्रन्तगेंत उसे विभिन्न पदों पर 6 माह के लिए भ्रस्थाई 
लियुक्िया करने का झधिकार है ।3? निदेशालय के प्रमुख प्रशासनिक झधिकारी 
होने के नाते वह इस दायित्व का निर्वाह मी करता है हि समस्त नगरीय संग्धाप्रो 
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मे विभिन्न सेवा सब्गों से पदोन्नति हेतु वात कमंचारियों को सूची तैयार करता 
है और उसे पदोक्षति समिति, जिसका वह मो एक सदस्य होता है, के समक्ष 
बिचारार्थ प्रस्तुत करता है ३४० वह निदेशक के रूप में श्रपने झघीनस्थ प्रधिका- 
रियो द्वारा प्रस्तुत सेवा प्रभिलेख की समीक्षा करता है और उसके उपरास्त पदो* 
न्नति समिति के समक्ष उस अभिलेख को प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया में वह 
अधीनस्थ श्रधिकारियों की उच्चतर पद पर पदोन्नति हेठु वरिष्ठता सूची तैयार 
करवाता है और उस पर शभ्रावश्यक कार्यवाही को गति प्रदान करता है । चतुर्थ 
श्रेणी कर्मचारियों के अतिरिक्त वह समस्त कर्मचारियों का नगरीय इकाइयी 
में स्थानान्तरण करने को भी सक्षम होता है । 


राजस्थान नगर पालिका मेवा नियमों के अन्तर्गत यह प्रावधान किया 
मया हे कि नगर पालिकाग्रो/परिपदो मे काम करने वाले माडूबश (स्वीपर) 
इत्यादि के विरुद्ध यदि कार्यपालिका अधिकारी द्वारा सेवा से हटाने या परदच्युत 
करने के श्रादंश पारित कर दिए गए हैं तो ऐसे कमेंचारी निदेशक को अपील 
कर राकते है। निदेशक ऐसी अपील की सुसवाई के पश्चात यदि यह ग्नुमभव 
करे कि दिए गए आदं श न्यायपूर्ण नही हैं तो पदच्युति के ग्रादेश को निरस्त 
बर सकता है ।!! इसी प्रकार नियमों में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि कर 
निर्धारक, सफाई निरीक्षक, निरीक्षर, लेखाकार और मत्नालमिक सेवा के प्रन्य 
प्रधीनस्थ कमंचारियों के विरुद्ध पद च्यूति या इसी प्रकार सेवा से हटाये जाने 
इत्यादि वा दण्डनात्मक ग्रादेश तियुक्तिकर्ता ग्रधिकारियों द्वारा जारी कर दिया 
जाये तो वे उसकी भ्रपीक्त हिर्घारित अवधि में निदेशक को कर सकते हैं।** 
निदो शक की सभी प्रकार के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अवकाशो की स्वी- 
कृति देने का अधिकार भी है ।43 कामिको प्ले सम्बन्धित निदेशालय और निदेशक 
को शक्तिपों का अधिक विस्तृत विवरण नगरीय निकायों के कार्मिक प्रशासन 
से सम्बन्धित स्वतन्त्र अध्याय में दिया जा चुका है । 
परामर्शदात्री शवितिया 

जैसा कि पूर्व में मी सकेत किया चुका है कि निर्दे शक, स्थानीय निकाय: 
राज्य सरकार के नगरोय विक्रात और भावासन विभाग का पर्दे न उप सचिव भी 
होता है श्रौर इस रुप में वह विमाय की नीतियों के निरूपसा और निर्णेय निर्भाए 
में भपनी सलाह तथा परामर्श राज्य सरकार को उपलब्ध करवाता है। जब 
कमी भी नगरीय विकास और झावासन मत्री उन्हे नगरीय विकास एबं प्रशासन 
से सम्बन्धित किसी विषय और समस्या विशेष पर पर”मर्श देने के सिए कहे, 
तव उस विषय झोर समस्या विशेष पर निदेशक झनुसव, ज्ञान भौर धजित 
विशेषज्ञता के ग्राधार पर आवश्यक परामर्श उन्हें देता है । 
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निदेशालय को शक्तियों के उपरोक्त विवरण-विलेश्पण से यह स्पष्ट 
होता है कि निदेशालय का प्रमुख कार्य राज्य मे नयरीय सस्थाझो के कार्यकलापो 
पर पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करना है। राजस्थान के सन्दर्म मे एक द्वैध प्रभी 
तक यह बता हुप्रा है कि राज्य सरकार श्रभी भी इस बारे में श्रपता मानस स्पष्ट 
नही बतापायो है कि किस प्रकार की शक्तियया निदेशालय को पूरी तरह 
हस्ताग्तरित की जानी चाहिए और किन गक्तियों को राज्य सरकार द्वारा सर 
क्षित रखा जाना चाहिए। यद्यपि यह तो स्पष्ट ही है कि निदेशालय अपने श्राप 
में राज्य सरकार की एक क्षेत्रीय इकाई है जिस पर राज्य के मगरीय विकास 
एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा विनिभित नीतियो को निष्पादित करने का 
प्रमुख दायित्व होता है । यह ग्रपने आप में राज्य सरकार नहीं है। निदेशालय 
का निदेशक यद्यपि नगरीय विकास एवं श्रावासन विभाग का पदेन उप सचिव 
होता है किन्तु इस नाते वह यह सुनिश्चित करता है कि तिदोशालय और राज्य 
सरवार के कार्यकलापों में कोई विसगतिवा नही हो तथा ग्रावश्यक्र सामजस्य बता 
रहे । किन्तु ऐसा प्रतीत नहीं होता कि निदेशक के पदेने उप सचिव होत से 
निरदे शालय की शवितयों, सम्मान और प्रतिष्ठा मे कोई वृद्धि हो गयी है । 
निदेशालय के कार्य भर भूमिका 
इस अध्याय के प्रारम्भ मे यह विवरण दिया जा चुका है कि स्वात- 

श्रो्तर काल मे, राजस्थान ऐसा प्रथम राज्य या जिसन 95] मे ही झ्पन यहा 
स्थानीय लिकाय निदे शालय की स्थापना करली थी। राजस्थान के पश्चात प्रम्य 
राज्यो श्राध्य प्रदेश, गुजरात, केरल. महाराष्ट्र, प्राब, हरियाणा इत्पादित 
अपनी स्थानीय सस्याग्रों के सवर्धत के उद्दे श्य मे स्थानीय शासन निदे शालय की 
स्थापना की थी | राज्य मे कार्यरत नयरीय सम्थाप्ना को सहायता झोर बाधित 
परामर्श उपलब्ध करना प्रौर इन सस्धाप्रो पर राज्य के नियन्त्रण को प्रधिक 
प्रभावी बनाना स्थानीय शासन निदेशालय की स्थापना का प्राथतिक उद्देश्य रहा 
है। यहा यह सकेत करना, पुनराह्ृति को ग्राशका होते हुए भी पग्रावश्वा 
प्रतीत होता है कि स्थानीय निकाय निदेशालय की स्थापना का निर्णय करते 
समय नीति निर्माताओं झौर निर्णयकर्ताओं के मन मे यह सकल्प मी प्रधुषत प्रेरणा 
था कारक रहा है कि यह निदेशालय नगरीय विकास की नीति के विहपण से 
शासकीय सचिवालय को सहायता उतलब्य कराएगा । शासन सविवालय पृ कि 
भन्यान्य सरकारी दापित्वों के निष्पादन मे ग्रत्यत व्यस्त रहता हैं ग्रत वह नीति 
निर्माण करते समय कदाचित, स्थानीय निरायों की व्यावहारिक समस्याग्रो 
से भ्वगत नही हो पाएगा झ्त इसी शून्य की पूति के तिमित्त स्थानीयएउ शासन 

निदेशालय कौ प्मिकल्पना को गई प्रतोत होती है । 
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स्थानीय शासन निद शालय से एक साथ दोहरी भूमिका के निर्वाह को 
सैद्धान्तिक भपेक्षा की गई है। एक झोर तो निदेशालप्र से नगरीय सस्याप्रो को 
मित्रवत सार्येद्शदत और झावश्यक वराम्श तथा सामान्य पर्यवेक्षह्या श्रौर नियत्रण 
करने की श्रपेक्षा की गई है दूसरी घोर निदेशालय से राज्य की समस्त 
नगरीय सस्थाएं यह अपेक्षा करती है कहि निदेशालय उनकी व्यावहारिक सम- 
स्याओं को अनुभव करेगा और उन्हें राज्य सरकार को सम्प्रेपित कर यथा समव 
शीघ्रता से उन समाधान करवाने का प्रयत्त करेया । 


जहा तक निर्द शालय के कार्यों भौर उसके द्वारा सम्पादित भूमिका का 
प्रश्त है उसका कुछ सकेत तो निदेशालय स्‍घ्ौर निदेशक की शक्तियों के उपरोश्त 
विवरण में मिल चुवा है । फिर भी निदेशालय की भूमिका को अधिक स्पष्टता 
दंने की दृष्टि से राजस्थान के निर्देशालय को श्राधार मानकर उसके कार्यों के 
विभिन्न श्राप्रामो को निम्नाकित शीरपेको के माध्यम से व्यक्त्र किया जा सकता है। 


म. नगरीय संस्याप्रो पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण 


स्थानीय स्वायत्त शासन निदेशालय का प्रमुख कार्य राज्य 82% 
नगरीय सस्थाओं का पर्यवेक्षण झोर निययण वरना है। निदोशप्लम द्वारा जिये 
जाने वाले इस नियत्रण को दो भागो में बाटा जा समता है: 

(क) सामान्य प्रशासकीय पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण, तथा 
(ख्र) तकनीकी सियन्तण 


(क) सामाभ्य प्रशासकोय पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण 


निर्दे शालय शज्य मर की नगरपालिकाझ्ो/परिपदों के सामान्य कामः 
काज पर प्रशासकीय परयवेक्षण झोर नियन्त्रण करता है। निदेशालय यह छुनि” 
श्चिव करता है कि राज्य प्तरकार द्वारा जारी स्थानीय स्वायत्त शासन विवयक 
उन रधाई भौर तदर्म भनुदेशों को नगरीय निकायो द्वारा सही सही पाना की 
जा रही है जिसके माध्यम से नगरीय निक्रायो द्वारा सम्पादित सेवाओ के स्पूनः 
सम स्तर को बनाया रखा जा सके । इस निभित्त निदेशालय में एक तिदोंशक, 
दो उप निदेशक, तीन सहायक निदेशक झौर अनेक झघीतस्थ ग्रधिकारी नियुक्त 
हैं जिन पर यहे दायित्व होता है कि वे यह झाश्वस्त करें कि राज्य की नगरीय 
संस्थाएं नगरपालिका प्रधिनियम के प्रावधानों भोर समय-समय पर राज्य सर- 
कार वे स्वायत्त शासन विभाग गौर स्वय इस निदेशालय द्वारा जारी निर्दोशों के 
अनुरूप काये करती रहे । इस कार्य को भौर भ्रधिक प्रमावी तरीके से निष्पादित 
मरने के लिए राज्य भर में निदे शालय के तीन क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, जोषपुर, 
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प्रौर उदयपुर में स्थापित किये गये हैं। क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमारी प्रशासक 
उपनिद शक-के माध्यम से उन क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र के प्रन्तगंत आने वाली 
नगरीय सस्थाप्रो पर पर्यवेक्षण और नियन्त्रण किया जाता है | क्षेत्रीय कार्यालय 
एक झोर तो राज्य सरकार तथा निदं शालय के नि्दशों को नगरीय सस्थाग्रो तक 
सम्प्रेषित करते हैं श्रोर दूसरी झोर अपने क्षेत्र की नगरीय सस्थाझ की समस्याग्रो 
से निंदे शालय और राज्य सरकार को ससूचित करते हैं । 


सामान्य पर्यवेक्षण भौर नियन्नण के भ्रपने इस दायित्व के निर्वाह के 
सन्दर्म मे निंदे शालय उन समस्त भ्रस्तावो का परीक्षण करता है जो भ्रधिनियम की 
प्रपेक्षाप्रो के अनुरूप राज्य की नगरीय सस्थाओरो द्वारा नवीन कार्यकलापो के सदर्म 
में निदेशालथ को प्रेषित किये जाते हैं। राज्य की नगरपालिकाग्रो/परिषदो में 
नियुक्त प्रधिशासी श्रधिकारियो के कार्य का मूल्याकन किया जाता है। नगरीय 
सस्थाओं द्वारा निष्पादित कार्यों को गुणवत्ता का निदेशालय के क्षेत्रीय या मुख्या- 
लय के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक या नियमित निरीक्षण किया जा सकता 
है। निरदं शालय इन सस्थाओ्रो के सेवा के स्तर को बताए रखने या उसमे वृद्धि 
करने हेतु श्रावश्यक निर्देश भी दे सकता है । 


(व) तकनोक्ो कार्ये 


राज्य की समस्त नयरपालिकाओ/परिषदो द्वारा जो भी निर्माण कार्य 
कराएं जाते हैं उनकी तकनीकी गुणवत्ता का स्तर बनाए रखने के लिए निदं- 
गालय में एक प्रमियात्रिकी अनुझाग स्थापित किया गया है। इस भनुमाग का 
नियन्त्रण और भ्रधीक्षण अमियम्ता स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है । 
उमके अ्रधीन एक सहायक ग्रमियता व कुछ तकनीकी कर्मचारी कार्य करते हैं । 
यह अनुभाग राज्य की नगरपालिकाप्रो द्वारा प्रस्तुत योजनाप्रो व निर्माण कार्यों 
के भ्रनुमावों का तकसीकी परीक्षझा करते हुए उनका अनुमोदन करता है। यह 
प्रतुभाग नगरपालिदाओं के पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों, शहरी विकास से सम्बन्धित 
योजनाप्ो, बाउ राहत कार्यक्रमो, सुलभ शोचालयो मे परिवतंन सम्वन्धी तकनीकी 
परियोजनाओं इत्यादि का तकनीकी इष्टि से अनुमोदन करता है तथा इन कार्यों 
की प्रगति पर सतत वर्यवेक्षण करता है । इसके अतिरिक्त कार्यालय मवन के 
निर्माण, उसमे फर्नीचर, प्रकाश और जल व्यवस्था आदि का सघारण नगर- 
पालिशाप्रो के निर्माण कार्यों का निरीक्षण व तदु-विषयक घिकायतो प्रादि बी 
जाच का कार्य भी क्या जाता है । 

निदेशालय राजस्थान नगरपालिका सेवा के प्रशासनिक व तकनीकी 
प्रषिक्ारियों को प्रस्थापना के समस्त कार्य करता है। राजस्थात को समस्त 
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संगरपालिकाग्रो के नगरपालिका सेवा के थिकारियो और विभिन्न श्रेणीके 
उन कर्मचारियो, जिनका स्थानान्तरण समी नगरपालिकाओं में हो सकता है, के 
वाधिक मुल्याकन प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्य, इन अधिकारियों व कर्मचारियों के 
विरूद्ध प्राथमिक व विभागीय जाच आरोप पत्र, दण्ड इत्यादि से सम्बन्धित 
मामले निदेशालय द्वारा निष्पादित क्यि जात हैं। नगरपालिंक्ाओ/परिपदो में 
प्रशासको की नियुक्ति, उनवी शिकायतें, विमागीय जाच, क्षेत्रीय कार्यालयों के उप 
निदेशको से सम्बन्धित कार्य, नगरपालिकाग्रो के निरीक्षण प्रतिवेदत, बैठकों की 
कार्य, भसहमति टिप्पणिया तथा नगरपालिकाओं के कामिक सधो की मांगों वे 
उनकी हडतालो से सवधित प्रकरणों का निस्तारण निदेशालय द्वारा सम्पादित 
प्रस्थापना सम्बन्धी दायित्दों मे समाहित है । 


3. कर्मचारियों से सम्बन्धित कार्य 


राजस्थान म्युनिसिपल सविस नियम 963 के अन्तगंत मगरपालिकाओं 
परिषदो में कर्मचारियों को भर्ती के तीन तरीके बताए गए हैं : 


(क) प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा 
(ख) पदोन्नति द्वारा, प्रौर 
(ग ) स्थानान्तरण द्वारा 


इन नियमों के अन्तर्गत राजस्थान से नगरपालिका मे कुछ तकनीकी 
कर्मचारी जैसे राजस्व प्रधिकारी ग्रेड ], ग्रेड 2, कर निर्धारक, चुगी निरीक्षक, 
नाकेदार, उप नाकेदार, सफाई निरीक्षक, टीका लगाने बाला कम्पाउण्डर, कनिष्ठ 
परिचारिका, प्रयम एवं द्वितीय श्रेणी वैद्य, पैरोकार प्रथम व द्वितोय वर्ग, मोटर 
घर प्रधीक्षक, प्रग्तिशमन अधिकारी, कार्यालय प्रधीक्षक, प्रघान लिपिक, वरिष्ठ 
लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, स्टेनोग्राफर, तथा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के लेखा- 
कार इत्यादि को मिलाकर प्रधीनस्थ सेवाओ का राज्य स्तर पर निर्माण किया 
गया है। इसके भ्रतिरिक्त राजस्थान नगरपालिका सेवा का निर्माण मी 963 
से किया गया है जिमतमे प्रशासनिक पक्ष के घधिकारी मगरपाल, कार्यकारी प्रधि- 
कारी भौर सचिव तथा कुछ तकनीकी भ्रधिकारी यया राजस्व भधिकारी, नेगर- 
पालिका भभियन्ता झ्ादि होते हैं! 


राजस्थान नगरपालिशा सेवा के इव झधिकारियों को मर्ती का कार्य 
राजस्थान सोक सेवा भायोग द्वारा होता है भोर भघीनस्थ सेवाघो के कर्मचारियों 
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की ऊपर दी गई सूची पर क्वाम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती हेतु एक नगर- 
पालिका चयन सेवा आयोग बनाया गया था । दोनों ही वर्ग के प्रधिकारियो या 
कर्मचारियों की मर्ती के सम्पन्ध में निदेशालय की कोई प्रत्यक्ष भुमिका नहीं होती 
तथापि झधिकारी वर्ग के स्थानान्तरण्प के कार्य मे निदेशक स्थानीय निकाय राज्य 
सरकार को जहा परामर्श देता है वही कर्मंचारियो के स्थानान्तरण के कार्य में वह 
स्वयं सक्षम अधिकारी है | इसी तरह कर्मंचारियो की पदोन्नति, जिसके लिए सेवा 
नियमों में पदोन्नति समिति का गठन किया गया है, के कार्य को भी निदेशालय 
सम्पन्न करता है । इन समस्त क्मंचारियों के सम्बन्ध में झनुशासनात्मक 
कार्यवाही और सेवा निवृति लामों के प्राय. वे समी नियम नसगरपालिकाग्रो/ 
परिपदों के कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो राज्य सरकार में तत्मम पदों पर 
काम करने वाले कर्मचारियों पर श्रवर्तित हैं। कारमिक प्रशासन क्षेत्र मे निदेशा- 
लग स्वय प्रपने कमंचारियों पर पर्य॑वेक्षण रखते हुए उन पर प्रनुशासन बनाए 
रफने, झौर कार्यालय प्रस्थापता सम्बन्धी कार्यो करता है। निदेशालय अ्रपने 
कर्मचारियों पर सतत नियन्त्रण करता है । 

4. वित्त एव लेखा सम्बन्धों कार्य 

यह निदेशालय राज्य की समस्त नगरपालिकाओ्रो श्रौर नगर परियदो 

द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों की जाँच कर उन्हे स्वीकृति प्रदान करता है। नगर 
परिषदो के बजट अस्ताव भ्रन्तिम स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को नी प्रेषित 
किये जाते हैं जबकि अन्य श्रेणी की जो नगरपालिकाए है उनके बजट श्रत्ताव 
प्रन्तिम रूप से निदे शालय द्वारा ही दिये जाते हैं। निदेशालय स्वय झपना 
बजट, लेसे व भ्रकेक्षण सम्बन्धी कार्या करता है। इसके प्रतिरिकत नगरपा लि- 
काओ के अकेक्षण प्रतिदेदद व उनकी भनुपालना, भ केक्षण आपत्तियों का निष्पा- 
दन, गवन, प्रान्तरिक भ्र केक्षण, नगरपालिकाओ के झनुदान व उनके ऋण कै 
मामले, नगरपालिकाओो के विज्ञापन व बैंको की स्वीकृतिया, जन लेखा समिति, 
भ्रनुमान समिति, व वित्त भ्रायोग व अस्य वित्त समितियों के कार्य, महालेखाकार 
सम्बन्धित कार्यो, नगरपालिका के विभिन्न कर्मचारियों के ऋण ओर सामास्य 
बित्तीय एव लेखा नियमों से निर्धारित कठंव्यों का निर्वाह करता है । यह निदे- 
शालय पपने कर्मंचारियो को देय समस्त झाधथिक लामो एवं संगरपालिकाझो/ 
पत्चिदों को सामान्‍य वित्तीय एवं भाधिक स्थिति पर भी सतत परयवेक्षण भौर 
नियन्त्रण रखता है । 

5. मूमि सम्बन्धी कार्य 

राज्य में कार्यरत सभी नगरोय सस्पामों द्वारा भूमि प्रवाप्ति सम्बन्धी 
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कार्यों, भूमि पर अतिक्रमण, पुराने कब्जे, मूमि विनियमन, प्रनाधिकुत निर्माण 
प्रादि के प्रकरण, मूमि से सम्बन्धित नगरपालिकाझो की सम्पत्ति इत्यादि के 
मामले जो भी निदेशालय पे श्रेषित किये जाते हैं उतके निष्पादन हेतु निदेशालय 
में उप मिदोशक (भूमि) को प्रविकृत किया हुआ है । यह अधिकारी अपने भषी- 
तस्थ कर्मेंचारियों क्रो सहायता से भूमि सम्दन्वी इस प्रकार के विवादास्पद प्रक- 
रणो का निस्तारण करता है । 


6. शिकायत सम्बन्धी कार्य 


राज्य में कायरत 98 नगरीय सस्थाओं के द्वारा स्थानीय शासन के 
कुशल सचालन हेतु जिस भूमिका का निर्वाह किया जाता है उप्तके श्रति कभी- 
कमी तागरिको के मन में रोष उत्पन्न हो जाना स्वामाविक है। लोक कल्याण- 
बारी राज्य की श्रवधारणा ने नगरपरालिकाश्ो/परिषदों की भूमिका को और 
विस्तृत बता दिया है। इस कारण नगरपालिकाप्रो के तिेयों भोर कार्यों के 
प्रति परिवादों की बढ़ी सख्या को द खते हुए निदे शालय में एक शिकायत प्रनुमाग 
स्थापित किया ग्रया है। यह अमुमव करते हुए कि किसी लोकतात्रिक प्रशासन 
को नागरिक परिवादो के प्रति अधिक सवेदनशील होना चाहिए, इस प्रनुमांग के 
निर्देशन का कार्य सहायक नि शक (सतर्कता) को दिया गया है। इस प्राधिकारी 
के नेतृत्व मे णह ब्रनुभाय व इसमे कार्या करने वाले कर्मचारी राज्य भर की 
नगरीय सस्थाग्रो के निर्णयो के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायतों का समयवद्ध निस्तारण 
करने का प्रयत्न करते हैं । 


7. भ्रिधिक कार्य 


राजस्थान का यह निदेशालय अनेक विधिक कार्यों का भी सम्पादद 
करता है। निदोशालय मे इस निभित्त एक सहायक निर्देशक को उत्तरदायी 
बनाया गया है जो नगरीय सम्धाओ्रो से सम्बन्धित समस्त रिट याचिकाशो, सिविल 
या दूसरे प्रकार के वाद तथा सेवा झ्धिकरण में की गयी अ्पीलों व निदेशालय 
में लम्बित समस्त प्रकार के प्रकरणों की दे खरेख भौर उन पर की जाने बाली 
प्रशासविक कार्य वाही के लिए उत्तरदायों है। निदेशालय में इस हेतु निभित 
अनुभाग के भ्रधिकारियों व कर्मचारियो से क्‍भ्पेक्षा की जातो है कि वह राज्य कि 
नगरीय सस्थाग्रो के श्रन्तगंत लम्बिव विधिक मामलों में विधि सलाहकारो 
पैनल भधिवक्तताओं व प्रमारो अधिकारियों की नियुक्ति के प्रकरणों के पतिटिकत 
राजस्थान नगरपालिका प्रधिनियम, 959 की घारा 285 व 300 के प्रकरणों 
वी जाइ की कार्यवाही व प्रधिनियम के सशोधन/परिवर्तेव वा उसके प्रस्तगंत 
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नियमो, उपविधियो, विनियमों, स्पष्टीकरण व व्ययों के प्रकरणो का परीक्षण 
व झम्िशत्षाओं से सम्बन्धित विधिक कार्यो करेंगे । यह शाखा सुनिश्चित करती 
है कि राज्य को नगरीय सस्पाओ द्वारा अनिवाय करारोपरणा, चुगी, भवन व 
भूमि कर, व्यापार व व्यय करने व अन्य समस्त ऐसे ही निरणयों मे किसी प्रकार 
की विधि के उल्लंघन का मामला न बने । निदे शालय राज्य मर की नगरीय 
संस्थाओं को उनके द्वारा किसी प्रकार की विधिक सलाह मागे जान पर उन्हे 
पह उपलब्ध कराने का कार्यों भी करता है। 


8 श्रनुसन्धान, सूचना सप्रहणा तथा बापिक प्रतिवेदन से सम्बन्धित कार्य 


निदेशालय मे, उसकी एक शाखा अनुसघान, सूचना समग्रहए तथा निदे- 
शातय के वाविक प्रतिवेदन की तैयारी एवं उमके प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य 
करती हैं। यह प्रकोष्ठ श्रावश्यक्त भाकडो का सबलन, सूचना सग्रहए व डेटा 
बैंक के रूप में कार्य करते हुए प्रनुसघान सम्बन्धी अपने निर्धारित कर्तव्यों का 
निष्पादन करता है । यही शाखा समस्त सामान्य समितियों की बैठकों, राज्य 
स्तरीय समितियों की बेठको, सम्मेलनो, सगोष्ठियो एवं वर्कंशॉप के श्रायोंजन के 
सम्बन्ध मे भी झरवश्यक तैयारी करती है । निदेशालय प्रथवा राज्य मे नगरीय 
सस्याप्रो से सम्बन्धित गठित विभिन्न प्रकार की समितियों तथा राजस्थान स्वायत्त 
शामन सस्था के तत्वाघान मे प्रायोजित बैठकों के प्रस्तावों के परीक्षण इत्पादि 
कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। निदेशालय न केवल वर्ष मर में उसके 
स्वय के द्वारा सम्पन्न गतिविधियों तथा कार्यकलापो का वापिक प्रसिवेदन प्रका- 
शित करता है प्पितु राज्य मे कार्यरत नगरपरिपद/पालिकाप्रों से उनके द्वारा 
वर्ष मर में सम्पा्न गतिविधियों का प्रतिवेदन अपने यहा मगवाता है । निदेशालय 
का भनुसघान प्रकोष्ठ नगरीय सस्थाप्रो द्वारा प्रस्तुत इन वापिक प्रणति प्रतिवेदनों 
में व्यक्त भाकड़ो एव प्रस्तुत सूचनाओरो का परीक्षण और पुनरीक्षण इस इष्टि से 
करता है कि उन सस्थाझ्रो ने घपने कार्यकलापो मे राज्य सरकार की नगरीय 
विकास को नीति एवं इसी सन्दर्भ मे निदेशालय द्वारा प्रेषित निर्देशो की पालना 
की है या नही । यह प्रकोष्ठ राज्य सरकार द्वारा समय-सप्रय पर प्रस्तावित 20 
सूती एवं इसी प्रकार के धन्य कार्यक्रमों को प्रगति व क्रियान्विति का भी बाय 
देखता है। 

उपरोक्त समस्त कार्यों के प्रतिरिक्त निदेशालय राज्य म नगरीय विभाम्न 
हेतु कार्यशोल समस्त नगरोय सस्याप्रो एवं स्वायत्त शासन के कपा्य शील सफाई 
इत्यादि के लिए जिम्मेदार सस्थाओ की गतिविधियों धौर कार्या क्लापो का 
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मुल्याकन करता है श्रौर यदि श्रावश्यक हो तो उन संस्थाग्रो को सहायता व सलाह 
उपलब्ध कराता है। निदेशालय उन समस्त प्रश्नो का उत्तर मो तैयार करता है 
जो नगरीय सस्थाप्नी के सम्बन्ध मे राज्य की विधानसभा के माननीय सदस्यों द्वारा 
उठाये जाते हैं । यह सुविदित है कि नगरीय सस्थाप्रो के द्वारा सम्पन्न किसी भी 
कार्य के बारे मे यदि विधानस्रमा मे कोई प्रश्व उठाया गया है तो स्थानीय 
निकायो के निदेशालय व निदेशक के रूप मे उनका उत्तर निदेशालय के स्तर पर 
ही तैयार करना पडता है। निदेशक चू कि राज्य सरकार के पदेन उप सचिव 
भी होते हैं इसलिए इस रूप मे बह राज्य सरकार मे नगरीय सस्थाझ्ो से सम्ब 
घित सस्थाझो की सूचना पहुचाता है और राज्य सरकार के इष्टिकोण से [नगरीय 
सस्यथाप्नो की भी ग्रवगत कराता है । 


राज्य के स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा जो भूमिका राजस्थात मे 
निष्पादित की जाती है यदि तडस्थ भाव से उसका मूल्याकन किया जाये तो यह 
प्रतीत होता है कि निदेशालय अपनी प्पेक्षित मूमिका का प्रभावी मिष्पादव नहीं 
कर पा रहा है। निदेशालय से राज्य सरकार एवं नगरीय स्रस्थाम्रो के मध्य संबद्ध 
हेतु श्रथवा पुल का कार्य करने की श्रपेक्षा की जाती है । एक ओर तो निदेशालय 
से राज्य की समस्त नगरीय संस्थाएं मार्गदर्शन को भ्रपेक्षा करती हैं श्रौर हरंसरी 
झ्ौर राज्य सरकार भी ऐसा प्रनुमव करती है कि राज्य की स्थामीय संस्थाप्रो की 
समस्त समस्याप्रों से निदेशालय उन्हे भ्रवगत करायेगा । विनन्‍्तु समीक्षकों की राय 
में व्यावहारिक स्थिति यह है कि ग्राज निदं शालय इन दोनो ही भूमिकाग्रो की 
प्रमावी निष्पादन नही कर पा रहा है । निदेशालय की वार्यो प्रणाली का ऐसा 
यन्ध्रीकरण हो गया है कि वर्षों से नगर पालिकाओं की समस्याओो को 
आकलन करने के लिए उसने कोई राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन नही 
कया है। 


निदेशालय के निदेशक पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा का प्रधि- 
कारी नियुक्त किया हुप्रा है जवकि राज्य की जयपुर जैंसी कतिपय ऐसी नगर 
परियदें भी हैं जिनके प्रशासक के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रधिकारी 
निमुक्त हैं । यह एक विचित्र विसंगति है कि निदे शालय के शीर्ष पर एक कनिष्ठ 
सेवा वा प्राधिकारी नियुक्त है जबकि उसके नेतृत्व ॒व नियम्प्रण में कार्यो करने 
वाली नगर परिषदो भें उससे उच्च सेवा का प्राधिकारी नियुक्त किया हुआ्ना है । 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के ये प्राधिकारी स्वाभाविक रूप से प्पने से कनिष्ठ 
सेवा के प्रधिकारियो, चाहे वह्‌ पद क्रम में उच्च स्थान पर ही नियुक्त कयी न 


नगरीय स्थानीय सस्थाओ्रो का निदेशालय 447 


हो, के निर्देशों की कितनी पालना करता होगा यह स्पष्ट करने की अधिक आाव- 
श्यकहा नही है । ऐसे ही अनेक कारण हैं जिनसे राज्य का निदेशालय अधिक 
प्रमादी भृमिका नही निम्मा पा रहा है । इस स्थिति का एक भौर कारण यह 
भी है कि राज्य से नगरीय सस्थाग्रो के चुनाव वर्षों से नही हो पा रहे हैं । निर्बा- 
घित तगर परिषदों के झमाव मे नगर परिषदो/पालिकाग्रों मे राज्य सरकार द्वारा 
प्रशासक नियुक्त किये हुए हैं। संविधान एवं भ्रधिनियमों की अपेक्षा यह है वि 
मगरो में लोकताब्िक शासन की स्थापना की जायेगी विस्तु ब्यावह्वरिक स्थिति 
इसके प्रतिकूल है । ऐसी स्थिति मे न केवल निदेशालय का अपितु राज्य के 
सेगरीय स्थातीय निक्नायो का नौकरशाहीकरण हो गया है झौर उनकी कार्यो 
प्रणाल्री मे जो लोकतान्त्रिक भावना दिखाई देनी चाहिए थी वह दिखाई नही दे 
रही है । राज्य भर की नगरीय सस्थाओं को ग्रव अनेक तरनीकी कार्यों का निष्पा- 
दन करना होता है शौर स्थिति यह है उनके विष्पादन के लिए नगरी सस्याग्रो 
के पास कोई तकनीकी रूप से प्रशिक्षित श्रौर दक्ष कमंचारी पर्याप्त मात्रा मे नहीं 
होते हैं । निदेशालय परियदें ऐसा श्रतुमव करती हैं कि राज्य का स्थानीय निकाय 
निदेशालय उनकी समस्याग्रो को न तो राज्य सरकार तक प्रमावी ढग से पहुचा 
पा रहा है श्रोर न ही उन्हें समय समुचित मार्यदर्शन दे पा रहा है व्यावहारिक 
हु से प्रनुभूव इस स्पिति का प्रतिकार राज्य सरकार के स्तर पर ही किया जा 
सकता है । 
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86 (2) के अन्तर्गत प्रत्यायोजित की है । 

राजस्थान नगरपालिका प्रधिनियम, घारा ]4 () व 30 (०) () 
उपरोक्त घारा 277 ब 278 

उपरोक्त, घारा 26 
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रण दिया गया है । विस्तृत विवरण हेतु मह नियम दृष्टब्य हैं । 
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उपरोक्त, घारा 49 पार्ट झाठ 

उपरोकत, धारा 86 

उपरोबत, घारा 30, 57 

निदे शक् को यह अधिकार राजस्थान सरकार, स्वायत्त शासन विभाग 
के परिपत्र सख्या एफ 8 (84) एलएसजी/62 दिनाक 24 अगस्त, 
962 के ग्रन्तगंत प्राप्त है । 


8 


ग्रामीण विकास एवं पंचायती 
राज विभाग 





राजस्थान मे ग्रामीण अचलो के विकास झौर पचायती राज सल्याप्रो 
से सम्बन्धित राज्य स्तरीय प्रशासनिक विमाग को ग्रामीण विकास एवं पंचायती 
राज विमाग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान मे पद्झायत विभाग एव 
विकास विभाग दो पृथक-पृथक विभागों के रूप में कार्य कर रहे थे जिन्हे ।959 
में, पचायत्त एव विकास विमाग के रूप में सयुक्त किया गया तथा 982 में 
राज्य सरकार के एक निणुंय द्वारा इस विभाग का नाम परिवर्तित कर ग्रामीण 
विकास एवं पचायती राज विभाग कर दिया गया है। यह सर्व विदित है कि 
प्रामोण विकास एवं पचायती राज एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। किसो 
भी प्रकार के ग्रामीण विकास की परिकल्पना पचायती राज सस्याप्रो के बिना 
नही की जा सकती और पदचायती राज की सस्याएं अ्रनिवायंत ग्रामीण विक्तास के 
प्रयोजन के लिए ही झ्रमिकल्वित की गई हैं । इसी प्रम्योन्याश्रितता प्रोर पारस्परि- 
क्ता के कारण राजस्थान राज्य की सरकार ने पृथक्र-पृथक वार्य कर रहे दो 
विमागो को मिलादर एक दिया है । यहा यह दोहराना प्रनावश्यक प्रतीत होता 
है कि राजस्थान वह प्रग्रणी राज्य है जिसने सविधान में निदिष्ट पंचायती राज 
सस्थाप्रो को सबसे पहले राजकोय सरक्षण प्रदान किया भ्ोर इसके माध्यम से 
इस पिछड़े हुए राज्य के लिए ग्रामीण विकास के प्यन सकत्प को घमिब्यक्ति 
को। इस विभाग की वर्तमान सरचना झौर कार्यक्रण पर विचार करन से 
रई इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्वयत होना सुसगत होगा । 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


राजस्थान मे, पचायतों राज मस्थाप्रों का श्ादुर्माव उसकी देशी रिया 
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सतो के काल मे ही होने के सकेत मिलते हैं। स्वतन्त्रता के पूर्व, बीकानेर ऐसी 
पहली देशी रियासत थी जहा 928 मे ही ग्राम पचायत भ्रधिनियम पारित करके 
ग्राम पचायत को वैधानिक आधार श्रदान कर दिया गया था !! इसी प्रकार 
तत्कालीन जयपुर राज्य में भी ग्राम पचायत शधिनियम 938 में पारित किया 
गया जिसे !943 की सविधान सुधार समिति के सुझावों के ग्रनुरूप | 244 मन 
संशोधित रूप में पुन पारित करके कार्यान्वित किया गया । इसी प्रकार तत्कालीत 
सिरोही राज्य मे 943 मे, मरतपुर से 944 में और करौली राज्य में 949 
में ग्राम पचायत अधिनियम पारित किया गया ।? 


सन्‌ 937 में अधिकाश प्रान्तो मे मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारें 
बनाने तथा सुप्रसिद्ध रिपत प्रस्ताव के पारित होने के बाद ब्रिटिश भारत के विभिर्े 
प्रान्ती भोर मैपूर तथा बड़ौदा जैसी देशी रियासतो मे पचायतो के निर्माण केलिए 
सक्रिय कदम उठाये गये । राजस्थान मे सादिक भली पचायती राज भध्ययन दे 
में अपनी रिपोर्ट मे यह अकित किया है कि इन आत्तो के उदाहरण का अवुसरश 
करते हुए राजस्थान की अनेक रियासतो ने ग्राम स्तर पर जत प्रतितिधि संस्थाप्रों 
के महत्व और आवश्यकता को भ्नुमव किया । इसी झावश्यकता के भनुरझूप 
जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली, बीकानेर, कोटा, बूंदी. 
भालावाढ, दोक भ्रौर शाहपुरा के देशो राज्यी तथा रिमातषतों ने इन संस्थाभो हैं 
गठन की दिशा मे कदम उठाये थे, यद्यपि उनका इप्टिकीण व्यापक नहीं था ।* 


राजस्थान श्राजादी के पश्चात ही ऐसा प्रथम राज्य नहीं है जिपने 
परचायती राज को सर्वप्रथम अ्रपनाने से पहल की प्रपितु भाजादी के पूर्व मो राज" 
स्थान में पत्नायत श्रणाली का सशक्त आधार विद्यमात था ग्रौर गये राज्य रो 


विरासव मे, चाहे भ्रतियमित सी ही सही, पचत्यतो की एक प्रणाली प्वश्य प्रार्ति 
हुई थी ॥* 


राजस्थात में 949 में “मुख्य पंचायत झ्धिकारी' के झधीन पंचायत 
विभाग की स्थापना की गयी । फरवरी, 7950 में राजस्थान सरकार में भपते 
एरू भादेश द्वारा पचायत विश्राग का सहकारी विभाग में समामेलन कर दिया रे 
इसके परिणाम स्वरूप “रजिस्ट्रार, सहकाही समितियाँ” का नाम परिवर्तित रे: 
*रजिस्ट्रार सहकारी समिनिया झोर ग्राम पंचायत' रख दिया गया। 32£0 प्र 
सविधान के प्रवर्तित होने के पश्चात झौर विश्वेष तोर से 95-52 से प्रधम 
परच वर्षीय योजना के झारम्भ होने पर देश में शामोणा उत्थान हेतु ग्राम विकार 
के कार्यक्रमों को जो सरकारी प्रोन्‍्साइन मिला उसके परिणाम स्वरूप पचायर्त 
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विभाग के कार्य में मारी जृद्धि हो गयी । इस परिवर्तित स्थिति का प्रमाव मह 
हुआ कि पचायत विमाणझ को सहकारी समितियों से हटाकर पुनः मुख्य पचायत 
अधिकारी के झधीन कर दिया गया जिसे दूसरे दर्जे के विभागाध्यक्ष का स्तर 
प्रदान किया गया । पंचायत विभाग के लिए जो पद रजिस्ट्रार (सरकारी समि- 
तिया) के यहा सृजित किये गये ये उन्हे मी यथारूप नये विभाग को स्थानास्त- 
रित कर दिया गया । 


95 भे, पचायत विभाग का सर्वोच्च अधिकारों मुख्य पचायत श्रधि- 
कारी था जिसके भ्रधीन कुल 5 राजपत्रित अ्रधिकारी कार्यशील थे। इन भ्रधिकारियो 
के भ्रधीनस्थ मत्रालिक सेवा के कामिको में एक कार्यालय अधीक्षक, !2 वरिष्ठ 
लिपिक ग्रोर 24 कनिष्ठ लिपिक मो कार्यशील ये ९ 953 तक राजस्थान के 
विभिन्न मागो में एक थ्रे ग्रधिक पचायत अधिनियम प्रवतित होते से अनेक 
प्रशासनिक कठिनाईया विद्यमान थी । इन्ही कठियाईयो को दूर करने के उद्देश्य से 
राजस्थान की विधानसभा ने राजस्थान पचायत प्धिनियम, )953 पारित जिया 
जिसे राष्ट्रपति के प्रनुमोदन के पश्चात ! जनवरी 954 से राज्य में प्रमावी 
मात्रा गया है ।? इस झधिनियम के ग्नन्तगंत राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन 
जिया गया है । 954 में इस विभाग में 24 निरीक्षक और 30 सहायक निरीक्षक 
कार्य कर रहे थे जिनकी सख्या 958 में बढकर क्रमश 27 प्रौर 52 हो गयी । 

सन्‌ 958 मे विभाग की प्रशासनिक सरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तत 
हुमा । इन परिवतंतो के प्रनुसार विमाग के शोर्घधस्थ प्रधित्रारी मुख्य पचायत 
अधिकारी का पदमाम परिवर्तित कर निदेशक पचायत भर दिया गया। ]958 
के परिवर्तन के पश्चात इस विभाग मे एक उप्निदेशक, दो पचायत सहायक निदे- 
शक, 20 जिला पंचायत यपिकारी, 9 वरिष्ठ लिपिक $ कनिध्ठ, लिपिक तथा 
लेक्षापाल, स्टेनो, साह्यिकी सहायक इत्यादि के एक एक नए पदों का सृजन किया 
गया ।0 


विकास विभाग 


राष्ट्रीय स्तर पर जद 952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम झारम्म 
किया गया तो इस कार्यक्रम को राजस्थान राज्य में गति दंत के निमित्त राज्य 
सरकार ने विकास दिमाग की स्थापना की । तत्वालीन वित्त सचिव को ही इस 
विभाग के शोर्धस्प स्तर पर विकास झायुक्त मी मनोनोत किया गया। पूरे राज्य 
में विकास के कार्यक्रमों को प्रशाखत के विभिन्न स्व॒रों पर ग्रति प्रदात करते बे 
लिए बुछ प्रधिकारियों को उत्तरदापी बनाया गया है ! इस हम से राज्य स्तर 
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पर विकास श्रायुक्त, जिला स्तर पर जिलाधोश, सण्ड स्तर पर विकास अधिकारी 
और ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक को दायित्व दिये गये हैं । राज्य स्तर पर विकास 
विभाग के सर्वोच्च प्राधिकारी विकास भायुक्त को विकास कार्यक्रमों से सम्बद्ध 
समस्त विभागों के मध्य सहयोग झौर समन्वय बनाये रखने का प्रमुख उत्त रदायित्व 
सौंपा गया । यही नहीं विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए एक 
विकास निदे शालय भी बनाया गया जिसका प्रमुख भ्रधिकारी विकास निर्द शक 
था । यह भ्रधिकारी सचिवालय और निद शालय दोनो के दायित्वों का एक साय 
निर्वाह करता था । इसलिए इसे निदे शक के साथ साथ पदोन उपसचिव का दर्जा 
मी प्रदान किया गया है श्रौर उसकी सहायता दे लिए उप निदे शक तथा अस्य 
प्राधिकारी मी नियुक्त किये गये ।* 


956 में जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ तो तत्कालीव सरकार ने 
राज्य के विकास की महत्ता को रेखांकित करते हुए वित्त सचिव से विकास भावुर्तत 
का पद पृथक कर नियोजन आयुक्त का एक पद सुजित कर दिया और उसे राज्य 
के विकास कार्यक्रमों का उत्त रदायित्व द॑ दिया । नियोजन प्रायुक्त की सद्दा्मता 
के लिए विकास निदेशक और सयुक्त निदेशक राज्य स्तर पर॒ तथा जिलाधीश 
को पदे न जिला विकासे भ्रधिकारी का दायित्व भी दो दिया | इसी प्रकार संब 
डिवोजन स्तर पर सब डिवीजन अधिकारी की सहायता के लिए सहायक जिला 
धोश श्र प्रथम श्रेणों के मजिस्ट्रोंट की सहायता और सेवाएं भी उपलब्ध 
करायी गयी ताकि ये भ्रधिकारी सब डिवोजन स्तर पर सचालित किये जा रहें 
विकास कार्यक्रमों में प्रभावी समन्‍्वय एवं सहयोग स्थापित कर सकें । सब डिंवी" 
जन स्तर से नोचे तहसील स्तर पर भी तहसीलदार झौर अतिरिक्त तहसीलदार 
को इस काये से इसलिए सम्बद्ध किया गया ताकि ये दोनों प्रधिकारी चल रहें 
विकास कार्यत्रमों का प्रमावी परयंवेक्षण भौर समन्वय कर सके । 
पंचायत एबं विकास को स्थापना 


राजस्थान सरकार ने 28 मार्च 959 को जारी अपने झादेश के 
माध्यम से पचायत विभाग का विकास विभाग में विलय कर दिया भौर प्रवायत 
विभाग के अधीन कार्यरत सचिवालय स्तर पर श्रधिकारी यूब॑ क्षेत्रीय वर्मेचारियो 
की सेवाएं विकाम विभाग को हस्तान्तरित कर दी गयी !१९ पचायत एवं विकॉर्स 
विभाग का समामेलन होन पर पचायत निदेशक को पहले तो उप विकास प्रायुकत 
बनाया गया भौर वाद मे उस्ते संयुक्त विकास श्रम्युकत का स्वर अदान किया 
ग्रया। इन दोसों विभागो के विलयन के भादेश यथवि 959 में जाधी कर 
दिए गये थे किन्तु विलयन को प्रक्रिया 23 प्रगस्‍्त !902 को पूर्ण हुई । 
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प्रामोण विकास एवं पंचायत्तो राज विभाग 

राजस्थान सरकार ने 982 मे पचायत एवं विकास विभाग का नाम 
परिवहित कर ग्रामीण विकास एवं प्रचायतो राज विभाग कर दिया ।! यहा 
यह उल्तेखनोय है कि पचायती राज को न्यूनताप्रो श्रौर विफलताओ पर 98]- 
62 में राजस्थान में परिचर्चा का एक वि्लेप वातावरण बता । 982 में ही 
बीकानेर मे पचायती राज पर एक सम्मेलन आयोजित विया गया जिसमे पचा- 
यती राज को सशवत्त बनाने के लिए न केवल महत्वपुर्ण विचार विभश हुआ 
प्रपितु अनेक निर्णय भी किये गये । पचायत्ती राज एवं विकास से सम्बन्धित इस 
विभाय का नाम परिवर्तित करते का निर्णय भी इस विचार विमर्श के परिणाम 
स्वरूप किया गया था । 982 में इस प्रक्रिया के अन्तग्रेंत विभाग की प्रशासनिक 
सरचना मे कोई विशेष परिवरतन सही किया गया । 
विभाग भी झोर निदेशालय भी 


यहा विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास एवं पचायती 
राज से सम्बन्धित यह विमाग सचिवालय परिसर मे दक्षिणाचल मे एक विशेष 
गवन में स्थित है । इसकी सरचता से यह तथ्य उद्घटित होता है कि इसके द्वारा 
एफ साथ दो भूमिकाप्रो का निर्वाह किया जा रहा है | एक श्रोर तो, राजस्थान 
सरकार के प्रामीण विकास एवं पचायली राज विभाग तथा दूसरी प्रार पचायत्ती 
राज के निदेशालय की भूमिका दोनो इसमे सयुक्त कर दी गयी है। भ्रागामी 
गठनात्मक विवरण मे दिए जा रहे चार्ट के माध्यम से यह तथ्य और प्रधिक प्रच्छी 
तरह से स्पष्ट क्या जा रहा है कि सचिवालय स्थित इस विभाग कौ सरचना में 
ही नि शाल्य की सरचना का समामेलन भी हो गया है । 

ऐसा नही है कि सचिवालय स्तरीय प्रशासनिक विभाग और उसके 
निर्दे शालय की यह समुकत भूमिका केवल इसी विभाग के द्वारा निमायी जाती 
है। बस्तुत यही स्थिति स्थानीय निकाय विभाग झौर निदे शालय, पर्यावरण 
विभाग झौर उसका निदे शालय तथा कुछ भोर विमागो के सम्दर्म में भी पायी 
जाती है। इसलिए यह कोई आश्दय की बात नही है. कि राज्य स्तरोय प्रशा- 
सनिर विभाग तथा परचायती राज निदेशालय को भूमिक्यमों को सयुबत कर 
दिया गया है | राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पच्ायती विभाग तथा 
परचायत राज का निदे शालय दोनो. एक द्वी सरचना मे सयुक्त हो गये हैं भोौर 
इसमें नियुक्त पदाधिकारियों को निर्दे शालय तथा प्रशासनिक विमाग दोनों के 
पद नाम घोर दायित्व दिये गये हैं । इसी के घनुरूप सयुक्त मूसिझा गत निर्वाह 
करने की धरेध्ता उनसे की जाती है । 
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वर्तमान संगठन 


जहा तक ग्रामीण विकास एवं पचायतती राज विभाग के संगठन का 
प्रश्न है इसके सगठन में अधिकारियों और कर्मचारियों की सख्या यरश्किचित परि- 
बर्तन के पश्चात वही है जो 959 में थी | उसके पश्चात आवश्यक होते पर यत्र- 
तत्र किचित परिवर्तत किया जाता रहा है| वर्तमान मे इस विमाग का राज- 
नीतिक प्रध्यक्ष एक पचायती राज मन्त्री है। यह मन्‍्त्री कमी कैबिनेट स्तर का 
भौर कभी राज्यमन्त्री स्तर का होता है। उपरोक्त चार्ट के माध्यम से इस विभाग 
के नवीनतम प्रशासन सगठन को मली-माति प्रात्मसात किया जा सकता है !£ 


उपरोक्त चार्ट के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विमाग 
का नवीनतम संगठन या इसको सरचना पूर्णतः स्पष्ट हो जातो है । चार्ट में 
व्यक्त समी पदाधिकारियों का उनके दायित्वों सहित सक्षिप्त विवरण देना प्रध्य- 
यन की सुविधा को दृष्टि से प्रासगिक है । 


मन्तरो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज 


प्रामोण विकास एवं प्रचायती राज विभाग की इस राज्य स्तरीय 
संरचना का राज्य मन्त्रिपरियद मे राजनीतिक प्रमारी एवं कैबिनेट मन्‍्त्री होता 
है। कमी कभी इस विमाग का राजनीतिक नेतृत्व किसी राज्य मम्त्री को भी दे 
दिया जाता है । ऐसा करते समय राज्यमल्त्री को इस विभाग का स्वतस्त्र प्रमारी 
बनाते हुए प्राय, कैबिनेट मन्‍्त्री जैसो ही स्वतन्त्रता प्रदान को जाती है। मत्री 
होगे के नाते इस विभाग के समस्त कार्यकलापों पर उसका नियत्रण रहता है । 
विश्ी भी लोकतास्त्रिक प्रक्रिया मे यह एक सुविदित तथ्य है कि विमाग के निर्णय 
प्न्तिम रूप से मन्‍्त्री द्वारा ही लिये जाजे हैं प्रौर यदि वे निशंय प्रघोतस्थ प्रशा- 
सनिक प्रधिकारियों द्वारा भी लिए जाते हैं तो उन पर मन्त्री को पूर्वानुमति या 
सहमति प्रायः पत्रावत्तियों धर ले लो जाती है । राजम्थान राज्य बे लिए ग्रामीण 
विकास की योजनाप्रो का निर्माण गौर उनकी कार्यान्विति के लिए स्‍प्रावश्यक 
संगठन का विकास तथा उनके पदाधिकारियों भौर कमंचारियों की मर्ती, उनके 
निर्देशन, उनका समन्वय तथा भावश्यक होने पर उनसे उतर कार्यब्रलापो का 
प्रतिवेदन भी पचायत राज मन्त्री के द्वारा माया जा सकता है । 

इसी प्रकार, राजस्थान में पचायती राज विभाग का मन्‍्त्री होत के साते 
बह यह सुनिश्चित करता है कि राज्य से प्रचायतो राज को समी सस्पाएं प्रमावी 
तरीके से काम करें । पचायती राज सस्यामो के सामबिक चुनावों का प्रायोजन, 
उनके निर्वाचन सेत्रो का दरिसीमत, पदाधिकारियों गो शिकायतें, उनमें समन्वय, 
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संस्थामों को प्रावश्यक घन राशि उपलब्ध कराना तथा उनके द्वारा किये जावे 
बाले कार्यकलाबोी पर नियन्त्रण करना उसके कार्यक्षेत्र की परिधि में प्राता है! 
मन्‍्त्री यहदेखता है कि राज्य मे कार्यशील पचायती राज की सभी सस्याए उत 
उद्देश्यों की पूर्ति मे निरन्तर सलग्न रहे जिन उद्देश्यों के लिए उनकी रचना प्रौर 
आमिक्ल्पना की गयी है। मन्‍्त्री यह भी सुनिश्चित दरता है कि पचायती राज 
की सस्थाभो के पदाधिकारी नियमानुसार कार्य करें भौर नियमों को पाततान 
करने की स्थिति में निर्वाचित पदाघिवारियों के विरूद्ध नियमानुसार विलम्बन 
इत्यादि की कार्यवाही भी उनके द्वारा की जा सकती है। सक्षेप मे, ग्रामीण विवा्त 
एवं पचायती राज के प्रभावों कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए वह अपने 
भघीनस्थ भ्धिकारियों को झ्रावश्यक निर्देश देता है भोर यह देखता है कि 
उन निर्देशों की पालना भी की जा रही है। समीक्षकों की यह कि मान्यता है कि 
पचायती राज की सत्थाओ्रो को सक्रिय बताये रखते श्रौर उनमे उत्साह का सचार 
करने में सन्‍्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । यदि पचायती राज का मस्ती 
उन सस्थाभ्रो के कार्यकलापो मे मनवरत रूचि लेता रहे तो संस्थाम्रों के पदाधिकारी 
प्रतियमित क्षोई कार्यवाही करने में सकोच करेंगे । इसके विपरीत यदि मत्त्री के 
द्वारा भी इत सस्थाओं के कार्यकरण मे रूचि नही ली जाती है तो पत्रायती राज 
फो सस्थाओ्रो में अ्रव्यवस्था परिव्याप्त होने की प्राशका रहती है | 
विकास पश्रायुक्त 
जैसा कि पूर्व में सकेत किया जा चुका है, विकास आयुक्त, विंकार्स 

विभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकारी है ! वह ग्रामीरण विकास एवं परचायती 
राज विभाग का ऐसा प्रमारी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है जो इस विभाग के 
सम्बन्ध में अन्‍्त्री का प्रमुख परामर्शदाता होता है| ग्रामीण विकास की नीतियों 
के निर्धारण शोर पचायती राज सस्थाओ मे कुशल कार्यकरण हेतु झाविश्यर्क 
नी तिया बनाने भौर उसके बारे मे मन्‍्त्री को सलाह तथा परामर्श उपलब्ध कराता 
उसका प्रमुख वार्य होता है। विवात्र आयुक्त का पद एक ऐसा पद है जो प्रन्‍्य 
अशासनिक विभागों की गतिविधियों को भी प्रभावित करता है | वरदुतः राज्य 
मे डियास हैतु अमिप्रेरित जितने भी प्रशासनिक विमाग राज्य स्तर पर बाय 
रत है उन सबको किसी न किसी स्तर पर विकास विश्ाग से सम्बन्ध रकवा 
होता है । सिंचाई, विद्यूत, कृषि, खाद्य, नागरिक अ्रपूत्ति, परिवहत, संचा० 
यातामात, चिकित्सा ग्रादि ऐसे प्रशाशनिक विभाग हैं. जिन्हे भपनी विकासात्मक 
गतिविधियों में किसी न किसी स्तर वर विकास आयुक्त से परामर्श करना होता 

है भ्रोर कमी-कमी कुछ परियोजनामो पर उसको साशिक पनुमति लेनी होती है। 

सरकार का भ्रमुल् परामशंदाता होते के माते ग्रामीण विकास मै सम्बन्ध मे मुस्य- 
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मन्त्री भो उससे परामर्श की भ्रपेक्षा रखते हैं भ्रोर प्रावश्यक होने पर अशासनिक 
समन्वय की इब्टि से उप्तीको निर्देश मो देते है। विकास प्रायुक्त का पद इतना 
महत्वपूर्ण है कि राज्य की प्रशासनिक सरचना के वरिष्ठतम मारतीय प्रशासनिक 
सेवा के ग्रधिकारियों मे से इस पद पर नियुक्ति की जाती है । 


यहा यह उल्लेखनीय है कि विकास झ्रायुकत का पद एक ऐसा पद है जो 
ग्रामीण विकास एन पचायती राज विमाग के शोष॑ पर सचिवालयो सरचनां का 
प्रनन्‍्य झग है । इस पद का पचायतो राज के निदेशालय से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नही होता, यद्यवि निदेशालय उसके नियन्त्रण में निर्देशित होता है । 


निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव 


ग्रामीण विकाध एवं पचायती राज विभाग के निदेशालय की सरचना 
का यह सर्वोच्च प्रशासनिक पद है ! इस पद पर भी मारतीय प्रशासनिक सेवा के 
वरिष्ठ प्रधिकारी को ही नियुक्त किया जाता है। इस पद का घारक एक 
माथ दोहरे दायित्वों का निष्पादन करता है एक श्रोर तो वह पच्ायती राज वे 
निरदे शालय का शीर्षस्थ प्राधिकारी श्रर्थात निदे शक का दायित्व निमाता है तथा 
दूसरी भ्ोर वह राज्य के ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग की सचिवा- 
लग स्थित शासकीय सरचना के विशिष्ठ शासत सचिव पी भूमिका का निर्वाह करता 
है। इन दोनो भूमिकाप्रो का निर्वाह करते हुए उसे यह सुनिश्चित करना होता 
है कि शाज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की जो नीतियाँ बलायी जायें वे फ्रिया- 
न्वयन को इष्टि से व्यावहारिक बन सके । वह विकास भायुक्त वे ग्रनवरत निर्देशन 
में रहते उन्हे यह परामर्श प्ौर सूचनाएं उपलब्ध कराता है हि राज्य मे विस 
प्ररार के विकास कार्यक्रमों को झ्रवश्यक्ता कित किन क्षेत्रों में है। विकास के 
कार्यक्रम के निर्माण को दप्टि से प्रानश्यक सूचनाएं बह राज्य में कार्यरत 
अधीनस्थ अधिकारियो से मगवाता है भौर आवश्यकता होने पर अ्रपने. उच्चा- 
घिकारियों प्र्षात विक्रास आयुक्त को प्रस्तुत करता है । 


पचायती राज विमाग वा निदं शक होने के नाते उसका गुरूत्तर दायित्व 
है कि बह समस्त पचायती राज सस्थाझो के कार्यकरणा की कुशलता झौर प्रमाव- 
शीलता मे वृद्ध हेतु भावश्यक्ञ उपाय करे $ प्रचायती राज वी समी स्तरों की 
भस्थाप्रो का निर्देशन, पर्यवेक्षण झ्लोर समय समय पर उनका तियल्तण करता है । 
पवायतों राज सस्याए झपने वायें प्रतिवेदन भो निद शक को प्रसतुत बरती है । 
लिईं शक से यह आशा की जातो है कि वह राज्य मे कार्यशील समस्त परचायती 
राज सस्या प्रो, विशेष तोर से जिला परिषदा तथा निष्याेदीय इगाई प्रचायतर 


460 मारत मे स्थानीय प्रशासन 


समितियो, का वर्ष में आवश्यकतानुसार दौरा कर यह सुनिश्चित करें कि उनके 
द्वारा निष्पादित की जा रही मूमिका जनता और सरकार की श्रपेक्षाग्रो के 
प्रनुरूप हो । 

निदेशक, प्चायती राज से सम्बन्धित इस ग्रामीण विकास और पदायत 
बिमाग पर पूर्ण प्रशासकोय नियन्त्रण रखता है । इस विमाग झौर निदेशालय की 
सरचना मे कार्य करन वाले समस्त प्रधिकारी और क्मंचारी उसके सीधे नियंत्रण 
और प्रनुशासन में कार्य करते हैं। समी पचायती राज सस्थाग्रों के नियमानुसार 
वाधिक बजट के निर्माण श्रौर अ्रनुमोदन की प्रकिया को समयानुर्कूल निश्चित 
झोर निर्धारित करता है । पचायती राज सस्थाप्रों के द्वारा विकास के जिन 
कार्यक्रमों का निष्पादन किया जाता है उनके लक्ष्यो की प्राप्ति से सम्बन्धित प्रति- 
बेदन समय समय पर उनसे मगवाता रहता है और उनके द्वारा प्रस्तुत अ्रतिबेदनों 
की सूचनाओं का सकलन करते हुए विकास आयुक्त के माध्यम से भनन्‍्ती को मझाव- 
श्यकता होने पर भ्रस्तुत करता है ! पचायती राज निदेशालय का निदेशक होने 
के नाते वह यह मी देखता है कि इन सस्थाझ्रो के कार्य को गति प्रदान करने की 
इष्टि से केन्द्रीय सरकार को क्सि तरह की सहायता झौर मदद लेने के लिए 
प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं। वह भ्रन्‍्य राज्यो के साथ भो पंचायती राज की 
सरचना प्रोर कार्यक्रण के सम्बन्ध मे आवश्यक तालमेल और समल्वय 
रखता है ॥ 

लिदेशालय का शीर्षस्ष प्राधिकारी होने के नाते राज्य मे समस्त जिला 
प्रिषदों से श्रौर पचायत समितियों में क्रमश कार्यकारी प्रधिकारियो तथा 
विकास ग्रधिकारियों की नियुक्ति के आदेश डमी के माध्यय से जारी किये जाते 
हैं । राज्य मे कार्यशील पचायत समितिया भौर जिला परिषदें तथा मदि झ्राव- 
श्यक हो तो ग्राम पचायतें मी, उनके द्वारा अनुभूत समस्याओ पर प्पने प्रतिवेदत 
निदेशालय को भेजती हैं। इस सन्दर्म मे निदेशक का यह कतंव्य है कि ऐसे प्राप्त 
प्रतिवेदनो पर झावश्यक कार्यवाही करे | समीक्षको की मान्यता है कि राज्य में 
पचायती राज की सस्थाओ को गतिशील बनाये रखने मे तिदेशक की भूमिका 
महत्वपूर्णा होती है। इस पद पर नियुक्त भ्रधिकारी यदि सक्रिय, गतिशील प्रौर 
उत्साही हो तो राज्य भर की पंचायती राज सघ्याझो में भी प्राण सचारित 
करता है प्रौर यदि इस पद पर नियुक्त भ्धिकारी शिथिल हो तो पचायत्ती राज के 
कार्यों की गति में शिथिलता मी भ्रा सकती है । 


राज्य मे पचायती राज सस्पाझो के सम्बम्ध मे जो प्रधिनियम प्रदर्तित 
हुए हैं उनमे प्रनुमृूत कठिनाईथो के संशोधन के लिए राज्य सरकार को वह आव 
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श्यक सुभ्काव प्रेषित करता है झौर यदि राज्य सरकार निर्देश दे तो सशोधन के 
प्रारूप बनाकर उसी के द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। राज्य के सासद ग्रौर राज्य 
विघानसभाओ मे निर्वाचित जन प्रतिनिधि मी पचायती राज सस्थाग्रो को सम्र- 
स्याप्नो के बारे मे निदेशक पचायती राज को हो प्राथमिक रूप से सम्पक करते हैं 
झ्रौर उसके उत्तर से असन्तुष्ट होने के पश्चात ही वे मन्त्री का हस्तक्षेप प्रामन्त्रित 
करते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ममस्त प्चायती राज सस्थाए 
उनमे कार्येशील पदाधित्रारी जन प्रतिनिधि झौर ग्राम जनता ग्रामीण वितास 
एवं पचायती राज से सम्बद्ध समस्याप्रो के निदान के लिए निदेशक स सम्पर्क करती 
है और निंदे शक भी भपनी मीमाझो मे रहते हुए यथा शविति उतका समाधान 
करने की चेष्टा करता है । 

मन्त्री, विकास आयुक्त तथा निदे शक एवं विशिष्ठ शासन सचिव ये 
तीन ऐसे शीर्षस्थ प्राधिकारी हैं जो ग्रामीण विकास भौर पचायती राज की 
नीठियो का निर्धारण करते हैं ओर उन निर्घारित सीतियो के निष्पादन की 
प्रक्रिया पर प्रमावी पर्यवेक्षण झोर नियम भी १रते हैं। इन प्राधिकारियों के 
प्रघीन निदेशालय एवं विभाग की सरचना मे प्रस्य प्रनेश्ञ वरिष्ठ प्रधिकारी 
कार्यशील हैं जिनके दामग्रित्तों का विवरण, राज्य सरकार के कार्य विभाजन 
प्रादंश के प्रनुस्तार भ्रायामी विवरण मे प्रस्तुत किया जा रहा है । 


उप सचिव एवं उप विकास्त प्रायुक्त ए-7 


यहे पद इस विमाग का, निदं शक के झधीन सबसे महत्वपूर्ण पद है ॥ 
इस पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा का कोई वरिष्ठ क्‍्रघिवारों नियुक्त किया 
जाता रहा है | विभागीय कार्य विमाजन निर्देशों के अनुसार यह पदघारी निम्ना- 
कित कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाया गया है ४३ 


॥. मुख्यालय पर नियुक्त कर्मंघारी छू द से सम्बन्धित समी संस्थापन मामले 
या नियुक्त, पदस्थापन, स्थानान्तरणा, जाच, दण्ड, विभागीय परदोच्चति 
समिति इत्यादि, 

2... जिसा परियद में नियुवत मुरुय कार्यक्रारी सधिरारियों, उप सचियों 
एवं पच्यायत समितियों के विज्ास भषिवारियों से सम्बन्धित संस्घापन 
एवं जांब से सम्दन्धित सामसे, 


3... विआाए में नियुक्त समो सहायर अभियस्तधों लथा बनिष्ट प्रमियन्तापों 
के सस्थापन सबधी सामले, 
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३. 
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पंचायती राज को एन आर ई पी, भाई आर डी पी जैसी योजबाध्ों 
का पचायती राज सस्थाग्रो को हस्तान्तरण भ्ौर उनके कार्यान्वयन का 
भ्रनुश्रवण (मॉनीटर करना), 

अकाल शहत कार्यों के प्रन्त्गंत कार्यों का ग्रावटन तथा पच वर्षीय्व योज- 
नाओ का निरूपण एवं अनुथवण, 

ग्राम स्वास्थ्य मार्यदर्शक एवं दवाइयों से सम्बन्धित ग्रनुमाग के मामले, 
तथा हैण्डपम्पो की स्थापना तथा उनके सघारण से सम्बन्धित मामले, 
वाधिक प्रगति विवरण की समीक्षा से सम्बन्धित प्रनुमाग के मामले, 
जन अमाव ग्भियोगी का अनुभ्वण, मन्त्रिमण्डल के निर्णयो, सचिवों 
की बॉठको ओर झो (एण्ड एम. तथा प्रशासनिक सुधार से सम्बन्धित 
मामले, 

ब जर मूमि विकास, 


विकास ग्रायुक्त एव निदेशक ग्रामीण विकास एबं पचायती राज के 
निरीक्षण टिप्पणियो से सम्बन्धित मामले, 


बाहनो का श्रावटन झोर सघारण, कार्यलिय भवन का साधारण और 
टेलीफोन उपलब्ध कराने से सम्बन्धित मामने । 


यह अधिकारी विभागीय कार्य विमाजन आदेशों के प्रनुस्तार उपयुक्त 


समस्त मामलो के निस्तारण के लिए प्रौपचारिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया 
है । इन मामलो के साथ ही वह उत समस्त कार्यों को निष्पादित करने के 
लिए मी उत्तरदायी है जो उसे समय समय पर निदेशक या विकास प्रायुक्त या 
मन्त्री महोंदय द्वारा निदिष्ट क्ये जायें । 


उप सचिव एवं उप विकास प्ापुक्त ए-2 


यह प्रधिकारी निम्नाकित कार्यों के लिए उत्तरदायी है 


पचायती राज सस्थाझो के समस्त कर्मचारी दृ द-मत्रालयिक क्मंचारियो 
ग्राम बिस्तार कार्यकताओं, चालको, पशुप्रातत एवं चतुर्थ श्रेणी बमें- 
चारियों मे सम्बन्धित सस्थापन सम्बंधित समस्त मामले, 

पचायत विस्तार प्रधिक्रारियों, ग्रामद्योग विस्तार श्रधिकारियों, इत्यादि 
से सम्बन्धित समस्त सस्थापन मामले, 

पचायती राज कमंचारो सध भर ग्रामसेवक सघ की मागो से सम्बद्ध 
मामले, 
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4. 


सेखाकार, कनिष्ठ लेखाकारो, वरिष्ठ लिपिको, कनिष्ठ लिपिको तथा 
जिला परिपदों एवं पचायत समितियों मे नियुक्त लेखाकारों से सम्बन्धित 
समस्त सस्थापन मामले, 


विकास सहायको, सहकारिता प्रसार अधिकारियों भौर कृषि विस्तार 
अधिकारियों से सम्बन्धित समस्त सस्थापन मामले । 


उप सचिद एवं पदेत उप विकास प्रायुक्त (प्रशिक्षण) 


यहे प्राधिकारी विभागीय कार्य वितरण झादेशो के अनुसार निम्नाकिति 


कार्यों को सम्पादित करने के लिए उत्तरदायी है ॥१ 


व 


पचायती राज सस्थाग्रो वे कमंचारी ढूद &र्धात्‌ विकास झ्रधिकारियों 
विस्तार ग्रधिकारियो, अध्यापको, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं तथा जिला 
स्तरीय अधिका रियो के राजस्थान मे और राजस्थान से बाहर प्रशिक्षण 
सम्बन्धी मामले, 


यूवा कार्यारर्ताप्रो का प्रशिक्षण: 
परचायती राज सस्थाओं के गैर सरकारी अधिकारियों प्रर्थात्‌ जिला 


प्रमुख, प्रधान, प्चायत समितियों के सदस्यों, सरपचों भौर उप सरपचों 
के प्रशिक्षण सम्दन्धी मामले. 


प्रध्यपन भ्रमण ग्लोर प्रशिक्षणा शिविर से सम्बन्धित मामले, 
ग्राम सेवको के प्रशिक्षण केन्द्रों भौर भन्य प्रशिक्षण योजनाप्रों से सम्बद्ध 
सस्थापन सम्बन्धी मामले, 


जिता परिषद के मुख्य कार्य का रो प्रधिकारियों की वेंठकों से सम्बन्धित 
मामले, 


इन्दिरा गाधो पचायती राज सम्यान से सम्बन्धित बयये 
प्रति विशिष्ट व्यक्तियों भौर भ्रष्ययव दलो दे वा क्रम, 
सगोष्ठियों भौर सम्मेलनों से सम्बन्धित मामले, 

मुरुष बाय कारी घथित्रारियों के भ्रमण घोर निरीक्षण 


डिला परिषदों धौर पवायत समितियों को उनके क्षेत्रापिकार मे दूर 
वाहन से जाते में सम्बन्धित स्‍्वीहृति, 


पचायत समिति एवं जिसा परिषद बे मबनों वे सपारण द्वेतु भनुददान 
बाय छावटन । 
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जप सचिव एवं पदेन उप विकास प्रायुक्त (विधि एवं न्यायिक) 


विधि सम्बन्धी एवं न्‍्यायिक मासलो के प्रभारी से, विमागीय निर्दोशो 


के अन्तर्गत, निम्नाकित वारयों के सम्पादन की श्रपेक्षा की गयी है :7* 


| 


७ 6०० न्‍य 


विभाग के विधि एवं न्यायिक ग्रनु भाग तथा सम्बन्धित झधिनियमों मे 
झावश्यक सशोधनों से सम्बन्धित मामले, 

पचायत समितियों के परिमीमन एवं मुख्यालय के परिवर्तन से सम्बन 
न्धित मामले, 

जिला परिषदों एव पवायत समितियों के श्रस्तावों के निलम्बन या 
निरस्तीकरण से सम्बन्धित मामज़े, 

अधिकारियों और कर्मेचारीद द द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाओं, सिविल 
बाद, नोदिस श्रौर अन्य वादों से सम्बन्धित सामले, 

पचायती राज सस्थाओ्रो के चुनाव भौर उससे उत्पन्न होने वाले निर्वा- 
चन वाद से सब घित मामले, 

ग्राम सभा झौर थाम दानी गांवों से सम्बन्धित मामले, 

प्राबादी भूमि का विक्रय, 

पचायत समिति के टेक, ट्र॑ं कटर्स से सम्बन्धित मामले, 


प्रचायत समिति एवं जिला परिषद की अचल सम्पत्ति के प्रधिग्रहए, 
एवं उसका व्ययन इत्यादि से सम्बन्धित समी मामले । 


उप विवास श्रायुक्त (जांच) 


यह भ्रधिकारी निम्नाकित कार्यों की देखरेख के लिए उत्त रदायी है : 
पचायत समितियों के प्रधानो, उप प्रधानो, सदस्यों, प्रचायतों के सर- 
पच और पचो के विरुद्ध जाच, 


वाद से सम्बन्धित नोटिस, फौजदारी बाद, रिट याचिकाओं तथा ऐसी 
रिट याविकाए जो प्रचापती राज सत्थाओं के तिर्वाचित ग्रतिनिपियों 
के विरुद्ध ससूचित को गई हैं, 

पचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम की घारा 85 के घन्तगंत 
पुनरीक्षण सम्बन्धी मामले, तथा 


प्रधिनियम को विभिन्न धाराप्मो के झन्तगंत झपील । 
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मुख्य लेखाधिकारी 


विभाग का मुख्य लेखाधिकारी समस्त लेखा सम्बन्धी मामलो के लिए 


उत्तरदायी है । कार्य वितरण आदेशो के झनुसार उसस तिम्नाकित कार्यों के 
झौपचारिक निर्वाह की प्रपेक्षा को जाती है 


ग्रामीण विकास एवं पच्ायती राज विमांग पचायती राज सस्थाग्रो 
और समस्त प्रशिक्षण सस्थाग्रों के लेखा सधारण और उससे सम्बन्धित 
मामचे, 

वापिक बजट का निरूपण दथा वित्त आयोग से सम्बन्धित मामले, 
जत लेखा समिति और अनुमान समिति से सम्बन्धित मामल, 

प्रकेक्षण दलों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों तथा उनके द्वारा प्रस्तुत टिप्प- 
णियो के निस्तारण से सम्बन्धित मामले, 

पचायत समितियों, जिला परिपदो एवं प्रशिक्षण संस्थाप्रो के लेखों के 
ग्रातरिक नियन्त्रण हेतु निरीक्षण, 

पचायत समितियों तथा जिला परिपदो के विभिन्न व्यावसायिक प्रति- 
प्ठानों तथा ब्यक्तियो शो घन की भदायगी न क्ये जाने से सम्बन्धित 
मामले, 

जिला परिषद के प्रमुख, उप प्रमुल पचायत समिति के प्रधान तथा 
ग्राम पचायत के सरपच भौर पचायत समितियों के सदस्यों के वेतन 
एव भत्तों से सम्बन्धित सामले, 

प्रान्तरिक झबेधाण तथा पचायती राज क्मंचारी दृ द के वेतन स्थिरो- 
करएा सम्बन्धी मामले, 

पचा।यत समितियों वे ऋणो तथा करो की वसूली से सम्बन्धी मामले, 
प्रचायत समितियों एवं जिला परिषदों की वित्तीय शर्तों से प्रभमिदृद्धि 
से सम्बन्धित सासले, 

परबांयथत समिति एवं जिला परिषदों को उनके निजी भवनों के निर्माण 
तथा मरम्मत के लिए निधि का भ्रावटन से सम्बन्धित मामले ॥ 


चरिष्ठ नगर निषोजक 


विभाग में एक वरिध्ठ नगर नियोजक का पद मो स्वोहृत है। शणस पद 


के पदाधिकारी के ध्धोग नगर नियोजन के अधिकारों शो सहायड विकास पायूवत 
घोर उतने पतिरिक्‍द्र सहायक स्‍झमियम्ता एवं कतिपय कनिष्ठ प्रमियन्‍ता नियोजित 
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किए हुए हैं। नगर नियोजन से सम्बन्धित इस भ्रनुमाग का प्रमुख दायित्व यह 
है कि राज्य में ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विमांग के पन्तर्गंत जो मी 
निर्माण कार्य तथा मवनों की मरम्मत से सम्बन्धित कार्य चल रहा है उनका 
नियमानुसार सचालन सुनिश्चित करें । 
सहायक विक्षाम आयुक्त (स्वच्छता) 
विम्ाग मे एक सहायक विकास प्रायूक्त (स्वच्छता) का पद स्वीकृत 
क्रिया हुम्ना है। इस पदाधिकारी को प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छता 
से सम्बन्धित परियोजनाओं, विशेष तौर से यू. एन. डी. पी झौर यूनिसेफ के 
सहयोग से स चालित परियोजनाओ को उचित प्रकार से कार्यान्वित करने की 
दायित्व दिया हुआ है । यह पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यारत कतिपय कमे- 
चारियो की सहायता से ब्रामीण क्षेत्रों मे स्वच्छता शिक्षा से सम्बन्धित कार्य क्रमो 
को निष्पादित करता है । 
उप निदेशक (पोषाहार) 
यह पदाधिक्षारी निम्नाकित कार्यो करों सम्पादित करता है :!९ 
]. अनोपधारिक और प्रौढ शिक्षा, 
2. पोषए से सम्बद्ध कर्मचारी इू द से सम्बन्धित सस्थापन सम्बन्धी समस्त 
मामले, 
3... अनोपचारिक शिक्षा की स स्थापना पह्रोर पर्यावेक्षण, 
4 प्राथमिक विद्यालयों में मध्य दिवसीय भोजन कार्याक्रम (मिड डे मील 
प्रोग्राम ), 
5. प्रकाल पते प्रमावित क्षेत्रों मे खाद्य और पोषण से सम्बन्धिन कार्यक्रम । 
उप निदेशक (प्रायमिक शिक्षा) 
यह प्राधिकारी प्रमुख रूप से तिम्नाकित कार्यों के सम्पादन के लिए 
ध्त्त रदायी है - 
4... राज्य मे प्राथमिक स्कूलो का खोलना, 
2, राज्य में प्राथमिक शिक्षा श्रौर उससे सम्बद्ध शिक्षकों के सस्थापन 
सम्बन्धी समस्त मामल । 
समन्वयक (उन्नत घूल्हा कार्यक्रम) 
यह प्राधिकारी राज्य मे उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के विघ्तार धौर उसे 
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लोव प्रिय बनाने से सम्बन्धित नोतियो का निरूपण झौर निष्पादन करता है । 
इस प्राधिकारी से यह भ्रपेक्षा मी की जाती है कि वह उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के 
सम्बन्ध मे पचायत समितियों, उसकी स्थायी समितियों थौर उप समितियों को 
दैठको के कार्य विवरण पर झ्ावश्यव कार्यवाही करे । पचायत समितियों, जिला 
परिषदो एवं ग्रतिरिक्त जिता बिकास अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रति- 
बेदनों की पालना करवाने का कार्य भी वही करता है । 


सम्पादक (राजस्थान विकास) 

ग्रामीण विकास एवं पचायती राज दिमाग, पचायती राज मस्पाप्रो के 
कार्यकलापो, उनकी समस्याझ्रों भ्रौर ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विचारों भोर 
डिन्तन को गति प्रदान करने तथा उसमे क्‍्लावश्यक समन्वय एवं प्रचार-प्रसार की 
हृष्टि से एक पत्रिका “राजस्थान विकास” का प्रकाशन करता है। विभाग में 
इम पत्रिका के सम्पादन हेतु एक सम्पादक ग्रोर उध्की सहायतार्थ एक सहायक 
सम्पादक का पद स्वीकृत है। ये दोनो पग्रधिकारी राजस्थान विक्रास नामक 
मासिक पन्निका का सम्पादन कर राज्य को समस्त पचायती राज सस्थाप्रा एवं 
प्रम्य इच्छुक सस्थाओरे व व्यक्तियो को पहुचाने बे लिए उत्तरदायी होते हैं । 

इस प्रकार, विमाग के उपरोक्त समस्त प्राधिकारी ग्रामीण विकास एवं 
पचायती राज से सम्यन्धित वायंक सो को सरकार के निर्देशों भोर जन प्राजाक्षाप्रा 
के भनुरूप गति प्रदान करते है । 
विशाये के कार्य 


जैसा कि इस विभाग वे नाम स घ्वनित होता है, इसके बायों वा सोधा 
मम्बन्ध ग्रामीण जनता, उनके विकास शौर उनके स्वायत्त शासन बे लिए प्िनि- 
पघ्ित उनकी प्रयायती शाज सम्थाप्रों से है। इसमे पूर्व प्रधित्ञारियों बे दायित्वों 
वा जो विवरण दिया गया है उससे भी ड्स विभाग के द्वारा सम्पादित जिये जाते 
वाले वार्यों वा एक बिम्व उमरता है। फिर भी विमाग के कार्यों बे ससलित 
प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से उन्हें विभिन्न शोपको में भ्रायद्ध करना उपयुक्त प्रवोत 
होता है । 
घापतो राज सस्पाध्ोों से सम्दस्धित कार्य 

ग्रामीए वितरास एवं प्रघायतों राज विभाग प्राथमिर रूप से तो रालन 
म्घान मे प्रामोध्र विदास मारयेक्रमों को क्षियास्विति बे लिए समद्रित है साप ही 
यह प्दायतो राज़ सस्याधों बे सचासलत से सम्बन्धित कार्य को भी समान महत्व 
देता है। इस सम्दग् में यह विश्ाग निम्तॉजिस बार्यों को सम्पन्न गरता है : 
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प्रचायती राज सस्थाग्रो के सामयिक चुनावों के आयोजन में निर्वाचन 
विभाग, राजस्थान की सहायता, 

यदि निर्धारित (3 वर्ष की) प्रवधि मे पंचायती राज सस्थाप्रो के चुनाव 
न हो पार्ये तो ग्िनियम के प्रावधानों के भ्रनुरूष दो बर्ष तक उसके 
कार्यकाल में बृद्धि के प्रस्तावों को सरकार से स्वीकृति प्रदान करवाना, 
ग्राम पचायत, पचायत समिति और जिला परिषदों का गठन, पुनर्गठन 
आर उनका नाम परिवतंन, 

पचायती राज सस्थाप्रो के अ्रध्यक्ष और उपाष्यक्षो के चुनाव भौर रिवत 
पदो की पूर्ति के मामले, 

पचायती राज सस्थाग्रो की सदस्यता, सह सदस्यता, [सहवरण प्रोर 
अतिरिक्त सदस्यता के मामली का निस्तारण, 

पचायती राज सस्थाप्रो के सदस्यो के चुनावी से सम्बन्धित विवादों के 
निस्तारण की विधि सम्मत व्यवस्था, 

पचायती राज सस्थाप्रो के कार्यकाल, सदस्यता सम्बन्धी भ्रयोग्यता तथा 
सदस्यता समाप्ति के मामले, 


परचायती राज सस्थाओ के पदो की झाकस्मिक रिवितयों को भरना, 
इनके प्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष भौर सदस्यों के त्यागपत्र- इनकी समितियों का 
गठन भौर समितियों के कार्ये सचालन नियमो से सम्बन्धित मामले, 


पचायत समिति भ्रौर जिला परिषदो के थजट पर नियमायुसार 
स्वीकृति, 


पचायंत समिति भोर जिला परिषदों के काधिक मामलों पर नियमा* 
तुसार कार्यवाही, 

पचायत समितियों तथा जिला परिपदों द्वारा निभित योजना का कार्यो 
स्वयन तथा नये कार्यक्रमों से सम्बन्धित मामले, 


पचायती राज ग्रस्थाग्रो के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा ग्रधिकारी वर्गं 
के प्रशिक्षण से मम्बन्धित मामले, 


प्रचायती राज सध्थाप्रों को वाहन उपलब्ध कराना, 


पंचायती राज के स्ध्ययन दलो के भ्रमण कार्यक्रमों के समय उनकी 
सहायता का भ्रावश्यक प्रबन्ध करना, 
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पचायती राज सत्याओं के कमंचारी द्व द की सेवा शर्तों और अनुशासन 
के नियमों का सघारण, 

परचायती राज सस्थाओ्ो के निर्वाचित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों 
के विरुद्ध शिकायतों की जांच और उन पर झावश्यक श्रनुवर्ती 
कार्यवाही, 

पचायती राज द्वारा आरोपित बिये जाने वाल्ले नये करों की पूर्व स्वी- 
कृति एवं उन पर अपीलो वी सुनवाई, 

पंचायती राज सस्थाग्रो पर प्रशाप्ततिक एवं कार्यपालक नियन्त्रण, 
प्रचापत एवं पंचायत समितियों के मध्य या पंचायत समिति एवं जिला 
परिषद या नगर मण्डल के मध्य विवादों से सम्बन्धित मामले, 

पंचायत राज सस्थाप्रो और उनकी समितियों के प्रस्तावों का निलम्बत 
या निरस्तीकरणा से सम्बन्धित मामले, 

पचायत समिति एवं जिला परिपदो बे क्मंचारी हू द के विरुद्ध भ्रनु- 
शासनात्मक कार्यवाही, 

दण्डनीय ग्रपराघों पर पचायती राज सस्थाप्रों मे कार्य कर रहे कमंचारी 
दृद पर प्रभियोग चलाने की स्वीकृति देना, 

प्रचायती राज सस्थाओ के लिए भूमि की अवाप्ति, 

ग्राम पंचायत, पचायत समिति एवं जिला परिषदों के परी डी. खातों 
में निधियां, ऋण द्वारा सहयोग, प्रनुदानों का झावटन, 

पंचायतों राज सस्थाओ द्वारा भकेक्षश प्रतिवेदनो की प्रनुपालना, 
राजस्थान पचायत भधिनियम, !953 झौर पचायत समिति एवं जिला 
परिषद प्रधितियम, 959 में सशोधन हेतु प्रावश्यक कार्यवाही, 
विधानसमा या ससद में पचायती राज सस्थाप्नो के बारे में पूछे गये 
प्रण्नो के उत्तर, 

पचायती राज सस्थाप्रो के कर्मचारी वर्गों वी मागो से सम्बन्पित झामलो 
का निस्तारण, 

पंचायती राज सस्थाप्रों को प्रचल सम्पत्ति के प्रधिग्रहण एवं ब्ययी- 
करणए से सम्बन्धित सामलो का निस्तारण, 


परचायती राज धंध््याघो मे चल रहे निर्माण कार्यो का पर्यवेशए, तिदेशन 
भोर नियन्च्रण, 
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3].. प्रचायती राज सस्थाप्रों द्वारा राज्य मर भे सचालित पोषण कार्यक्रमी 
का निर्देशन, पर्यवेक्षण और नियन्त्रस्य, 


32. पचायती राज सस्थाप्रो द्वारा सचालित प्राथमिक शिक्षा का पयंवेक्षण, 
निदेशन और नियन्त्रण । 


उपरोक्त विवरण में सकलित समस्त बिन्दुश्नों में उन कार्यों को समा- 
विष्ट करने की चेष्टा की गयी है जो पचायती राज सस्थाग्रो के सन्दर्भ में इस 
विभाग द्वारा सम्पादित फ्ये जाते हैं। यह घूची अपने जाप में, उन कार्यों की 
सम्पूर्ण मूचों नहीं मानी जा सकती जिनका सम्पादन यह विमाग पंचायती राज 
की तरिस्तरीय सत्थाग्रों के सन्‍्दर्म मे करता है बल्कि यह सूची दृष्ठात परक है। 
इसके माध्यम से विमाग द्वारा पचायती राज पे सबधित सम्पादित कार्यों की परि- 
गणना करने का प्रयत्न किया गया है । 


किन्तु, उपरोक्त विवरण का अभिप्राय यह नहीं है कि यह विमाग केवल 
पंचामती राज से सबधित भूमिका ही निभाता है। वस्तुत. पचायती राज वी 
सस्थाप्रो को भारे देश में घौर विशेष कर राजस्थान मे ग्रामीण क्षेत्रों मे विकास 
से सबधित नूतन दायित्व द्विए जाने को प्रद्ठति कुछ वर्षों से दृष्टब्य हो रही है। 
लोकतात्रिक बिन्‍तकों की मान्यता यह है कि जब शासन के उच्च स्तर-नैद्ध व 
राज्य-वा सचालन निर्वाचित जन प्रतितिधियों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा 
सकता है त्तो फिर शासन के इस तोसरे स्तर का सचालन निर्वाचित जम शति- 
निधियों द्वारा प्रभावी तरीके से क्यो नही किया जा सकता? लोकतातिक चिन्ततों 
की यह मान्यता उनके लोक्ताथिक दर्शन की व्यापक ध्रवधारणा को प्रसारित 
करती है, यद्यपि यह भी सम्मव है कि कुछ लोगो को उतके इस चिस्तन से प्रसै- 
हमति हो । दूर कार्य के प्रारम्भ में कठिनाईया गझ्ाती हैं यह एक स्वामाविक 
प्रक्रिया है। पचायती राज सस्थाओ को भ्रधिक भ्रधिकार देना, भ्रधिक दायित्व दिया 
जाना और उनकी भूमिय्रा मे विस्तार किये जाने से उनके सामने अनेक भश्रकार वी 
प्रशासनिक, वित्तीय, कामित्र और निप्ठाजन्य समस्याएं उपस्थित होती हैं. जिनके 
कारण कभी-कभी यह प्रतीत होने लगता है कि प्चायती राज संस्थाएं प्रमी 
बिस्तृत दायित्वो का निर्बाह करने में सक्षम नही हैं। इस बिन्दु पर विस्तार प्ते 
विचार करना यहा प्रमीष्ट मी नहीं, किन्तु इस वहस के जारी रहने के पश्चात 
भी राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसे प्रायवी राज सस्थाओं को आमीए विकास 
से सम्बन्धित प्रनेकानेक दायित्व दिए गए हैं। यही कारण है कि प्रचायती राज 
में सम्बन्धित राज्य स्तरोय इस विमाग भोर निदेशालय को सरचना के शीर्षक 


ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग बा 


ग्रामीण विक्रास शब्द जुडा हुआ है । यह विभाग ग्रामीण विकास स॒ सम्बन्धित 
जो दायित्व निष्पादित करता है उन्हे श्रागामी विवरण में अभिव्यक्ति दी जा 
रही है । 
ग्रामोए्ठ घिकास से सम्बन्धित कार्य 

ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग, राजस्थान में विकास के 
जित कार्यक्रमों को क़ियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है वे दो प्रकार के हैं। 
विकास के कतिपथ कार्यक्रम त्तो विमाग सीधे ही अपने तन्त्र के माध्यम से राज्य 
में कार्यान्वित बरता है जबकि कुछ भन्‍्य कार्येक्रम दुसरे विभागों को कार्यान्वयन 
हेतु हस्तान्तरित क्ये जाते हैं। इस बिमाग द्वारा सीधे चलाये जा रहे कार्यक्रम 
और प्रन्य सल्थाओं के माध्यम से सम्पांदित कार्यक्रमों का सक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है 7? 
विभाग द्वारा सीधे सचालित विक्लास कार्यफ्रम 
निशुल्क मूखण्ड झ्रायंटन 


यह विभाग भ्राथिक दृष्टि मे कमजोर परिवारों, जिनकी मासिक प्राय 
350 रुपये प्रतिमाह से कम हो, को राजस्थान पचायत एवं नगरीय प चायत, 
]96] के नियम 267 () व (2) के भस्तगंत ।50 बे गज मूमि का प्रावटन 
करने हेतु प चायतों को निर्देश देता है । ऐमे मूखण्डो के ग्रावटन मे विमाग या 
यह निर्देश है कि प्रनुभुचित जाति श्रौर जन जाति के परिवारों को लामास्वित 
करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाये । 4985 मे लेकर प्रति वर्ष राज्य मरम 
30 हजार से प्रधिक ऐसे परिवारों को एस कायंक्रम से साम पहुँंदाया गया 
है ॥8 
प्रामोण प्रावास निर्भाण सहायता कार्यत्रम 


समाज के कमजोर वर्ध के परिवारों का नि शुल्क ग्रावाघोय मूसण्ड उपलब्ध 
बराना हो विमाय ने पर्याप्त नही समभा है प्रपितु प्रावास निर्माण केलिए उन्हे महा- 
यता देने का साकल्‍ूप मो स्यक्त है। इस हेतु उपयुक्त परिवारों के चयन एवं सहायता 
वितरशा तथा गृह निर्माण का काये पचायत समितियों एवं प्राम परचायतों गो 
देखरेख मे सम्पक्त शिया जाता है । घयन को इस प्रत्रिया में व बायतों एवं प चा- 
यत समितियों को इसलिए सयुक्त किया जाता है ज्योकि उन्हें प्पत दात्र बार 
में सही जानबारों होतो है धौर उपयुक्त परिदारों का चयन करते सें वे सरकार 
की पूर्"ों सहादता करती हूँ । इस कार्यक्रम के प्रस्तेत 7985 में लेूर झव देर 
प्रति बे सामग 30 हार परिवारों को सामान्वित किया गया है । 
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ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो को श्रावासीय सुविधा उपलब्ध कराने के भिए 
सरकार के इस कारयंत्रम के प्रन्तगंत विगत वर्षो में विभागीय अनुदान योजना के 
श्रन्तगंत 750 रुपये की श्राथिक सहायता उपलब्ध करायी ग्रयी है। इसी तरह 
कैवन ग्रनुमूचित जाति, जन जाति के परिवारों को !578 रुपये की आधिक 
आवासीय सहायता एन आभार ई. पी. योजना के झन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी 
है । एन. आर. ई पी. योजना में ही कुछ चयनित लोगो को 3 हजार रुपये की 
सहायता ऋण के रूप मे 4 प्रतिशत ब्याज की दर से व्यावसाथिक बैंकों से 5प८ 
लब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है । इन दोनो कार्यक्रमों के भ्तिरिक्त 
बिगत सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना के नाम से आर. एल, ई. पी. जी. 
कार्यक्रम के अ्रन्तगंत उन निर्धनतम, मूमिहीन भनुसूचित जातियो, जन जातियो के 
परिवारों को स्वच्छ थ्रावस उपलब्ध कराने का प्रयत्त किया गया है जो आवा- 
सीय घुविधा के लिए घन राशि जुटा ही नही सकते । इस योजना के भन्तगंत 
कूल ]50 वर्ग गज के निशुल्क मूं खण्ड ही श्रावटित नहीं किये गये हैं भ्रपितु 
भोगोलिक स्थिति के अनुसार 0,500 रुपये से !2 हजार रुपये प्रत्येक मबत 
निर्माण हेतु भी उपलब्ध कराये गये है । 


ग्राभोश शीचालय एव ग्रामोए स्वच्छता कार्मेक्रम 


ग्रामीण क्षेत्रों म शौचालयों की समस्या तथा इस सदमे में लोक शिक्षण 
और लीक जागृति के अमाव को दूर करने के लिए छठी, सातवी पचवर्षीय योजना 
काल से राजस्थान मे ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्यक्रम भ्रारम्भ किया गया है । 
इसके श्रन्तगेत घरो व सस्थाओरो मे पृथक शोचालयो के निर्माण का कार्य कराया 
जा रहा है । योजना का लाभ अनुसू चित जाति व जन जाति तथा इसी तरह 
एकीछत ग्रामीण विकात्त योजना के अन्तर्गत गरोबी की रेखा से नीचे जीवन 
यापन करते वाले परिवारों एवं चुने हुए परिवारों को दिया जाता है । इसके 
प्रन्तगेंत अनुदान, सहायता के साथ साथ भारत सरकार के केन्द्रीय ग्रामीण 
स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत मी मनुदानसटद्वायता उपलब्ध करायी जाती है ॥ 
योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वास्थ्यक्षदर जीवन बनाने एवं ग्रामीण 
जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धों का्येंकलापो को जानकारी उपलब्ध कराना है. ताकि 
ग्रामीण क्षेत्रों मे, विशेष तोर से बच्चो एवं महिलाझो में स्वच्छ जीवन के प्रति 
जागृति उत्पन्न की जा सके । 
बजड़ मूसि विकास कार्यक्रम 


दृक्षों के विनाश से उत्पन्न सामाजिक, ग्रापिक संकट के निवारण हेतु 


बाय भारत मे स्थानीय प्रशासन 


का दायित्व प चायती राज सस्थाग्रो को दे दिया गया था। राज्य में ग्रामीण 
क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा पू्णोत प चायत समितियों के नियन्त्रण में है और राज्य 
की प चायस समितिया जिला परिपद के निर्देशन मे प्राथमिक शिक्षा कः सचालन 
करती हैं। प चायत समितियों को 988 से उच्च प्राथमिक शिक्षा का दायित्व 
मी दिया गया है। इसो तरह प्रनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का सचालन 
भी पंचायती राज सस्थाओ्रों को हस्तातरित क्रिया जाता है। प्रनौपषचारिक 
शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्ग ऐसे वालक/बालिकाओं को शिक्षा से जोडा जाता है जो 
कि दिन में ध्रपन परिवार के साथ जीविकोपाजंन के साधन जुटाने में ब्यस्ता 
रहते हैं या किसी अन्य कारण से शिक्षा ग्रहण नही कर पाते हैं । ऐसे बालबो की 
सुविधा के लिए ग्रनौपचारिक शिक्षा केन्द्र दो घण्टे के लिए चलाये जाते हैं । 


पोषाहार कार्यक्रम 


पोषाहार कार्यक्रम के भ्न्तर्गत प्रमुख रूप से दो कार्यक्रम राज्य में सचा* 
लित किये जाते है . 


।.. भध्यान्ह पोपाहार कार्यक्रम, जिसके प्रन्तर्गत प्राथमिक शालापों के छात्रों 
को सक्ूल के मध्यान्ह मे नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है । यह कायें- 
क्रम भ्रमी तक राज्य के 3 जिलो में ही कार्यान्वित किया गया हैं 
ग्लौर इसके मांध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कृपोषित बच्चों को उचित 
पोषण देने का अ्यत्न किया जाता है । 


2. प्रकाल ग्रस्त क्षेत्रों मे विशेष पोषष्हार कार्यक्रम-मीपरा प्रकाल की मार 
से ग्रस्त क्षेत्रो मे चलाया जाता रहा है । इस विशेष पोपाहार कार्यक्रम के 
प्रन्तर्गत 6 वर्ष तक के बच्चो, यर्मंवतो महिलाभो एवं धांत्री माताप्रों 
के लिए राज्य में 7,500 केन्ध स्थापित किये गये हैं जिनमे पकापकाया 
भोजन उक्त प्रकार के बच्चों एवं स्त्रियों को उन्ही के स्थानों पर 
उपलब्ध कराया जाता है । 


प्रामीण क्षेत्रों मे पेयजल हंतु हैण्डपम्पों का सरक्षरण 


राजस्थान मे ग्रामीण क्षेत्र झाज भी पेयजल को समस्या से सर्वाधिक 
ग्रसित हैं । ऐसे क्षेत्रों मे पेपजल की सम्रस्या के समाधान हेतु राज्य में विगत कुछ 
वर्षों मे बड़ी सख्या मे हैण्डपम्प लगाये गये हैं। हैण्डपम्पो के लगा दिए जाने के 
पश्चात उनके रखरखाव की समस्या अत्यन्त य्रम्मोर बन गयी झ्लौर यह अनुभव 
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किया गया कि एक बार हैण्डपम्प खराब हो जान के पश्चात उनक ठीक करने की 
दिशा में कोई उपाय नहीं किया जाता । इस समस्या के समावान के लिए ग्राम 
प्रचायतो एवं प चायत समितियों को ग्रामीस क्षेत्रो मे पेयजल के हैण्डपम्पो के 
सधारण का दायित्व दिया गया है । प चायती राज की सस्थाझ्रो को प्रदेश के ।8 
जिलो में इस कार्य की जिम्मेदारी दी गयो जिसके लिए उनस 948 मिस्त्री एव 
8। फ़िटस नियुक्त किये गये हैं । 

स्वास्थ्य मार्गदर्शक योजना 


इस योजना के ग्रन्तगंत एक हजार की ग्रामीण जनसख्या पर स्थानीय 
व्यक्तियों में से एक स्वास्थ्य मार्गदर्शक का चयन किया जाता है जिसे झ्रावश्यक 
प्रशिक्षण देकर प्रपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायता देने तथा सामान्य प्रकार 
की शावश्यक दवाइया निशुल्क बितरणा करने का कार्य दिया जाता हैं। इस 
प्रकार चयनित स्वास्थ्य मार्गदर्शक के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला चिकित्सा एवं 
स्वास्थ्य प्रधिकारी के द्वारा को जाती है । 


ग्रामोए विकास एवं पच्रायतो राज विभाग द्वारा सीधे सखालित काये- 
ऋ्रम्ो घ्ौर प चायतो राज सस्थाप्नों को हस्तातरित कार्यक्रमों का जो विवरण दिया 
गया है उसके माध्यम से विभाग के कार्य, भूमिका ओर दायित्वों को समभन मं 
महत्वपूर्णा सहायता मिलती है । उपरोक्त दायित्वो के प्रतिरिक्त विभाग निम्नाकित 
क्षेत्रो मु मी भूमिका निष्पादित करता है ?* 


हृषि उप्तयन हेतु राय 


यह विमाग इस क्षेत्र मे उन्नत कृषि तथा आदर्श कृषि फार्मों की स्थापना 
चान्यगादो की स्थापना, भ्रधिक कृषि उत्पादन हेतु योजना बनाने, उप्चत खाद, 
बोज शौर यम्त्रों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने, सहृत्रारी कृषि, डेयरी फ्रामिंग, 
ग्राम्प वन, सिचाई योजनापो के निर्माण घौर सघारएा, फल तथा सब्जियां का 
दिगास धोर भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा कृषि मूम्रि को मृ स रक्षण इत्यादि 
मे प्रोत्माइन देता है । 


पशुपालन क्षेत्र मे कार्य 
इस क्षेत्र मे विभाग निम्नागित कार्य रता है 20 


3... प्रमुझे को छू को बीमारियों से बचाता, 
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भारत में स्थातोय प्रशासन 


अभिजात, प्रभिजातक साडो की व्यवस्था, साडो को बधिया करना, 
कृत्रिम गर्भाघान केन्द्रों की स्थापना तथा उसका सघारण हझौर पशुओं 
की नस्ल सुबारने का कार्य, 

भेड, सूमर, ढोर, कुबकट तथा ऊंटो की नस्ल सुधारना, 

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों तथा छोटे पशु श्रोषधालयों की स्थापना तथा 
उनका स घारण, 

मत्स्य पालन का विकास, 

कब विकास झोर उसे श्रेणीबद्ध करना, 

उन्नत चारा/पशु खाद्य का विकास शोर उसका प्रम्तुतीकरण । 


स्वास्थ्य तपा प्रम सफाई 


. 
2« 
3 
4. 


इस क्षेत्र में विभाग निम्नाकित कार्य करता है : 
ग्रामीण क्षेत्रो मे पेपजल की उपलब्धि, 

टीका लगाने सद्ठित स्वास्थ्य सेवाझो का सं घारण, 
अस्वास्थ्यक्र बस्तियो का सुधार, 


पोष्टिक प्राह्ाार, प्रसूति तथा स्वास्थ्य ओर छूत की बीमारी के सम्बन्ध 
में लोगो में लोक चेतना वा प्रसार, 


व्यापक घोर मयानक रोगो को रोकथाम के प्रयास, 


सावेजनिक मार्गों, नालियो, बाघो, तालाबों, कुमो तथा प्रन्य सार्वेजनिक 
स्थानों का निर्माण और उनको सफाई । 


शिक्षा एयं समाज शिक्षा 


इस क्षेत्र मे विमाग द्वारा सम्पादित नूमिका का सम्दन्ध मुख्यत- निम्न 


बिन्दुओ से है : 


व. 


प्राथमिक ज्ञालामो एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के माध्यम से थिक्षा 
का प्रसार, पाठशालाप्नो का निर्माण, शिक्षको को नियुक्ति प्लौर शालाझक्‍ो 
का प्रवन्ध, 

प्राथमिक घालाओं की बुनियादी पद्धति में परिवर्तन, 

पुस्तकालयों एव वाचठालयों की स्थापना एवं डनका रखरखाव, 
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4. छाबदृति के माध्यम से यरीब छात्रो की महायता, 


अ्रध्यापक्रों के लिए झावास्त का निर्माण, 


युवा स गठनों की स्थापना शौर उनका सचालन, 
सूचना केन्द्रों, क्लबो, भ्रधाडो तथा मनोरजन भौर खेलकूद के अन्य 
साधनों की स्थापना, 


३.८ 
6, प्रोढ शिक्षा, 
7 
8 


9. प्रामवात्तियों, ग्राम साध्यो. ग्राम साधनियो, ग्राम सविकाग्रो के प्रशिक्षण 
का पूर्ण उपयोग । 


सहुकारिता एवं कुटोर उद्योगो के क्षेत्र मे मूमिका 


» विभिन्न प्रकार की सहकारी स स्थाहो की स्पापना प्रौर उन्हे प्रोत्साहन, 


2. कुटोर उद्योगों की समावनाश्ो का सर्वेक्षण, विकास और प्रोत्साहन, 

3. कुटीर उद्योगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना द्वारा कारीगरों तथा 
घिल्पकारो की कुशलता को वढ़ावा देना, 

4. ग्रामीण क्षेत्र में काम आने वाले उन्नत किस्म के प्रौजारो को लोकब्रिय 


बनाना, 


्ऊ 


प्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के लिए कच्चे माल को सस्ते दामों पर ठप- 
सेब्ध कराना प्लोर उसके उचित विवरण की व्यवस्था करना, 


पिछड़े घर्गों के विकास हेतु भूमिका 


यह विभाग पिछड़े वर्षों के उत्थान हेतु निम्न कार्य करता है 


प्रनुपुचित जातियो, जन जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रावासों की 
स्पापना भौर उनका रखरखाव, 


] 


«समाज कल्याण के स्वससेदी संगठनों का मजबूत बनाना तथा उनमे 
समन्वय, 


हा 


म्रद्ठ नियेघ एवं समान सुधार हेतु प्रचार एवं अधार कार्य, 


». समाज के पिछड़े वर्गों को फन्य वर्गों के समान उप्नति के धवसर उप 
सब्घ कराने द्वेतु उपाय करना । 


ू 
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मारत में स्थानोय प्रशातन 


इस प्रकार ग्रामोरा विकास एवं प चायती राज विभाग राजस्थान मे व 


केवल ग्रामीण विकास के कायक्रमो के क्रियान्वयन में श्रपनी भूमिका दिमाता है 
अपितु इन कार्य क्रमो को रिष्पादित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 
प चायती राज स स्थाप्नो के विकास भौर उनके कुशल कार्याकरण हेतु प्रावश्यक 
प्रबन्ध भी करता है । 


42. 
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पंचायती राज के तुलनात्मक लक्षण 
(महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के सन्दर्भ में] 





पुस्तक के पूर्वे प्रध्यायो मे, यह्‌ विवरण दिया जा चुका है कि बलवंतराय 
मेहता समिति की भ्रनुशसा के भाधार पर किस प्रकार विश्रिन्न राज्यो ने पच्ायती 
राज को अपनाया है। इस अध्याय मे देश के दो प्रन्य राज्यो-महाराष्ट्र व 
गुजरात में भ्रपनाई गई पचायती राज सरचना से राजस्थान की पचायती राज 
सस्थाप्रो के लक्षण तथा विज्ञेपताग्रों की तुलना प्रस्तावित है ! 


इस सन्दर्भ में सर्वप्रथम उल्लेखनीय तथ्य यह है कि देश में राजस्थान 
ऐसा प्रथम राज्य था, जिसने पचायती राज को प्रपनाया । वस्तुतः ग्राम स्तर पर 
ग्राम पचायत की स्थापना तो राजस्थान में 953 में राजस्थान पचायत अधि 
नियम, के माध्यम से ही कर दी गई थी तथा पंचायत सम्रिति एवं जिला परिषद 


की रचना के लिये 959 भे राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद 
प्राधनियम बनाया गया था । 


महाराष्ट्र राज्य मे पचायती राज सम्थाओ का गठन भी दो पृथक प्रधि- 
नियमों के माध्यम से किया गया है । प्राम पचायतों के लिये बम्बई ग्राम पंचायत 
मप्रधिनियम, 4958 तथा पचायत समिति भौर जिला परिषद के लिये महाराष्ट्र 
जिला परिषद तथा पंचायत समिति भ्रधिनियम, 96] द्ताया गया है। इसे 
दोनो राज्यों के विपरीत गुजरात को पचायती शज व्यवस्था की रचना हेतु केवल 
एक ही प्रशिनियम गुजरात पचायत भ्रधिनियम ]96[ बनाया गया है जिसके 
अन्तगेत गुजरात में तीनों स्तरो पर पचायती राज को सस्याए कारयेरत हैं । इस 
प्रकाद समी राज्यो मे यह लक्षण तो समान रूप से पाया जाता है कि इनमे 
त्रि-स्तरोय पंचायती राज का वरण किया गया है । 


पचायती राज के तुलनात्मक लक्षण ्8] 


तीनों ही राज्यों मे पचायती राज की झ्राधारभूत या सबसे निचलो 
इकाई को ग्राम पचायत के नाम से जाना जाता है। ग्रुजरात मे ग्राम स्तर पर 
गठित होने वाली इकाई को ग्राम पचायत और नगर में गढित होने वाली पचायत 
को नगर पचायत कहते हैं । इसी तरह तालुका स्तर की सस्था को तालुका पचा- 
यत और जिला स्तर की सल्णा को जिला पचायत कहा गया है । राजस्थान और 
महाराष्ट्र मे मध्यवत्ती इकाई को पचायत समिति और जिला स्तरीय इकाई को 
जिला परिपद के रूप मे गठित किया गया है । 


इन तीनो राज्यो, में तीनो स्तर पर कार्यरत सम्थाओं का सल्यात्मक 
विवरण इस प्रकार है! 





राज्य ग्राम पंचायत परचायत समिति जिला परियद 
महा राष्ट्र 24000 298 29 
गुजरात ।2663 28 9 
राजस्थान 739 27 27 
कार्यकाल 

महाराष्ट्र » वर्ष 

गुजरात न > वर्ष 

राजस्थान गा 3 वर्ष 


प्राम पंचायत की रचना 

मह्दाराष्ट्र भौर गुजरात में प्राम पचायत क सदस्यों की सर्या 7 से 5 
तथा राजस्थान में 5 से 20 के मध्य तिर्धारित की गई है । तीनों ही राज्या में 
ग्राम पचायत के सदस्यों तथा सरपच का चुनाव गुप्त मतदान की अणाली से 
सम्पन्न होता है। ग्रुजरात एवं राजस्थान मे ग्राम पचायत के पथ एवं सरपख 
दोनो का चुनाव ग्राम समा के समी वयस्क नागरिकों के द्वारा किया जाता है। 
इसके विपरीत महाराष्ट्र में केवल पच पद ब लिये ही प्रत्यक्ष रूप सप्राम समा 
के वयस्क नागरिक चुनाव मे भाग लेते है क्योकि वहा पर सरपच ता निर्वाचित 
पदो में मे. उन्ही के द्वारा चुना जाता है । तीनों हो राज्यों में ग्राम पच्रायत मे 
उप-्यरपच का पद नो होता है जो निर्वाचित प्रो के द्वारा घुना जाता है। 

इन सनी राज्यों म॑ ग्राम पचायत में महिलामों एवं प्रनुमुचित जाति 
सा जनजाति के सायो दो प्रतिनिषित्त देन बे लिये स्थानों बे घारक्षण का 
प्रादपान मो सम्बन्धित प्रधिनियमों में किया गया है प्ररयेषष राज्य मे २ महि- 
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लाझ्रो के स्थान ग्राम पचायत में आरक्षित किये गये हैं। दो तरह प्रनुमुचित 
जाति तथा जनजाति के लिये गुजरात में एक या जतसख्या के अनुपात में उससे 
श्रधिक स्थान, महारास्ट्र मे भी जनसख्या के झनुप्रात में इन जातियो के लिये 
झारक्षण का निर्णय जिलाधीश के द्वारा किया जाता है | राजस्थान के पचायत 
अधिनियम में अनुमूचित जाति तथा जनजाति प्रत्येक के लिये एक-एक स्थान 
आरक्षित किया गया है। महाराष्ट्र में ग्राम पचायत में न्यूनतम 7 और प्रधिक- 
तम । 5 सदस्य होते हैं किन्तु प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये सदस्यों की सही सस्या 
का निर्धारश सम्बन्धित जिले के जिलाधीश द्वारा किया जाता है । इन सदस्यों 
के अतिरिक्त बहा सहकारी समिति, जो उस ग्रामीण क्षेत्र में कप या ऋण वितरण 
से सम्बन्वित का करती हो, के अध्यक्ष को भी ग्राम पचायत से सयोजित किया 
गया है । राजस्थान में ग्राम पचायत हेतु पचायत भ्रधिनियम, 953 में सह- 
सदस्यो का प्रावधान किया गया है |? इसके अनुसार पचायत क्षेत्र में कार्यशील 
सहकारी समिति के अध्यक्ष ग्राम पचायत से खह-सदस्य के रूप में सम्बद्ध होते 
है। सह-सदस्यों तथा निर्वाचित सदस्यों मे अन्तर यह है कि निर्वाचित सदस्य वो 
मतदान में भाग सेते है किन्तु सह-संदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन कार्यों सम्बधी 
बहस में मांग ले सकते है पर मतदान नही करते । 


प्राम सभा 


ग्राम पंचायत के स्तर पर तोनो ही राज्यों में ग्राम सभा का प्रावधान 
भी किया गया है। गुजरास मे ग्राम सभा को साविधिक घराघार प्रदान किया 
गया है भ्रथत्‌ ग्राम पचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिकों की इस समा को 
प्रधिनियम दारा प्रस्तावित फार्यों को करने हेतु गठित किया गया है ।* ग्राम समा 
मूल रूप से ग्राम पचायत के कार्यों पर निगरानी रखती है। इसी प्रकार महा- 
राष्ट्र मे भी ग्राम समा को पचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क साभरिको की एक सभा 
के रूप भे मान्यता प्रदान की गई है ६ इस राज्य मे द्याम सभा को पधायत के 
बजट एवं हिसाव-क्ताव पर निगरानी रखने के अतिरिक्त ग्राम पचायत के सदस्यों 
के चुनाव का काम भी दिया गया है । इसके विपरीत राजस्थान एक ऐसा राज्य 
है जहा ग्राम समा को पचायत अधिनियम में झौपचारिक रूप से यद्यपि कोई 
स्थान नहीं दिम्रा गया है तथापि राजस्थान पचायत अधिनियम, 3953 में यह 
कहां गया है ऊक्लि प्रत्येक पचायत अपने वयस्क नागरिकों की एक समा निश्चित 
अकफ्रिया भोर निश्चित अन्तराल से बुलाएगी जिसमे प्रचायत द्वारा किये जाने वाले 
कार्यों और उसकी प्रगति को समीक्षा की जा सकेयी ॥ 
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इस प्रकार जहाँ ग्रुजरात व महाराष्ट्र मं ग्राम समा का पंचायत प्रधि- 
नियमों में साविधिक झ्राघार प्रदान किया गया है, वही राजस्थान के पचायत 
अधिनियम में इसे विधिक आधार प्राप्त नही ॥ यही कारण है कि राजस्थान मं 
ग्राम सभा एक निष्किय सस्था के रूप में जानी जातो है । 


पचापत सम्रिति को रचना 


महाराष्ट्र में मिम्नाकित कोटि के व्यक्ति पचायत समिति के सदस्य 
दवोते हैं. ९ 
वे सभो व्यक्ति, जो तालुफा से जिला परिषद के लिय घुन गये हो, 
तालुका में रहने वाले सहवरित पापंद, 
तालुका में कृषि उत्पादा की खरीद प्लौर विश्नी में सलग्ल सहकारी 
समिति वा। प्रध्णक्ष , 
4. पचायत ममिति द्वारा तालुका में कृषि का व्यापार करन वालो सहकारी 
समिति के एक प्नन्य ग्रध्यक्ष को पचायत समिति सहवरण करती है, 
3. पग्रधिनियम म किय गये प्रावधाना के झनुसार दो सदस्वा को तालुका सम 
प्रत्यक्ष चुनाव होता है । 
गुजरात म प्चायतत समिति को तालुका परचायत के नाम से जाना जाता 
है जिसम कुछ निर्वाचित प्रोर कुछ सह-सदस्य होते है ।? निर्वाचित संदस्या के 
लिये जनसख्या पर ग्राघारित सख्या का निर्धारगा भो सम्बन्धित भ्रधिनियम मे 
कर दिया गया है जो इस प्रश्ार है? 


जनसरया सदस्य सएया 
60000 तक 5 
69000 शव एक लास हर ।9 
॥ लाख में 450000 तक 23 
50000 में 2 लास तक | 


दा लाख से प्रधिक पर उव 





विर्बादित सरस्यरे से धनुयुक्‍ित जाएि तया जनजाति को श्रविवियित्त 
दन के लिये प्रधिनियम यहूं स्यवस्था करता है हि लाउुका में रहून वाली इन 
जातिया को जनसरुूदा के पनुप्रात में सदस्या को सस्या का प्रारक्षण राज्य मर 
कारद्दारा किया जायया ॥” इसो ब्रकार | लत 9 सदस्या तक की तायुहा 
प्रधारत में 2 प्रोर उससे प्रषिक निवाबित मसदस्या की स्थिति मे 3 महिला 
सदस्यों ऊे प्रारक्षस को ब्यवस्या नो रो गई दे ९ 
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गुजरात का पचायत अधिनियम निम्नाकित लोगों को तालुका पंचायत 


की सह-सदस्यता प्रदान करता है 77 


गुजरात विधानसभा के, ताखुका या उसके किसी क्षेत्र से निर्वाचित 
सदस्य, 

राजस्व तालुका से सम्बन्धित प्र।धिकारी 'महलकारो या 'मामलतदार, 
तालुका क्षेतर मे पड़ने वाली समस्त नगर पचायतो के अध्यक्ष या इस 
पद के दायित्वों को सम्पादित करने द्वेतु नियुक्त पदाधिकारी, 

तालुका की समस्त ग्राम पचायतो के सरपंच था उसके दायित्वों को 
सम्पादित करने के लिये नियुक्त पदाधिकारी । 


तालुका प्चायत के मह-सदस्य उसकी बेठकों की कार्यवाही भे सक्रिय 


भाग लेते हैं किन्तु क तो वे उसमे मतदान के प्रधिकारी होते हैं म्लौर न ही कित्ती 
समिति के अध्यक्ष चुने जा सकते हैं । 


राजस्थान में पचायत सभिति मे पदेन सदस्य, निर्वाचित सदस्य, सह- 


वरित सदस्य ओर सह संदस्य के प्रावधान किये गये हैं । पच्चायत समिति के परदेन 
सदस्यों में : 


ड५ 
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प्रचायत समिति क्षेत्र की समी पचायतों के सरपंच, 

प्रचायत समिति क्षेत्र से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, 

क्षेत्रीय उपखण्ड अ्रधिकारी (जिम्ने मताधिकार या कोई निर्वाचित पद 
प्राप्त करने का अधिकार नही होता) । 

इसी तरह पचायत समिति क्षेत्र में स्थिव ग्रामदान गावो को पचायत 


समित्ति मे प्रतिनिषित्व देने के लिये प्राम समाझो के द्वारा एक या दो सदस्य के 
निर्वाचन को व्यवस्था की गई है । यदि पचायत समिति क्षेत्र मे एक ही ग्रामसमा 
हो तो उसका भ्रध्यक्ष सम्बन्धित पचायत समिति में चुना हुआ्ला सदस्य हो 
जायेगा । इतके झतिरिक्त महवरित सदस्यो के रूप में पचायत समिति में 


4 


दी महिलाए, 

दो अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि, 

दो भनुसूचित जनजाति के सदस्य, यदि पचायत समिति क्षेत्र मे इनवी 
सख्या कुल जनसब्या के 5 प्रतिशत से प्रधिक है, और 

एक सहकारी समितियों की प्रदन्ध समिति का प्रतिनिधि । 
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राजस्थान मे पचायत समिति में निम्नाकित सह-सदस्यो का प्रावधान 
भी किया गया है 
]. कृषि निपुण, 
2, परचायत समिति क्षेत्र म वार्य कर रही सेवा सहकारी समितियों के 
अ्रध्यक्षो का एक प्रतिनिधि जिसका चुनाव क्षेत्र की समस्त सेवा सहकारी 
समिति के श्रध्यक्षों म से उन्ही के द्वारा किया जाता है, 
3. पचायत समिति क्षेत्र म कार्य कर रही विपस्मस सप्रितियों के ग्रध्यक्षो 
का एक प्रतिनिधि जिसका चुनाव समस्त विपगान समितियों के प्रध्यक्षो 
द्वारा उन्ही में से झिया जाता है, 
4, पंचायत समिति क्षेत्र म कार्य कर रहो ग्रन्य सहवारी समितियों के 
प्रध्यक्षो का मी एक प्रतिनिधि उपरोक्त रीति से ही चूना जाता है भोर 
परचरायत समिति में सह-सदस्य के रूप में कार्य करता है ॥२१ 
इस तरह यह स्पष्ट है कि तीनो राज्या में पचायती राज सस्थाग्रों मे 
सस्थागत सदस्पता की स्थिति प्राय प्रलग-अलग है । राजस्थान में पंचायती 
राज सस्थाप्रों की सरचना सास्थागत रूप सर परस्पर सम्बद्ध दै । सबस पहले 
ग्राम पच्यायत के मरपच, ग्राम की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ग्रौर 
वे पचायत समिति के पदेन निर्वाचित सदस्य बनते हैं । इसी तरह पचायत समिति 
के प्रधान जिला परिषद के पदेन निर्वाचित सदस्य होते है । 

महाराष्ट्र राज्य की पचायती राज व्यबम्धा म॑ साम्धागत सदस्यता का 
प्रावधान केदल पचरायत समिति स्तर पर ही दष्टव्य है जहा जिला परिषद कं व 
सदस्य, जो पचायत समिति क्षेत्र से चुने गये हैं, पचायत समिति के सदस्य द्ोते 
हैं। वहां, पचायत्त समिति क्षेत्र से दो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन 
क्षेत्रों स भी पचायत समिति के लिय होता है । 

गुजरात राज्र को पचायती राज सास्थाप्रा म सदस्यता ही प्रकृति 
राजस्थान राज्य से मिलती-जुलती है । वहा ग्रगम पचायत झौर नगर पचायत के 
सदस्य तालुका पचायत क पदेन खदम्य होते हैं मौर इसो प्रकार तालुका पैचायत 
के भ्रध्यक्ष जिला पचायत के पदन सदस्य रोते हैं । 


पचायत समिति का प्रशासनतस्त्र 
महाराष्ट्र मे. प्चायत समिति का प्रमुस कार्यत्रारो सषिकारी खष्ड 
विकास सितारों (ब्वॉक दवलपमेट घाकिसर) कर नाम से जाता जाता है + दुस 
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298 पचायत समितियों में से जनजाति धान 3] १ चायत समितियों में प्रथम 
श्रेणी सवर्ग के अधिकारी विकास अधिकारी के रूप मे नियुक्त हैं मौर शेष पंचा- 
बत समितियों में द्वितीय थेणी के अधिरारी विक्रास अधिकारी के दायित्वों का 
निष्पादन कर रहे हैं। उसकी सहायता के लिये कृषि, शिक्षा और पशुपालन 
आदि से सम्बन्धित प्रसार अधिकारी मी पंचायत समिति से नियुक्त किये जाते 
हैं। हाल ही में एकीकृत वाल विकास परियोजना के अन्तगंत महाराष्ट्र में पंचा- 
यत समितियों के लिए 92 पद, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, 6 पद 
क्षेत्रीय पोपण अधिकारियों 7 पद जिला कार्यक्रम क्‍ग्मधिकारियो और एक-एक पद 
निदेशक, भ्रतिरिक्त निरेशक तथा सम्बद्ध निदेशक के मी रवीकछृत्त किये गये है ! 
ये पद केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित 20 सूती कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 वर्ष से कम 
के बालको और गर्भवती दूध पिलाने वाली माताओं की ग्रावश्यकताओं को प्रूरा 
करन के लिये उन 92 पचायत समित्तियों के लिये स्वोकृत किये गये हैं जिनमे यह 
केन्द्र प्रवर्तित योजना कार्यान्वित्त की गई है! ऐसे प्रत्येक खण्ड में एक बाल 
विकास परियोजना अधिकारी की नियुक्ति को गई है जिसकी सहायता के लिये 
3 से लेकर 5 पर्यवेक्षक और !50 आगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायक भी है ।)3 


गुजरात में प्रत्येक तालुका प चायत में ग्रधिकारियों और कर्मचारियों 
की सखझ्या का तिर्घारण राज्य सरकार अधिनियम के प्रम्तगंत करतो है। 
प्रत्येक तालुक्य प चायत में एक तालुका विकास अ्विकारी नियुक्त किया जाता है 
जो राज्य की प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है और तालुका एचायत के 
पदेन सचिव के कार्यों वा निष्पादन भी करता है ।?* यह ग्रधिकारी तालुका 
पचायत और उनकी समितियों की समस्त बैठको में मांग लेता है तथा वालुरा 
प॑ च्ायत मे काम करने वले समस्त कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखता 
है । बह तालुका प्र चायत के प्रध्यक्ष को देख-रेख और नियन्त्रण मे काये करता 
है । नियमानुसार तालुका प चायत मे आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति भी वह 
कर सकता है। बह तालुका क्षेत्र मे चलने वाले समस्त निर्माण कार्यों और 
गतिविधियों पर पर्यवेक्षण गौर नियन्त्रण रखता है । वह तालुक्ा पचायत पोर 
उसको समितियों को बेठकों क्रो कार्यवाही का प्रमिलेख रखता है। तालुका पचा- 
यत के कोष से घनशाशि का, आवश्यकता और नियमों के अनुसार, वितरण 
करता है । वह धालुका ५ चायत के सामान्य नियन्त्रण मे रहते हुए राज्य घरन 
कार द्वारा निदिष्ट समस्‍न्‍्ष्त कार्यों के लिये उत्तरदायी मान* जाता है ॥7% 


राजस्थान में प्रवायत समिति के प्रशासनतन्त्र का कार्यकारी प्राधिवारी 
“खण्ड विद्रात्त अ्रधिकारोीं' को ही वनाया गया है । यह अधियारों प्रारम्भ में 
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राजस्थान प्रशासनिक सेवा सवर्गे करा होता था किन्तु हालातर में कृषि स्रा तथा 
सहकारिता एब पशुपालन मेवा सवर्ग के ऋनिष्ठ अधिक्लारियों को एदोन्नतति देकर 
इस पद पर नियुक्त किया जान लगा । 982 में बीकानर पचायती राज सम्मेलन 
के पश्चात पचायती राज सस्थाओ्रो को सशक्त बनाने के जो निर्णय लिय गये, 
उसके भ्रन्त्गंत राजस्थान की कुल 237 पचायत समितियों में स लगभग ॥00 
'पचायत समितियों मे राजस्थात प्रशासनिक सेवा के भ्रधिकारियों की विकास 
अधिकारी नियुक्त किया जाने लगा है और शेप पचायत समितियों में विकास 
प्रधिकारियों की व्यवस्था पूरब ही है। इस अ्रधिकारी पी सहायता के लिये 
पचायत समितियों में सहकारिता कृषि, शिक्षा, उद्योग इत्यादि विभागों के कुछ 
कनिष्ठ श्रधिकारियों को प्रसार अधिकारियों के रूप म नियुक्त किया ज'ता है। 
राजस्थान की पचायत समितियों को चूकि कार्यकारी दायित्व दिय गय हैं, इस 
लिये इस स्तर पर मस्तरालग्रिक कमंचारियों की मी झ्रावश्यकतानुसार नियुक्ति वी 
जाती है। 

पंचायत प्मित्ति स्तर पर जन-प्रतिनिधि 


तीनो ही राज्यों मे पचायत समिति स्तर पर जन प्रतिनिधिया के न्तृत्व 
को प्रतिष्ठा की गई है । महाराष्ट्र प्रौर राजस्थान म॑ उसे प्रधान तथा गुजरात 
में उ्े तालुका अध्यक्ष (प्रेंसिडेन्ट) के रूप में जाता जाता है । बढ़ उल्वेखनीय 
है कि तीनो ही राज्यों मे पपायत समिति के प्रणासनतस्ध को इन जवत प्रतिनिधियों 
के नियन्त्रण में रखा गया है! 


परचायत समिति भे समितिया 
तीनो ही राज्यों में पचायत समिति अपन कामकाज वो गति प्रदान 
परने के लिय भनेक समितियों का गठन करती है। गुजरात में तातुक्रा पत्रायत 
में निम्नाकित समितिया बनाय जान का प्रावधान सम्बन्यित प्रधितिदम में हो 
विया गया है? 
4... गारयंकारी समिति, 
२ सामाजिक न्याय समिति, तया 
3. तालुरझा पचायत द्वारा निमित कमी सो विशिष्ट काई के लिये कोई 
प्रन्‍्य समिति । 
राजस्थान में मम्बन्धित प्रधितियम के धनुसार निद्विष्ट विषयों ने निये 
चार स्थाई समितियों का प्रवदघात दिया गया है जिसमें अ्त्यक् मे सात सदस्य दी 
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सकते है । इन सात सदस्यों मे 5 पचाथत समिति के सदस्यों के द्वारा उन्हें मे 
में निर्वाचित होते है तथा दो का ये सहवरण करते है । यदि आवश्यक हो तो 
पाचवी स्थाई समिति का निर्माण भी किया जा सकता हैं । 973 मे गिरघारो 
लाल ब्याम समिति ने पचायत समिति स्तर वर केवल एक कार्यकारी समिति 
बनाय जाये की सिफारिश को यो । महाराष्ट्र मे भी महत्वपुर्ण विषयों के लिये 
स्थाई समितिया बनाये जाने का प्रावधान किया गया है जिनकी सख्या का निर्धा- 
रण ब्लॉक स्तर पर प्रांवश्यकता के अनुसार किया जाता है | 


पंचायत सम्रिति को स्थिति 


जहा तक पच्चायत समिनि के कार्यो और भूमिका के कारण उमकी 
स्थिति का मम्बन्ध है, राजस्थान तथा गुजरात में यह स्थिति प्राय” एक जेसी है। 
पचायतो दाज के बत्रि-स्तरीय ढाचे मे इन दोतों राज्यों ते इस मध्यवर्ती इकाई को 
कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान की हैं । दोनो ही राज्यो मे पचायत समिति या तालुका 
पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों म समस्त विकास कार्यक्रमों भौद भ्राथिक विकास की 
परियोजनाग्रो को कार्यान्वित करने के लिये भ्रधिकृत किया गया है। विन्तु 
महाराष्ट्र के सम्द्म में जिला परिषद प्रमुख कार्यकारी इकाई है जिसे विकास की 
परियोजमाधो को कार्यान्धरित करने का दायित्व दिया गया है। वहाँ पंचायत 
समिति, जिला परिपद के उन दायित्वों औ्लौर कार्यों को अपने क्षेत्र में सम्पादित 
करने के लिये उत्तरदायी होती है जो कार्य जिला परिषद को उस पचायत समित्ति 
में सम्पन्न करने होते है । महाराष्ट्र में प चायत समिति अपना स्वयं का बजट 
बनाती है जिस पर जिला परिपद की स्वीकृति लेनी होती है । वेट के सनन्‍्दर्मे 
में यही स्थिति झन्‍्य दोनो राज्यो में भी लागू होती है । इस प्रकार इस विवरण 
से यह सिद्ध होता है कि राजस्थान और ग्रुजरात ने जहा प चायत समिति को 
ग्रामीण विकास के कार्यक्ष्मों की श्रमुख भ्रशासनिक इकाई के रूप मे अभिकल्पित 
किया है वही महाराष्ट्र मे प चायत समिति का ग्रामीण विकास कार्य क्रमो को 
कार्यान्वित करने में कैसा महत्व नही है । राजस्थान एवं गुजरात में इस मब्य- 
वर्तों इकाई को अपन क्षेत्र मे कुछ निश्चित कर लगाने के भ्रधिकार भी दिये गये 
है यद्यपि कर ग्लारोपणा के पूर्व उन पर जिला परिषद एवं राज्य सरकार की पूर्व 
प्रनुभति लेनी होती है । महाराष्ट्र भे तो कर लगान का अधिकार ग्राम पर चायत 
को भी दिया गया है ॥ लीनो ही राज्यों मे पचायत समिति पर नियन्त्रण का 
प्रधिकार जिला परिषद झौर प्रन्तिम कार्यबाटों करने का ग्रधिकार राज्य सरयार 
में निहित किया गया है । 
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जिला परिषद को रचना, शक्तियां तथा स्थिति 


महाराष्ट्र में जिला परिषद मे 40 से लेकर 60 तक पार्षद होते हैं जो 
निर्धारित निर्वाचन क्षेवों से, पूरे जिले से. वयस्क मताधिकार के ग्राधार पर चुने 
जाते हैं । इनके अतिरिक्त उधार, विपणन, प्रौद्योगिक सहकारिता झौर सहकारी 
पशिक्षण के क्षेत्र मे काय' करने वालो सहकारी समितियों के चार अध्यक्षो तथा 
जिले की प चायत समितियों के अध्यक्षो एवं महाराष्ट्र राज्य सहकारिता भूमि 
विकास बैक के निदेशक व समाज कल्याण समिति के प्रध्यक्ष को जिला परिषद 
की सदस्यता प्रदान की गई है । 


गुजरात मे जिला पचायत मे क्तिपय निर्वाचित श्रौर कुछ सह-सदस्य 
होते हैं ।७ निर्वाचित सदस्यों की सख्या जिले की जनमख्या के प्राघार पर 
निश्चित की जातो है जो इस प्रकार है?* 


जिले की जनसरुया सदस्य सहया 
0 लाख पर 32 
0 से ]2 लाख पर 33 
2 से 44 लाख पर 39 
4 मे 6 लाख पर 43 
6 से 8 लाख पर कर 
8 लाख से ऊपर डा 


निर्वाचित सदस्यों की उक्त सख्या में से जिले को जनसश्या के भनुपात 
में भनुमूचित जाति तथा जनजाति के लिये झ्रारक्षण्म का प्रावधान भी किया गया 
है ।7? इसी प्रकार 35 सदस्यो तक 3, 43 सदस्यों तक 4 श्रौर 5। सदस्यों 
वाली जिला परिधद मे 5 महिला सदस्यों का ग्रारक्षण भी किया गया है । 
गुजरात की जिला प्रचायत में निम्नाकित सह-सदस्य द्वोते हैं! 
.._ जिला पचायत या उसके किसी माय से सोकसमा के लिये निवाचित 
सदस्य; 
राज्यसमा का ऐसा सदस्य, जो उस राजस्व जिले मे निवास करता हा; 
गुजरात बिघानसमा के एस सदस्य जा उस जिला प चायत या उम्रक 
किसी क्षेत्र से चुन गये हो; 
४... उस जिले का जिनाधीना; 
| उस जिले को समस्त तालुकां परदायठों के प्रध्यक्ष या नियमानुसार 
उमके दायित्यों को निप्पादित करन हेतु नियुक्त प्रापिकारी । 
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जिला प चायत के सभी सह-सदस्य जिला पचायत एवं उसकी किसी 
भी समिति की बैठकों की कार्यवाही मे सक्रिय भाग लेते हैं किन्तु वे उसमे मतदान 
या किसी समिति के अध्यक्ष बनने के लिये अ्रपात्र होते हैं ।7? जिला प चायत का 
प्रधान कार्यालय उस राजस्व जिले के मुख्यालय पर स्थित होता है । इसी वरह 
तालुका पंचायत का मुख्यालय भी उस राजस्व तालुका के मुख्यालय पर ही 
होता है। 
राजस्थान मे जिला परिषद मे कुछ परेन, कुछ सहयोजित भ्रौर कतिपय 
सह-सदस्य होते हैं ॥ पदेन सदस्यो मे () जिले की समस्त पचायत समितियों 
के प्रधान, (2) जिले मे निर्वाचित लोकसभा सदस्य, (3) राज्यसभा के वे सदस्य 
जो जिला परिषद के क्षेत्र में निवास करते हो, (4) जिले से निर्वाचित विधान 
सभा के सदस्य, तथा (5) जिला बिकास अधिकारी, जिसे मताधिकार प्रयवा 
किसी चुने हुए पद को प्राप्त करने का अधिकार नही होता । 
सहयोजित सदस्यो मे दो महिलाएं, एक प्रनुसूचित जाति का सदस्य 
तथा एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य, यदि जिले की कुल प्राबादी में उनकी 
संख्या 5 प्रतिशत से अधिक हो, होते हैं । इसी प्रकार केन्द्रीय सहकारी बैक का 
प्रध्यक्ष श्रोर जिला सहकारी सघ का अध्यक्ष जिला परिषद के सह-सदस्य माने 
जाते हैं । 
महाराष्ट्र मे जिला परिषद के जन-प्रतिनिधि नेता को निर्वाचित सदस्य 
मिलकर चुनते हैं । इसी तरह राजस्थान मे भी जिला परिषद के जिला प्रमुख के 
चुनाव में, जिला परिषद के सभी पदेन तथा सहृदृत्त तथा जिले की प्रचायत समि- 
तियो के पदेन तथा सहदृत्त सहस्य भाग लेते हैं । गुजरात मे भी जिला प्रचायत 
की प्रथम बैठक मे उसके सदस्यों द्वारा अपने श्रध्यक्ष (प्रेंमिडेस्ट) प्लौर उपाध्यक्ष 
(वाइस प्रेम्िडेन्ट) का चुनाव किया चाता है। जिला परियद के ये निर्वाचित 
जन-प्रतिनिषि, जिला परिषद मे जनता की आवाज के प्रतीक होते हैं। जिला 
प चायत या जिला परिपद का समूचा प्रशासनतन्त्र उनके निर्देशन भौर नेतृत्व मे 
काये करता है ॥ वस्तुत. जिला परिषद का यह नेतृत्व ही राज्य सरकार झौर 


जनता के बीच सेतु का काम करता है। इन्ही में से माबी नेताप्रो स्लौर जन- 
प्रतिनिधियों का विकास होता है) 


जिला परिषद से प्रशासनतन्त्र 


महाराष्ट्र मे प्रत्येक जिला परिषद के प्रशासनिक शोर पर प्रमुस वार्य- 
कारी भधिकारी (सो. ई. मो.) होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की उसी 
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वरिष्ठता का भ्रधिवारी होता है जिस वरिष्ठता वा व्यक्ति उस राजस्व जिले में 
जिल्ाघीश नियुक्त किया जाता है । उसवी सहायता के लिये दो उप-कार्यकारी 
प्रधिकारी होते हैं जिनमे एक सामान्य प्रशासन झौर दूसरः, ग्राम पचायतों के 
प्रशासन के कार्यों को देख-रेख के लिये उत्तरदायी होता है । उप-मुख्य कार्यकारो 
अधिकारी (सामास्य प्रशासन) जिला परिषद प्रौर उसको स्थाई समिति का 
सचिव भी द्वोता है। जिला परिपद मे एक राजम्व ग्रधिकारी, एक मुरूय लेखा- 
पाज प्लौर एक वित्त प्रधिकारी मो नियुक्त क्रिया जाता है । प्रत्येक जिला परिषद 
में स्रावंजनिक निर्माण छोटो सिंचाई परियोजनाप्रों, स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि 
विकास, शिक्षा इत्पादि के लिये प्रषम श्रेणी के राज्य मवा के अ्रधिबारी भी 
नियुक्त किये जाते हैं । इन प्रधिकारियो की सहायता के लिये ढितीय श्रेणी एवं 
प्रधीनस्थ सेवाओं के भ्रधिकारी भी होते है । 


गुजरात मे प्रत्येक जिला वचायत में जिला विकास ग्रधिकारी उमके 
सचिव के परदेन दायित्वों का निर्वेहत करता है ।2/ इस श्रधिदारी के अधीन 
प्रधिनियम की धारा 203 के अन्‍्तगेंत उतनी सख्या में बेस भ्रधिकारी धोर कर्म 
चारो नियुक्त किये जाते हैं जितने प्रशासनिक इप्टि मे कार्य सचालन हेत आवश्यक 
हो । यह जिला विकास प्रधिकारी प्रधिनियम के प्रन्तगंत जिला पचायत वे 
प्रध्यक्ष के निर्देशों के भ्रघोत उन समस्त कार्यों को करने के लिये उत्तरदायी रोता 
है जो जिला ५ चायत के लिये प्रधिनियम या नियमो के अमुसार जनकल्याण देतु 
पावश्यक हो । वह जिना पचायत एवं उसकी समिति की बंठकों को भरार्यवाही 
में माग लेता है प्लौर उसके समस्त कर्मचारियों पर नियन्प्रणा करता है। कतिप्य 
प्रधोनस्थ बर्मेचारियों की नियुक्ति के मधिवार भो उसी में निहित हैं ।१$ 

राजस्थान में जिला परिषद मे एक “मुझुय कार्यकारी प्रधिकारी जिला 
परिषद की प्रशासनिक सरचना के शीप पर नियुक्त किया जाता है जो भारतीय 
प्रशासनिक सेवा का प्रछियारी होता है। कतिपय छोटे जिला मे यह घषिकारों 
राजस्थान प्रशासनिक सेवा मवर्म से मी नियुक्त कर दिया जाता है । यह घषि- 
कारो जिला परिषद के “प्रमुस के निर्देशन से रहते हुए जिला परिषद के समस्त 
दावित्या का सम्पादन करता है / ईम प्रपिणारी के अधीन उने विश्रिन्न विमागा 
के जिसा स्तरीय प्रधिकारी डार्यं करते है जिनसे सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित 
करन की जिम्मदारो जिला परिषद पर हांतो है । उदाहरण ऊे लिये उच्च प्राय- 
मिक स्तर तक को लिक्षा का रार्या जिला परिषद के पधोनदिया गया है । 
प्रत शक्षा दिमाग के उप-जिला शिक्षा घधिकारों इत्यादि इस मुस्य करार्यझारों 
प्रपिड्ारों के मतत्‌ प्रबंकक्षण प्रौर निरदेगन में ढार्या करते दे । राजस्थान मे 
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जिला परिपद चू कि केवल पर्यवेक्षकीय इकाई है प्रौर इसे शोई विकास परियोंज- 
नाए श्रपमे स्तर पर कार्यान्वित नहीं करनी पड़ती इसलिये प चायत समितियों 
एव ग्राम प चायतो के पर्यवेक्षस्य हेतु कतिपय आवश्यक क्मेबग्री मी इसमे नियुक्त 
किये जाते हैं । 

जैसाकि पूर्व में भी सक्रेत किया जा चुका है, गुजरात एवं राजस्थान मे 
प चायती राज की सरचना से मुख्य निष्पादक इसाई प्‌ चायत समिति को बताया 
गया है। ग्रत इन दोनो राज्यों मे जिला परिषद की भूमिका, कार्य और स्थिति 
केवल पर्यवेक्षण तक सीमित है। इसके विपरीत महाराष्ट्र मे जिला परिषद ऐसी 
मुख्य कार्यकारी इकाई है जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त विकास परियोजनाश्रों को 
कार्यान्वित करती है। इस राज्य में जिला परियदों को सरकार द्वारा प्रायोजित 
परियोजनाशञ्रों एव स्वय द्वारा निर्मित परियोजनाप्रों को कार्यान्वित करना होता 
है । सरकार जिन परियोजनाओं को जिला परिपदो के माध्यम से कार्यान्वित 
करती है या जिला परिषद को कार्यान्वयन हेतु हस्तान्तरित करती है, उतका 
समस्त व्यय उसी के द्वारा प्रदान क्या जाता है। इसके ग्रतिरिक्त रोजगार 
प्रत्याभूति योजना और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार प्रत्याभूति कार्मक्रमों का निध्या- 
दन जिला परिषद एक सहकारी विभाग के रूप में करती है। णिला परिषद 
कतिपय बे कार्य भी अपने स्वय के साधनों से सम्पन्न करती है जो उसे पूव॑वर्ती 
जिला बोर्डों से विशसत के रूप मे मिले हैं। महाराष्ट्र की जिला परिषद प्रपने 
संसाधन जुटाने हेतु कर लगाने के लिणे सक्षम द्वोती है। महाराध्द्र के सम्ब- 
र्धित अ्रधिनियम में उत अनेक करी की परिगणाना की गई है जो जिला परिपद 
द्वारा जिले मे आरोपित किये जा सकते हैं । इनमे भू-राजस्व पर कर, समानातर 
प्रनुदान प्राप्त करने हेतु लगाये जाने वाला कर, जल पर कर, एव स्टाम्प ड्यूटी 
पर सरचाजं इत्यादि प्रमुख है। महाराष्ट्र की जिला परिपद जिले के अ्रन्तगंत 
भ्ाने वाली प चायत समितियों के बजट को स्वीकृति प्रदान करती है ४ इसकी 
स्थाई समिति किसी ग्राम पचायत के सरप न या उप-सरप च को उसके दुराचरण 
या अक्षमता के कारण हटा सकती है। यह स्थाई समिति पचायत के किसी 
प्रस्ताव को स्थगित था निरस्त मो तर सकती है । किसी व चायत को उसकी 
अक्षमता या त्रुटि के लिये मग यथा प्रधिक्रमित किये जाने की शक्ति राज्य सरकार 
मे निहित है। इस सम्बन्ध में सम्मायीय भायुक्त को मो यह प्धिकार दिया गया 
है कि यदि प चायत से आधे सदस्यो के स्थान रिक्त हो जाएं तो उस पंचायत को 
थे मग कर सकते हूैं। 


तीनो राज्यों को, बरि-स्तदोय पंवयती राज सरचना के तुलनात्मक 
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सगठन सम्बन्धी विश्वेषण से अवबत्त होन के पश्चात, कुछ प्न्य ग्रायामा के सदर्भ 
में भी तीनें। राज्यों में प्रवर्तित प्राववानो का स्पष्टोकररा प्रावश्यक है । 


निर्वाचित जन-प्रतिनिधि तथा पचायतो राज सस्याए 


उपयुक्त विवरण में दिये गये सगठन सम्बन्धी प्रावधानों स॒ यह स्पष्ट 
परिसक्षित हुग्रा है कि गुजरात तथ। राजस्थान राज्य न विभिन्न राजनीतिक दलों 
से निर्वाचित विधायक तथा समद सदस्यों को प चायत समिति तथा जिला पर्ियिद 
के कार्यकलापो से सम्बद्ध किया है ॥ राजस्थान मं प चायत समिति स्तर पर परचा- 
यत ममिति क्षेत्र से निर्वाचित विधायक और उस क्षेत्र प्रा उसके +िस्ी मांग से 
निर्वाचित ससद सदस्य या निवास कर रहे राज्यसभा सदम्य को पचायत समिति 
का पेन सदस्य बनाया है। इसी प्रकार जिला परिषद में मी जिले से निर्वाचित 
विधायकों, लोक्समा सदस्य ग्रोर जिले मे निवास कर रहे राज्यसमा सदस्य का 
पदेन सदम्यता दी गई है । राजस्थान की जिसा परिषद म तो ये निवाबित जन- 
प्रतिनिधि मत देन भोर निर्वाचित पद प्राप्त करने के भधिकारी भी बनाये गये 
हैं, यद्यपि ऐसा ब्यक्ति एक साथ दो पद घारण नही रर सकता । 

गुजरात में तालुबा पच'यत मे, उस क्षेत्र से निर्वाचित विधानसभा सदम्प 
तथा नगर पचायत के प्रध्यक्ष को मह-सदस्यता प्रदान की गई है । दसी प्ररार 
जिला प्रचायत के सह-सदस्य के रूप में जिले सम निर्वाचित लाकममा सदस्य श्रौर 
जिले म निवास कर रहे राज्यसभा सदस्य तथा जिले के समस्ल विपानसभा क्षेत्रों 
से निर्बाचित विधायकों को भी सह सदस्यता दी गई हैं। किल्‍्तु महाराष्ट्र एक 
ऐसा राज्य है जिसने ससद सदस्य या विधानसभा के सदस्यों को प्रचायती राज 
मस्थापो के यायंकरणा से सम्बद्ध नही जिया है। महाराष्ट्र राज्य भ ऐसा करते 
समय यह घारणा रहो है कि विधायरों तथा ससद सदस्यों के थास इतन' समय 
नहीं द्वोता कि वे पचायतों राज सस्थाप्रों मे प्रपना यागदप्न २ सर्के । इस प्रकार 
बलवत राय मटहता समिति बी भनुष्सापथों के प्रनुमार बवल गजरात प्रौर राज- 
स्थान में राखनोतित्र दलों के निर्वाचित अन-प्रतिनिधियों कों पचायती राज 
मसम्वाप्रों के कश्मकाज में संयोजित किया है प्रोर महाराष्ट्र न इस पनुशसा 
विपरीत निरय सेकर एरू पृ८क परिषाटी का विकास रिया है। तीनो दो राज्या 
में यह सामान्य सभरा दिसाई दिया है कि विधादकों शोर सस|द सदस्या को 
प्राप पंचायत र कायरएा मे कही कोई सह झाणिता प्रद्यान नहों को गई है । 


डिसापोग तपा परछायतों राज सस्याए 
जित के डिलापोम को प्रचायतों राब ब्यश्स्या से सहरझाशिता पोर 
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सम्बद्धता के सन्‍्दर्म में भी तोनों हो राज्यों मे लगभग बेसी दो स्थिति पाई जाती 
है जो जन-प्रतिनिधियों के सन्दन मे उपयरक्त पक्तियों में व्यक्त की गई है। राज- 
स्थान र ज्य की पचायतती राज व्यवस्था मे जिलाघीद को महत्वपूर्णा स्थान दिया 
गय' है | बह जिला परिषद का पदेन सदस्य बनाया गया है ॥ वह जिला परिषद 
की बैठकों और विचार-विमर्श थे सक्रिय माग लेता है किन्तु न तो वह मतदान मे 
हिस्सा ले सकता है और न ही वह कोई निर्वाचित पद प्राप्त कर सक्ता है | 
पचायती राज सस्थाप्रो के सन्दर्भ मे उसको झ्धिनियम पर्याप्त पर्येत्रक्षणात्मक व 
नियन्तणात्मक शक्तिया प्रदान करता है। जिले वी पचायती राज सस्थाम्ो में 
चल रहे समस्त विकास कार्यक्रमों पर जिलाघीश को पर्यवेक्षण व नियन्त्रण सबधी 
शक्तिया दी गई है ।7* बढ़ परचायत समिति के बजट की भी जाच करता है? 
पंचायत समिति मे जिलाघीश के प्रधीनस्थ अधिकारी, सम्बन्धित सब-डिवीजनल 
भ्रॉफिसिर, को समिति की पदेन सदस्यता मो दी गई है ॥ यह अ्रधिकारी पचायत 
समिति की बैठकों में सक्रिय भाग लेता है और वहा जिलाधीश के, प चायत समि- 
तियो पर नियन्त्रण का प्रतीक गाना जाता है । 

गजरात राज्य पी, पचायतो राज व्यवस्था में भी जिलाघीश को 
लगभग वही स्थान प्राप्त है जो राजस्थान मे है। पूर्व पक्तियों मे यह व्यक्त 
किया जा चुका दे कि सम्बन्धित राजस्व जिले का जिलाधीजश गुजरात की जिला 
प चायत का सह-सदस्य होता है । वह जिला प चायत की बैठक की कारयेवाद्दी मे 
अपने विचार व्यक्त कर सकता है किन्तु उसे मतदान में भाग लेने या निर्वाचित 
पद प्राप्त करने का अधिकार नही होता । 

महाराष्ट्र राज्य मे जिलाघीश को प चायती राज सस्थाझों के साथ नहीं 
रखा गया है । जिला परिपद में वहाँ जो सचिव नियुक्त किया जाता है. वह 
उसी वरिष्ठता का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है जिस 
वरिष्ठता का जिले में जिलाघोश नियुक्त किया जाता है। वहा की जिला परि- 
पद पर राज्य सरकार की शोर से सम्मांगौय झ्रायुक्त कतिपय उन नियन्त्रणात्मक 
शक्तियों का उपयोग करता है जिनका सझेत ऊपर दिया जा चका है। तीनो ही 
राज्यों मे जिला परिषद में सुरुय कार्यकारी अ्रधिकारी के रूप में पृथक से भार- 
तोय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नियुक्त क्या जाता है जो जिला परिषद या 
जिला प चायत मे, जिला प्रमुख के नियन्त्रण में रहते हुएं, मुख्य कार्यकारी ध्रधि- 
कारी के रूप में कार्य करता है । 


गेर पंचायती राज सत्याएं तया पंडायतो राज 
राजस्थान की प चायती राज व्यवस्था मे गैर पचायती राज सस्थाओं 
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के सदस्यों को सहमागिता, सह-मसदस्यों के रूप में दी गईं है । प चायत समित्ति 
स्तर पर विपणन सहकारी समितियों के अध्यक्ष तथा सहकारिता सम्यान के 
ग्रध्यक्ष को मह-सदस्यता दी गई है। इसी प्रकार जिला परिषद स्तर पर शिक्षा 
तथा सहकारिता क्षेत्र से मी लोगो को जिला परिषद के सह-मदस्थ के रूप में 
सयोजित क्या गया है। जिला केन्द्रीय सहकारिता वेत्र तथा जिला सहकारी 
सस्थान के अध्यक्ष को जिला परिषद की सह सदस्यता दी गई है । 

गुजरात राज्य मे भी सहकारिता क्षेत्र के सदस्या को पचायती राज 
सम्पानो मे मह-सदस्यता क रूप में सम्बद्ध किया गया है| तालुका प चायत्त 
क्षेत्र मे कार्यरत सहकारिता सस्थाओ के ग्रध्यक्ष अपने में से सरव च और प्रध्यक्षो 
की कुल सख्या के )//0 भाग के बराबर मदस्य तालुका पचायत के लिये निर्वान 
चित करते हैं। उसी प्रकार जिला पचनायन में भी दो व्यक्ति जिन्‍हें शिक्षा के 
क्षेत्र गा विशेष प्रनुमव प्राप्त है श्लौर जो उसी जिले के निवासो हैं सहरत्त सदस्य 
बनाये जते हैं । 

महाराष्ट्र राज्य की प चायती राज सम्धाप्ना में भी महकारिता कैत के 
लोगो को जिला परिषद तथा प चायत समिति में सहन्सदस्पता दी जाती है। 
वहा पर जिला परिषद स्तर पर 5 विभिन्न सहकारिता क्षेत्र की सरयाप्रा--मास+ 
आ्मीण विवास, विपणन, प्रौद्योगिक सहकारी सस्थाएं तथा सहकारिता शिक्षा या 
प्रशिक्षण क्षेत्र की सस्थाश्रों के सदस्यों ग्थवा अध्यक्ष को जिला परिषद ह सह- 
सदस्य बनाया जह्ता है। इसी प्रकार पघरायत समिति म भो प्रय-विक्य संघा 
का एक प्रध्यक्ष, जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट जिया जाय सहन्मदस्य क रूप में 
लिया जाता है। इस सन्दर्म मे तीनो राज्यो मे यह तथ्य उल्लेसनीय है कि मर 
पचायती राज संस्थाओं के लोगो को केवल पजायत समिति एवं जिता परिषद के 
कामसाज में सहभागिता प्रदान की गई है. ग्राम पैरचायत के स्तर पर एसा नही 
किया गया है । सहभागिता की यह प्रद्ति मी तोता राज्यों में पृषत्र पृथक डै। 
बद्दी तो उन्हें सदबत्त सदस्य के रूप मे झौर कहीं सहमागी सदस्या के रूप से 
सम्दद्ध किया गया है 
समाज के फ्मजोर तथा विछझे वर्ण प्लौर पचायतो राज 

विश्नेपणाघीन तोनो ही राज्यो जी पचायती राज ब्यवम्पा म क्सजोर 
तथा पिछड़े वर्गों--महिलापा एवं धनुमूचित जाति तथा तजाति के तागो का 
सदस्यता दो गई है ) प्रन्तर बेवल सदस्यता व तरीके का है ॥ 

राजस्थान राज्य में पंचायती राज सम्बाध्रा में कमजोर तथा विछई 
वर्म के सोगों के व घारतों राज मे स्थाशों में सदृवग्ण के माध्यम से सम्दद ड्र्या 
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जाता है | अधिनियय में यह प्र्दधान किया गया है कि यदि महिलाएं तथा अनु- 
सूचित जाति झौर जनजाति के लोग निर्वाचन के माध्यम्र से पचायवती राज 
संस्थाओं में नही श्रा पाते है तो निर्वाचित सदस्य नियमानुसार उनका सदहृंवरण 
करते हुए उन्हे इन स स्थाग्रो मे सयोजित करते हैं। ग्रनुसूचित जनजाति के प्रति- 
निधित्व के लिये यह शर्तें प्रवश्य लगाई गई है ऊफ़ि उस क्षेत्र मं उनकी आबादी, 
कुल जनस स्या के 3 प्रतिशत में ग्रविक हो तमी उनके सहवरण पर विचार किया 
जाता है। 


गुजरात राज्य वी प चायनी राज स स्थाप्नो में जो सदस्य निर्वाचित होते 
हैं उनमे क्षेत्र की जनसरया के अनुपात में उनका आरक्षण तालुका प चायत तथा 
जिला प चायत दोनो स्तरो पर किया गया है। महिलाधो के स्पान नी प्रधिनिष्म 
के प्रावधानों के अनुसार दोनो स्तरो पर आरक्षित किये गये हैं। महाराष्ट्र मे, 
इन वर्यों को प चायती राज स स्थाझ्नी में चुनाव क्डने के लिये स्थान भ्रारक्षित 
करने का प्रावधान सम्बन्धित प्रधिनियम में किया यया है 


पघचायती राज सस्थाओ मे सेवाएँ नोकरशाहो 


तीनों ही राज्यो में ५ चायतो राज स स्थाग्रो के प्रशासनिक कामकाज के 
सच श्न दरेतु प्रशासनिक भ्रधिक्रारी और कमंचारी नियुकत किये जाते है। प्रधी- 
नस्थ सेवा सावर्ग के लिए तीनो र्यो में कतिपय सेवाद्रों के सठत को स्वीकृति 
दी गई है । राजम्धान राज्य में इन भ स्थाप्रो मे कर्मचारियों की स्थिति के बारि में 
विवरण कामिक वर्ग पे सम्बन्धित प्रध्याय में विज्तार से दिया गया है। गुजरात 
में पचायत अधिनियम, ]५6] की घारा 203 के अनुसार पच्चायती राज 
सास्थाओ मे “मेवाप्रो' का नियमन किया जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र राज्य 
में मी इन सस्‍्याओ्रो के लिये पृथक मे सेवाग्रो के नियमन का प्रावधान सम्बन्धित 
अधिनियम करता है । 


कु मिलाकर यह तथ्य इष्टिगोचर होता है कि पचायती राज सस्थाए 
अपने प्रशासनिक काभकाज के सचालन के लिये नौकरशाही पर अवलम्बित हैं) 
जिला स्तरीय इकाई में मुरय कार्यकारी अधिकारी के रूप मे, तीनो हो राज्यो में, 
अधिकारियों की नियुक्ति मारतीय प्रशासनिक सेवा सवर्म से त्री जाती है । इस 
प्रकार इस प्रधिकारी के माध्यम से जिला परिषद के सम्पूर्ण कामकाज पर राज्य 
सरकार अपना प्रत्यक्ष नियन्त्रण रखने में सक्षम होती है । इसी प्रकार खण्ड स्तर 
पर ग्रठित पचायत समिति या वालुका पचायत में जो खण्ड विकास सधिकारी 
नियुक्त किया जाता है वह मो राज्य की प्रमासनिक सेवा या कमी कभी प्रघोतस्थ 


पचायती राज तुलनात्मक सक्षण अध्ा 


सेवा का प्राधिकारी होता है । इस भ्रधिकारी की नियुक्ति चू कि सम्बन्धित राज्य 
सरकार के द्वारा ही की जाती है, अत राज्य सरकार उसे माध्यम से इस स्तर 
की इकाई को निर्णायक्र सीमा तक नियन्त्रित करन की स्थिति मे होती है। ग्राम 
पचायल करे स्तर पर तीनो ही राज्यो में अब युप सचिव ग्रथवा ग्राम्त सवक की 
से्राए ग्राम परचायत के सचिव के रूप मे दी जान लगी है । झारम्मिक वर्षों मे 
यह व्यवस्था नही थी जिससे ग्राम पचायते सक्षिय भूमिका नहीं निमा सकी थी 
तथा भ्रव चू कि ग्राम पचायल के माध्यम से ग्रामीण विरास के श्रनक कार्यक्रमों 
का क्रियान्वयन करवाया जाने लगा है जिसम ग्राम पचायतो के प्रजामनिक, वित्तीय 
या लेसा सम्बन्धी कार्यों में दृद्धि हुई है॥ इस स्थिति पर उपयुक्त प्रशासनिक 
नियन्‍्तण तथा नियमानुस्तार कामझाज को प्रोत्साहन दन के लिए ग्रुप सचिवा के 
प्रतिरित्रत भी सक्षम प्रशासनिक कर्मचारी प्राम पचायतों स मम्बद्ध करन की 
प्रावश्पकता है ताकि ग्राम पचायत को दी जात वाली राशि का सही-मसही उप 
पोग सुनिश्चित किया जा सके । 

तीनो राज्यों की पचायती राज सस्थाम्रों के प्रमुख लक्षणों के तुलनात्मक 
विवरणा का प्रयत्न उपयुबत पक्तियों में किया गया है। बेस इन सस्थाग्रा व प्रनक 
ऐमे प्रायाम हैँ जिनके विस्तृत्त अ्नुशीलन के लिय तो सवधित प्पिनियमों का 
व्यापक भ्रध्ययन ही प्रावश्यव होगा । 
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